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 लोक  सभा  वबाद-विवाद

 लोक  सभा

 20  1995/29,  1916

 लोक  सभा  11  बजे  पर  समथेत

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के मौखिक  उत्तर

 अमरीकी  सहयोग  से  विद्युत  उत्पादन

 ग्रे

 “81.  शी  रामपाल  सिंह  :

 रामकृष्ण  कुसमरिया  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  अमरीकी  एजेंसी  ने  देश  में  जल  विद्युत  की  तथा

 कचरे  से  विद्युत  उत्पादन  की  वाणिज्यिक  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने

 के  लिए  अध्ययन  करने  के  सम्बन्ध  में  रूचि  दिखाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 देश  विशेष  रूप  से  उत्तर  प्रदेश  में  गैर-सरकारी  मिलों

 के  कचरे  से  विद्युत  का  उत्पादन  करने  के  लिए  कितने  विद्युत-गृह

 लगाए  जाने  का  प्रस्ताव

 इन  विद्युत-गृहों  की  स्थापना  पर  अनुमानतः  कितनी

 धनराशि  खर्य  और

 (=)  अमरीकी  सरकार  तथा  अन्य  अमरीकी  एजेंसियों  के

 सहयोग  से  स्थापित  की  जाने  जाली  विद्युत  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :
 से  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 भारत  में  जल-बिद्युत  की  बाणिज्यिक  शक्‍्यताओं  के
 संबंध  में  अध्ययन  करने  के  लिए  किसी  भी  अमरीकी  एजेन्सी  ने  रूचि

 नहीं  दिखाई  जहां  तक  कचरे/बायोमास  से  विद्युत  उत्पादन  का  संबंध

 महाराष्ट्र  तथा  तमिलनाडु  राज्यों  को  एक  अमरीकी  फर्म  से  दो
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  और  दिल्‍ली  के  समीप  एक  परियोजना  स्थापित
 करने  के  लिए  एक  भारतीय  एजेन्सी  व  इसकी  अमरीकी  सहयोगी  कंपनी

 से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ
 ह

 प्रवर्तकों  द्वारा  इन  परियोजनाओं  के  पूरे  ब्यौरे  अभी  तक

 प्रस्तुत  नहीं  किए  गए

 ...  (7)  उत्तर  प्रदेश  समेत  अन्य  राज्यों  में  गैर-सरकारी  मिलों  के

 कचरे  से  विद्युत  उत्पादक  यूनिटें  स्थापित  किए  जाने  हेतु  केनद्वरीय  सरकार

 को  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 अमरीकी  फर्म  के  अनुसार  बम्बई  तथा  मद्रास  के  समीप
 प्रत्येक  50  मेगावाट  वाले  केन्द्र  की लागत  लगभग  208  करोड़  रुपये

 दिल्‍ली  के  समीप  स्थापित  की  जाने  वाली  परियोजना  का  वित्तीय

 ब्यौरा  अभी  प्राप्त  किया  जाना

 (252.  आवश्यक  सूचनाएं  इस  विवरण  के  साथ  संलग्न  अनुबन्ध
 में  दी  गई

 अनुयन्ध
 अमरीकी  निजी  क्षेत्र  कम्पनियों  द्वारा  परंपरागत  ऊर्जा  में  प्रकट  की  गई  रूचियों  का  व्यौरा

 परियोजना  का  नाम  क्षमता  लागत  प्रकर  फर्म  कम्पनी  का  नाम

 (a) «=

 1  2  3  4  6  7

 आन्ध्र  प्रदेश

 1...  गोदावरी  .  208  748.430...  गैस/एनएपीटी  संयुक्त  उद्यम  स्पैक्ट्रम  टैक्नोलोजी  जया

 फूँड्स  एण्ड  एनटीपीसी

 2.  जैगुरूपाडु  जीबीपीपी  235  827.000  गैस/एनएपीटी  संयुक्त  उद्यम  जीवीके  इण्डस्ट्रीज  जयपुर

 3.  कृष्णापट्टनम  2  ५  500  3400.00  कोयला  विदेशी  जीबीके  इन्डस्ट्रीज  एण्ड  बिसोकोर्प

 ॥  पावर

 जोड़  :  3  1443.00  4975.430

 हु
 इंजी 4.  अमगुड़ी  जीबीपीपी  280  1280.00  गैस  विदेशी  असम  पावर  नार्दर्न

 आगरा  इण्डस्ट्रीज

 जोड़  :  ।  280.00...  1280.000  ़



 3  मौखिक  उत्तर

 2

 '  हिमाचल  प्रदेश

 5.  धामजाड़ी  एचईपी

 6.  हिल्ना  एचईपी

 जोड़  :  2

 कनाटक

 7.  अलमाटी  डैम

 8.  होस्पैट  टीपीएस

 9...  मैंगलोर  टीपीएस

 10...  रायचुर  एबं  6

 जोड़  :  4

 महाराष्ट्र

 11...  दभोल  सीसीजीटी

 ।

 मध्य  प्रदेश

 12  महेश्वर  एचईपी

 oe  पेंच  टीपीएस

 जोड़  :  2

 उड़ौस

 14.  बोमलाई  टीपीएस

 15.  डुबुरी  टीपीएस

 16.  इन  घाटी  टीपीएस

 17.  कामलाग्पा  टीपीएस

 18...  लापांगा  टीपीएस

 जोड़  :  5

 20250

 2600.00

 2015

 2015.00

 270250

 2420.00

 2240.00

 4387.480

 1922.000

 10449.480  .480

 9051.270

 1073.000

 1500.000-

 2573.00

 2573.00

 1750.000

 1993.630

 2.400.000

 2400.000

 9643.630

 9643  .630

 20  1995

 हाइडल

 बिदेशी

 विदेशी

 संयुक्त  उद्यम

 मौखिक  उत्तर  4

 हार्जा  इंजीनियरिंग

 हार्जा  इंजीनियरिंग

 एशिया  पायर  कम्पनी

 हॉक  इन्टरकॉटिनेंटल

 कांजेंट्रिक्स

 पब्लिक  पावर

 एनरॉन  डेजलपमेंट

 जी.ई.एण्ड

 कुमास/बैचटेल,

 सोरोस  फण्ड

 पावर  यूएसए

 एण्ड  इण्डेक  ऑफ

 कलिंगा  पावर  कारपोरेशन  ई

 ए  ई  एस

 एल  एण्ड  टी  बिद  सी  ई  यूएसए

 पायोनियर  एण्ड  पाण्डा

 यूएसए-सामलाई  लापांगा
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 1  2  3  4  5  6  7

 तमिलनाडु

 19.  क्ुड्डालूरं  टीपीएस  20660...  5664.000..  कोयला  विदेशी  इन्टरनेशनल  कांट्रक्टिंग  एण्ड

 .  एमकेटी/ईजी,  यूएसए

 20...  पिल्लईपेरूमलनैल्लूर  300  1235.820  गैस-एनएपीएच  संयुक्त  उद्यम  डायनाविजन  आफ  रेडडी
 ग्रुप/जेमकोवस्की,  यूएसए

 2.  .  जीरो  यूनिट  250  1325.110..  लिग्नाइट  विदेशी  पावर  सिस्टम  यूएसए

 जोड़  :  3  1870.00  8224.930

 बंगाल

 22...  बक्रैश्वर  टीपीएस  420  1860.00  कोयला
 |

 संयुक्त  उद्यम  डीसीएल  कुलजियम

 यूएसए  एण्ड

 डब्ल्यूबीपीडीसीएल

 23.  डान्कुनी  20  70.00.  गैस  संयुक्त  उद्यम  स्पैक्टूम  यूएसए

 24...  सागरदीधी  टीपीएस  20500.  4960.000  कोयला  संयुक्त  उद्यम  डीसीएल  कुलजियम

 यूएसए  एण्ड

 डब्ल्यूबीपीडीसीएल

 जोड़  :  3  1440.00  6890.00

 कुल  जोड़  : 24  13269.0  54068.240
 ्

 उन  यूएस  कंपनियों  की  सूची  जिनका  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  में  योगदान  निहित  है

 .  भारतीय  यूएस  एजेन्सी  ,  लक्ष्य
 oe  —

 1  2  3  4

 समझौता  शापन  पर  1994  में  हस्ताक्षर  किये  गये

 1...  थर्मेक्स  एफईआरसी ओ  यूएसए  उन्नत  बायोमास  गैसीकरण  हेतु  एक  संयुक्त  उद्यम

 2.  भारत  इलैक्ट्रिक  इंडिया  पायर  यूएसए  सौर  फोटोवाल्टिक  क्षेत्र  हेतु

 एमजी  सोलर  इंडिया  मार्टिन  मरियट्‌टा  यूएसए  सौर  फोटोवाल्टिक  क्षेत्र  हेतु

 4...  सोलैक्स  पैंटाफोर  इंडिया  सोलैक्स  यूंएसए  सोलैक्स  यूएसए  और  सोलैक्स  पेंटाफोर  इंडिया  के  बीच  यूएसए
 में  निर्मित  फोटोबाल्टिक  माडयूलस  के  घटकों  को  जोड़ने  के

 लिये  निर्माण  करने  की  प्रक्रिया  स्थापित

 5...  आानगुर  ग्रुप  कलकत्ता  कैनन  पावर  कैलिफॉनिया  25  मेगावाट  विंड  फार्म  ऑफ  कैनन  के  निर्माण  हेतु  भारत  में

 स्थायी  रूप  से  कार्यालय  खोलने  के  लिये  प्रथम  यूएस  बिंड  एनर्जी

 6.  डेल्टॉन  केबल्स  इंडिया  ऊर्जा  संवर्धन  ओवजोनिक  निकल  मैटल  हाइड्राइड  रिजार्जेबल  बैटरियों  के

 ओबवोनिक  बैटरी  यूएसए  जिनिर्माण  और  बिक्री  हेतु  संयुक्त  उद्यम  स्थापित
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 7.  असबीन  एडबांस्ड  मैनुफैक्चरिंग  एंड  कन्वर्जन

 इंडिया  इंटरनेशनल

 8...  इंडिया  यूएस-कनाडा  कंर्सोटियम

 9...  टीईआरओआई  एंड  सिमभोली  सूगर_यूएस-कनाडा  कंसोर्टियम

 10.  सीआईआई  यूएस  एक्सपोर्ट  कांडसिल

 जुलाई  से  1994  के  नीच  समझौता  ज्ञापन

 11.  सिमैन्स  सोलर

 12.  सन-सोर्स  कैनन  युएसए

 13.  इको  सोलर  पुणे  यूनिवर्सिटी  ऑफ

 यूएसए

 14.  एनर्जी  इंटरनैशनल

 एंड  बिल्लार्ड  इंडिया  यूएसए

 15.  डिवाइसिज  एंड  सिस्टम्स  यूएसए
 इंडिया

 16.  क्लेन  एंड  मार्शल  मैनुफैक्चस  एंड  यूएसए
 एक्सपोर्टस  मद्रास

 17.  त्रिबेणी  इंडिया  जोड़  सिस्टम्स  यूएसए

 समझौता  शापन  पर  21  94  को  हस्ताक्षर  किए  गए

 18.  एसईसी  एनआरईएल

 19...  टीईआरआई  ओबोनिक्स  बैटरी

 20...  मेल  इंपी आर  आई

 21...  आईआरईडीए  आईएफपीईई

 22.  आईआरईडीए  सोलस्टर  पावर  एंड

 यूएसए

 23.  आईआरईडीए  ग्लोबल  ट्रेड  यूएसए
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 प्रदूषण  नियंत्रण  पलप  और  पेपर  चीनी  मिल्स  तथा

 आस्वनशाला  में  ऊर्जा  एवं  रसायन  की  पुनः  प्राप्ति  हेतु  स्टीम

 संशोधक  प्रोद्योगिकी  के  क्षेत्र  में

 भारत  में  चीनी  मिल  में  बायोमास  सह-उत्पादन  हेतु  परियोजना

 के  विकास  के  लिये

 चीनी  मिल  में  बायोमास  सह-उत्पादन  हेतु  पूर्व  व्यवहाय॑ता

 विश्लेषण  के  प्रयोजन

 नवीकरणीय  ऊर्जा  क्रियाकलापों  के  क्षेत्र  मे ंसहयोग

 सौर  फोटोबाल्टिक्स  के  क्षेत्र  मे ंअपने  भारतीय  क्रियाकलापों  के

 शुरूआत  की

 वैकल्पिक  ऊर्जा  परियोजनाएं  यथा  सौर-पबन  आदि

 700  वार्षिक  क्षमता  वाले  कैडमियम  पेलूराइड  आधारित

 फोटो  बाल्टिक  मौडयूलैस  के  बिकास

 चीनी  मिल  में  बायोमास  सह-उत्पादन  के  लिए  पूर्व  व्यवहार्यता
 विश्लेषण

 भारत  में  पवन  ऊर्जा  क्षेत्र  को  सभी  प्रकार  की  सेवाएं  प्रदान  करने

 के  लिए  दास-वैस्ट  बिंड  एनर्जी  सर्बिस  की  स्थापना

 नवीकरणीय  ऊर्जा  तथा  पारंपरिक  विद्युत  की  परियोजनाओं

 पवन  टर्बाइनों  के  निर्माण  एवं  निजी  क्षेत्र  पतन  ऊर्जा  बिकास

 सौर  तापीय  और  फोटो  वाल्टिक  उत्पादों  के  क्षेत्र  में  सघन

 सहयोग  हेतु  गैर-एकायत्त  वैज्ञानिक  सूचना  के

 सोलर  रेडियेशन  डाटा  विश्लेषण  एवं  दोनों

 देशों  में  ननीकरणीय  ऊर्जा  नेटवर्क  के  बीच  लिंक  स्थापित

 उन्नत  जैटरी  कसोटटियम  में  ओबोनिक्स  द्वारा  प्राप्त  की  गयी

 महत्थपूर्ण  प्रगति  के  सदुपयोग  हेतु  भारत  के  साथ  दो-पहिया  तथा

 तीन-पहिया  स्कूटर  के  लिए  विद्युत  के विकास  और  बाजार  में

 इसकी  मांग  बढ़ाने

 निम्न  विभिन्‍न  गति  पवन  टर्बाइनों  तथा  उन्नत  उच्च  दक्षता
 पीवी

 ऊर्जा  दक्षता  मामले  में  सहयोग

 पीबी  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम

 इसका  लक्ष्य  नवीकरणीय  ऊर्जा  उद्योगों  के  अबसंरचनात्मक  वित्त

 पोषण को  सशक्त  बनाना
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 24...  आईआरईडीए  इंटरनैशनल  डवलपमैंट  बिजनेस

 कसलटेंट्स

 25.  आईआरईडीए  एनवायरमैंटल  एसीसटेन्स

 26...  टीईआरआई

 27...  एनईपीसी-माइकन
 स्पायर  कारपोरेशन

 28...  अस्थिन  अजिनकायात्रा  यूएसए

 सूगर  फैक्टरी

 29.  कलिंगा  पावर  इंडिया  एसैक्स  हाइड्रो  यूएसए

 30.  पावर  एसैक्स  हाइड्डो  यूएसए

 31.  .  स्वास्ती  पावर  इंजीनियरिंग  एसैक्स  हाइड्रो  यूएसए

 32...  इंडियन  इंस्टीटयूट  ऑफ  पैट्रोलियम  बायोएनर्जी  डबलपमेंट

 यूएसए

 33.  गुजरात  आटो  सर्विस  अमरीकन  मैथानोल

 यूएसए

 34...  डायकन  इंपैक्स  इंडिया  हाई  लिफ्टर

 यूएसए  और  अल्टरनेटिय

 एनर्जी  यूएसए

 35.  राज्य  ओप्टियम  पावर  यूएसए

 26...  केईआई  एनर्जी  यूएसए

 37.  केईआई  एनर्जी  इंडिया  माकोबस्की  पैसिफिक

 38.
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 सहयोग  से  इरैडा  का  कारोबार  नैटवर्क  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  तक  ले

 जाने  के  उद्देश्य

 भारत  में  बड़े  पैमाने  पर एनआरएसई  परियोजनाएं  अधिष्ठापित

 करने  के  लक्ष्य

 यूएसए  सोलस्टार  पावर  एंड  पवन  ऊर्जा  संसाधन  मानचित्र

 गैस  एड  यूएसए  का

 एक

 इन्टक  ग्लोबल  रिसोरसिज

 यूएसए

 समझौता  शापन  पर  13  1995  को  हस्ताक्षर  किये  गये

 39.  एनर्जी  कसलटरटैंट्स

 40...  मुकुल  इंटरनैशनल

 टेनस  टैक्सस

 इंएचएफ  पैंसलवेनिया

 भारत  में  फोटोवाल्टिक  मौडयूल  निर्माण  सुविधा  को  स्थापना  हेतु
 जोकि  नैपमाइकान  के  स्वामित्थ  में  होगी  और  स्पायर  प्रौद्योगिको

 के  सद॒ुपयोग  से  इसकी  व्यवस्था  की

 विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  हो  जान  पर  और  तदुपरांत
 सह-उत्पादन  आधारित  बायोगैस  गैसीकरण  हेतु  एक  निदर्शन

 परियोजना  के  क्रियान्ययन

 उड़ीसा  राज्य  भारत  में  कुल  11.5  को  2  लघु
 परियोजनाओं

 कनटिक  राज्य  में  कुल  !।  की  कुल  2  लघु  जल  विद्युत

 परियोजनाओं

 उत्तर  भारत  में  लघु  जल  विद्युत  रन-आफ-दी-रिवर
 परियोजना  पर  कुल  मिलाकर  9-25  लक्षित  क्षमता  के

 साथ  3-5  संयंत्रों  के  निर्माण
 *

 बोयोमास  सहयोग

 दुलाई  कार्य  हेतु  जैकल्पिक

 नवीकरणीय  ऊर्जा  बाटर  ऊर्जा  पंप  के  निर्माण  एवं  जिपठान

 25  के  बिंड  फार्म  हेतु  सर्वप्रथम  विद्युत  क्रय  समझौते

 भारत  में  पथन  ऊर्जा  उत्पादन  केन्द्रों  के  विकास

 बायोमास  और  कृषि  अपशिष्ट  विद्युत  विकास

 सौर  ऊर्जा  बोयोगैस  आधारित  विद्युत  और  नजीकरणीय  ऊर्जा

 स्रोत  मुल्यांकन  के  क्षेत्र  में  परियोजना  विकास  प्रयासों

 शुरूआत  की
 ,

 सह  उत्पादन  तथा  नजीकरणीय

 10  सौर  ऊर्जा  100  कोयला  ईंधन  विद्युत
 संयंत्र  300  टीपीडी  कोयला  वाशिंग  संयंत्र  नई  दिल्‍ली  के

 निकट  ही  स्थान
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 तमिलनाडु  में  20  की  पषन  ऊर्जा

 निम्न  लागत  फोटो  वाल्टिक  सेल्स  के  मूल्यांकन  हेतु

 उत्तर  प्रदेश  में  लघु  जल  विद्युत

 डीएलआई  भारतीय  आर्थिक  सहायता  ओपीआईसी  वित्तीय

 सहायता  समेत  के  माध्यम  से  मध्य  प्रदेश  में  कुल  मिलाकर

 5.1  की  5  लघु  विद्युत  परियोजनाएं  हाइड्रो

 उत्तर  प्रदेश  में  दो  50  के  बायोमास  इंधम  सह-उत्पादन

 संयंत्रों  हेतु  वित्त  पोषण  व्यवहार्यता  संबंधी  अध्ययन  कार्य

 600  उन्नत  पवन  टर्बाइनों  को  प्राप्त  करने  के  लिये  बिक्री

 केरल  में  2  सौर  ऊर्जा  संयंत्र  के  निर्माण

 भारत  में  नवीकरणीय  प्रौद्योगिकी  के  जा-जज्यिक  सदुपयोग  को

 गति  प्रदान  करने  के  लिये  सुविधा  की  व्यवस्था

 तमिलनाडु  में  एक  iso  एसपीयी  बिद्युत  संयंत्र  की

 ग्रिड  इंटर  एक्टिव  नवीकरणीय  ऊर्जा  प्रणालियों  हेतु  इन्चरटरस
 तथा  आनुषंगिक  हार्डवेयर  का

 यूएस  उद्योग  पारस्परिक  और  प्रति-भागीदार  को

 प्रौद्योगिकी  सहायता  के  लिए  डिजाइन  बनाना  और  पद्धतियों  का

 पथन  और  बायो  मास  पर  जोर  देते  हुए  एमएनईएस  और

 यूएस  यूटिलिटीज  के  बीच  आपसी  सहयोग
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 4.  पैंटाफार
 '

 जोंड  कैलिफोर्निया

 42.  आरइंएस  हैदराबाद  ईपीआर आई  यूएसए

 43...  स्थास्ती  पावर  एक्रैस  न्यूयार्क

 44...  एमपीएसईबी  डॉडसन-लिंडब्लूम

 इलनॉस  एंड  ओपीआईसी

 प्रोजैक्ट्स

 45.  टेरी  लॉकहैड  सिस्टम्स  एंड

 (टैक्सास)/इकोनरजी

 एंड  ओपीआईसी

 46.  अबान-लायड  चिल्स  कैनेटैक  कैलिफॉनिया

 शोर

 47...  सोलरीज  सिस्टम्स  कोचीन  इन्टेक  ग्लोबल  रिसोरसेज

 48...  इरेडा  एंड  केईआई  एनर्जी  चैचटल  -

 49...  एनपीईसी-माइकन  ओमनियन  पावर  इंजीनियरिंग

 अधिष्ठापना

 50.  उदय  इन्टैक  ग्लोबल  रिसोरसेज

 51.  इरेडा  ईपीआर आई  कैलिफोर्निया

 मूल्यांकन

 52...  एमएनईएस  ईपीआर आई  केलिफोर्निया

 जी  रामपाल  सिंह  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  के
 भाग  में  बताया  है  कि  कचरे/बायोगैस  से  बिद्युत  उत्पादन  हेतु

 महाराष्ट्र  और  तमिलनाडु  में  एक  अमरीकी  फर्म  से  दो  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए  मंत्री  जी  ने  अपने  सम्मेलन  में  कहा  कि  यदि  निजी  कम्पनियों
 से  बिजली  प्राप्त  होगी  तो  वह  मंहगी  मैं  मंत्री  जी  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  मंहगी  बिजली  प्राप्त  करने  के  लिए  ये  प्रस्ताव  लाए
 गए  हैं  2  साथ  ही  यह  भी  जानना  चाहंगा  कि  उस  एजैंसी  का  क्या  नाम

 है  और  वह  योजना  कन  लक  प्रारम्भ  होने  की  संभावना
 कक ७

 अपारंपरिक  ऊजां  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कृषि
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  :  संयुक्‍त  राज्य
 अमरीका  की  एक  जेलक्रॉन  नामक  फर्म  ने  विद्युत  मंत्रालय  को

 महाराष्ट्र  और  तमिलनाडु  में  बिद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिये
 प्रस्ताव  किया  यह  प्रस्ताव  अभी  प्रारम्भिक  अवस्था  में  इसकी
 लागत  200  करोड़  उनके  पास  इस  बारे  में  प्रौद्योगिक  जानकारी

 उन्हें  अभी  अंतिम  परियोजना  तैयार  करनी  है  अथवा  परियोजना  के
 व्यावहारिक  पहलू  सम्बन्धी  रिपोर्ट  बनानी  इस  विशेष  कार्य  से
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 अपारम्परिक  ऊर्जा  संसाधन  मंत्रालय  सम्बन्धित  हमने  कचरे  से

 ऊर्जा  का  उत्पादन  करने  सम्बन्धी  ॥7  प्रस्ताव  प्राप्त  किये  इस

 सम्बन्ध  में  अब  यह  प्रौद्योगिकी  परिपक्व  हो  रही  हम  सारे  देश  के

 लिये  एक  योजना  लागू  करना  चाहते  हैं  जिससे  शहरी  अपशिष्ट  पदार्थ

 प्रबन्धन  और  पर्यावरण  नियंत्रण  कार्यक्रमों  क ेसाथ-साथ  शहरी  कचरे

 से  भी  बिजली  पैदा  की  जा

 ओ  रामपाल  सिंह  :  अध्यक्ष  मैंने  अभी  प्रश्न  में  पूछा  था

 कि  क्‍या  बिजली  महंगी  होगी  या  सस्ती  इसके  बारे  में  उत्तर  प्राप्त

 नहीं

 मैं  दूसरा  पूरक  प्रश्न  पूछ  रहा  प्रश्न  के  इसी  भाग  के  उत्तर  में

 बताया  गया  है  कि  दिल्‍ली  के  समीप  एक  बिद्युत  परियोजना  स्थापित

 की  जाने  वाली  यह  परियोजना  कब  तक  स्थापित  होगी  और  क्या

 इससे  दिल्‍ली  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  हो  यदि  तो
 *  किस  हद  तक  दिल्ली  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति

 विद्युत  मंत्री  :  जहां  तक  बिजली  की

 जैनरेटिंग  कास्ट  का  सवाल  यह  प्रपोजल  अभी  प्रिलिमिनरी  स्टेज

 में  यह  प्राथमिक  अवस्था  में  इसलिए  कीमतें  एबेलेबल  नहीं

 यह  जवान  मंत्री  जी  ने  दिया

 दिल्‍ली  में  जो  प्रोजेक्ट  आने  वाला  बह  भी  अभी  बहुत  ही

 प्राथमिक  अवस्था  में  यह  200  मैगाबाट  के  प्रोजैक्ट  का  प्रस्ताव

 दिल्ली  में  बिजली  की  जरूरतें  तो  काफी  ज्यादा  इस  प्रोजैक्ट  से

 दिल्ली  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  तो  नहीं  हो  मगर  इसके

 साथ-साथ  एनर्जी  एफीसिऐंसी  सैण्टर  यह  लगाना  चाहते

 यह  एक  शैक्षणिक  महत्व  का  होगा  जिसमें  प्रदर्शन  के  लिये

 प्रर्दशनी  तथा  क्लासरूम  सुविधायें

 रामकृष्ण  कुसमरिया  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय

 मंत्री  महोदय  से  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  देश  में  विद्युत  की  भारी  कमी

 के  कारण  किसानों  को  सिंचाई  में  और  अनेक  उद्योगों  के  विकास  में

 आज  के  आधुनिक  युग  में  बिजली  की  कमी  के  कारण  रूकावट  पैदा

 हो  रही  मध्य  प्रदेश  में  लिफ्ट  इरीगेशन  स्कीम  केबल  इसलिए

 पैण्डिग  की  गई  क्योंकि  बिजली  का  अभाव  मैं  माननीय  मंत्री

 महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  निजी  कम्पनियों  ने  भी  इसमें  रुचि  कम

 दिखाई  है  तो  इसको  देखते  हुए  भारत  सरकार  बिद्युत  उत्पादन  के  लिए

 कौन-कौन  से  ऐसे  उपाय  करने  जा  रही  जिससे  किसानों  को  सुघारू

 रूप  से  बिजली  की  आपूर्ति  हो

 ओऔ  साल्‍्ये  :  अध्यक्ष  इसका  नहुत  विस्तृत  दायरा

 आप  बजा  फरमा  रहे  माननीय  सदस्य  ने  बिल्कुल  ठीक  कहा
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 कि  मुल्क  में  उर्जा  उत्पादन  की  बहुत  ज्यादा  कमी  हर  तरफ  शार्टेज

 दक्षिण  में  तो आजकल  बहुत  ज्यादा  शार्टेज  मध्य  प्रदेश  में

 शार्टेज  है  और  हर  सूबे  में  शार्टेज  हम  लोगों  के  केन्द्र  में  और

 राज्यों  में  इतनी  पूंजी  उपलब्ध  नहीं  है  कि  हम  लोग  पर्याप्त  उर्जा  का

 उत्पादन  कर  क्‍योंकि  यह  बहुत  कैपीटल  इण्टेंसिव  इण्डस्ट्री
 हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  प्राइवेट  सैक्टर  में  ज्यादा  से  ज्यादा  लोग

 बिजली  उत्पादन के  क्षेत्र  में  आ

 मध्य  प्रदेश  में  भी  अलग  कम्पनियों  के  लोगों  को  20

 प्रोजैक्ट्स  दिये  गये  इसमें  प्राइबेट  सैक्टर  जितनी  जल्दी  आ

 उसको  जल्दी  लाने  की  कोशिश  हम  लोग  कर  रहे  ऊर्जा  का  उत्पादन

 हो  जायेगा  तो  हम  कृषि  के  उद्योगों  के  लिए  और  घरेलू  क्षेत्र  के

 लिए  उर्जा  उपलब्ध  करा

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  बिजली  क्षेत्र  के  लिए  बने

 विशेषज्ञों  क ेएक  कार्यकारी  दल  ने  क्‍या  सरकार  को  आगाह  किया  है

 कि  भारत  में  खास  तौर  से  यदि  अमेरिकी  कम्पनियां  निजी  क्षेत्र

 में  आईं  तो  बिजली  महंगी  बिजली  उत्पादन  और  बितरण  के

 सम्बन्ध  में  क्षेत्रीय  असन्तुलन  बढ़ेगा  और  इसका  भुगतान  तथा  संतुलन
 पर  भी  गम्भीर  असर  यदि  तो सरकार  की  इस  पर  क्‍या  राय

 इस  प्रश्न  में  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  भी  जिक्र  किया  गया  उत्तर

 प्रदेश  में  बिजली  का  व्यापक  संकट  वहां  बिजली  की  सप्लाई

 अनियमित  हो  रही  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  इस  सवाल  के  ख॑  खंड

 में  यह  जानना  चाहूंगा  कि इस  आकस्मिक  कटौती  से  जो  दुष्परिणाम  हो

 रहे  हैं  तथा  उद्योगों  और  फसलों  को  जो  भारी  हानि  हो  रही  क्या

 उसकी  जानकारी  यदि  तो  उसके  सुधार  के  लिये  यह  क्‍या

 कार्यवाही  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  के  अंतिम  भाग  के  उत्तर  की  कोई

 आवश्यकता  क्‍योंकि  इसका  उत्तर  पहले  ही  दिया  जा  चुका

 जी  साल्‍ये  :  यह  सही  है  कि  इस  बात  की  टीका  की

 जा  रही  है  कि  निजी  क्षेत्र  में  जो  बिजली  आयेगी  जह  महंगी

 जितनी  भी  टीका  आई  है  और  जिन  लोगों  ने  की  उन  लोगों  ने  खुद
 आनशश्र  प्रदेश  में  इसको  शुरू  किया  वहां  तकरीबन  उतनी  ही  कीमत

 लग  रही  हम  सा्ब॑जनिक  क्षेत्र  में  खुद  अपना  जैनरेश्न  कर  रहे  हैं

 और  वहां  कैपिटल  कॉस्‍्ट  उतनी  ही  लग  रही  सबसे  बड़ी  नात्‌  यह

 है  कि  जो  कोई  भी  इसे  लगाना  लगा  सकता  अगर  सस्ती

 लगाना  सस्ती  लगा  सकता  यह  उनकी  वाजिब  कीमत

 सैंट्रल  इलैक्ट्रिसिटी  अथॉरिटी  के  बारे  में  संसद  ने  कानून  बनाया

 जह  इसकी  पूरी  जांच  करती  जह  इस  मामले  में  एक्सपर्ट  उनकी

 कैपिटल  कास्ट  और  जैनरेश्न  कास्ट  वाजिन  होने  पर  ही  वह  एप्रूव  की

 जाती
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 लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने
 अपने

 प्रश्न  के  उत्तर  में  विवरण  दिया  है  कि  हम  कतिपय  जल  विद्युत

 परियोजनाओं  के  बारे  में  देशी  और  विदेशी  कम्पनियों  से सहयोग  करके

 विद्युत  उत्पादन  को  बढ़ाना  चाहते  मध्य  प्रदेश  में  महेश्वर  परियोजना

 कुमार  को  दी  जा  रही  है  तथा  पेंच  जल  बिद्युत  परियोजना  विदेशी

 कम्पनी  को  दी  जा  रही  क्या  यह  बात  सही  है  कि  पेंच  जल  विद्युत

 परियोजना  के  बारे  में  स्वदेशी  कम्पनी  ने  आग्रह  किया  था  कि  उन्हें  यह

 कार्य  दिया  लेकिन  उसका  कार्य  विदेशी  कम्पनी  यानी  कि

 अमेरिकन  कम्पनी  को  देने  का  क्या  कारण

 श्री  साल्थे  :  अध्यक्ष  इसके  लिये  मुझे  अलग

 से  नोटिस  देने  की  आवश्यकता  आप  सवाल  का

 स्कोप  माननीय  सदस्य  एक  खास  प्रकल्प  के  बारे  में  पूछ  रहे

 उनका  प्रश्न  बायो  मास  से  संबंधित  नहीं  इसलिये  मैं  इसकी  जानकारी

 अभी  नहीं  दे  सकता

 लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  आपने  अपने  विवरण  में  महेश्वर

 और  पेंच  परियोजना  का  उल्लेख  किया  है  और  मैंने  उसी  में  स ेअपना

 प्रश्न  किया  अगर  आप  उसका  उल्लेख  नहीं  करते  तो  प्रश्न  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपके  उत्तर  को  स्वीकार  कर  लिया

 श्री  साल्थे  :  मैं  आभारी

 श्री  मुरली  देवरा  :  अभी  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  प्राइवेट

 सैक्टर  की  बिजली  उत्पादन  की  कम्पनियां  इसलिये  हिन्दुस्तान  में  आई

 हैं  कि  हमारे  पास  रिसोसिंस  की  कुमी  यह  बात  सही  हम  इसके

 लिये  उन्हें  बधाई  देना  चाहते  अभी  उन्होंने  कहा  कि  उनकी  कीमतें

 ज्यादा  यह  गलत  धारणा  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  मैं

 मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कितने  प्राइवेट  सैक्टर  के  पावर  प्लांट

 हैं  जिनका  3  करोड़  रुपये  स ेकम  का  खर्चा  ह ैऔर  कितने

 प्राइवेट  सैक्टर  के  प्लांट  हैं  जिनका  4  करोड़  25  लाख  से  भी  ज्यादा
 का  खर्चा  इतना  बड़ा  अन्तर  क्‍यों

 कोई  एक  एक  पैमाना  होना  चाहिये  जिससे  यह  तय

 जा  सके  कि  बह  अधिकतम  मूल्य  क्‍या  हो  सकता  है  जिसे  राज्य
 बिजली  बोर्ड  विद्युत  क्रय  करार  द्वारा  अदा  कर

 औ  साल्ये  :  माननीय  सदस्य  स्वयं  संयंत्र  स्थापित

 करने  में  सक्षम  हैं  ।  यदि  कोई  सस्ता  संयंत्र  स्थापित  हो  सकता  है  तो

 मैं  उनका  स्वागत  करता  हूं  और  आमंत्रित  करता

 श्री  मुरली  देवरा  :  4  करोड़  प्रति  मेगावाट  की  दर  से  कोई
 भी  बिजली  संयंत्र  स्थापित  कर  सकता  आपको  चिंता  करने  की  कोई
 आवश्यकता
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 श्री  साल्जे  :  मैं  इन्हें  4  करोड़  प्रति  मेगाथाट  से

 कम  दर  पर  बिजली  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  आमंत्रित  करता

 हम  इसका  स्वागत

 श्री  राम  नाईक  :  यह  एक  अपमानजनक  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  नाराज  नहीं  किया  गया

 श्री  राम  नाईक  :  मैं  जानता  हूं  के  वे  नाराज  नहीं  होंगे  लेकिन

 संसद  सदस्य  के  नाते  हम  अपमानित  अनुभव  करते

 श्री  साल्वे  :  यदि  किसी  माननीय  सदस्य  को  दुख  हुआ
 है  तो  मैं  क्षमा  मांगता  मैंने  सोचा  था  कि  मैं  माननीय  सदस्य  की

 प्रशंसा  कर  रहा  हूं  कि  वे  एक  संयंत्र  स्थापित  कर  सकते  मुझे  यकीन

 है  कि  बे  इसे  प्रशंसा  ही

 श्री  मुरली  देवरा  :  मैं  अनुभव  करता  हूं  कि  मेरी  प्रशंसा  की  गयी

 श्री  साल्थे  :  यात  कुछ  भी  अब  मैं  अपनी  बात

 पर  आता

 एक  विचारणीय  प्रश्न  यह  है  कि  लगाये  जाने  वाले  संयंत्र  के

 लागत  मूल्य  की  तुलना  करते  समय  यह  देखना  होता  है  कि

 सात  अथवा  नौ  सालों  के  बाद  परियोजना  लागत  क्या

 पांच  वर्ष  पहले  स्थापित  संयंत्रों  क ेसाथ  उस  लागत  की  तुलना
 करना  अनुचित  आज  तो  सरकारी  क्षेत्र  के  संयंत्रों  की लागत  को

 निजी  क्षेत्रों  के  संयंत्रों  क ेसाथ  तुलना  करना  ही  एक  मात्र  विकल्प

 इस  दृष्टि  से  विचार  करने  पर  ही  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  के  तथ्यों

 की  जानकारी  आप  हमें  कोई  खास  परियोजनाएं  बतायें  जिसके

 बारे  में  आपको  शिकायत

 इस  बात  को  सभी  कहते  हैं  कि  लागत  अधिक  मैंने  आपसे

 स्पष्टतः  पूछा  है  कि  ऐसा  कोई  राज्य  बताएं  जिसमें  केन्द्रीय  विद्युत
 प्राधिकरण  ने  किसी  विशेष  लागत  को  स्वीकार  कियां  हम  आपको

 कारण  हम  आपको  मापंदड

 श्री  मुरली  देवरा  :  आप  कितनी  अधिकतम  लागत  स्वीकार  कर

 रहे

 ओऔ  साल्‍्ये  :  इसे  निश्चित  नहीं  किया  जा  यह

 हर  परियोजना  में  भिन्‍न-भिन्‍न  होती  जहां  परियोजना  बिस्तार  के

 लिये  जहां  बुनियादी  सुविधाओं  की  आवश्यकता  न  वहां  इसे
 निश्चित  नहीं  किया  जा  लेकिन  जहां  एक  बुनियादी  ढांचे  की

 आवश्यकता  हो  तो  यह  बुनियादी  ढांचे  पर  ही  निर्भर  करता

 सिक्किम  में  यदि  जल  विद्युत  संयंत्र  लगाना  जहां  सड़कें  बननी

 जहां  120  मील  तक  सड़कें  बनानी  हों  तो  यह  सब  इन्हीं  बुनियादी  ढांचे

 पर  निर्भर  करता  अतः  लागत  संयंत्र  के  स्थान  पर  उस  संयंत्र  के

 बुनियादी  ढांचे  तथा  तत्संबंधी  पहलुओं  पर  निर्भर  करती

 मैं  इस  बात  को  दोहराना  चाहता  हूं  कि  यह  धारणा  एकदम  गलत

 है  कि  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  उस  लागत  मूल्य  को  स्वीकार  कर  रहा
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 है  जो  उस  लागत  से  अधिफ  जिस  पर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम

 अपने  संयंत्र  स्थापित  कर  रहे

 श्री  राजवीर  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से

 माननीय  मंत्री  जी  से  यह  सवाल  पूछना  चाहता  देशी  कंपनियां  और

 बिदेशी  जो  विद्युत  निर्माण  के  लिए  भारत  में  काम  शुरू  कर

 रही  उनका  काम  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  और  हम  बिजली  उत्पादन

 के  क्षेत्र  मे ंशतप्रतिशत  आत्म-निर्भर  कब  तक  हो  जायेंगे  ?  मेरे  प्रश्न

 का  दूसरा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विद्युतीकरण  के  नाम  पर  हजारों  गांवों

 में  जो  विद्युतीकरण  हो  चुका  आप  मंत्री  जी  क्या  इसकी  जांच

 करायेंगे  2  वास्तविकता  यह  है  कि  मौके  पर  बिजली  का  तार  तो  क्या

 खम्बा  तक  नहीं  लगा  पता  नहीं  किन  कारणों  से  फर्जी  विद्युतीकरण

 हुआ  क्‍या  आप  प्रदेशों  में  यह  जांच  करायेंगे  कि  वास्तव  में

 विद्युतीकरण  हुआ  है  या  नहीं  और  अगर  कागजों  मे  हुआ  है  लथा  वहां

 नहीं  तो  उसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  और  जो  गुनाहगार  उन

 को  कब  तक  सजा

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  का  अंतिम  भाग  राज्य  सरकार  प्राधिकरण

 से  सम्बन्धित  यदि  आप  चाहें  तो  आप  प्रश्न  के  पहले  भाग  का  उत्तर

 दे  सकते

 श्री  राजबीर  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  आपकी  व्यवस्था  के

 खिलाफ  नहीं  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सहायता  तो  केन्द्रीय

 सरकार  देती  है  और  केन्द्रीय  सरकार  अपने  उस  पैसे  का  उपयोग  हुआ

 है  या  नहीं  या  प्रदेश  सरकारों  ने  पैसा  खा  लिया  इसकी  जांच  तो

 केन्द्रीय  सरकार

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आप  कोई  निर्धारित  अवधि  बता  सकते

 हैं  जिसमें  भारत  ऊर्जा  के  मामले  में  आत्म-निर्भर  हो

 श्री  साल्थे  :  में  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे

 श्री  राजवीर  सिंह  :  भले  ही  आप  मंत्री  रहें  या  न  आप  जवाब

 तो  दे  सकते

 ओऔ  साल्जे  :  मैं  मंत्री  रहूं  या  न  उससे  बिजली  की

 सैल्फ-सफिशियेंसी  की  समस्या  हल  नहीं  सैल्फ-सफिशियेंसी  की

 समस्या  को  हल  करने  के  लिए  सैन्द्रल  इलैक्ट्रसिटी  अथारिटी  ने  हमें

 रिपोर्ट  है  कि  सन्‌  2007  तक  अगर  हम  लोग  एक  लाख  48  हजार

 मेगावाट  बिजली  का  ज्यादा  निर्माण  कर  तो  शायद  हम  लोग

 आत्म  निर्भर  हो  एक  लाख  48  हजार  करीब  200  बिलियन
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 डालर्स  यानि  600  करोड़  रुपए-यह  कोई  आसान  लक्ष्य  नहीं  हमारी
 तरफ  से  पूरी  कोशिश  सरकारों  के  पास  पैसा  नहीं  है  केन्द्रीय
 सरकार  के  पास  पैसा  है  और  न  राज्यों  के  पास  पैसा  निजी  क्षेत्रों  से

 बहुत  अच्छा  रिसपांस  आ  रहा  है  और  हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  आगे

 रिसप्ांस  में  किसी  को  Mou  से  न  बिड  करके  फिर  जो  सबाल

 पूछे  जा  रहे  आप  ज्यादा  कीमत दे  रहे  कैपिटल  कास्ट  ज्यादा

 एलाउ  कर  रहे  य ेसवाल  नहीं  कोशिश  निजी  क्षेत्रों  से

 आत्म-निर्भर  हो  सकें  और  यह  कब  हो  मेरे  लिए  कहना  बड़ा

 मुश्किल

 श्री  राजबीर  सिंह  :  अध्यक्ष  मेरे  दूसरे  सवाल  का  उत्तर  भी

 करा  जांच  तो  कर  सकते  करोड़ों  रुपया  बर्बाद  हो  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्टेट  गवर्मेंट्स  नाराज  हो

 श्री  अनिल  बसु  :  इन्होंने  अपने  लिखित  उत्तर  में  तथा  जो  मुरली
 देबरा  के  मौखिक  प्रश्नों  के  उत्तर  जो  कुछ  कहा  है  उससे  स्पष्ट  है
 कि  बिजली  उत्पादन  के  लिये  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  के  सम्बन्ध  में

 केन्द्रीय  स्‍तर  पर  कोई  भी  एक-समान  नीति  नहीं

 यही  प्रतीत  होता  है  कि  प्रति  यूनिट  बिजली  की  लागत  निश्चित

 करने  के  बजाय  सरकार  बिजली  उत्पादन  करने  आ  रही  विदेशी

 कम्पनियों  को  बिना  किसी  प्रतिबंध  के  प्रोत्साहन  दे  रही

 डाभोल  परियोजना

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पर

 शी  अनिल  बसु  :  मेरा  विशेष  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  यह
 सच  है  कि  विदेशी  कम्पनियां  जो  हमारे  देश  में  विद्युत  उत्पादन  क्षेत्र  में

 प्रयेश  कर  रही  हैं  विशेषकर  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  इनरॉन  कम्पनी

 जो  महाराष्ट्र  के  डाभोल  में  बिजली  उत्पादन  संयंत्र  स्थापित  कर  रही

 ने  आय  पर  16  प्रतिशत  गारंटी  देने  के  लिये  जोर  नहीं  डाला

 मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  भारत  सरकार  ने  अगय  पर  16

 प्रतिशत  गारंटी  सम्बन्धी  नीति  की  घोषणा  की  है  और  इस  नीति  के

 कारण  डाभोल  में  इनरॉन  कक्पनी  को  पूंजी  देने  बाली

 काउंटर  गांरटी  के  लिये  जोर  दे  रही  है

 श्री  साल्थे  :  यह  सच  नहीं  है

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  इन्होंने  इनके  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन्होंने  कहा  है  कि  सच  नहीं

 श्री  रथि  राय  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  उत्साहित  हो  करके  यह  कहें
 कि  हम  लोग  निजी  क्षेत्र  से  बहुत  ही  समर्थन  पाने  वाले  हैं  इसलिए  सन्‌
 2000  ईस्वी  तक  आत्मनिर्भर  होने  की  संभावना  देखते  मैं  मंत्री

 महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  सही  है  कि  जो  बिदेशी
 खास  करके  नहराष्ट्रीय  कंपनियां  हिन्दुस्तान  में  निर्मत्रण  करके

 लाई  जा  रही  उस  सिलसिले  में  सरकार  उनके  नफे  को  ले  करके
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 यह  भी  गारंटी  देती  है  कि  हम  लोग  जितना  उनका  नफा  नहीं  जैसे

 मान  लीजिए  कोई  राज्य  सरकार  नहीं  दे  पा  रही  है  तो  केन्द्र  सरकार  बह

 गारंटी  देगी  और  राज्य  सरकार  से  काट  करके  ले  मैं  मंत्री

 महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि जब  इस  तरह  की  सरकार  का  रूख

 है  तो  वे  कैसे  सोचते  हैं  कि  सन्‌  2000  ईस्वी  तक  आत्मनिर्भर  हो

 श्री  साले  :  अध्यक्ष  मैंने  आत्मनिर्भरता  की  बात

 उत्साहित  हो  करके  नहीं  कीं  बहुत  अदब  से  की  उसके

 नफे  की  हम  कोई  गारंटी  नहीं  हमारी  काउंटर  गारंटी  नफे  की

 काउंटर  गारंटी  है  ही

 श्री  वेंकटेश्वर  राव  :  जहां  तक  बिजली  के  पूंजी  निवेश  और

 उत्पादन  का  सम्बन्ध  सरकार  की  नीति  भ्रामक  उदाहरण  के  लिये

 मुड्रानुरू  नामक  एक  संयंत्र  है  जिसे  आन्भ्र  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  स्थापित

 कर  रहा  है  और  588  मेगाबाट  यूनिट  की  कुल  लागत  700  से  800

 करोड़  रुपये  के  लगभग  इसका  अर्थ  है  कि  एक  मेगावाट  से  कम

 पर  भी  लागत  1.75  करोड़  रुपये  के लगभग  है  जबकि  गैर  सरकारी  क्षेत्र  -

 से  इस  क्षेत्र  मे ंआने  वाले  ये  लोग  4  5  करोड़  अथवा  7  करोड़
 रुपये  तक  दे  रहे  यह  अभी  निर्माणाधीन  ये  मेगावाट  लागत  2

 करोड़  रुपये  से  कम  रख  रहे  लागत  में  कई  बिभिननताओं  में  से  यह

 एक  बविभिन्‍नता

 दूसरी  एक  और  विभिन्‍नता  यह  है  कि  आंध्र  प्रदेश  में  तापीय

 तथा  पन  बिजली  परियोजनाओं  का  कूल  उत्पादन  4588  मेगावाट

 अब  यहां  दिये  गये  उत्तर  के  अनुसार  अनुमानित  प्रस्ताव  तथा  अन्य

 बातें  38500  मेगावाट  तक  पहुंच  रही  यदि  इस  समय  सरकार  सारी
 बिजली  का  क्रय  करती  है  तो  बजट  में  आवंटित  सारी  राशि  केबल

 बिजली  क्रय  कार्यक्रम  के  लिये  देनी  कागजों  से  बिजली  क्षेत्र  के

 लिये  कुछ  ऐसी  ही  बातों  का  आभास  मिलता

 इसके  साथ-साथ

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पर

 श्री  बेंकटेश्वर  राव  :  यह  भ्रामकता  की  स्थिति  इसे  हमने
 अन्यत्र  देखा  वहां  अत्यन्त  भ्रामक  स्थिति  बनी  हुई

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  प्रश्न  कया

 श्री  जेंकटेश्बर  राव  :  अभी  हाल  में  मुझे  बताया  गया  है  कि
 सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  आदेश  जारी  किये  हैं  कि  गैर  सरकारी  क्षोत्र
 के  लोगों  द्वारा  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिये  नाम  दर्ज  करने  अथवा

 आवेदन  पत्र  देने  के  लिये  ।8  फरवरी  अंतिम  तिथि  क्या  यह  सच

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  बिजली  परियोजमायें  चालू  करने  हेतु
 सरकारों  के  लिये  क्‍या  यह  अंतिम  तिथि  क्या  बिजली  क्षेत्र  में
 लागत  में  कमी  लाने  की  कोई  ठोस  योजना  मैं  यह  भी  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्‍या  ये  परियोजनायें  बोली  के  आधार  पर  आवंटित  की

 जाएंगी  या  समझौता  ज्ञापन  के  आधार
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  ये  बोली  के  आधार

 पर  आयंटित  की

 श्री  साल्ये  :  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को  कहा
 जायेगा  कि  18  फरवरी  के  बाद  ऐसे  किसी  प्रस्ताज  पर  विचार  न  करें

 जो  समझौता  ज्ञापन  के  आधार  पर  ये  नीलामी  प्रक्रिया  द्वारा

 आबंटित  की

 इन्होंने  इस  बात  का  जिक्र  किया  है  कि  कुछ  परियोजनाओं  की

 लागत  1.7  करोड़  रुपये  प्रति  मेगावाट  इस  बारे  में  मेरे  पास

 विवरण  नहीं  यदि  माननीय  सदस्य  मुझे  लिखें  तो  मैं  1.7  करोड़  रुपये

 की  परियोजना  और  अन्य  परियोजनाओं  के  बारे  जो  परियोजना

 लागत  का  अंतर  है  उसकी  जानकारी  अवश्य

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  शरद

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  प्रश्न  के  लिये  आधे  घंटे  का  समय

 दे  चुके  श्री  शरद  दिघे  द्वारा  अपना  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  के  बाद  हम

 अगले  प्रश्न  पर

 श्री  शरद  दिधे  :  संयुक्त  राज्य  अमरीका  तथा  अमरीका  की  अन्य

 एजेन्सियों  के  सहयोग  से  इन  बिजली  परियोजनाओं  को  स्वीकार  करते

 समय  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  को  कोई

 मार्गदर्शी  निर्देश  दिये  हैं  कि  इसके  लिये  निबिदायें  आमंत्रित  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  जा

 चुका  .

 श्री  शरद  दिघे  :  महाराष्ट्र  की  डाभोल  परियोजना  के  बारे  में  मैं

 जानना  चाहूंगा  कि  इसके  लिये  कोई  निविदायें  आमंत्रित  की  गयी

 मैं  यह  प्रश्न  इसलिये  पूछ  रहा  हूं  कि  बर्तमान  सरकार  यह  घोषणा  कर

 रही  है  कि  इसमें  निविदार्यें  आमंत्रित  नहीं  की  गयी  हैं  और  इसलिये  जे

 इस  परियोजना  की  पुनरीक्षा

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  काल्पनिक  प्रश्न  का  कोई  उत्तर  नहीं  दिया

 श्री  मुरली  देवरा  :  मंत्री  महोदय  उत्तर  देने  के  लिये  तैयार  उन्हें
 उत्तर  देने

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन्होंने  उत्तर  दिया  है  कि  ठेका  नीलामी  द्वारा

 दिया

 श्री  शरद  दिधे  :  मैं  जानना  याहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 कोई  मार्गदर्शी  निर्देश  दिये  गये  हैं

 -

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  अध्यक्ष  इस  विषय  पर  आधे  घंटे
 की  चर्चा  स्वीकृत  कर

 अध्यक्ष  महोदव  :  आधा  घंटा  तो  हो  गया
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 गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  संबंधी  नीति

 हो

 ४8३.  ओऔ  शिवप्पा  :

 श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामय्या  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  परम्परागत  मछुआरों  के  हितों  की

 रक्षा  क ेलिए  एक  समिति  गठित  करके  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  संबंधी
 नीति  की  समीक्षा  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है तथा  उक्त  समिति

 अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  कर

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  क्षेत्र  में  संयुक्त  उद्यमों  को  नए
 लाइसेंस  जारी  करना  रोक  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :
 ;

 से  आन्दोलनकारी  मछूुवारों  द्वारा  हाल  में  लगाए  गए  आरोपों

 को  देखते  हुए  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  संयुक्त  उद्यम/लीजिंग/टेस्ट

 फिशिंग  संबंधी  स्कीमों  के  तहत  गहन  समुद्री  मत्स्यन  जलयानों  को

 चलाने  के  लिए  और  आबवेदनपत्रों  पर  कार्रवाई  तब  तक  न  की  जाए
 जब  तक  पूरी  नीति  की  समीक्षा  नहीं  कर  ली  तदनुसार  भारत

 सरकार  के  भूतपूर्व  सचिव  श्री  मुरारी  की  अध्यक्षता  में  7

 1995  को  एक  पुनर्विलोकन  समिति  का  गठन  किया  गया  आशा  है

 कि  समिति  3  महीने  के  भीतर  अपनी  रिपोर्ट  दे

 ज्री  शिवप्पा  :  अध्यक्ष  कर्नाटक  में  गहरे  समुद्र
 मत्स्यन  की  अधिक  सम्भावनाएँं  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा
 कि  क्या  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  सम्बन्धी  नीति  की  समीक्षा  करते  समय

 केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  से  सहकारी  समितियों  का  गठन  किया

 जायेगा  ताकि  परम्परागत  मछुआरे  आधुनिक  यंत्र  किराये  पर  ले

 ज्री  तरुण  गगोई  :  वास्तव  में  एक  समिति  है  जो  सारे  मामले  पर

 बिचार  हम  कुछ  सहायता  उपलब्ध  करा  रहे  हैं  और  सहकारी

 समितियों  को  प्रोत्साहन  देने  सहित  सभी  बातों  पर  जिचार  किया  जाना

 इस  समय  भी  कृषि  मंत्रालय  तथा  मेरा  मंत्रालय  सहकारी  समितियों

 को  कुछ  सहायता  प्रदान  कर  रहा

 श्री  शिवप्पा  :  लगभग  सभी  परम्परागत  मछआरे  गरीब

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  बिचौलियों  द्वारा  शोषण  रोकने  और

 मछआरों  को  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने

 कोई  विपणन  सम्बन्धी  सुविधायें  प्रदान  की  हैं  ।

 जी  तरुण  गगोई  :  वास्तव  में  यह  विषय  कृषि  मंत्रालय  से

 सम्बन्धित  है  और  परम्परागत  मछुआरे  एक  राज्य  का  विषय  मेरा

 मंत्रालय  सामान्यतः  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  से  सम्बन्धित  इसके
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 बावजूद  उन  परम्परागत  मछुआरों  को  सभी  प्रोत्साहन  दिये  जा  रहे  हैं  जो
 गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  करने  में  रुचि  रखते

 श्री  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  इसी  विषय  पर  ।2  दिसम्बर  को

 शून्य  प्रहर  में  मैंने  यह  बात  उठाई  थी  और  सारे  सदन  ने  उसका

 राजनैतिक  मतभेदों  स ेऊपर  उठकर  समर्थन  किया  मुझे  खुशी  है
 कि  सरकार  ने  अब  इस  प्रकार  की  पुनः  अवलोकन  समिति  बनाई
 अभी  दो  दिन  पूर्व  ही  शुक्रवार  को  कलकत्ता  में  नेशनल  फिशरीज

 एक्शन  फोरम  की  मीटिंग  हुई  है  और  उन्होंने  सरकार  की  नीति  के

 विरोध  में  महात्मा  गांधी  के  जन्म-स्थान  से  अनिश्चित  काल  के  लिए
 अनशन  करने  की  घोषणा  की  इस  बात  को  देखते  हुए  मेरा  प्रश्न

 यह  है  कि  इस  समिति  के  सदस्य  कौन  क्या  फोरम  के  सदस्य  इसमें
 हैं  और  क्‍या  हमारी  लोक  सभा  के  सदस्य  इसमें  हैं  ?  राज्य  सरकार  या

 मत्स्य  विभाग  में  जो  लोग  काम  करते  हैं  उनसे  यह  समिति  विचार
 बिमर्श  करेगी  या

 ह

 श्री  सरुण  गगोई  :  मैं  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  बता  सकता
 श्री  मुरारी  समिति  के  चेयरमेन  हैं  ।  इसमें  भूतल

 महासागर  विकास  विभाग  और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 परिषद  के  प्रतिनिधि  भी  होते  इसके  अलाबा  इस  समिति  में  गुजरात
 के  मत्स्यन  विभाग  के  प्रभारी  महाराष्ट्र  के  मत्स्यन  विभाग

 के  प्रभारी  सचिव  आंध्र  पश्चिम  बंगाल

 सरकारों  के  मत्स्य  विभागों  के  सचिव  तथा  अन्य  राज्य  सरकारों  के

 सचिव  भारतीय  मत्स्य  सर्वेक्षण  के  महानिदेशक  भी  इससे  सम्बद्ध
 होते

 श्री  राम  नाईक  :  मेरा  सवाल  स्पेसिफिक  है  कि  जब  सदन  ने  इस
 प्रकार  की  आजाज  उठायी  थी  तो  क्यों  नहीं  लोक  सभा  का  कोई  सदस्य

 इसमें  जन  भावनायें  सामने  आएं  लिये  समिति  में  आप  संसद
 के  सदस्यों  को  लेंगे  या

 जी  तरुण  गगोई  :  यह  एक  सरकारी  समिति  यह  समिति  संसद

 सदस्यों  के  विचारों  को  भी  ध्यान  में  आमतौर  पर  जब  कोई
 अधिकारी  चेयरमेन  होता  है  तो  मैं  किसी  संसद  सदस्य  को  उसके  अधीन

 नहीं  रखना

 श्री  लोकनाथ  चौधरी  :  अध्यक्ष  सरकार  ने  और  भी

 लाईसेंस  दिये  चूंकि  सरकार  ने  इसका  दायरा  बढ़ा  दिया  है  इसलिए
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  कुल  कितने  लाईसेंस  दिये

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  समिति  के  बारे  में

 श्री  लोकनाथ  चौधरी  :  दूसरी  बात  यह  है  कि  क्‍या  समिति  का

 गठन  करने  से  पहले  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  थी  कि

 कुछ  क्षेत्रों  में  परम्परागत  मछुआरों  के  अधिकारों  का  हनन  हुआ  है  2



 यदि  सरकार  ने  कोई  ऐसा  अध्ययन  किया  तो  क्या  सरकार  इस

 अध्ययन  से  समिति  के  गठन  करने  के  निष्कर्ष  पर  पहुंची  है  या सरकार

 ने  अपनी  ही  समझ  से  समिति  का  गठन  किया  सरकार  ने  किन

 कारणों  से  समिति  का  गठन  किया  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूँ  कि

 समिति  के  दिशा  निर्टेश  क्‍या  ये  बातें  जरूरी  इसके  अतिरिक्त

 ये  लोग  भूख  हड़ताल  पर  जा  रहे  जैसा  कि  इन्होंने  बताया  इसे

 रोकने  के  लिये  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही

 श्री  लरुण  गगोई  :  संसद  सदस्यों  तथा  मछुआरों  के  आन्दोलन  से

 उत्पन्न  समस्याओं  को  ध्यान  में  रखते  मैंने  इस  समिति  का  गठन

 किया  इसके  निर्देश  पद  ये  हैं  :  (1)  विशेषज्ञों  के  परामर्श  से  भारतीय

 क्षेत्र  में  मत्स्य  संसाधनों  की  सम्भावनाओं  और  बितरण  की

 (2)  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  अर्थात  परम्परागत  यंत्रीकृत
 नौकाओं  #*  क्षेत्र  और  गहरे  समुद्र  के  मत्स्य  जलयानों  के  क्षेत्रों  के

 माध्यम  से  समुद्री  मत्स्य  संसाधनों  के  वर्तमान  दोहन  की  मात्रा

 सुनिश्चित  (3)  यह  सुनिश्चित  करना  कि  क्या  गहरे  समुद्र
 मत्स्य  नीति  अथवा  चार्टर  के  अन्तर्गत  परम्परागत  मछआरे  तो

 प्रभावित  नहीं  हुये  और  (4)  यह  सुझाव  देना  कि  गहरे  समुद्र  मत्स्य  क्षेत्र

 का  विकास  किस  समय  तक  किया  जाना  जिसमें  जलयानों  की

 किसमें  तथा  संख्या  तथा  उनके  संयालन  सम्बन्धी  सुझाव  भी  शामिल

 श्री  लोकनाथ  चौधरी  :  सरकार  ने  समिति  का  गठन  क्कयों

 किया

 श्री  चार्सस  :  सभा  के  सामने  भारत  सरकार  की  गहरे  समुद्र
 मत्स्य  नीति  सम्बन्धी  एक  बड़ा  प्रश्न  संसद  के  पिछले  सत्र  के  दौरान

 इस  बारे  में  काफी  चर्चा  हुई  तथा  भ्रम  पैदा  हुआ  इस  बारे  में  भ्रम

 सारे  देश  में  पैदा  हुआ  मुझे  यह  कहते  हुये  खेद  है  कि  मंत्री  महोदय
 के  इस  उत्तर  में  भी  कहा  गया  है  कि  यह  मंत्रालय  केवल  गहरे  समुद्र
 मत्स्यन  से  सम्बन्धित  है  और  परम्परागत  मछआरों  की  समस्या  कृषि
 मंत्रालय  के  दायरे  में  आती  यह  निश्चिय  ही  हमारे  लिए  चिन्ता  का

 विषय  हम  प्रश्न  किससे  हम  परम्परागत  मछआरों  की

 समस्याओं  से  काफी  चिंतित  हैं  क्योंकि  उनका  जीवन  भारत  सरकार  की

 मत्स्य  नीति  से  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुआ

 क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  विशेषज्ञों  की  इस
 समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  यदि  अनिवायं  हुआ  तो  वे  कृषि
 मंत्रालय  के  साथ  तालमेल  करेंगे  और  देखेंगे  कि  किसी  भी  स्थिति  में

 गहरे  समुद्र  मत्स्य  नीति  तथा  लाईसेंस  नीति  का  परम्परागत  मछुआरों
 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  और  पिछले  सत्र  के  दौरान  दिये  गये  इस
 स्पष्ट  आश्यासन  को  पूरा  किया  जायेगा  कि  वे  परम्परागत  मछआरों  को

 सहकारी  आधार  अथवा  संयुक्त  उद्यमों  के  आधार  पर  गहरे  समुद्र  मत्स्यन
 के  लिये  हर  प्रकार  की  सहायता  देंगे  और  यह  भी  कि  उनके  जीषन  को

 सुरक्षा  प्रदान  की  जायेगी  ताकि  परम्प्रागत  मत्स्यन  प्रभावित  न

 श्री  सरुण  गगोई  :  में  इस  बात  से  चिन्तित  हूं  कि  क्‍या  गहरे  समुद्र
 में  मत्स्यन  नीति  से  परम्परागत  मत्स्यन  तो  प्रभावित  नहीं  हुआ

 श्री  चार्स्स  :  प्रभावित  हुआ

 श्री  तरुण  गगोई  :  यह  यंत्रीकृत  क्षेत्र  से  प्रभावित  हुआ  इसी
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 कारण  मैंने  इस  समिति  का  गठन  किया  मैं  इस  बारे  में  राष्ट्रीय
 मत्स्यन  कार्यवाही  समिति  के  चेयरमेन  के  वक्तव्य  का  हवाला  दे

 सकता  जो  कुछ  मैंने  संसद  में  कहा  ज ेउस  बात  से  सहमत  हुये
 मैं  उनके  वक्तव्य  को  उद्धृत  करता  हूं  क्षेत्र  से परम्परागत

 क्षेत्र  नुरी  तरह  से  प्रभावित  हुआ  उन्होंने  यही  कहा

 श्री  चार्ल्स  :  इसका  समाधान  क्या  मुझे  आपका  आरक्षण

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  पहले  आरक्षण  मिल  गया  है  क्योंकि

 इन्होंने  समिति  का  गठन  कर  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  बात  ऐसी  नहीं  यह  समिति  छोटे  मछुआरों
 का  नचाव  करने  के  लिये  गठित  की  गयी  आपको  यह  बात

 समझ  लेनी

 कायमकुलम  ताप  विद्युत  संयंत्र

 384,  ओर  कोडीकून्नील  सुरेश  :

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिश्व  बैंक  कायमकुलम  ताप  विद्युत  संयंत्र  क ेलिए

 स्‍लाइस  कास्सेप्टਂ  के  अन्तर्गत  अपने  द्वारा  स्वीकृत  40  करोड़

 अमरीकी  डालर  की  राशि  को  जारी  करने  हेतु  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 इस  संयंत्र  में  उपयोग  के  लिए  प्रतिषर्ष  कितनी  मात्रा  में

 नैपथा  का  आयात  किया  जाएगा  तथा  इस  पर  प्रतिवर्ष  कितनी  बिदेशी

 मुद्रा  खर्च  और

 इस  संयंत्र  के  लिए  स्वदेशी  तेल  शोधक  कारखानों  द्वारा

 कितनी  मात्रा  में  नैषया  की  आपूर्ति  की

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 से  (0.  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 से  (१2.  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  टी  पी  द्वारा

 कायमकुलम  परियोजना  का  कंपनी  के  आंतरिक

 बाजार  से  प्राप्त  ऋणों  और  विदेशी  जाणिज्यिक  ऋणों  से  किए  जाने  का

 प्रस्ताव  इसके  साथ-साथ  परियोजना  को  टाइम  स्‍लाइस  ऋण  के

 अंतगंत  बित्तपोषण  हेतु  विश्व  बैंक  के  समक्ष  भी  प्रस्तुत  किया

 गया  *

 और  यह  संयंत्र  दोहरा  इंधन-गैस/नेपथा  होने  का
 प्रस्ताव  प्रचालन  के  6000  घण्टों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नेपथा  की
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 कुल  जार्षिक  आवश्यकता  0.45  टन  प्रति  वर्ष  आंकी  गई  इसे
 आयात  किया  जाए  अथवा  इसे  अपने  देश  में  तैयार  किया

 यह  इसके  जाणिज्यिक  महत्व  पर  निर्भर  ने  नेपया

 का  स्वदेशी  तेलशोधक  कारखानों  से  लिंक  स्थापित  किए  जाने  के

 मुद्दे  को  पहले  ही  पैट्रोल  एबं  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  साथ
 उठाया

 श्री  कोडीकुन्नील  सुरेश  :  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  कया  विश्व
 बैंक  ने  कायमकुलम  ताप  विद्युत  संयंत्र  के किये  पैकेज  की  पेशकश

 की  है  और  यदि  तो  राष्ट्रीय  ताप  बिद्युत  निगम  ने  विश्व  बैंक  से

 कुल  कितनी  राशि  की  मांग  की  वे  कितनी  राशि  देने  के  लिये  सहमत

 हुये

 मंत्री  :  हमने  इस  परियोजना  के

 लिये  बिश्व  बैंक  से  सहायता  की  मांग  की  है  और  विश्व  बैंक  राष्ट्रीय
 ताप  बिद्युत  निगम  द्वारा  कायमकुलम  परियोजना  के  लिये  सहायता  के

 समर्थन  में  प्रस्तुत  किये  गये  विजरण  की  जांच  कर  रहा  बैंक  ने

 कायमकुलम  संयंत्र  के  लिये  258  मिलियन  रुपये  क ेऋण  का  अनुमान
 लगाया

 श्री  कोडीकुन्नील  सुरेश  :  कायमकुलम  विद्युत  परियोजना  के

 लिये  वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे  में  बिश्व  बैंक  तथा

 के  बीच  क्या  शर्तें

 जी  साल्थे  :  करार  को  अंतिम  रूप  दिये  जाने  पर  ही

 हमें  शर्तों  का  पता

 व्युरियन  :  मंत्री  महोदय  ले  अपने  उत्तर  में  बताया  है

 कि  परियोजना  का  वित्तपोषण  कम्पनी  के  आंतरिक  संसाधनों  से  बाजार

 से  प्राप्त  कण  और  विदेशी  वाणिज्यिक  ऋणों  से  किया  इसके

 साथ-साथ  परियोजना  को  आंशिक  वित्तपोषण  हेतु  विश्व  बैंक  के  समक्ष

 भी  प्रस्तुत  किया  गया  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि

 परियोजना  का  प्रस्ताव  कम  से  कम  सात  वर्ष  पहले  किया  गया  था  और

 इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  परियोजना  पर  पहले  ही  ।5

 करोड़  रुपये  खर्च  किये  जा  युके  हैं  और  मंत्री  महोदय  ने  एक  वर्ष

 पहले  इस  परियोजना  की  नींग  रखी  मैं  एक  विशेष  प्रश्न  पूछना

 चाहता  यदि  विश्व  बैंक  सहायता  नहीं  देता  तो  परियोजना  का  क्या

 मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  काम  शुरू  करने  के  बारे  में

 कोई  समय  निर्धारित  किया  गया  है  और  इस  परियोजना  को  कब  शुरू

 किया  यदि  तो  कृपया  मुझे

 श्री  साल्‍्थे  :  यह  सच  है  कि  परियोजना  भूतपूर्व

 सोवियत  संघ  और  भारत  के  आपसी  प्रोटोकोल  के  अन्तर्गत  1988  में

 शुरू  को  गयी  कायमकुलम  परियोजना  को  सोवियत  सहायता  प्राप्त

 परियोजना  के  रूप  में  चुना  गया  लेकिन  पूर्व  सोवियत  संघ  में  हुई

 घटनाओं  के  कारण  परियोजना  में  बिलम्ब  लेकिन

 यह  परियोजना  माननीय  सदस्य  के  चुनाथ  क्षेत्र  में  ये  जानते  हैं  कि

 हम  इसके  कार्यान्वयन  के  लिये  बहुत  उत्सुक

 मौखिक  उत्तर  %

 हमने  दो  पैकेज  लिये  पहला  तो  यह  है  कि  यदि  हमें  विश्व
 बैंक  का  ऋण  मिलता  है  तो  यह  पहला  पैकेज  है  और  यदि  नहीं  मिलता

 तो  यह  दूसरा  पैकेज

 1318  करोड़  की  कुल  परियोजना  लागत  के  लिये  हमारे

 अंदरूनी  संसाधन  393.17  करोड़  रुपये  के

 मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  परियोजना

 दोहरा  इंधन-गैस  और  नैपथा  के  आधार  पर  कार्यान्वित  की

 कोयले  के  आधार  पर  नहीं  --  और  परियोजना  को  बहुत  शीघ्र

 कार्यान्यत  किया

 जी  थामस  :  यह  भारत  का  एक  बहुत  महत्वपूर्ण
 परियोजना  इसे  मूलतः  2488  मेगावाट  का  बनाया  गया  हम

 सहायता  के  लिये  साथ  गये  थे  लेकिन  असफल  हुये  और  फिर  जापान

 वहां  भी असफल  हम  समझते  हैं  कि असफलता  का  मुख्य
 कारण  यह  था  कि  हम  2488  मेगावाट  से  पीछे  हट  गये  जिसे  परियोजना

 के  लिये  और  420  मेगावाट  पर  पहुंच  गए  जो  अत्यधिक  व्यय  को

 देखकर  व्यवहार  नहीं  पाया

 अतः  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  मंत्री  महोदय  तथा  सरकार  इस
 बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि  परियोजना  को  2488  मेगाबाट  की  मूल  योजना

 के  अनुसार  कार्यान्वित  किया  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 परियोजना  से  सप्लाई  के  बारे  में  क्या  कोई  शर्तें  हैं  और  क्‍या  सप्लाई

 दूसरे  राज्यों  को  की  जानी  है  अथवा  क्या  इसे  केरल  को  दिया  जाना  है

 अथवा  इसके  लिये  क्या  कोई  ऐसी  शर्तें

 श्री  साल्थे  :  सरकार  के  पास  क्षमता  को  400  मेगावाट

 से  बढ़ाकर  2488  करने  का  कोई  भी  प्रस्ताव  नहीं  है  और  संयंत्र  से

 उत्पन्न  बिजली  केरल  को  दी

 जल  विद्युत  उत्पादन

 के

 587.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 श्री  महेश  कनोडिया  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  समग्र  विद्युत  उत्पादन  की  तुलना  «्में  जल

 विद्युत  उत्पादन  के  योगदान  की  प्रतिशतता  में  योजना-दर-योजना  कर

 हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  जल  विद्युत  उत्पादन  के  पर्यावरण  के  अत्यधिक

 अनुकूल  होने  के  गुण  को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार  जल

 विद्युत  उत्पादन  क्षमता  का  अधिक  से  अधिक  दोहन  करने  का

 और

 यदि  तो  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  इस  सम्बन्ध  में

 क्‍या  कटम  उठाए  जाने  का  विचार
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 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 से  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  दिया  गया

 विवरण

 वर्ष  1963-64  से  देश  की  समग्र  अधिष्ठापित  क्षमता  में

 जल  विद्युत  के  संबंधित  भाग  में  कमी  आई

 विभिन्‍न  योजना  अवधियों  के  अंत  में  जल  बिद्युत

 उत्पादन  हेतु  अधिष्ठापित  क्षमता  नीचे  दर्शाई  गई  है  :-

 योजना  के  कुल  क्षमता  जल  बिद्युत  जल  बिद्युत
 अंत  में  क्षमता  कुल  का  %

 1  (12  |  2695  940  35

 2...  (2)  4653  197  41

 3...  (3)  9027  4124  46

 4...  (42  16663  6965  42

 5...  (5)  26680  10833  4

 6...  (6)  42585  14460  34

 7...  (72  63636  18308  29

 8...  (82  89372  *  22993  ह*  25.7*

 # प्रत्याशित

 और  देश  में  उपलब्ध  जल  विद्युत  शक्‍यता  के  बेहतर

 समृपयोजन  हेतु  शुरू  किये  गये  उपायों  में  ये  शामिल  हैं  :  बड़ी  जल

 विद्युत  परियोजनाएं  स्थापित  करने  हेतु  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  विशेष

 कंपनियों  का  जल  बिद्युत  स्कीमों  क ेलिए  बजटीय  सहायता
 समेत  अधिक  योजना  आबंटन  करना  तथा  जल  बिद्युत  विकास  में

 निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  विशेष  प्रोत्साहन
 प्रदान

 श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :  28.12.1994  को  राज्य  सभा  में  किये
 गये  प्रश्न  के  उत्तर  में  दिये  गये  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  दो
 पंचवर्षीय  योजनाओं  की  अवधि  में  अर्थात  छठी  और  सातर्बी  योजना
 में  7,474  मेगाबाट  की  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  हुई  जबकि  आठवीं

 योजना  के  पहले  3  बर्षों  के  दौरान  2.।।  मेगावाट  की  अतिरिक्त

 क्षमता  का  सुजन  किया  आठवीं  योजना  के  शेष  दो  ब्षों  के  दौरान

 7,171  मेगाबाट  अतिरिक्त  क्षमता  की  वृद्धि  किये  जाने  का  लक्ष्य

 जो  तीन  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  ।5  ब्षों  में  ननी  कुल  क्षमता  के  ही
 बराबर

 अतः  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिये

 आठव्षी  योजना  के  शेष  दो  वर्षों  के  दौरान  क्‍या  विशेष  कदम  उठाये

 जायेंगे  और  क्या  मंत्री  महोदय  को  लक्ष्य  पूरा  करने  की  आशा  है  और

 क्‍या  थे  सभा  को  आश्वासन  देंगे  कि  इस  लक्ष्य  को  पूरा  किया  जाना

 सम्भव

 20  1995  मौखिक  उत्तर  28

 विद्युत  मंत्री  :  मूल  प्रश्न  के  उत्तर  में

 हम  कह  चुके  हैं  कि  जल  बिद्युत  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  हम

 क्या  कदम  उठा  रहे  देश  में  उपलब्ध  जल  बिद्युत  क्षमता  के  बेहतर

 उपयोग  हेतु  उठाये  गये  कदमों  में  से  कुछ  ये  हैं  :-  (1)  बड़ी  जल

 बिद्युत  परियोजनाएं  स्थापित  करने  हेतु  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  विशेष

 कम्पनियों  का सृजन  -  जल  विद्युत  परियोजनाओं  का  उपयोग  करने  के

 लिये  कम  से  कम  छः  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के उपक्रमों  का सृजन  किया

 गया  (1)  जल  बिद्युत  स्कीमों  के  लिये  बजटीय  सहायता  समेत

 अधिक  योजना  आबंटन  करना  तथा  जल  विद्युत  विकास  में  निजी

 क्षेत्र  की  भागीदारी  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  विशेष  प्रोत्साहन  प्रदान

 श्री  श्रण  कुमार  पटेल  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि जल  बिद्युत
 उत्पादन  तथा  ट्रांसमिशन  तथा  तापीय  और  आणबिक  बिद्युत  की

 तुलनात्मक  लागत  क्‍या  है  और  यह  कहां  तक  अपेक्षाकृत  आर्थिक

 रूप  से  अनुकूल  देश  में  कुल  कितनी  क्षमता  जल  बिद्युत  उत्पादन

 क्षमता  का  उपयोग  किया  जाना  शेष  है  और  इस  क्षमता  का

 अधिकाधिक  उपयोग  के  लिये  क्‍या  कोई  कार्य  योजमा  बनायी

 गयी

 श्री  साल्ये  :  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  60%  संयंत्र

 चार  गुणक  की  गणना  से  कूल  क्षमता  84,044  मेगावाट  निश्चित  की

 इसमें  स ेविकसित  तथा  प्रयुक्त  की  गई  क्षमता  12,408,97  मेगाबाट

 है  और  विकासाधीन  क्षमता  5,829.30  मेगाबाट  तापीय  तथा  जल

 विद्युत  के  नीच  संतुलन  रखना  हमारे  लिये  जरूरी  है  और  मैं  पहले  कह

 चुका  हूं  कि  हम  समूचे  विद्युत  प्रणाली  विशेषकर  ट्रांसमिशन  तथा

 बितरण  को  अधिक  कार्यकुशल  बनाने  के  लिये  हम  तीन  उपाय  कर

 रहे

 श्री  सूरण  मण्डल  :  अध्यक्ष  विद्युत  उत्पादन  के  लिए

 नयी  योजना  बनाने  का  सरकार  का  इरादा  मैं  सरकार  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  दामोदर  बैली  कार्पोरेशन  से  संबंधित

 और  तीनों  हाइडल  प्रोजेक्ट्स  की  क्षमता  दिन  प्रतिदिन  घट  रही

 है  और  तिलैया  के  रिजरबॉयर  से  बहुत  ज्यादा  बिद्युत  का  उत्पादन  होना

 चाहिए  लेकिन  यह  10  मेगावाट  ही  रखा  गया  मैं  सरकार  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इन  पुराने  जल  बिद्युत  योजनाओं  को  फिर

 से  मजबूती  के  साथ  बनाने  का  काम  करेगी  ताकि  उनकी  क्षमता  के

 अनुसार  पूरा  उत्पादन  हो  सके  ?

 श्री  साल्थे  :  दामोदर  बैली  के  जिन  प्रकल्पों  का

 माननीय  सदस्य  जिक्र  कर  रहे  हैं  उसकी  मालूमात  मेरे  पास  नहीं  मगर

 मैं  सिद्धांतटः  कह  सकता  हूं  कि  जो  भी  हमारे  मौजूदा  प्रकल्प  हैं  और

 सेन्ट्रल  पब्लिक  अंडरटेकिंग्ज  के  उनको  सुधारने  के  लिए  हम
 यथासंभव  कोशिश
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 +४88.  श्री  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  समय  सभी  विद्यमान  राष्ट्रीय  अन्तर्देशीय
 जलमागों  का  प्रयोग  हो  रहा

 क्या  इन  जलमार्गों  का  प्रभावी  प्रयोग  किऐ  जाने  के  बारे
 में  कोई  अध्ययन  कराया  गया  और

 यदि  तो  इसमें  क्या-क्या  सिफारिशें  की  गई

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  से  एक  विवरण  लोक  के  पटल  पर  रखा

 जाता

 विवरण

 और  GD.  तीन  राष्ट्रीय  अर्थात  ब्रह्मपुत्र
 और  पश्चिमी  तटीय  नहर  को  राष्ट्रीय  जलमार्गों  के  रूप  में  घोषित  करने

 से  पहले  उनका  आर्थिक  व्याबहार्यता  अध्ययन  किया  गया

 इन  अध्ययन  कार्यों  स ेपता  चला  है  कि  ये  तीनों  अर्थात्‌

 भागीरथी-हुगली  नदी  प्रणाली  का  हल्दिया-इलाहाबाद  खंड

 (1620  ब्रह्मपुत्र  नदी  का  धुबरी  से  सैदिया  खंड  (89

 और  चम्पाकारा  नहर  (14  और  उलद्योगमंडल  नहर

 (23  के  साथ-साथ  पश्चिमी  तटीय  नहर  का  कोटटापुरम  से

 कोल्लाम  खंड  (168  ईंधन  की  दृष्टि  से  किफायती  और

 परिवहन  का  पारिस्थितिक  अनुकूलन  होने  के  अतिरिक्त  अन्तर्देशीय

 जल-परिवहन  के  प्रभावी  प्रयोग  के  आर्थिक  दृष्टि  से  व्यावहारयय  भी

 श्री  जिजय  कृष्ण  हान्डिक  :  अध्यक्ष  यद्यपि  अन्तर्देशीय

 जलमार्ग  प्राधिकरण  का  गठन  1986  में  किया  गया  फिर  भी  इसने

 कुछ  जलयानों  को  जलमार्गों  पर  भेजा  भूतल  परिवहन  मंत्रालय

 द्वारा  किये  गये  एक  अध्ययन  में  सिफारिश  की  गयी  है  कि  राज्य  सरकारों

 से  कहा  जाये  कि  बड़ी-बड़ी  नदियों  के  निकटबर्ती  क्षेत्रों  मे ंनियोजित

 एबं  तेज  गति  से  उद्योग  स्थापित  करें  ताकि  वर्तमान  जलमार्गों  का

 इस्तेमाल  हो  और  नये  जलमार्ग  भी  बन  कया  मैं  मंत्री  महोदय  से

 जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  राज्य  सरकारों  ने  सिफारिशों  पर  कोई  कार्यवाही

 की  है  और  क्‍या  उन्हें  आश्वासन  दिया  गया  है  कि  उन्हें  नहर

 नौका  तथा  यातायात  प्रबन्ध  जैसी  बुनियादी  सुविधायें  प्रदान  की

 श्री  जगदीश  टाइटलर  :  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  यह  सिफारिश

 थी  और  हमने  राज्य  सरकारों  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम कि
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 बंगाल  से  अनुरोध  किया  खुशी  की  बात  है  कि  उन्होंनें  उस
 सिफारिश  पर  कार्यवाही  शुरू  कर  दी

 श्री  विजय  कृष्ण  हांडिक  :  अध्यक्ष  अन्तर्देशीय  जलमार्ग

 असम  ने  दाजा  किया  है  कि  ब्रह्मपुत्र  नदी  का  ध्रुर्बीं-तेजपुर
 क्षेत्र-जिसका  विवरण  में  जिक्र  है-रेलजे  और  राज्य  परियहनों  के  बाद

 परिवहन  के  मामले  में  हमेशा  तीसरी  शक्ति  रहा  मैं  मंत्री  महोदय
 से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  धुन्नी  से  तेजपुर  के  क्षेत्र  का  विस्तार  करने
 की  आवश्यकता  है  ज्लौर  क्या  परिवहन  सेजा  में  सुधार  की  आवश्यकता

 इस  सम्बन्ध  में  अन्तर्देशीय  जल  मार्ग  ने  प्रस्ताव

 एक  दिया  यदि  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इसे
 स्वीकार  कर  दिया  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  धुन्री  तथा
 कलकत्ता  के  बीच  के  क्षेत्र  को  फिर  से  नियमित  रूप  से  खोलने  पर

 सरकार  विचार  कर  रही

 जी  जगदीश  टाइटलर  :  धुनत्री  और  पांडू  में  टर्मिनल  सुविधायें
 उपलब्ध  हैं  और  भारतीय  अर्न्तदेशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण  द्वारा  पूर्षोत्तर
 पारिषद  के  क्षतिग्रस्त  पुश्ले  पुनः  बनाने  का  निर्णय  भी

 लिया  गया

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  24  घंटे  की  नौका  या  जल

 परिवहन  सुविधायें  प्रदान  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  जिस  पर  कार्यवाही
 की  जा  चुकी  है  तथा  निविदाओं  को  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा

 ब्री  हननान  मोल्लाह  :  मैं  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहता  हूं
 कि  सरकार  को  यह  आर्थिक  व्यवहायंता  अध्ययन  रिपोर्ट

 कब  उपलब्ध  हुई  और  उन  जलमार्गों  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करने
 को  छोड़कर  रिपोर्ट  में  की  गयी  सिफारिशों  को  कार्यान्यत  करने  के  लिये

 सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाये  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  परियहन
 लाबी  इन  जलमागों  का  विस्तार  करने  का  बिरोध  कर  रही  है  और  इस
 कार्यक्रम  में  विलम्ब  कर  रही  है  और  यदि  तो सरकार  उस  स्थिति

 का  सामना  करने  के  लिये  तथा  इस  प्रणाली  को  लागू  करने  के  लिये

 क्‍या  कदम  उठा  रही  है  जो  इंधघन  खपत  की  दृष्टि  से  अर्थक्षम  है  और

 जिसके  द्वारा  हम  अपने  देश  के  उपलब्ध  जल  संसाधनों  का  उपयोग  कर

 सकते
 ह

 श्री  जगदीश  टाइटलर  :  पहली  बात  यह  है  कि  कोई  भी  परिवहन
 लाबी  हमें  प्रभावित  नहीं  कर  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  हम

 हर  उस  उपाय  को  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं  जिसमें  जलमागों  का  उपयोग

 किया

 ओर  हननान  सोल्लाह  :  कया  उपाय  किये  हर  उपाय  एक
 निरर्थक  उत्तर

 श्री  जनदीश  टाइटलर  :  हमने  रियायतें  दी  हम  ड्रेजिंग  कार्य

 करवा  रहे  हम  24  घंटे  की  नौ  परिवहन  सम्बन्धी  सुविधायें  प्रदान

 कर  रहे  हैं  जिसकी  व्यवस्था  की  जा  रही  इस  बात  का  ध्यान  रखने

 के  लिये  यथासम्भव  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  कि  नदी  जलमार्ग  में  नौकायें

 या  जलयान  चल  इतना  ही  हम  पुश्ते  भी  बना  रहे  हम

 माल  दुलाई  के  लिये  रियायत  दे  रहे  सरकार  कार्गो  कार्य
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 के  लिये  वास्तविक  रियायतें  दे  रही  हम  नौकाओं  का  क्रय

 TA रने  के  लिये  प्रोत्साहन  तथा  सहायता  भी  दे  रहे  हैं  जिसके  लिये

 सरकार  राजसहायता  भी  दे  रही  हम  यथासम्भव  प्रयास  कर  रहे

 यदि  माननीय  सदर्स्यों  या  उद्योग  स ेकोई  और  सुझाव  आते  हैं  तो उनका

 स्वागत  किया  जायेगा  और  हम  उस  पर  बिचार

 नेपाल  के  उप-प्रधान  मंत्री  की  भारत  यात्रा

 *89.  औ  लोकनाथ  चौधरी  :

 जी  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेपाल  के  उप-प्रधान  मंत्री  के  नेतृत्व  में  एक  उच्च

 स्तरीय  शिष्ट  मंडल  हाल  ही  में  भारत  की  यात्रा  पर  आया

 यदि  तो  उनकी  इस  यात्रा  के  दौरान  दोनों  देशों  के बीच

 किन-किन  विशिष्ट  मुद्दों  पर  चर्चा  हुई  और  प्रत्येक  मुद॒दे  के  संबंध  में

 हुईं  चर्या  का  क्‍या  परिणाम

 क्या  नेपाल  सरकार  ने  “1950  की  शान्ति  और  मैत्री  संबंधी

 सन्धिਂ  सहित  भारत  के  साथ  अपने  वर्तमान  कुछ  समझौतों  की  पुनरीक्षा
 करने  की  कोई  इच्छा  व्यक्त  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्‍्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया

 (5?  क्या  इस  संबंध  में  कोई  पहल  को  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में

 अब  तक  क्या  प्रगति  हुईं

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  एक  विवरण  सदन  को  मेज  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 ।.  नेपाल  के  उप-प्रधान  मंत्री  लथा  विदेश  और  रक्षा  मंत्री  श्री

 माधव  कुमार  बिदेश  मंत्री  के  आमंत्रण  पर  6  से  ।0  1995  तक

 भारत  की  यात्रा  पर  उनकी  इस  यात्रा  के  दौरान  द्विपक्षीय
 भारतीय  उप  महाद्वीप  की  स्थिति  तथा  आपसी  हित  के  अन्य  मसलों

 पर  मैत्रीपर्ण  और  आपसी  समझ-बूझ  के  वातावरण  में  व्यापक
 बातचीत  हुईं  जो  भारत  तथा  नेपाल  के  नीय  विशेष  पारस्परिक  संबंधों

 की  दयोतक

 2.  इस  बातचीत  के  दौरान  संबंधों  को  मजबूत  बनाने  के  लिए

 बहुत  से  नए  सुझाव  दिए  गए  जिन  पर  निकट  भविष्य  में  नेपाल  के

 प्रधान  मंत्री  की  भारत  यात्रा  से  पूर्ष  दोनों  सरकारों  द्वारा  और  आगे

 बातचीत  तथा  विचार-विमर्श  किया

 3.  नेपाल  के  प्रधान  मंत्री  ने भारत  तथा  नेपाल  द्वारा  1950  में

 सम्पन्न  शान्ति  और  मैत्री  संधि  पर  विचार-विमर्श  का  भी  सुझाव
 इस  सुझाव  पर  भारत-नेपाल  संबंधों  के  समग्र  पहलुओं  पर  विदेश
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 कार्यालय  स्तर  के  परामशों  के  दौरान  बिचार-बिमर्श  किया  जाएगा  और

 यह  परामर्श  निकट  भविष्य  में  होगा  जिसका  उद्देश्य  दोनों  देशों  के

 अद्वितीय  पारस्परिक  संबंध  को  बरकरार  रखने  और  उसे  मजबूत  बनाने

 के  तौर-तरीकों  पर  विचार  करना

 4.  नेपाल  के  उप-प्रधान  मंत्री  की  यह  भारत  यात्रा  एक  सदभावना
 यात्रा  थी और  नेपाल  के  प्रधान  मंत्री  श्री  मममोहन  अधिकारी  की  भावी

 यात्रा  के  संबंध  में  तैयारी-यात्रा  भी  इस  यात्रा  स ेआपसी  समझ-बूझ
 स्पष्ट  हुई  और  बढ़ी  तथा  हमारे  समग्र  क्रियाकलाप  का  सिलसिला

 बहाल

 श्री  लोकनाथ  चौधरी  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है

 कि  नेपाल  के  उप-प्रधान  मंत्री  ने  1950  की  मैत्री  संधि  में  कुछ  परिवर्तन

 करने  का  प्रश्न  उठाया  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्होंने  कोई

 ठोस  सुझाव  दिया  उन्होंने  इस  पर  बिचार  किया  हम

 जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  ने  1950  की  संधि  में  संशोधन

 करने  के  लिये  किसी  ठोस  सुझाव  का  संकेत  दिया

 श्री  भाटिया  :  उप-प्रधान  मंत्री  ने इस  बात  का  जिक्र

 किया  लेकिन  उन्होंने  कहा  कि  1950  की  संधि  के  कुछ  खंड

 निरर्थक  गये  इसके  लिये  हमने  विदेश  सचियों  की  एक  समिति

 का  गठन  किया  है  जो  इस  पर  बिचार  करेगी  क्योंकि  हमारे  नेपाल  के

 साथ  विशेष  प्रकार  के  सम्बन्ध  उनके  सुझावों  पर  हम  विचार  करेंगे

 और  इस  हेतु  दोनों  विदेश  सचिव  बैठक  करेंगे  और  इस  सम्बन्ध  में

 बातचीत

 श्री  लोकनाथ  चौधरी  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 बातचीत  के  दौरान  क्या  कोई  संकेत  मिला  कि  संधि  में  संशोधन  विपरीत

 दिशा  में

 इसके  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  कि  अन्य

 बातों  पर  भी  चर्चा  की
 अतः  मैं  जानना  चाहूंगा  कि

 किन-किन

 बातों  पर  चर्चा

 श्री  भाटिया  :  प्रश्न  के  पहले  भाग  के  बारे  में  मैं  कहना

 चाहूंगा  कि  1950  की  कह  संधि  अब  तक  अच्छी  तरह  से  चली  और

 दोनों  देशों  के  बीच  सम्बन्ध  बहुत  अच्छे  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  के

 बारे  में  मै ंकहना  चाहूंगा  कि टनकपुर  विद्युत  परियोजना  के  बारे  में  चर्चा

 हुई  थी  और  बे  रेल  के  लिये  एक  दूसरे  मार्ग  के  बारे  में  भी  चर्चा  करना

 चाहते  इन्हीं  बातों  पर  चर्चा

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  निस्संदेह  मंत्री  महोटय  इस  बात  को  जानते

 हैं  कि  नेपाल  में  एक  भारत  विरोधी  लाबी  काम  कर  रही  है  जो  इस  बात

 का  प्रचार  करने  की  कोशिश  कर  रही  है  कि  उनके  बिचार  में  अतीत

 में  भारत  ने  नेपाल  के  प्रति  जो  अन्याय  किया  है  और  जो  असम्मत  शर्तें

 नेपाल  पर  थोंपी  उनका  समाधान  नहीं  होगा  और  इन  शिष्ट

 अभी  हाल  में  उप  प्रधान  मंत्री  भारत  आये  और  प्रधान  मंत्री
 '  के  आने  की  सम्भावना  है-के  आगमन  से  जल  तथा  टनकपुर

 परियोजना  से  पैदा  होने  वाली  बिजली  की  भागीदारी  के  संबंध  में  नेपाल
 के  प्रति  किये  गये  अन्याय  का  समाधान  नहीं  नेपाल  में  इस  नात
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 का  प्रचार  किया  जा  रहा  है  कि  उन्हें  पानी  और  बिजली  का  बराबर  का

 हिस्सा  नहीं  मिल  रहा  मैं  नहीं  कहता  कि  हम  उनसे  हर  बात  के  लिये

 सहमत  हो  हमें  इस  तरीके  से  चलना  चाहिये  कि  नेपाल  में  भारत
 विरोधी  प्रचार  यथासम्भव  कम  हो  जाये  क्योंकि  यह  हमारे  हित  में

 मैं  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  इन  दो  मुददों  के  बारे  में  कोई  बातचीत  हुई
 थी  और  क्या  हमारी  सरकार  ने  इस  बारे  में  उन्हें  कोई  आश्वासन  टिया

 श्री  भाटिया  :  टनकपुर  विद्युत  परियोजना  और  पानी

 की  भागीदारी  के  बारे  में  हमने  उन्हें  यह  बताया  कि  इस  समय  करार

 दो  प्रधानमंत्रियों  के  बीच  हमने  उन्हें  यह  भी  बताया  कि  हम  पंश्रेश्व

 परियोजना  पर  प्राथमिकता  के  आधार  पर  विचार  करने  को  तैयार

 यह  एक  बड़ी  परियोजना  है  जिसमें  टनकपुर  भी  शामिल  होगा  और  इस

 तरह  टनकपुर  की  समस्या  भी  हल  हो  इस  समय  यह

 परियोजना  भारत  में  क्‍योंकि  इसमें  समूची  पूंजी  हमने  लगाई

 इसलिए  तथा  उस  देश  के  साथ  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  होने  के कारण  हमने

 उन्हें  28  मिलियन  यूनिट  बिजली  और  150  क्यूसेक  जल  सिंचाई  के

 लिये  दिया  पंजेश्वर  परियोजना  पूरी  होने  पर  पानी  बढ़ेगा  और

 बिजली  उत्पादन  में  वृद्धि  इस  तरह  उन्हें  अधिक  पानी  और

 बिजली  उपलब्ध  अतः  यह  चर्चा  मैत्रीपूर्ण  ढंग  से  हुई  और  ये

 भी  संतुष्ट

 प्रश्न  के  पहले  भाग  के  बारे  में  जो  नेपाल  में  भारत  विरोधी  लाबी

 से  सम्बन्धित  मैं  यही  कहूंगा  कि  नेपाल  के  उप  प्रधानमंत्री  के  साथ

 हमने  अच्छे  और  मैत्रीपूर्ण  वातावरण  में  बातचीत  दोनों  पक्ष  वार्ता

 से  संतुष्ट

 औषधियों  में  अनुसंधान  और  विकास  कार्य

 के

 3090,  श्री  वेंकटेश्वर  राज  :

 श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदये  :

 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  औषधि  क्षेत्र  मे ंअनुसंधान  और  विकास  को  बढ़ावा

 देने  के  उपाय  सुझाने  हेतु  सरकार  द्वारा  गठित  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  इसने  क्‍या  मुख्य  टिप्पणियां  और  सिफारिशें

 की

 इन  पर  सरकार  कौ  क्या  प्रतिक्रिया  है  तथा  इस  संबंध  में

 नया  कार्यवाही  की  गयी

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  विश्वविद्यालयों  में  तथा  सरकारी

 और  गैर-सरकारी  प्रयोगशालाओं  में  औषधि  क्षेत्र  मे ंअनुसंधान  और

 विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गत  तीन  बर्षों  के दौरान  कुल  कितना  निवेश  किया  गया

 तथा  अगले  पांच  वर्षों  में  अनुमानतः  कितना  निवेश  किया

 और

 29  1916  मौखिक  उत्तर  अब

 बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  से  अनुसंधान  और  बिकास  हेतु
 निवेश  आकर्षित  करने  के  लिए  तथा  विदेशों  में  भारतीय  अनुसंधानकर्ताओं
 को  अतिरिकत  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  तैयार  की  गई  योजनाओं  का

 ब्यौरा  क्‍या

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रोनिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्रुआडों  :

 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 से  अन्तर  मंत्रालय  समिति  ने  सरकार  को

 अपनी  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  यह  पाया  गया  है  कि  भषज  उद्योग  की

 अद्वितीय  प्रकृति  तथा  विशेष  बातों  को  मदूदनजर  रखते  जिसमें

 उत्पादों  तथा  प्रौद्योगिकियों  का अधिक  पुराना  फल  है  और  नहुजिषयक

 अनुसंधान  खर्चीला  और  समयग्राही  गतिविधि  वाला  है

 अतः  वित्तीय  प्रोत्साहन  का  विशेष  पैकेज  प्रदान  किया  जा  सकता  है

 ताकि  इस  क्षेत्र  में  अनुसंधान  एवं  विकास  में  अधिक  निबश  को  बढ़ावा

 दिया  जा  समिति  की  सिफारिशों  यर  सरकार  बिचार  कर  रही

 से  भेषज  क्षेत्र  मे ंइन-हाउस  आर  एण्ड  डी  एककों  द्वारा

 किए  गए  कुल  खर्च  इस  प्रकार  हैं  :-

 करोड़

 1991-92  80.00

 1992-93  95.00

 1993-94  125.00

 चालू  वर्ष  1994-95  के  दौरान  उद्योग  द्वारा  किए  जाने  बाला  आर

 एण्ड  डी  खर्च  150  करोड़  होने  का  अनुमान  है  और  इसके  अगले

 कुछेक  वर्षों  में  और  अधिक  होने  की  आशा  भेषज  उद्योग  अनुसंधान
 तथा  बिकास  पर  इस  समय  अपने  कारोबार  का  1.5  प्रतिशत  खर्च

 करता  सरकार  उद्योग  में  आर  एण्ड  डी  को  बढ़ावा  देने  के  लिए और

 राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  तथा  विश्वविद्यालयों  आदि  में  मध्य

 संबंध  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  जिभिन्‍्न  प्रोत्साहन  तथा  सहायता

 प्रदान  करती

 श्री  जेंकटेश्थर  राज  :  अध्यक्ष  अन्तर-मंत्रालय

 समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  कब  प्रस्तुत  किया  और  इसकी  मुख्य  बातें

 और  सिफारिशें  क्‍या  ने  सुझाव  दिया  है  कि  यदि

 कोई  कम्पनी  अपने  टर्न  ओबर  का  5  प्रतिशत  भाग  अनुसंधान  और

 विकास  पर  लगाती  है  तो  उस  कम्पनी  को  औषध  मूल्य  नियंत्रण  आदेश

 से  मुक्त  किया  जाये  तथा  आय  कर  तथा  सीमा  शुल्क  में  राहत  दी

 12.00  बजे  मध्यान्ह

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  सिफारिश  पर  अस्लर

 मंत्रालय  समिति  की  सिफारिशों  के  साथ  बिचार  किया  जा  रहा



 बढ  लिखित  उत्तर

 श्री  एदुआर्डों  फैलीरो  :  टश  में  खोज  की  गयी  नई

 का  ।0  वर्षों  के  लिये  मुल्य  नियंत्रण  से  मुक्त  किया  यह

 बड़ी  बात  दूसरी  जिसे  स्वीकार  भी  किया  गया  वित्तीय

 प्रोत्साहन  दिये  जाने  के  बारे  में  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  बित्त

 मंत्रालय  इस  पर  जिचार  कर  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  मंडल  के  सदस्य  उनके  मामलों  पर  संसद

 में  चर्चा  कर  रहे

 श्री  बेंकटेश्बर  राज  :  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  क्‍या

 श्री  एडुआडों  फैलीरो  :  जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  ये

 सिफारिशें  बित्तीय  प्रोत्साहन  सम्बन्धी  मैं  इस  बार  का  जिक्र  करना

 चाहता  हूं  कि  हम  अपने  विभिन्‍न  अनुसंधान  संस्थानों  का  लाभ  उद्योगों

 में  अनुसंधान  और  बिकास  के  लिये  देने  को  सहमत  हो  गये  यह

 एक  बड़ी  महत्वपूर्ण  उपलब्धि  कि  मैं  कह  चुका  हूं

 अनुसंधान  और  विकास  मूलतः  निर्माताओं  से  ही  सम्बन्धित  मैं  यहां

 यह  नताना  चाहता  हूं  कि  उद्योग  अपने  टर्न  ओवर  का  1.5  प्रतिशत

 अनुसंधान  और  विकास  पर  खर्च  करता  इस  पर  और  अधिक"निशेश

 होना  मैं  यहां  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  पिछले  तीन  और  चार

 वर्षों  के  दौरान  उद्योग  का  अनुसंधान  और  विकास  पर  व्यय  बढ़  गया

 लेकिन  उद्योग  को  स्वयं  ही कुछ  और  अंधिक  करना

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 लेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के

 कएं  में  सड़की  आग

 *o1.  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 श्री  सुधीर  सावन्त  :

 क्‍या  पैदट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पसारलापुड़ी  में  तेल  और  प्राकृतिक
 गैस  आयोग  के  कुएं  में  भड़की  आग  के  कारणों  की  जांय  करने  हेतु
 गठित  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यद्वि  तो  इसमें  बिलंब  के  क्या  कारण  हैं  और  यह
 रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  कर  दा

 इसके  फलस्वरूप  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  निगम  को  कब
 तक  अनुमानतः  कितनी  क्षति  हुई

 क्या  सरकार  ने  इग  कएं  को  बंद  करने  के  लिए  विदेशी

 सहायता  मांगी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (a)  इस  आग  पर  कब  तक  काबू  पा  लिये  जाने  की  संभावना
 और
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 भविष्य  में  इस  प्रकार  की  आग  लगने  की  घटनाओं  को

 रोकने  हेतु  क्‍या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  जाने  का  विचार

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  और  जांच  समिति  ने

 अपनी  रिपोर्ट  ओ  एन  जी  सी  को  प्रस्तुत  कर  दी  है  तथा  इसकी  जांच

 की  जा  रही  इसी  बीच  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  ने

 भी  ओ  एन  जी  सी  द्वारा  स्थापित  जांच  समिति  के  निष्कर्षों  की  जांच

 करने  तथा  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  एक

 सदस्यीय  जांच  समिति  स्थापित  की

 ओ  एन  जी  सी  द्वारा  क्षति  का  अनुमान  लगाया  जा

 रहा

 से  ओ  एन  जी  सी  ने  व्यावसायिक  अग्नि  शमनकर्त्ताओं

 सहायता  आरम्भ  में  अमेरिका  के  मैसर्स  नील

 एडम्स  फायर  फाइटर्स  इंक  की  सेवाएं  ली  गर्यी  तथा  इसके  उपरांत

 अमेरिका  के  मैसर्स  एमरजेंसी  रिसोसेंज  इंटरनेशनल  इंक  ने

 दिनांक  10.3.1995  को  आग  को  बुझाने  तथा  दिनांक  14.3.1995  को

 कुएं  का  मुंह  बंद  करने  में  सहायता

 आग  के  भड़कने  आदि  जैसी  दुर्घटनाओं  की  पुनराबृत्ति
 को  रोकने  के  लिए  बरती  जाने  वाली  सावधानी  तथा  सुरक्षा  उपायों  पर

 ओ  एन  जी  सी  ने  पहले  से  ही  स्थायी  निर्देश  जारी  किए  हाल  में

 भड़की  आग  के  पश्चात  कारपोरेशन  ने  आवश्यक  सावधानी  उपाय

 करने  के  लिए  फिर  अनुदेश  जारी  किए

 सिंथाई  परियोजनाएं  से

 *62.  श्री  राठवा  :

 श्री  खेलन  राम  जांगडे  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गुजरात  की  कितनी  बड़ी  और  मध्यम  सिंयाई  परियोजनाओं
 का  काम  निर्धारित  समय  से  पीछे  चल  रहा

 इसके  परिणामस्वरूप  इनके  लागत-खर्च  में  कितनी  वृद्धि

 हुई

 इन  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  में  बिलम्ब  के  प्रमुख  कारण

 क्या

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये

 हैं।उठाए  जाने  का  विचार

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  इन  परियोजनाओं
 का  काम  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पूरा  करने  के  लिए
 बित्तीय  सहायता  देने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  भेजा
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 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए
 हैं।उठाए  जाने  का  बिचार

 जल  संसाधन  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्री  विद्याचरण
 :  देश  में  90  166  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाएं

 निर्धारित  कार्यक्रम  से  पीछे  चल  रही

 सामान्य  संदर्भों  में  इसकी  मात्रा  बताना  संभव  नहीं  है  क्योंकि

 कुछ  विशिष्ट  और  कुछ  सामान्य  कारणों  के  आधार  पर  एक  परियोजना
 की  लागत  वृद्धि  दूसरी  परियोजना  की  लागत  वृद्धि  से  भिन्‍न  होती

 इन  परियोजनाओं  के  पूर्ण  होने  में.बिलम्ब  के  कारणों  को
 मोटे  तौर  पर  इन  तीन  मे ंरखा  जा  सकता  है  :-

 (1)  तकनीकी

 कार्यान्वयन  के  दौरान  व्यवहार्यता  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए
 सीमित  अन्वेषण  और  परिणामस्वरूप  परियोजना  के  व्याप्ति  क्षेत्र  और

 डिजाइन  में  बाद  में  परिवर्तन  हो  अबसंरचनात्मक  सुविधाओं  के

 लिए  मूल  प्राक्कलनों  में  अपर्याप्त  भूमि  पुनर्वास  एवं

 पुनर्स्थापन  और  पर्यावरणीय  सुरक्षा  उपाय

 (2)  वित्सीय

 निर्माण  के  दौरान  मूल्यों  में  पर्याप्त  निधियों  का  प्राप्त  न

 भूमि  अधिग्रहण  की  लागत  में

 (32  अन्य  कारण

 श्रम  ठेके  संबंधी  पर्यावरणशास्त्रियों  और  भूमि
 विस्थापितों  द्वारा  प्राकृतिक

 सरकार  द्वारा  किए  गए  विभिन्‍न  उपाय  हैं  :  उन  परियोजनाओं

 को  प्राथमिकता  देना  जिनपर  काफी  प्रगति  हो  चुकी  महत्वपूर्ण
 परियोजनाओं  के  परिव्यय  निर्धारित  चुनिंदा  परियोजनाओं  का

 गहन  लागत  नियंत्रण  कक्ष  स्थापित  करने  के  लिए  राज्यों  को
 ”

 परामर्श

 (=)  राज्य  वृहद  और  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  को

 पूरा  करने  के  लिए  बिल्तीय  सहायता  हेतु  योजना  आयोग  के  पास

 प्रस्ताव  भेजती  रही  सिंचाई  राज्यों  का  विषय  है  इसलिए  सिंचाई

 परियोजनाओं  के  वित्तपोषण  का  उत्तरदायित्थ  प्राथमिक  तौर  पर

 संबंधित  राज्य  सरकारों  का  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  एकमुश्त

 ऋण  और  एक  मुश्त  अनुदान  के  रूप  में  दी  जाती  है  जो  किसी  भी

 परियोजना  अथवा  कार्यक्रम  से  जुड़ी  नहीं  होती  विशेष

 मामले  के  रूप  में  सतलुज-यमुना  लिंक  नहर  परियोजना

 इंदिरा  गांधी  नहर  परियोजना  तीस्‍्ता  बैराज  परियोजना

 सरदार  सरोबर  परियोजना  पोट्टेरू

 सिंचाई  परियोजना  पीगर  परियोजना  और  बलदेव

 परियोजना  को  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  गई

 और  प्रश्न  नहीं
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 की  पुनरीक्षा

 +63.  श्री  सुरेन्द्र  रेड्डी  :

 ओऔ  राम  टहल  चौथरी  :

 क्‍या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  के
 '  उपबन्धों  का  दुरुपयोग  किए  जाने  से  सम्बन्धित  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  इस  अधिनियम  को  निरस्स  करने  के

 संबंध  में  विभिन्‍न  जन-संगठनों  की  ओर  से  भी  अभ्याबेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 (=)  क्या  सरकार  ने  संबंधी  ज्यादतियों  का  कोई

 मूल्यांकन  किया  है और  उसका  घिचार  इस  अधिनियम  की  पुनरीक्षा
 करने  का  और  ।

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 गृह  मंत्री  :  और  (@).  शिकायतें

 प्राप्त  होते  ही  उन्हें  तत्काल  यथोचित  कार्रवाई  हेतु  संबंधित  राज्य

 सरकारों  को  भेज  दिया  जांता  ऐसी  शिकायलों  का  राज्यवार
 संकलन  नहीं  किया  जाता

 Gn  और  अधिनियम  को  रद्द  करने/उसमें  संशोधन  करने
 के  बारे  में  सरकार  को  कुछ  जन-संगठनों  के  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए
 सरकार  मामले  पर  विचार  कर  रही

 और  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  टाडा  पर  दिए  गए
 निर्णय  से  उत्पन्न  मुददे  समेत  मामले  के  सभी  पहलुओं  पर  सरकार
 विचार  किया  जा  रहा  !

 राष्ट्रीय  कोयला  मजदूरी

 264  श्री  बसुदेज  आचार्य  :

 ओऔ  हाराधन  राय  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कोयला  मजदूरी  सथ  हो

 चुका

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  समझौते  के  कब  तक  तय  हो  जाने  की  संभावना

 _  कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 से  कोयला  उद्योग  के  लिए  संयुक्त  द्वि-पक्षीय  समिति
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 की  सिफारिशों  के  आधार  पर  राष्ट्रीय  कोयला  मजदूरी
 को  तैयार  किया  जाना  जिसमें  कोयला  उद्योग  के  प्रबंधन

 तथा  कोयला  खान  कामगारों  के  प्रतिनिधि  शामिल  किए  जाते

 कोयला  उद्योग  के  लिए  संयुक्त  द्वि-पक्षीय  समिति  का  गठन  इसलिए

 नहीं  किया  जा  चूंकि  भारतीय  मजदूर  संघों  के  राष्ट्रीय  मोर्चा  ने

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  से  स्थगन  आदेश  प्राप्त  कर  लिया  इस

 स्थगन  आदेश  को  दिनांक  10.11.1994  को  खारिज  कर  दिया  गया  था

 और  -5  का  दिनांक  11.11.1994  को  गठन  किया

 गया

 मजदूरी  समझौते  से  संबंधित  कार्य  अब  प्रगति  पर

 इलैक्ट्रोनिक  मीडिया  को  स्थायतता

 *65,  श्री  मोहन  सिंह  :

 श्री  नकल  किशोर  राय  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  सरकार  को  इलेक्ट्रोनिक
 मीडिया  को  स्वायत्तता  प्रदान  करने  तथा  बायुतरंगों  के  प्रयोग  को  भी

 नियंत्रित  और  विनियमित  करने  हेतु  एक  स्वतंत्र  प्राधिकरण  बनाने  के

 संबंध  में  कोई  निर्देश  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्या

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए
 जाने  का  विचार

 क्या  सरंकार  ने  प्रसार  भारती  प्रसारण

 1990  की  कतिपय  धाराओं  में  किए  जाने  वाले  संशोधनों

 को  अंतिम  रूप  दे  दिया

 (32)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (|)  इस  अधिनियम  को  कब  तक  लागू  किये  जाने  की

 संभावना

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  से  OD.  भारत  संघ  बनाम  बंगाल  क्रिकेट  संघ  मामले

 में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  9.2.95  को  दिए  गए  निर्णय  की  सरकार  द्वारा
 जांच  की  जा  रही

 प्रश्न  नहीं

 बर्तमान  में  कोई  जिशिष्ट  समय-सीमा  इंगित  नहीं  की  जा
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 सीसा  रहित  पैट्रोल  के  स्ुदरा  बिक्री  केन्द्र

 *66,  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :

 श्री  मोहन  रावले  :

 क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वायु-प्रदूषण  को  नियंत्रित  करने  के  लिए

 देश  भर  में  सीसा  रहित  पैट्रोल  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  खोलने  का  निर्णय

 लिया

 यदि  तो  मुम्बई  और  मद्रास  में

 सीसा  रहित  पैदल  के  अब  तक  कितने-कितने  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  खोले

 जा  चुके  हैं  तथा  कितने-कितने  और  खोले  और

 इसके  परिणामस्वरूप  किस  हद  तक  वायु-प्रदूषण  को

 नियंत्रित  किया  जा

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  और  कैटेलिटिक

 कन्वर्टर्स  युक्त  पैट्रोल  से चलने  वाले  नए  वाहनों  की  अपेक्षाओं  को

 पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  वर्तमान  समय  में  1.4.95  सें  केबल  चार

 नामतः  कलकत्ता  और  मद्रास  में  सीसा  रहित

 पैट्रोल  की  आपूर्ति  करने  का  निर्णय  लिया  1995  से  खोले

 जाने  वाले  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :-

 दिल्ली  80

 बजम्बई  34

 कलकत्ता
 *  ३0

 मद्रास  10

 जोड़  :  154

 खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  की  मांग  के  अनुसार  बढ़ाई

 GQ)  सीसायुक्‍त  पैट्रोल  से  चलने  वाले  पारम्परिक  वाहनों  की

 तुलना  नए  कैटेलिटिक  कनबर्टर  युक्त  और  सीसा  रहित  पैट्रोल  से

 चलने  वाले  वाहनों  में  कार्बन  मोनोक्साइड  और  हाइड्टोकार्ननों  के

 उत्सर्जन  में  लगभग  50  प्रतिशत  कमी  होगी  और  सीसा  उत्सर्जनों  की

 लगभग  समाप्ति  हो  परिजेशी  वायु  की  गुणवत्ता  पर

 इन  नए  वाहनों  का  प्रभाव  तभी  ज्ञात  हो  सकेगा  जब  इनकी  संख्या

 अधिक  हो

 गैस  पाइपलाइन

 |67.,  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  ब्षों  के  दौरान  एच  यो  जे  गैस  पाइपलाइन
 का  क्षमता  से  कम  हुआ
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 यदि  तो  इसकी  अधिष्ठापित  क्षमता  की  तुलना  में  गत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  इसकी  कितनी  क्षमता  का  उपयोग  किया

 इसके  क्षमता  से  कम  उपयोग  किये  जाने  के  क्या  कारण

 और

 (a)  इसकी  अधिष्ठापित  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  करने  हेतु
 क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :

 ब्यौरा  निम्नवत्‌  है

 वर्ष  क्षमता  उपयोग

 1991-92  58.4  प्रतिशत

 1992-93  74.94  प्रलिशत

 81.92  प्रतिशत 1993-94

 (1)  1993  तक  उपलब्धता  से  कम  इसके

 बाद  गैस  की  उपलब्धता  में  कमी  हुई

 पश्चिमी  अपतट  में  गैस  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  ओ  एन

 जी  सी  कई  योजनाओं  को  लागू  कर  रहा  बेसिन  से  हजीरा  तक  दूसरी
 पाइपलाइन  बिछाई  जा  रही  है  और  हजीरा  गैस  टर्मिनल  की  क्षमता  में

 विस्तार  किया  जा  रहा  इसके  परिणामस्वरूप  1995-96  के  आरम्भ

 से  पूर्ण  क्षमता  उपयोग  प्राप्त  होने  तक  एच  बी  जे  पाइपलाइन  के  लिए

 गैस  की  उपलब्धता  प्रति  वर्ष

 सिंचाई  सुविधाएं

 ४68.  ओऔ  राजेश  कुमार  :

 श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  देश  में  सिंचाई  की  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पर्याप्त  सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं।उठाये  जाने  का  विचार

 जल  संसाधन  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्री  विद्याथरण

 :  और  वर्ष  1951  से  1993-94  के  अन्त  तक

 सिंचाई  क्षमता  22.60  मिलियन  हेक्टेयर  से  बढ़कर  लगभग  85.05

 मिलियन  हेक्टेयर  हो  गई  है  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त

 तक  इसके  बढ़कर  96.89  मिलियन  हेक्टेयर  तक  हो  जाने  की  संभावना
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 ऐसी  सुविधाओं  की  मांग  में  सम्भावित  वृद्धि  को  देखते  हुए  भावों

 योजनाओं  में  इसके  और  बढ़ने  की  गुंजाइश  एवं  आवश्यकता  है

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सिंचाई  सुजिधाओं  में  व॒द्धि  क  लिए
 उठाये  गये  मुख्य  कदमों  में  अन्य  बातों  के  साथ  निम्नलिखित  उपायां

 पर  विशेष  बल  देकर  आठवीं  योजना  के  दौरान  इस  क्षेत्र  को  उच्स

 प्राथमिकता  देना  भी  है  :  निर्माणाधीन  यृहद  और  मध्यम

 परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करना  बृहद  और  मध्यम  परियोजनाआ

 में  प्रयोक्ताओं  की  और  अधिक  भागीदारी  कमान  क्षेत्र  विकास

 कार्यक्रम  को  और  अधिक  प्रभावी  बनाना  चल  रही  अनेक

 निर्माणाधीन  सतही  जल  लघु  सिंचाई  योजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करने  के

 लिए  प्राथमिकता  देना  Ce)  सतही  और  भूजल  का  संयुक्त  प्रयोग  और

 जल  प्रबन्ध  के  क्षेत्र  मे ंउपयुक्त  अभिकरणों  के  जरिए  अनुसंधान  और

 विकास  प्रयासों  के  माध्यम  से  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  पर  बल

 अल्पसंख्यकों  हेतु  कोचिंग  योजना

 *69.  जी  सुल्तान  सलाउददीन  ओबेसी  :  क्या  कल्याण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रतियोगी  परीक्षाओं  में  बैठने  वाले  अल्पसंख्यक  समुदायों
 के  उम्मीदवारों  को  परीक्षा  पूर्व  कोयिंग  देने  की  योजना  कब  शुरू  की

 गई

 अब  लक  इस  योजना  के  अंतर्गत  राज्य-वार  कितने

 कोचिंग  केन्द्र  स्थापित  किये  गये

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  इस  योजना  के

 कार्यान्वयन  के  लिए  कितनी  धनराशि  का  प्रावधान  किया  गया

 क्या  सरकार  इस  योजना  के  अंतर्गत  और  कोछधिंग  फेन्‍्द्र

 स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंरका

 अल्पसंख्यक  समुदायों  के  उम्मीदबारों  को  विभिन  प्रति  “

 परीक्षाओं।प्रवेश  परीक्षाओं  के  लिए  तैयार  करने  के  ।  परोगापृर
 कोचिंग  की  एक  योजना  1990-0)  के  दौरान  शुरू  का  यह  यराजक

 1990-91  के  पश्चात  जारी  नहीं  रखी  अः्टगाराफ़्यसत  कक

 सामाजिक  एयं  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  बर्गों  पर  ऋन्द्रिछ  कप

 के  उम्मीटवारों  को  परीक्षापूर्त  कोचिंग  की  एक  नई  योौजवया  ty  ७१  *

 दौरान  शुरू  को  गर्ट  हैं  ,

 एक  विवरण  संलग्न

 (7).  उक्त  योजना  के  तहत  1992-93  ऋ  दिए  ?  का ड़  सका
 खऔर  ५५  के  लिए  3  करोड़  रुपये  का  आयटन  क्ूपा  अंक  है



 43  लिखित  उत्तर

 खााति  प्राप्त  कोचिंग  संस्थानों  से  आवेदन  पत्र  प्राप्त  होने
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 पर  एक  नए  कोचिन  पाठ्यक्रम  केन्द्र  चलाए  जाने  संबंधी  प्रस्तावों  को

 मंजूरी  दी

 विवरण

 आर्थिक  मानदंडों  पर  आधारित  कमजोर  वर्गों  के  लिए  परीक्षापूर्व  कोचिंग  की  योजना

 अनुदान  प्राप्त  संगठनों  और  पाद्यक्रमों  की  संख्या

 राज्य  1992-93

 संगठन  पाठ्यक्रम

 छः

 69

 A

 (४

 (४

 WD

 YN

 =

 ।  |

 डीजल  का  आवंटन

 *70,  श्री  लाल  बाबू  राय  :

 श्री  काशीराम  राणा  :

 क्या  पैद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्यों  को  डीजल  का  आबंटन  करने  के  लिए  क्‍या

 मानदंड  अपनाये  जाते

 क्या  राज्यों  को  उनकी  मांग  के  अनुसार  डीजल  की

 सप्लाई  को  जा  रही

 यदि  लो  इसके  क्या  कारण  और

 भविष्य  में  उनकी  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिये  सरकार
 द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 पैट्रोल्िथिम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 सतीश  कुमार  :  से  डीजल  एक  निश्चित

 मात्रा  में  आबेटित  किया  जाने  जाला  उत्पाद  नहीं  जरूरत  के  अनुसार
 समूचे  देश  में  इसकी  पूर्णतः  आपूर्ति  की  जाती

 1993-94  1994-95

 संगठन  पाठ्यक्रम

 5  5  8  9

 -  -  6  7

 2  2  4  6

 4  4  2

 -  -  2

 7  7  ।  ।

 4  4  4  5

 1  1  4  7

 -  -  1  |

 3  3  3  3

 3  3  2  2

 4  4  "  ह

 2  2  11  13

 दर 35  57  मन  ०

 प्रमुख  आर्थिक  लक्ष्य

 #71.  श्री  अंकुशराव  टोपे  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम

 कार्यान्थयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  निर्धारित  प्रमुख
 आर्थिक  लक्ष्य  क्या

 योजना  के  प्रथम  तीन  बर्षों  में  इन्हें  किस  हद  तक  प्राप्त

 कर॑  लिया  गया  और

 इन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  हेतु  क्‍या  प्रयास  किए  जा  रहे

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 मिरिधर  :  आठसीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सकल

 घट्रेलू  उत्पाद  में  प्रतिबर्ष  5.6  प्रतिशत  की  वृद्धि  तथा  चालू  लेखा  घाटे

 में  सकल  घरेलू  उत्पाद  के  1.6  प्रतिशत  तक  की  कटौती  का  लक्ष्य

 प्रथम  तीन  बर्षों  मे ंऔसत  सकल  घरेलू  उत्पाद  वृद्धि
 4.6  प्रतिशत  रखी  है  तथा  प्रथम  दो  बर्षों  में  चालू  लेखा  घाटा  सकल

 घरेलू  उत्पाद  का  1.1  प्रलिशत  तक  कम  हुआ
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 वार्षिक  योजनाओं  में  योजना  परिव्ययों  में  वृद्धि  के लिए
 प्रावधान

 रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  कराना

 *72.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम
 कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  नौंबी  योजना  के  अंत  तक

 रोजगार  उपलब्ध  कराने  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  हेतु  मार्गोपाय  सुझाने  के

 लिए  एक  समिति  नियुक्त  की

 यदि  तो  इस  समिति  की  प्रमुख  सिफारिशें  क्‍या

 क्याराष्ट्रीय  विकासपरिषद  ने  केन्द्रीय  मंत्रालयों  और  राज्य

 सरकारों  को  इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  का  निर्देश  दिया

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य

 सरकारों  की  प्रतिक्रिया  क्या  और

 योजना  आयोग  द्वारा  इन  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  की

 किस  प्रकार  निगरानी  की  जा  रही

 योजना  और  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 गिरिधर  :  से  (=).  बेरोजगारी  और  रोजगार  की

 स्थिति  का  मूल्यांकन  करने  और  आगामी  18  वर्षों  के  अन्त  तक

 लगभग  पूर्ण  रोजगार  की  स्थिति  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से  रोजगार  सृजन
 का  किस्‍्तार  करने  हेतु  उपाय  सुझाने  के  लिए  1992  में  रोजगार

 सम्बन्धी  कौ  एक  समिति  गठित  की  गई  समिति  ने

 अपनी  रिपोर्ट  1992  में  प्रस्तुत  को  थी  और  इसकी  सिफारिशें

 इस  प्रकार  हैं  :-
 हे

 0)  रोजगार  कार्य-नीति  अतिरिक्त  उत्पादक  रोजगार  अवसरों

 के  सृजन  और  उत्पादकता  तथा  आय  के  सन्दर्भ  में

 बर्तमान  रोजगार  के  आबर्धन  पर  केन्द्रित  होनी

 विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  उनकी  विशिष्ट  परिस्थितियों  और

 समस्याओं  के  अनुसार  एक  अथवा  दूसरे  भाग  पर  बल

 देते  हुए  विशिष्ट  कार्य  नीतियां  अपनाई  जानी

 (0)  सिंचाई  का  ग्रामीण  गैर-कृषि

 लघु  उद्योगों  तथा  कुटीर  उद्योगों  में  निर्माण  के

 व्यापक  सेवाओं  तथा  अनौपचारिक  सेक्टर  की

 तीब्र  गति  से  रोजगार  सृजन  के  लिए  बल  दिए  जाने

 बाले  प्रमुख  क्षेत्र  होने

 (४)  सीमान्त  कृषकों  और  कृषि  मजदूरों  आदि  की

 विशेष  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कार्य

 अपेक्षाओं  और  रोजगार  ढांचे  में  बिस्तृत  क्षेत्रीय  भिन्‍नताएं

 रोजगार  की  विकेन्द्रित  आयोजना  के  लिए  अपेक्षित

 (५)  शिक्षित  बेराजगारों  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  एक

 तीन-स्तरीय  कार्य  जिसमें  रोजगार-सघन  सेक्टरों

 का  विकास  रोजगार  को  बढ़ावा  और  शिक्षा  की

 अनुक्रियाशीलता  बढ़ाना  तथा  ऋण-बाजार  को
 प्रशिक्षण
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 देना  शामिल  अपनाने  की  आवश्यकता  शिक्षित

 महिलाओं  के  मामले  में  उनकी  ऋण

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  बैंकों  में  विशेष

 कक्षो/शालाओं  के  सृजन  और  स्व-रोजगार  कार्यक्रमों  में

 उनके  लिए  एक  न्यूनतम  कबरेज  निर्धारित  करने  के

 माध्यम  से  रोजगार  तक  अधिक  अभिगम्यता  होनी
 *

 (५)  चालू  विशेष  कार्यक्रमों  के  पुनर्गठन  की  आवश्यकता
 *  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रमों  में  विभिन्‍न  क्षेत्रों  की आवश्यकताओं

 के  सन्दर्भ  में  चयन  की  एक  सीमा  और  रोजगार  गारन्टी

 की  एक  सीमा  आरम्भ  की  जानी  ग्रामीण  विकास

 परिव्यय  का  एक  बड़ा  भाग  ग्रामीण  आधारभूत  संरचना

 के  निर्माण  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जाना  छोटे

 शहरों  में  आधारभूत  संरचना  का  निर्माण  करने  और

 दिहाड़ी  रोजगार  सृजन  के  लिए  छोटे  और  मध्यम  शहरों
 के  एकीकृत  बिकास  का  पुनः  डिजाइनयुक्त  तथा  विस्तृत
 कार्यक्रम  शुरू  किया  जा  सकता

 2.  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  ने  18.9.1993  को  हुई  अपनी  बैठक  में

 समिति  की  सिफारिशों  का  अनुमोदन  किया  और  केन्द्रीय  मंत्रालयों  तथा

 राज्य  सरकारों  के  साथ  वियार-विमर्श  हेतु  आगे  की  कार्यजाही  आरम्भ

 करने  के  लिए  योजना  आयोग  को  निदेश  योजना  आयोग  ने

 निम्नलिखित  कार्रवाई  आरम्भ  की  है  :-

 0)  समिति  की  सिफारिशें  भेजते  हुए  तथा  केन्द्रीय

 मंत्रालयों  और  सभी  राज्य  सरकारों  को  लिखले  हुए  उन्हें

 क्रियान्यित  करने  का  अनुरोध

 (४9)  केन्द्रीय  मंत्रालयों  क ेसाथ  कई  विचार-विमर्श  ।

 Gi)  रोजगार  स्थिति  पर  राज्य-स्तरीय  सेमिनारों  का आयोजन

 करने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  सलाह

 3.  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  निर्धारित  की  गई  तथा  इस  समय

 क्रियान्वित  की  जा  रही  रोजगार  कार्यनीति  की  रोजगार

 सम्बन्धी  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुरूप  समिति  की  सिफारिशों

 के  अनुरूप  जयाहर  रोजगार  योजना  का  रोजगार  आश्वासन

 स्कीम  तथा  प्रधान  मंत्री  की  रोजगार  योजना  का  शुभारम्भ  और  लघु  एवं
 मध्यम  शहरों  के  एकीकृत  विकास  की  स्कीम  का  पुनर्गठन  भी  किया

 गया  विभिन्‍न  राज्य  सरकारें  भी  अपनी  कार्यनीतियां  बनाने  में  समिति

 को  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रख  रही  जो  उनकी  वार्षिक  योजनाओं

 में  प्रतिबिंनित  होती

 4.  योजना  आयोग  निम्नलिखित  के  माध्यम  से  सिफारिशों  के

 कार्यान्‍्वययन  की  मानीटरिंग  कर  रहा  है  :-

 विभिन्‍न  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के साथ  सदस्य  स्तर  पर  आगे

 की  समीक्षा

 वार्षिक  योजना  विचार-विमशों  के  समय  राज्य  सरकारों

 के  साथ

 कि
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 कोयले  का  भंडार

 #73.
 '

 श्री  रतिलाल  वर्मा  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कोयले  का  अनुमानतः  कुल  कितना  भंडार

 वर्तमान  में  कोयले  का  कितनी  मात्रा  में  उत्पादन  किया  जा

 रहा  है

 क्या  देश  में  ताप  बिद्युत  केन्द्रों  को  पर्याप्त  मात्रा  में

 कोयला  मिल  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (=)  देश  में  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए

 जा  रहे

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 देश  में  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  द्वारा  (1200  मीटर  की  गहराई

 1.1.1995  की  स्थिति  के  अनुसार  200.03  बिलियन  टन  कोयले  के

 भंडार  होने  का  अनुमान  लगाया  गया

 देश  में  वर्ष  1993-94  के  दौरान  कोयले  का  उत्पादन

 246.04  टन  हुआ  और  चालू  वित्तीय  वर्ष  1994  से

 1995  की  अवधि  के  दौरान  कोयले  का  कुल  उत्पादन

 222.48  टन  हुआ

 @)  और  तापीय  विद्युत  गृह  कोयले  की

 पर्याप्त  मात्रा  में  आपूर्ति  प्राप्त  कर  रहे

 (=)  कोयला  कंपनियों  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  अन्य  बातों

 के  निम्न  कटम  शामिल  हैं--नई  खानों  का  खोला  जाना  तथा

 आधुनिकीकरण  द्वारा  विद्यमान  खानों  की  कार्य-क्षमता  तथा  उत्पादकता

 में  वृद्धि  किया  नई  प्रोद्योगिकी  को  लागू  किया  और  आगत

 तथा  आधारभूत  ढांचा  संबंधी  सुविधाओं  की  समय  पर  उपलब्धता  फा

 सुनिश्चिय  किया

 चैट्रोलियम  क्षेत्र  का  मूल्यांकन

 *74.  उम्मारेडिड  बवेंकटेस्थरलु  :  क्या  पैद्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 पैट्रोलियम  क्षेत्र  का  मध्यावधि  मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम
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 क्‍या  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  हो  पाए  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक

 उपाय  किए  गए

 चपैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कूमार  :

 से  योजना  आयोग  द्वारा  पैट्रोलियम  क्षेत्र  का  अभी

 मध्यावधि  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  है  और  इसे  अभी  योजना  आयोग

 द्वारा  अनुमोदित  किया  जाना

 सिंचाई  परियोजनाएं

 श्री  चेतन  चौहान  :

 जी  अमर  पाल  सिंह  :

 क्या  जल  संसाथन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केन्द्रीय  सरकार  कौ  स्वीकृति  हेतु  इस  समय  विचाराधीन

 पड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  कौ  राज्य-बार/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  संख्या

 क्या

 इन  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 @  इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  स्थीकृति  प्रदान  कर  दी

 और

 वर्ष  1992-93,  1993-94  और  1994-95  के  दौरान

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कौन-कौन  सी  सिंचाई  परियोजनाओं  को  स्वीकृति
 प्रदान  की  गई  तथा  उनके  लिए  राज्य-वार/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार

 कितनी-कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 जल  संसाथन  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्री  विद्यायरण
 :  स्वीकृति  के  लिए  लंबित  नयी  बृहद  और  मध्यम

 सिंचाई  परियोजनाओं  की  राज्यवार  संख्या  दर्शाने  बाला  विवरण  |

 संलग्न

 और  परियोजना  की  स्वीकृति  इस  बात  पर  निर्भर

 करती  है  कि  राज्य  सरकार  कितनी  जल्दी  विभिन्‍न  केन्द्रीय  मूल्यांकन
 अभिकरणों  की  टिप्पणियों  की  अनुपालना  करती  है  तथा

 बनापर्यावरणीय/पुनर्वास  एवं  पुनर्स्थापन  जैसी  भी  स्थिति
 की  स्वीकृति  प्राप्त  करती

 वर्ष  1992-93,  1993-94  और  1994-95  के  दौरान
 योजना  आयोग  द्वारा  निवेश  स्वीकृति  दी  गयी  नयी  वृहद  और  मध्यम

 सिंचाई  परियोजनाओं  का  राज्यवार  ब्यौरा  दशाने  जाला  |;

 संलग्न
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 विवषरण-त

 वीकृति  के  लिए  लंबित  नई  बड़ी  एवं  मझौली  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  ॒ सगलयांकनस्थति ३1
 निवेश  स्वीकृति  हेतु  सलाहकार  समिति  द्वारा  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  ऐसी  परियोजनाएं

 योजना  आयोग  परियोजनाएं  स्वीकृति  तकनीकी  आर्थिक  रूप  से  जिन  पर  राज्य
 के  पास  परियोजनाएं.._योग्य  पाई  गईं  बशर्ते  कि  जांच  की  गई  परियोजनाएं  सरकारों  को

 कुछ  टिप्पणियों  जैसे  तथा  अंतर्राज्यीय  मुद्दों  विभिन्‍न  तकनीकी

 पर्यावरणीय  तथा  बन  को  हल  न  किए  जाने  आर्थिक  मुद्दे

 स्वीकृति  प्राप्त  करने  की  अथवा  पर्यावरणीय/बन  सुलझाना  अपेक्षित

 आदि  अनुपालना  कर  दृष्टियों  आदि  से

 ली  स्वीकृति  न  मिलने  के

 कारण  सलाहकार  समिति

 द्वारा  विचार-विमर्श

 आस्थगित  कर  दिया  गया

 नड़ी  मझौली  मझौली  बड़ी  मझौली  बड़ी  मझौली

 आंध्र  प्रदेश  -  3  2  जा  3  न्‍

 अरुणाचल  प्रदेश  ब्य  ष्या
 -

 ने  ध्
 ष्

 असम  --
 -  -

 --
 न  न  2  1

 बिहार  -  5  2  न  7  ॥

 गुजरात
 -

 --  ।  - 1
 न  9

 हरियाणा  ष्ा  या
 2  ण  ण  ण  +  ०7

 हिमाचल  प्रदेश  न
 या  बा  जा

 ा
 ना  2  2

 जम्मू  एवं  न
 ष्ा  2  ष्ा

 ा  1  4

 कनटिक  ध्
 -  ।  यु  ध्य

 =  3  गा

 केरल
 न  ता  1  के  के  तन  1  जन

 मध्य  प्रदेश  न  ध्य  10  1 1  _  "3  5

 महाराष्ट्र  3  2  8  11  1  न  3  9

 मणिपुर
 न

 ध्ा
 न  1  यु  या  1  न

 उड़ीसा  --  _  2  4  -  न  2  ।

 पंजाब  न  --
 -  न  1  --  2  |

 राजस्थान  1  1  1  _  न  6

 तमिलनाडु
 न  न  न  2  न

 उत्तर  प्रदेश  -  -  6  1  जे  -  5  गा

 पश्चिम  बंगाल  का  या
 ण  1  ण  ह  ण

 नागालैंड
 न

 दा  ष्
 ण  ण  ण

 हि
 ण

 योग  4  5  था  24  7  त  41  39
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 विवरण-ा

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  योजना  आयोग  द्वारा  निवेश  स्वीकृति  दी  गयी  नयी  सिंचाई  परियोजनाओं  का  न्यौरा

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 _  1992-93

 संख्या  अनुमानित
 लागत

 1.  आंध्र  प्रदेश  3  95.55

 2.  असम  -  --

 3...  बिहार  ।  16.14

 4...  गुजरात  1  12.48

 5.  हरियाणा  --  ही

 6...  हिमाचल  प्रदेश  -  --

 7.  जम्मू  एवं  कश्मीर  -  --

 8...  कर्नाटक  2  171.25

 9...  केरल  -  -

 10.  .  मध्य  प्रदेश  ।  441.00

 11.  महाराष्ट्र  ।  24.63
 12.  मणिपुर  18.86

 13.  उड़ोसा  1  52.22

 14.  पंजाब  -  --

 15.  राजस्थान  1  12.40

 16.  तमिलनाडु  11.46

 17,  उत्तर  प्रदेश  3  591.81

 18.  पश्चिम  बंगाल  -  --

 योग  16  1447.8

 लागत  :  करोड़

 के  दौरान  निवेश  स्वीकृति  दी  गयी  परियोजनाएं

 ष़

 1993-94  -94  ___1994-95
 संख्या  अनुमानित  संख्या  अनुमानित

 लागत  लागत

 1  25.96  |  23.00

 3  88.07  न  न

 1  हा

 2  146.86  न
 पा

 2  151.96  --

 8  412.85 1  _  23.00

 प्रेस  और  पुस्तक  रजिस्ट्रीकरण  1867

 ४76,  श्रीमती  दिल  कुमारी  भण्डारी  :  क्या  सूचना  और
 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  प्रेस  और  पुस्तक  रजिस्ट्रीकरण
 1867  को  अद्यतन  और  समाथार  पत्रों  के  हित  में  बनाने

 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  रजिस्ट्रीकरण  की  प्रक्रिया  क ेसललीकरण  और  भारत
 के  समायार  पत्र  पंजीयक  के  कार्यालयों  के  कायंकरण  को  सुचारू
 बनाने  के  लिए  गठित  विशेष  पुनरीक्षा  समिति  ने  कतिपय  सिफारिशें  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ()  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  किए
 जाने  का  बिचार  ः

 :.
 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सिंह

 :  और  (@).  प्रेस  और  पुस्तक  पंजीकरण
 1867  की  पुनरीक्षा  करने  और  अधिनियम  में  आवश्यक

 परिवर्तनों  की सिफारिश  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  42.8.93  को  एक
 विशेष  समीक्षा  दल  गठित  किया  गया

 और  इस  अधिनियम  को  सामयिक  और  समाचार
 पत्र  के  अनुकूल  बनाने  के  लिए  इसमें  विभिन्‍न  परिवर्तनों  की

 करों

 करते  हुए  इस  विशेष  समीक्षा  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर
 ।

 सरकार  इस  रिपोर्ट  की  जांच  कर  रही



 च्चे

 ल्‍्ब
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 विदेशों  में  दूरदर्शन  के  कार्यक्रम

 *77,  श्री  महेश  कनोडिया  :

 श्री  यारे  लाल  जाटव  :

 क्या  सूथना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  विचार  विदेशों  में  दूरदर्शन  के  विशेष

 कार्यक्रम  प्रसारित  करने  का  ..

 यदि  तो  किन-किन  देशों  में  ये  कार्यक्रम  प्रसारित  किए
 जाने  का  विचार  है  तथां  इनकी  समय-अवधि  क्या

 GQ)  इन  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  होने  का  अनुमान  और

 यह  सेवा  कब  तक  चालू  हो

 सूथना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  से  दूरदर्शन  ने  14  1995  से

 अंतर्राष्ट्रीय  सेवा  आरंभ  की  एशिया  उपग्रह  के  जरिए  इस
 सेवा  का  सोमवार  से  शुक्रवार  तक  पू्वाह  9.00  बजे  से  अपराह
 12.00  बजे  तक  तीन  घण्टों  के  लिए  प्रसारण  किया  जा  रहा  है  जिसको

 लगभग  40  एशियाई  खाड़ी  पश्चिम  मध्य  एशियाई
 गणराज्य  तथा  दक्षिण-पूर्व  एशिया  में  देखा  जा  सकता  इस  सेवा  पर

 ट्रांसपोण्डर  हेतु  किराया  प्रभार  के  रूप  में  प्रतिदिन  500  अमेरिकन  डॉलर

 का  व्यय  होने  की  संभावना

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग

 द्वारा  तेल  की  स्थोज

 |78,  श्री  रमेश  चेन्नित्तला  :  क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग

 के  कितने  तेल  कुओं  की  खोज  की

 इस  अवधि  के  दौरान  कुल  कितनी  मात्रा  में  तेल  का

 उत्पादन

 @)  उन  पर  औसतन  कितनी  धनराशि  खार्च

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  सेल  की  खोज

 संबंधी  कार्य  में  ढील  आई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  किए  गए  उपचारात्मक  उपायों  का  ब्यौरा

 क्‍या
 ह

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  र्खुमार  :  गत  तीन  वर्षों  अर्थात्‌

 1992-93,  1993-94  तथा  1994-95  से  1994)  के
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 दौरान  ओ  एन  जी  सी  ने  555  अन्वेषण  कूपों  का  बेधन

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  ओ  एन  जी  सी  द्वारा  उत्पादित
 कच्चे  तेल  की  मात्रा  नीचे  दी  गयी  है  :-

 तेल  का  उत्पादन

 एम

 1992-93  24.427

 1993-94  24.215

 1994-95  21.665

 1994)

 वर्षों  क ेलिए  ओ  एन  जी  सी  द्वारा  पूरे  किए  गए

 कूपों  के  आधार  पर  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  औसत  लागत  निम्नानुसार
 है  :-

 रुपए

 1991-92  1992-93  1993-94

 अन्वेषण  कप  434.  81  526.95  513.54

 विकास  कूप  195.63  205.53  276.85

 (=)  और  प्रश्न  नहीं  तथापि  विभिन्‍न  परतदार
 बेसिनों  में  अन्वेषण  की  गति  को  और  बढ़ाने  के  लिए  1994-97  की
 अवधि  हेतु  अन्येषण  के  बर्द्धित  कार्यक्रम  को  आरंभ  किया  गया

 इसमें  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  में  पुनःरचित  नीतियों  के  साथ-साथ

 भूकम्पी  एवं  अन्येषण  बेधन  के  निवेशों  में  वृद्धि  परिकल्पित

 राष्ट्रीय  कोयला  खनन  नीति

 *79,  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांटये  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  आगामी  वर्षों  मे ंकोयला  खनन  के  क्षेत्र  में

 पर्याप्त  मात्रा  में  गैर-सरकारी  पूंजी  निवेश  आकर्षित  करने  हेतु  राष्ट्रीय
 कोयला  खनन  नीति  बनाने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 आगामी  दो  वर्षों  के  दौरान  सहकारी  क्षेत्र  मे ंकोयला  खनन

 में  होने  वाले  पूंजी  निवेश  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  बिद्युत  सीमेंट  और  अन्य  उद्योगों

 के  लिए  अपेक्षित  कोयले  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  हेतु  कोयला

 धोबनशालाओं  की  स्थापना  और  कोयला  खनन  के  आधुनिकीकरण  के

 लिए  कोई  योजना  बनायी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 और  सरकार  ने  लौह  तथा  इस्पात  का  उत्पादन  किए  जाने  के

 लिए  ग्रहीत  खनन  की  अनुमति  दिए  जाने  संबंधी  विद्यमान  प्रावधानों  के

 बिद्युत  का  उत्पादन  किए  जाने  के  कोयला  वाशरियों  की

 स्थापना  किए  जाने  के  लिए  और  समय-समय  पर  सरकार  द्वारा

 अधिसूचित  किए  जाने  बाले  अन्य  अंतिम  प्रयोगों  के  लिये  कोयला

 खनन  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  की  अनुमति  दिए  जाने  के  संबंध  में

 कोयला  खान  1973  को  दिनांक

 9.6.1993  को  पहले  ही  संशोधित  कर  दिया

 वर्ष  1995-96  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  सिफारिश

 किया  गया  योजनागत  परिव्यय  और  कोयला  कंपनियों  द्वारा  आठवीं

 योजना  के  मध्यवर्ती  मूल्यांकन  के  समय  वर्ष  1996-97  के  लिए
 प्रस्तावित  किया  गया  योजनागते  परिव्यय  नीचे  दिया  गया  है  :-

 कंपनी  1995-96  1996-97

 कोल  इंडिया  2260.00  2204.81

 सिंगरेनी  कोलियरीज  कंपनी  516.00  618.00

 नेयंबेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन

 387.00  248.31

 और  एक  निरंतर  प्रक्रिया  के अधीन  कोयले  के  भंडारों

 का  वैज्ञानिक  रूप  में  दोहन  तथा  अन्वेषण  किए  कोयले  की

 कोयले  के  परिष्करण  तथा  उपयोगिता  आदि  में  सुधार  किए
 जाने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  इसके  प्रेषित  कोयले

 की  गुणवत्ता  विशेषकर  विद्युत  गृहों  को  प्रेषित  किए  जाने  बाले
 कोयले  की  गुणवत्ता  सुधार  किए  जाने  की  दृष्टि  से  हाल  ही  में
 कोयला  खान  1973  में  संशोधन
 निजी  क्षेत्र  के नियेश  को  आमंत्रित  करके  कोयला  वाशरियों  की  स्थापना

 किए  जाने  की  एक  योजना  तैयार  की  गई  कोल  इंडिया  ने
 स्व-चालितਂ  आधार  पर  बाशरियों  को  स्थापित  किए

 जाने  के  लिए  विश्व-व्यापी  निबिदाएं  आमंत्रित  की  इस  संबंध  में
 अंतिम  रूप  से  स्वीकार्य  4  अकोककर  कोयला  वाशरियों  में

 कुल  क्षमता  21.2  टन  प्रतिवर्ष  की  की  पेशकश  वर्तमान  में
 विचार-विमर्श  के  अधीन  को.ई.लि.९ने  अपनी  योजना  के  दूसरे
 चरण  में  एक  अन्य  विश्व-व्यापी  निविदा  आमंत्रित  की  है  ताकि  अधिक
 वाशरियों  की  स्थापना  की  जा

 फर्जी  जीजा

 ४80.  श्रीमती  कृष्णेन्द्र  कौर  :

 श्री  पंकज  चौधरी  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फर्जी  बीजा  तैयार  करने  के  मामलों  में  भारी  वृद्धि
 हुईं

 मार्थ  199<  क्‍लिखित
 का
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 यदि  तो  सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसे

 कितने  मामलों  का  पता  लगाया  गया
 ह

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  संबंध  में  कितने  व्यक्तियों

 को  गिरफ्तार  किया  गया  तथा  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 और

 सरकार  द्वारा  इस  अवैध  कार्य  को  रोकने  के  लिए  उठाए

 गए/उठाए  जाने  वाले  सुधारात्मक  कदमों  का  ब्यौरा  क्या

 गृह  मंत्री  :  से

 आगन्रजन  प्राधिकारियों  द्वारा  पता  लगाए  गए  जाली  वीजाओं  के

 मामले  छानबीन  के  लिए  स्थानीय  पुलिस  को  सौंप  दिये  गये

 उपलब्ध  सूचना  के  मद्रास  तथा  कलकत्ता

 चार  अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  के  बारे  में  1992  से  1994  तक  पता

 लगाए  गए  जाली  बवीजाओं  तथा  गिरफ्तारियों  के  आंकड़े  निम्न

 प्रकार  हैं  :-

 1992  1993  1994

 पता  लगाये  गए  307  335  273

 गिरफ्तारियां  492  1108  330

 उपर्युक्त  आंकड़े  किसी  प्रवृत्ति  विशेष  का  संकेत  नहीं  अन्य

 हवाई  अड्डों/स्थल  निगरानी  चौकियों  पर  राज्य  पुलिस  प्राधिकारियों  द्वारा

 पता  लगाए  गए  जाली  बीजाओं  तथा  गिरफ्तारियों  के  आंकड़े  केन्द्रीय

 रूप  से  नहीं  रखे  जाते

 बीजाओं  की  जालसाजी  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  :-

 (12  अनधिकृत  भर्ती  एजेंटों  की  अवांछित  गतिविधियों  को

 रोकने  के  लिए  कड़ी

 GD  हवाई  अड्डा  निगरानी  चौकियों  में  कार्यरत  आमद्रजन

 कर्मचारियों  को  प्रशिक्षित  किया  जा  रहा  है  और

 उन्हे  आधुनिक/संबेदनशील  उपकरणों  से  लैस  किया

 गया

 (1)  यात्रियों  को  वायुयान  से  उतरने  के  पास  जारी  करने  से

 बायुयान  कर्मचारियों  को  जाली  वीजाओं  का  पता

 लगाने  का  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा

 Civ)  निर्णय  लिया  गया  है  कि  वीजाओं  की  जालसाजी  को

 रोकने  के  लिए  बिदशों  में  स्थित  हमारे  मिशनों

 ट्वारा  प्रयुक्त  वर्तमान  जीजा  मुहर  के  स्थान  पर  इन
 बिल्ट  सिक्‍योरिटी  फीचर्स  युक्त  वीजा  स्टिकर्स  लगाए



 का  लिखित  उत्तर

 कराची  वाणिज्य  दूतावास  का  बंद  किया  जाना

 *82.  श्री  राम  बिलास  पासवान  :

 श्री  मृत्युन्जय  नायक  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पाकिस्तान  सरकार  के  कहने  पर  कराची
 स्थित  अपना  वाणिज्य  दूतावास  बंद  करना

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  पर  सरकार  की

 कया  प्रतिक्रिया

 क्या  सरकार  करायी  में  भारतीय  वाणिज्य  दूतावास  और

 मुम्बई  में  पाकिस्तानी  वाणिज्य  दूतावास  के  मुद्दे  पर  पाकिस्तान  के  साथ

 द्विपक्षीय  बातचीत  फिर  से  शुरू  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की

 यदि  तो  इस  पर  पाकिस्तान  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 और  इस  मुद्दे  को  हल  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  आगे  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे

 @)  क्या  कराची  स्थित  भारतीय  वाणिज्य  दूतावास  के  बंद  होने
 का  दोनों  देशों  के  लोगों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  और  26

 1994  को  पाकिस्तान  की  सरकार  द्वारा  की  गई  मांग  पर  4  1995

 को  कराची  स्थित  भारत  का  प्रधान  कोंसलाबास  बन्द  कर  दिया

 सरकार  का  विचार  है  कि  इस  संबंध  में  पाकिस्तान  का  निर्णय

 प्रचार  की  दृष्टि  से  लिया  गया  निर्णय  इसका  कोई  ओऔचित्य  नहीं  है

 और  भारत  के  साथ  द्विपक्षीय  संबंधों  में  उसके  निरंतर  नकारात्मक

 दृष्टिकोण  का  एक  और  प्रमाण

 और  सरकार  ने  पाकिस्तान  से  बम्बई  स्थित  अपना

 कॉसलावास  बंद  करने  तथा  कराची  स्थित  भारत  का  प्रधान  कोंसलाबास

 बन्द  करने  के  अपने  एक  पक्षीय  निर्णय  पर  पुनः  बिचार  करने  का  आग्रह

 किया  पाकिस्तान  ने  अभी  तक  कोई  सकारात्मक  उत्तर  नहीं

 दिया

 और  पाकिस्तान  के  ये  एकपक्षीय  निर्णय  दोनों  देशों

 के  बीच  जनता-से-जनता  के  बीच  संबंधों  और  वाणिज्यिक

 तथा  सांस्कृतिक  संबंधों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाल  सकते

 ओऔषध  मूल्य  नियंत्रण  आदेश

 85.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बर्ष  1987  की  मूल्य  नियंत्रक  सूची  में  स ेनिकाली  गई  उन

 औषधियों  की  कुल  संख्या  क्‍या  है  जिन  पर  से  1995  के  औषधि  मूल्य

 नियंत्रण  आदेश  के  अंतर्गत  नियंत्रण  हटा  लिया  गया
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 किन  नई  औषधियों  पर  नियंत्रण  लागू  किया  गया

 क्या  मूल्य  नियंत्रण  आदेश  के  अंतर्गत  कारखाना-द्वार

 मूल्य  पर  100  प्रतिशत  लांभ  की  परिकल्पना  की  गई

 क्या  आदेश  लागू  होने  के  बाद  बिनियंत्रित  औषधियों  के

 मूल्य  बढ़  गये  और

 @)  क्‍या  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  से  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :

 प्रपुंपु  औषधों  जो औषध  )987

 के  अंतर्गत  कीमत  नियंत्रण  के  अधीन  डी  पी  सी  1995  के

 अंतर्गत  नियंत्रण  मुक्त  कर  दिया  गया

 21  प्रपुंज  जो  डी  पी  सी  1987  के  अंतर्गत

 कीमत  नियंत्रण  के  अधीन  नहीं  डी  पी  सी  1995  के  अंतर्गत

 कीमत  नियंत्रण  के  अधीन  लाई  गई

 100  प्रतिशत  का  निर्माण  पश्चात्‌  अधिकतम

 अनुमत्य  खर्च  ए  पी  कारखाना  बाह्य  लागत  के  अलावा

 अनुमत्य  है  ताकि  किसी  निर्माता  द्वारा  कारखाना  बाह्य  लागत  की

 अबस्था  से  लेकर  खुदरा  बिक्री  तक  किए  गए  सभी  खर्चों  फो  पूरा  किया

 जा  सके  और  इसमें  निर्माता  का  ट्रेड  मार्जिक  तथा  लाभ  शामिल

 होता

 (q)  औषध  1995  को  हाल ही  में

 6/1/1995  को  ही  अधिसूचित  किया  गया  उस  तारीख  से  कीमत

 नियंत्रण  मुक्त  दवाइयों  के  मूल्यों  में  कोई  असामान्य  वृद्धि  की  सूचना
 नहीं  मिली

 कोयला  आधारित  विद्युत  परियोजनाएं

 *a6.  श्री  तारा  सिंह  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  बिजली  की  कमी  को

 पूरा  करने  के  लिए  दक्षिणी  क्षेत्र  मे ंकोयला  आधारित  अनेक  विद्युत
 परियोजनाएं  शुरू  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  ने  भी  दक्षिणी  क्षेत्र  में  विद्युत
 परियोजनाएं  शुरू  करने  की  पेशकश  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्या
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 मंत्री  :  ओर  दक्षिणी

 क्षेत्र  मे ंविद्युत  की  कमी  को  पूरा  करने  के  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत
 निगम  कोयला  आधारित  संयंत्रों  के  उत्पादन  हेतु

 परियोजना  स्थलों  को  अभिज्ञात  करने  की  संभावना  का  पता  लगा  रही

 रामागुण्डम  कोयला  आधारित  विस्तार  परियोजना  C1 x  500

 तथा  दोहरे  इंधन  एवं  आधारित  कायमकुलम  परियोजना

 (400  को  अभिज्ञात  कर  लिया  गया  आंध्र  प्रदेश  सरकार

 ने  को  क्रियान्थयन  हेतु  दो  परियोजनाएं  (1)  सिम्हादरी

 में  1000  क्षमता  की  कोयले  से  चलने  वाली  (2)

 विवरण
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 नापथा  आधारित  हैदराबाद  मैट्रो  650  प्रदान  की

 और  निजी  क्षेत्र  ने  दक्षिणी  क्षेत्र  मे ंलगभग

 27308.50  बाली  कुल  क्षमता  की  विद्युत  परियोजनाएं  स्थापित

 करने  के  लिए  रूचि  प्रकट  की  इसमें  आंध्र  प्रदेश  में  13873

 हेतु  33  कर्नाटक  में  5495  हेतु  28

 केरल  में  520.50  हेतु  ।2  तमिलनाडु  में  7420

 हेतु  ।2  परियोजनाएं  शामिल  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये

 गये
 ह

 निजी  क्षेत्र  की  कंपनियों  द्वारा  प्रकट  की  गई  रूणलि  का  ब्यौरा

 परियोजना  का  नाम  क्षमता  अनंतिम

 1  2  3.  4

 आंध्र  प्रदेश

 1...  भूपालापल्ली  120  420.000

 2...  कुड्ढापाह  420  1470.000

 3.  गोदाबरी  100  350.000

 4...  गोदावरी  208  748.430

 5.  गोपालापल्ली  250  875.000

 6.  हैदराबाद  200  700.00

 7.  हैदराबाद  200  700.00

 8.  हैदराबाद  700  2450.000

 9.  हैदराबाद  200  700.000

 10.  हैदराबाद  200  700.000

 ।.  जेगुरूपाडू  जीबीपीपी  235  827.000

 12.  काकीनाडा  660  2310.000

 13.  काकीनाडा  250  875.00

 14.  काकीनाडा  पोर्ट  1000  3500.000

 15.  कलिंगापत्तनम  टीपीएस  1250  875.000

 16.  कलिंगापत्तनम  120  420.000

 17.  करीमनगर  120  420.000

 18...  कृष्णापत्तनम  29500  3400.000

 19.  मछलीपत्तनम  500  1750.00

 20.  मनुगुरू  1000  3500.000

 (16.3.95  की  स्थिति  के

 प्रकार  कंपनी  का  नाम

 5  6  का  ,

 कोयला  लेविस  स्टेनली  एसोसिएट्स

 कोयला  लेबिस  स्टेनली  एसोसिएट्स

 फरनैस्ड  रायलसीमा  पैट्रो  कैमिकल्स

 गैस/एनएपीटी  स्पैक्ट्रम  यूएसए/ज्ञया  फूड्स  एंड

 एनटीपीसी

 कोयला  ओरिएंट  पेपर  एंड  इंडस्ट्रीज

 फरनैस्ड  बालाजी  होटल  एंड  एंटरप्राइजेज

 एलएसएचएस  जीएमआर  बैसाबी  इंडस्ट्रीज

 सी/एन/डी/जीए  आरपीजी  इंडस्ट्रीज

 फरनैस्ड  बालाजी  डिस्ट्लिरीज

 फरनैस्ड  बालाजी  बायोटैक

 गैस/एन  एपीटी  जीबीके  इंडस्ट्रीज  यूएसए

 नापथा  कुमार्स  पावर

 सी/एन/डी/जीए  एडबांस्ड  रेडियो  मास्टस

 कोयला  हडोसम

 कोयला  बोली  के  अधीन

 कोयला  कृष्णा  गोदाबरी  बेसिन  पाबर  यूटिलिटीज

 कोयला  लेबिस  स्टेनली  एसोसिएट्स

 कोयला  जीवीके  इंडस्ट्रीज  एंड  बेसीकोर्प

 पावर

 सी/एन/डी/जीए  अनग्रम  फाइनेंस

 कोयला  सांघी  ग्रंप  ऑफ  इंडस्ट्रीज



 6!  29  1916

 1  2

 21...  मनुगुरू

 22...  निजामाबाद

 23...  रामागुंडम

 24.  रामागुंडम

 25.  रानीगुंटा

 26.  सिम्हाद्री

 27...  टिवन  गाइटिस

 28...  विशाखापत्तनम

 29...  विशाखापत्तनम

 30.  विशाखापसनम

 31...  विशाखापत्तनम  टीपीएस

 32.  जियांग्राम

 33.  बड़ापल्ली

 जोड़  :  33

 कनटिक

 34...  अलमत्ती  डैम

 35.  बेल्लारी-हॉसपैट

 36...  बिदर

 37.  बीजापुर

 38...  छुनछनाकट्टे

 39...  देवनगोंथा

 40.  हेमावती  एलबीसी

 a.  हूडी

 42...  हॉसपेट  टीपीएस

 43...  इन्डी

 44...  जामखंडी

 45.  जेबीटीसी

 46.  कहीनी  डीपीएच

 47...  कीरथेहोल

 48...  कोल्लार

 494  कोप्पल

 50.  कुमारधारा

 51.  मंगलोर  टीपीएस

 52...  मंगलोर  टीपीएस

 53.  नागार्जुन

 54...  पीन्‍्या

 500

 2x500

 220

 120

 50652.130 13873.00

 600

 2x150

 20

 4

 1750.000

 700.000

 1750.000

 1603.700

 700.000

 3500.00

 875.00

 2275.000

 1750.000

 1750.000

 5818.000

 770.000

 420.000

 5

 एलएसएचएस

 कोयला

 सी॥/एन/डी/जीए

 कोयला

 फरनैस्यो

 कोयला

 कोयला

 '
 कोयला

 सी/एन/डी/जीए

 कोयला

 नापथा

 कोयला

 डीजल

 डीजल

 डीजल

 डीजल

 डीजल

 कोयला

 डीजल

 डीजल
 '
 मैस/।कोयला

 डीजल

 डीजल
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 श्री  सिवा  पाजर

 रिचीमैन  सिल्कस

 एडवास्ड  रेडियो  मस्टस

 बीपीएल  ग्रुप

 बालाजी  इंडस्ट्रीज

 नागार्जुन  फर्टिलाइजर्स  एंड  कैमिकल्स

 रिचीमैन  सिल्क

 इस्सर  इन्वेस्टमेंटस

 श्री  सिया  प्रिया  पोजर

 एमट्रैक्स  एप्लायंसेस

 अशोक  लै-लैण्ड  एंड  नैशनल  पावर  यूके

 पैन  पायर

 कृष्णा  गोदावरी  नेसिन  पावर  यूटिलिटीज

 एसिया  पावर  यूएसए  केपीसी

 जिन्दल  टैैक्टेबल  पावर

 एचएमजी  पावर

 केईआई  एनर्जी

 ग्रेफाइट  इंडिया

 इंडीपैंडेंट  पावर  सर्विसेज

 दि  सिंधूर  मैगनीज  एंड  इरान  ओरिया

 खोडे  इंडिया

 होक  इंटर  कांटीनेंटल  यूएसए

 एचएमजी  पावर

 एचएमजी  पावर

 जिंदल  ग्रुप/ट्रैक्टेबल,  बेजियम

 सुभाष  प्रोजैक्ट  एंड  मार्केटिंग

 सुभाष  प्रोजैक्ट  एंड  मार्केटिंग

 एचएमजी  पावर

 किरलोसकर  ऑयल  इंजिन

 भोरूका  पावर

 कोजैन्ट्रिक्स  यूएसए

 जय  प्रकाश  इंजीनियरिंग  एंड  स्टील  कंपनी

 गैसको  नागार्जुन  ग्रुप

 सुभाष  प्रोजैक्ट  एंड  मार्केटिंग
 न
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 55...  रायचूर  ज  6  2x250  1750.000  कोयला  पब्लिक  पावर  इंस्ट

 यूएसए

 56.  थूबीनकेरे  130  455.00  डीजल  इंडिया  पावर  पार्टनर

 57...  तुमकर  50  175.000  डीजल  सुभाष  प्रोजैक्ट  एंड  मार्केटिंग

 58.  दुंगा  एनीकट  20  70.000  डोडेली  स्टील  एंड  पीरो  एलौयज

 59.  यराही  आईडीपीएच  15  52.500  बोरूका  पावर

 60...  बराही  फील्ड  15  52.500  संधूर  मैग्नीज  एंड  आयरन  ओरिया

 61...  बाइट  फील्ड
 ____200  700.000  डीजल  कनंटक  ब्रेबरीज  एंड  डिस्टलरीज

 _  59 21609.400

 केरर

 62.  अन्नाकयम  एवईपी  8  36.000  ज.बि  आईडियल  प्रोजैक्ट्स  एंड  सर्बिसेज

 63.  बारापेल  एचईंपी  9  28.730  आइडियल  प्रोजैक्टस  एंड  सर्विसेज

 बुथाथानकेट्ट  16  56.000  सिल्कल  मैटालरजिक

 65.  7  22.010  आईडियल  प्रोजैक्ट्स  एंड  सर्विसेज

 66.  7  22.290  आइडियल  प्रोजैक्ट्स  एंड  सर्विसेज

 67.  शीकयम  एचईपी  12  42.000  द्राबनकोर  इलैक्ट्रो  कैमिकल

 68...  कुथृंगल  एचईपी  20  70.000  इंड्सिल  इलैक्ट्रोसाइट्स

 69.  पालचुरम  एचईपी  3.50  12.280  आईडियल  प्रोजैक्ट्स  एंड  सर्विसेज

 70...  ध्रीकारीपुर  टीपीपी  29010  1470.000  कोयला  बीपीएल  ग्रुप

 71.  उलूंकल  एचईपी  6  21.000  द्रावनकोर  इलैक्ट्रिक  कैमिकल

 2...  बिलंगड  एचईपी  7  24.960  आईडियल  प्रोजैक्ट्स  एंड  सर्बिसेज

 कल्लर  एचइंपी  5  14.240  आइडियल  प्रोजैक्ट्स  एंड  सर्विसेज

 ह॒

 जोड़
 :  12

 _520.50
 1819.510

 समिलनाडु

 74...  बसनीब्रिज  200  700.000  डीजल  बोली  के  अधीन

 75.  कुड्डालोर  टीपीएस  2x660  5664.000  कोयला  इंटरनैशनल  कांट्रैक्टिंग  एंड

 76.  गुमाडीपुंडी  1000  3500.000  गैस  बोली  के  अधीन

 77.  गुमा्डपुंडी  500  1750.000  कोयला  वीडियोकॉन  इंटरनैशनल

 78...  जायकोंडम  लि.पीपी  3500  5250.000  लिग्नाइट  मैकनैली  भारत  इंजीनियरिंग  एंड
 जेबी  .
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 79...  2500  3500.00  कोयला  बीडियोकॉन  इंटरनैशनल  बंबई

 80.  मद्रास  500  1750.00  कोयला  प्रो-मैजिस्टिक

 मलेशिया

 81...  पिल्‍लई  पेरूमलनल्लूर  300  1235.820  गैस-एनएपीएच  डायना  विजन  ऑफ  रेड्डी  ग्रुप/जे-माकोवस्की,

 यूएसए

 82.  समायानल्लूर  डीईपीपी  100  384.000  डीजल  बालाजी  ग्रुप

 83...  श्रीमुशनम  250  875.000  टिकापको

 84...  टीपीएस  500  1750.000
 "
 कोयला  तमिलनाडु  पैट्रो  प्रोडक्टस  मद्रास

 85...  जीरो  यूनिट  250  1325.110  एसटी  पावर  सिस्टम  यूएसए

 12  7420  27683  .930

 कुल  जोड़  85  27308.50  101764.970
 या

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  विद्युत  उत्पादन  राज्य  क्षेत्र  के औसत  54.3  प्रतिशत  की

 *o1.  श्री  अमर  पाल  सिंह  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  का  विद्युत  बढ़ाने  में

 काफी  योगदान  रहा  है  और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  तथा  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  की  तुलना  में  आठबों  पंचवर्षीय  योजना  में  इसकी

 उत्पादन  क्षमता  में  कमी  आ  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 @)  आठर्यी  योजना  के  दौरान  विद्युत  उत्पादन  में  राष्ट्रीय  ताप

 विद्युत  निगम  के  योगदान  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 विद्युत  मंत्री  :  और  देश

 में  क्षमता  अभिवृद्धि  हेतु  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  का  अत्यंत

 महत्वपूर्ण  योगदान  रहा  और  योजना  में  जोड़ी  गई

 समग्र  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  की  तुलना  में  द्वारा  जोड़ी

 गई  क्षमता  का  ब्यौरा  निम्नवत  है  :-

 देश  में  जोड़ी  गई  द्वारा

 उत्पादन  क्षमता  जोड़ी  गई  क्षमता

 योजना  12,371  2,200

 बबीं  योजना  21,401  7,613  (35.7%)

 योजना  11,362  3,827  (33.6%2

 1995

 उपर्युक्त  से  पता  चलता  है  कि  एनटीपीसी  द्वारा  विद्युत  उत्पादन

 में  हिस्से  में  कोई  विशेष  गिरावट  नहीं  आई

 तुलना  में  का  वर्तमान  औसत  74.6

 प्रतिशत  नई  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  को  चालू  करके  और

 विद्यमान  विद्युत  केन्द्रों  के  निष्पादन  में  सुधार  करके  विद्युत  उपलब्धता

 में  सुधार  लाने  के  उपाय  किए  जा  रहे

 रूग्ण  एकक

 ४92,  सावित्री  लक्ष्मणन  :

 श्री  अन्ना  जोशी  :

 क्या  रसायन  और  उर्थरक  मंजी  यह  जताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 अनेक  मंत्रालय  के  अधीन  रूग्ण  एककों  की  कुल  संख्या

 क्या

 कुल  कितने  एकक  बन्द  होने  के  कगार
 पर

 क्‍या  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  ने  इन  रूरण

 एककों  के  संबंध  में  कोई  अंतिम  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  *

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णण  कब  तक  ले

 लिया

 रसायन  तथा  उर्बरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :

 रसायन  एवं  उर्वरक  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अधीन

 निम्नलिखित  सहकारी  क्षेत्र  के  उनकी  सहायक  कंपनियों  एवं
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 संयुक्त  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  नी आई  एफ  आर  द्वारा  रूर्ण  घोषित  किया

 गया  है  :-

 ।.  हिन्दुस्थान  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन

 2.  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया

 3.  प्रोजेक्टस  एण्ड  डबलमैंट  इण्डिया

 4.  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  डी  पी

 .  स्मिथ  स्टेनिस्ट्रीट  फार्मास्युटिकल्स  एस  पी

 6.  बंगाल  इम्युनिटी

 बंगाल  केमिकल्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  सी  पी

 8.  उड़ीसा  ड्रग्स  एण्ड  केमिकल्स  लिमिटेड  डी  सी

 9.  उत्तर  प्रदश  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  पी  डी

 10..  हिन्दुस्तान  फ्लूरोकार्बन  एफ

 11.  सदर्न  पेस्टिसाइड्स  कारपोरेशन  पी  ई

 रूग्ण  घोषित  इकाइयों  में  बी आई  एफ  आर  ने  यू  पी

 डी  पी  एल  को  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  है  कि  क्‍यों  न

 कंपनी  को  बंद  कर  दिया  जाना  शिफायतों-सुझाबों  पर  4

 1995  को  होने  वाली  बैठक  में  बी  आई  एफ  आर  द्वारा  बिचार  किया

 से  (5).  उर्वरक  विभाग  के  तीन  सहकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 अर्थात  एफ  एफ  एस  सी  आई  और  पी  डी  आई  एल  के  पुनरूद्धार
 पर  बी  आई  एफ  आर  द्वारा  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 एव  एफ  सी  और  एफ  सी  आई  के  संबंध  कार्य  संचालन  एजेन्सी
 अर्थात  इण्डस्ट्रियल  क्रेडिट  एण्ड  इन्वेस्टमैंट  कारपोरेशन  ऑफ

 इण्डिया  ने  बी आई  एफ  आर  को  19.1.95  को  पुनरुद्धार  योजनाओं  पर
 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  इन  दो  कंपनियों  के  संबंध  भी  आई

 एफ  आर  ने  31-3-95  तक  पुनरूद्धार  योजना  बना  कर  प्रस्तुत  करने
 का  निदेश  दिया  निश्चित  पुनरूद्धार  योजना  को  प्रस्तुत  करने  के

 नी  आई  एफ  आर  जो  कि  अर्द्धन्यायिक  प्राधिकरण

 यथासंभव  अंतिम  निर्णय

 आई  डी  पी  नी  आई  एल  और  एस  एस  पी  एल  को  पुनरूद्धार
 योजना  को  बी  आई  एफ  आर  द्वारा  मंजूरी  दे  दी  गई  अन्य  बातों
 के  इन  पुनरूद्धार  योजनाओं  में  पूंजी  नई  वित्तीय

 उच्च  उत्पादन  और  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  द्वारा
 मानवशक्ति  में  कमी  और  कारोबार  का  पुनर्गठन  इत्यादि  शामिल

 प्भ

 फ्

 बी  आई  एफ  आर  द्वारा  अनुमोदित  ओ  डी  सी  एल  की  पुनरूद्धार
 योजना  में  उच्च  उत्पादन  और  बैंक  से  सहायता  और  रियायतें
 और  दो  प्रोत्साहकों  अर्थात  राज्य  सरकार  और  आई  डी  पी  एल  की

 सहायता  की  परिकल्पना
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 बी  सी  पी  एल  की  पृनरूद्धार  योजना  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया

 है  किन्तु  बी  आई  एफ  आर  द्वारा  अभी  मंजूरी  नहीं  दी  गई  है  और

 28.3.95  को  सुनवाई  होनी

 जहां  तक  एस  पी  ई  सी  का  संबंध  कंपनी  ने  अपनी  पुनरूद्धार
 योजना  कार्य  संचालन  एजेंसी  आई  डी  बी  आई  को  प्रस्तुत  कर  दी

 बी  आई  एफ  आर  की  अगली  बैठक  पुनरूद्धार  योजना  प्रस्तावों

 बिचार  करने  के  लिए  23.3.95  को  होनी  एच  एफ  एल  की

 पुनरूद्धार  योजना  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 ट्रसंचार  नियामक  प्राधिकरण

 *93,  श्री  प्रमथेस  मुखर्जी  :

 श्री  आनन्द  रत्न  मौर्य  :

 क्या  संयार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दूरसंचार  विभाग  और  गैर-सरकारोी  क्षेत्र

 की  भारतीय  कंपनियों  तथा  अमरीका  की  प्रमुख  दूरसंचार  कंप्रनियों  के

 बीच  हुए  कई  समझौतों  पर  हस्ताक्षर  किए

 क्या  सरकार  ने  अमरीका  के  निवेशकों  को  एक  स्वायत्तशासी

 दूरसंचार  नियामक  प्राधिकरण  की  स्थापना  करने  का  आश्वासन  दिया

 (7)  क्या  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  मे ंएक  प्रायोगिक  परियोजना  को

 स्वीकृति  दी  और

 इस  प्रायोगिक  परियोजना  का  क्‍या  उद्देश्य

 संयार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  किसी

 भी  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  लकनीकी  सहयोग  के

 दो  दस्ताबेजों  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  और  एक  आशय-पत्र  जारी  किया

 कुछ  भारतीय  कंपनियों  ने अमरीकी  कंपनियों  के  साथ  करारों  पर

 अवश्य  हस्ताक्षर  किए

 दूरसंचार  के  क्षेत्र  मे ंभारतीय  और  बिदेशी  दोनों

 किस्म  के  सभी  भावी  निवेशकों  को  ऐसा  आश्वासन  दिया  गया

 विनियामक  प्राधिकरण  को  स्थापना  करने  का  1994  में

 जारी  मार्गनिर्देशों  मे ंनिहित  था  जो  मूलभूत  सेवाओं  में  निजी  क्षेत्र  के

 प्रवेश  को  बिनियमित  करते  दूरसंचार  सेवाओं  के  प्रधालकों  में  स्वस्थ

 प्रतिस्पर्धा  तथा  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  सुनिश्चित  करने

 ऐसे  प्राधिकरण  का  होना  आवश्यक  समझा

 @™  यू.एस.वैस्ट  लिमिटेड  नामक  एक  भारतीय

 कंपनी  को  प्रायोगिक  परियोजना  के  लिए  आशय-पत्र  जारी  किया

 गया

 प्रायोगिक  परियोजना  का  उद्देश्य  उपभोक्ता  में

 याइडबैंडਂ  बेतार  तथा  ऑप्टिकल  फाइबर  प्रौद्योगिकी  को

 आजमाना  है



 ७  लिखित  उत्तर  29  191

 सड़क  परियहन  के  विकास  हेतु  विदेशी  निवेश

 ४94.  श्री  मूर्ति  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ,

 क्या  बिदेशी  निवेशकों  ने  सड़क  परिवहन  के  विकास  हेतु
 निवेश  करने  की  पेशकश  की

 क्या  विदेशी  निवेश  कुछ  प्रतिलाभ  दिए  जाने  का
 प्रस्ताव

 क्या  यह  भी  निर्णय  लिया  गया  है  कि  किसी  भी  निवेश

 पर  प्रति-गारंटी  नहीं  दी

 यदि  तो किन-किन  देशों  ने  निवेश  हेतु  पेशकश  की

 और  ेल्‍

 @)  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णण  कब  तक  ले  लिया

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :

 कनाडा

 और  तुर्की  जैसे  देशों  की  अनेक  फर्मो/कम्पनियों  ने  भारत  में  निवेश  के

 लिए  रुचि  दिखाई

 अभी  से  यह  बता  पाना  संभव  नहीं  है  कि  इस  बारे  में  कब

 तक  अपेक्षित  कानून  बनाकर  नीति  को  अंतिम  रूप  दे  दिया

 लौह  खनन

 ४95,  औ  विलासराव  नागनाथराव  गुूंडेयार  :  क्या  इस्पात  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  गत  दो  वर्षों  के दौरान  कुल  कितनी  मात्रा  में  और

 मूल्य  के  लोहे  का  खनन  किया  ह

 क्या  यह  मात्रा  घरेलू  मांग  के  लिए  पर्याप्त  और

 (x)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  लोहे  के खनन  कार्यों  को  बढ़ाने

 और  देश  में  इसका  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :

 पिछले दो  वो  के  टौरान देश  में  खनन  किए  गए  लौह-अयस्क

 की  कुल  मात्रा  और  उसका  मूल्य  नीचे  दिया  गया  है  :-

 वर्ष  मात्रा  नीचे दिया  *
 मूल्य

 लाख  टन  906.67  करोड़  रुपए

 583.4  लाख  टन  906.67  करोड़  रुपए
 मनकीशकिीनकलीिनिकककलीललिलीक  सनक  लक इइनुनअााााां।ओ_एएएभभभााआआआआब जा ष  छत

 लिखित  उत्तर  १०]

 इस  समय  लगभग  280  लाख  टन  लोह  अयस्क  का  उपयोग

 घरेलू  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  और  अधिशेष  मात्रा

 के  निर्यात  का  प्रस्ताव  किया  जा  रहा  इस  प्रकार  देश  में  खनन  किया

 जा  रहा  लौह-अयस्क  समग्र  घरेलू  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए
 पर्याप्त

 संदूषित  भूमिगत  जल

 *og.  श्री  मोहन  सिंह  :

 श्री  प्रभू  दवाल  कठेरिया  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  का  भूमिगत  जल  संदूषित  हो  गया

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 संदृषण  के  मुख्य  कारण  क्या  और

 जल-संदूषण  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  शीला  :

 और  C@.  दिल्ली  के  कुछ  भागों  अर्थात  नजफगढ़  नाले  के

 निकटवर्ती  इलाकों  में  हाल  ही  में  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  द्वारा

 किए  गए  सर्वेक्षण  से  पता  चला  है  कि  उथले  हैंड  पंपों  तथा  ट्यूबयेलों
 (५0  मीटर  तक  से  मिलने  वाले  पानी  की  श्रेणी  पेयजल  के  लिए

 स्वीकृति  मानकों  के  संबंध  में  कतिपय  प्रदूषण  पैरामीटरों  से  कुछ
 अधिक  ही

 उपयुक्त  क्षेत्रों  में  किए  गए  प्रबोधन  से  यह  निष्कर्ष  निकला

 कि  नजफरगढ़  नाला  बेसिन  क्षेत्र  मे ंभूमिगत  जल  के  प्रदूषण  का  कारण

 अनधिकृत  कालोनियों  में  खुली  जगह  में  घरेलू  कूड़े-करकट  और  तरल

 अपशिष्ट  को  गलल्  ढंग  से  अनास्तरित  खुली  नालियां  तथा

 अद्योगिक  द्र॒व्यों  का  बहना

 यह  सुनिश्चित  करने  के  बाद  ही  कि  पानी  मनुष्य  के  पीने

 योग्य  गहरे  ट्यूबजेलों  से  पानी  सप्लाई  करने  के  प्रयास

 किये  जाते

 (४2  जनता  को  सप्लाई  करने  से  पूर्व  पानी  क्लोरीनयुक्त
 बनाया  जाता

 (४)  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार  तथा  दिल्‍ली  नगर

 निगम  को  घरेलू  कूड़ा-करकट  तथा  तरल  अपशिष्ट  और

 औद्योगिक  द्रव्यों  क ेनिपटान  के  लिए  समुचित  निपटान

 तंत्र  स्थापित  करने  तथा  नजफगढ़  नाले  को  अस्तरित

 करने  का  कार्य  प्रारंभ  करने  की  भी  सलाह  दी

 गयी
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 सड़क  नेटवर्क

 ४97,  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 जी  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ०करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  एक्सप्रेस  मार्गों  का  निर्माण  करने

 और  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  चार  लेनों  वाला  बनाने  सहित  सड़क

 नेटवर्क  का  बिस्तार  करने  हेतु  सड़क  नीति  की  समीक्षा  करने  और  नई

 सड़क  नीति  बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या

 क्या  विश्व  बैंक  ने  इस  संबंध  में  संशोधन  करने  हेतु  सुझाव

 दिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  नई  सड़क  नीति  में  हिमालय  के  क्षेत्रों  को शामिल

 किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  वियार  सड़क  नेटवर्क  के  कित्त  पोषण  के

 लिए  घरेलू  और  बिदेशी  दोनों  ही  वैकल्पिक  वित्तीय  संसाधन  जुटाने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 जल-भूतल  परिजहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  और  सड़क  निर्माण  संबंधी  कार्यों  में

 निजी  क्षेत्र  को शामिल  करना  चाहती  उद्यमी  अपने  संसाधनों  से  इन

 सुविधाओं  का  निर्माण  करेंगे  तथा  उन्हें  अपने  निवेश  के  बदले  शुल्क

 वसूल  करने  और  उसे  अपने  पास  रखने  की  अनुमति

 से  विश्व  बैंक  ने  इस  बारे  में  टिप्पणी  की  ह ैऔर  अन्य

 बातों  के साथ-साथ  यह  सुझाव  दिया  है  कि  पुलों  और  शहरी  बाईपासों
 तथा  प्राथमिकता  वाले  एक्सप्रैस  मार्गों  जैसी  छोटी  परियोजनाओं  के

 साथ  इस  दिशा  में  शुरूआत  की  देश  के  सभी  क्षेत्रों  मे ंनिगीकरण

 शुरू  किया

 अभी  से  इस  बारे  में  ब्यौरे  देना  संभव  नहीं

 प्रशांत  क्षेत्र  के  देशों  के  साथ  संबंध

 *os.  थी  चित्त  बसु  :  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  थिचार  प्रशांत  क्षेत्र  के  देशों  के

 साथ  और  घनिष्ठ  संबंध  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  क्‍या  इस  दिशा  में  अब  तक  कोई  विशेष  कदम

 उठाए  गए  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :

 और  राष्ट्रपति  शंकर  दयाल  शर्मा  की  1992

 जन  यह  उप-राष्ट्रपति  कोरिया  लोकतांत्रिक  जन  गणराज्य  की

 उप  राष्ट्रपति  श्री  नारायणन  की  अप्रैल  1994  में  आस्ट्रेलिया
 की  यात्रा  और  प्रधान  मंत्री  श्री  नरसिंहराव  की  जून  1992  तथा

 1993  में  क्रमशः  जापान  और  कोरिया  गणराज्य  की  यात्राओं

 जैसी  उच्च  स्तरीय  यात्राओं  से  एशिया  प्रशांत  क्षेत्र  में  स्थित  देशों  के  साथ

 हमारे  संबंधों  क ेविकास  का  एक  नया  तथा  महत्वपूर्ण  अध्याय  आरंभ

 प्रशांत  क्षेत्र  विश्व  की  तीज़तम  गति  से  विकसित  हो  रही

 अर्थव्यवस्था  बाले  क्षेत्रों  में  से एक  यह  क्षेत्र  सांस्कृतिक  एबं

 ऐतिहासिक  दृष्टि  से  भी  भारत  से  निकट  रूप  से  जुड़ा  हुआ  हम

 इस  क्षेत्र  के  प्रत्येक  देश  के  साथ  परस्पर  लाभ  के  घनिष्ठ  एवं  उपयोगी

 संबंध  विकसित  करना  चाहते

 राष्ट्रीय  आवास  नीति

 ४99,  औ  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  राष्ट्रीय  आवास  नीति  के  अंतर्गत  आवास

 निर्माण  कार्य  में  तीन्नता  लाने  क ेलिए  किसी  कानूनी  और  विनियमनकारी

 ढांचे  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  इसे  समग्र  वित्तीय  व्यवस्था  से  जोड़ने  के

 लिए  कोई  प्रारूप  तैयार  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए
 जा  रहे

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  शीला  :

 और  लोक  सभा  द्वारा  1994  में  अनुमोदित  राष्ट्रीय
 आजास  नीति  में  बिस्तुत  कानूनी  व  नियामक  रूपरेखा  निर्धारित  की  गई

 जो  इस  प्रकार  पुनः  प्रस्तुत  है  :-

 4.12  कानूनी  तथा  नियामक  रूपरेखा

 4.12  कानूनी  जटिलताओं  को  दूर  करने  के  उपायों  में  दस्ताबेज  में
 अन्यत्र  वर्णित  के  अतिरिक्त  निम्नलिखित  शामिल  होंगे  :-

 भूमि  सूधार  तथा  अन्य  संगत  अधिनियमों  में  कब्जा-धारकों
 को  वासभूमि  अधिकार  परियोजनाओं  के  द्वारा  बेघर
 किये  गये  लोगों  को  समुचित  पुनर्वास  सुनिश्चित
 आदिवासी  परिवारों  की  बेदखली  से  वन  तथा
 शामलात  जमीन  आदि  पर  प्रयोक्‍ता  अधिकारों  के  सरंक्षण
 संबंधी
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 बृहत  योजना  भू-उपयोग  भवन
 उपनियमों  व  अवस्थापना  मानकों  में  राज्य  सरकारों  तथा
 स्थानीय  प्राधिकरणों  द्वारा  दिशानिर्देश  के  अनुसार  राष्ट्रीय
 भवन  निर्माण  संहिता  के  आधार  पर  संशोधन  किया

 इससे  आश्रय  की  लागत  में  कमी  भूमि  :

 का  ठीक  उपयोग  होगा  और  आबास  कार्यकलापों  में  मदद

 भू-स्वामियों  के  हितों  का  समुचित  ध्यान  रखते  सघन

 भूमि  को  शीघ्र  एकत्र  करके  शहरी  क्षेत्रों  में  भूमि
 अधिग्रहण  संबंधी  कानूनों  तथा  प्रक्रिया  में  उपयुक्त
 संशोधन

 नगर  विशेषकर  निम्न  आय  बस्तियों  तथा

 मकानों  के  उसी  स्थल  पर  सुधार  हेतु  मानकों  तथा

 मानदंडों  से  संबंधित  कानूनों  तथा  नियामकों  की  समीक्षा
 तथा

 सामूहिक  अथवा  सहकारी  आवास  कार्यकलाप  संबंधी

 वर्तमान  सहकारिता  कानूनों  में  पृथक  अध्याय  जोड़ना
 ताकि  उनके  कार्यचालन  को  सरल  बनाया  जा  सके  तथा

 विद्यमान  अड़चनों  को  दूर  किया  जा

 जिन  राज्यों  में  ऐसे  कानून  नहीं  हैं  उनमें  अपार्टमेंट

 स्वामित्व  अधिनियम  को  लागू  करना  तथा  जहां  आवश्यक

 हो  विद्यमान  कानूनों  में  समुचित  संशोधन  करना  ताकि

 अलग  मालिकों  के  कब्जा  अधिकारों  के

 आम  इलाकों  के  और  ऋणद  संस्थानों  द्वारा

 अपार्टमेंट  पर  प्रभार  लगाने  की  व्यवस्था  की  जा

 आवास  तथा  सेवाओं  विशेषकर  अनौपचारिक  क्षेत्र  में

 गरीबों  तथा  परिबारों  को  वित्त  उपलब्धि  में  आने  जाली

 बाधाओं  को  निम्नलिखित  के  माध्यम  से  दूर  करना  :--

 -  लचीली  पद्धतियां  तथा  अनुषंगी  आवश्यकताओं  के

 साथ-साथ  पुनर्भुगतान  अनुसूचियां  एन  एच  बी  द्वारा

 पुनः  वित्तपोषित  आवास  वित्त  के  रेहन  पर  तीबता

 रोक  लगाने  के  लिये  एन  एच  बी  अधिनिमय  में

 संशोधन  ताकि  आवास  वित्त  संस्थानों  के  संसाधनों  में

 और  वृद्धि  हो सके  तथा  आवास  रेहन  के  लिये  एक

 गौण  बाजार  बनने  में  सहायता  मिल

 -  रेहन  के  इंगलिश  सिस्टम  को  सर्वमान्य

 -  दस्ताबेजों  के  पंजीकरण  और  रेहन  रखने  की  पद्धति

 को  सरल

 न
 तथा  शहरी  ब  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंस्वामिस्थ  पंजीकरण  के

 लिये  एक  चरणबद्ध  रूप  से  टॉर्रेस  सिस्टम  शुरू

 इस  कार्यसूची  का  कार्यान्वयन  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  के

 संयुक्त  प्रयासों  के  माध्यम  से  यथासंभव  शीघ्र  सुनिश्चित  किया

 स्वामित्थ  की  जांच  करने  की  पद्धति  को  सरल  बनाना
 ह

 29  1916  लिखित  उत्तर  है

 और  आवास  तथा  सेवाओं  में  क्त्ति  की  उपलब्धि  में

 आने  वाली  बाधाओं  को  दूर  करने  के  लिये  शुरू  किये  गये  उपाय  इस
 प्रकार  हैं  :-

 (2  आबास  ऋण  देनेਂ के  लिए  हाल  ही  में  कई  आवास  विस

 (0)

 चित

 (iv)

 (५)

 (vii)

 संस्थाओं  का  गठन  किया  गया  है  जो  सरल  तरीके  से  ऋण

 देंगी  तथा  उसकी  वसूली  ये  आवास  वित्त

 राष्ट्रीय  आवास  बैंक  की  समग्र  देखरेख  तथा  दिशानिर्देशन
 के  तहत  कार्य  करते

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  में  वृद्धिशील  जमा  का  1.5

 प्रतिशत  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  दिशानिर्देशों  के  अनुसार
 आवास  बिस  के  लिये  निर्धारित

 भारतीय  रिजर्य  बैंक  वाणिज्यिक  बैंकों  के  प्रार्थाम+

 क्षेत्र  अग्रिमों  में  शामिल  किये  गये  आवास  हेतु  ऋणों  की

 परिभाषा  को  संशोधित  किया  वर्तमान  निर्टेशों  के

 अनुसार  भारतीय  वाणिज्यिक  बैंकों  के  लिय  यह  सुनिश्चित
 करना  होगा  कि  40  प्रतिशत  आधार  प्राथमिक  क्षेत्र  का

 दिया  गया

 राष्ट्रीय  आवास  बैंक  ने  1.11.94  से  आवास  ऋणों  के

 लिये  ब्याज  दर्रो  को  संशोधित  किया

 आवास  कित्त  संस्थानों  द्वारा  रेहन  पर  शीघ्र  रोक  लगाने  की

 व्यवस्था  करने  हेतु  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  अधिनियम  में

 संशोधन  तैयार  कर  लिए  गए

 पंजीकरण  तथा  स्टाम्प  शुल्क  की  पद्धति  के  यौक्तिकीकरण

 तथा  सरलीकरण  के  लिये  अध्ययन  किग्रे  गये

 दक्षिण  अफ्लीका  के  राष्ट्रपति  कौ  भारत  यात्रा

 श्री  सनंत  कुमार  मंडल  :

 श्री  बरह्मानन्द  मंडल  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दक्षिण  अफ्रीका  के  राष्ट्रपति  ने  हाल  ही  में  भारत  की

 यात्रा  की

 येदि  तो  उनकी  यात्रा  के  दौरान  क्या  बातचीत  हुई  और

 उनके  क्या  निष्कर्ष

 क्या  इस  यात्रा  के  दौरान  कोई  संधि/समझौता  हुआ

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्‍या

 क्या  भारत  और  दक्षिण  अफ्रीका  ने  हिन्द  महासागरीय

 देशोंਂ  का  एक  आर्थिक  समूह  गठित  करने  का  संकल्प  लिया  और

 इस  संकल्प  को  पूरा  करने  हेतु  क्या  प्रारम्भिक  कटम

 उठाये  जा  रहे



 ५]  लिखित  उत्तर

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :

 से  ।.  दक्षिण  अफ्रीका  के  राष्ट्रपति  श्री  नेल्सन  मंडेला  गणतंत्र

 दिवस  समारोह  पर  मुख्य  अतिथि  के  रूप  में  24  से  27  1995

 लक  भारत  आए  उनकी  इस  यात्रा  से  दोनों  देशों  की  सरकारों  को

 आपसी  हित  के  कई  अन्तर्राष्ट्रीय  तथा  क्षेत्रीय  मसलों  पर  विचार-विमर्श

 करने  तथा  द्विपक्षीय  संबंधों  को मजबूत  बनाने  का  मौका  इस

 यात्रा  से  दोनों  देशों  के  पारस्परिक  द्विपक्षीय  संबंधों  को  संस्थागत  रूप  देने

 में  सहायता  मिली

 2.  इस  यात्रा  के  दौरान  निम्नलिखित  तीन  करार  संपन्न  हुए  :--

 ())  भारत  गणराज्य  तथा  दक्षिण  अफ्रीका  गणराज्य  के  बीच

 अन्तर  राज्य  संबंधों  और  सहयोग  के  सिद्धान्तों  से  संबद्ध

 इस  संधि  में  लोकतंत्र  और  धर्मनिरपेक्ष

 शासन  के  संबंध  में  दोनों  देशों  के  समान  सिद्धान्तों  जातीय

 जातीय  भेदभाज  और  धार्मिक  कट्टरता  के

 खिलाफ  संघर्ष  नाभिकीय  अस्त्रमुक्त  तथा  हिंसामुक्त
 विश्य  की  स्थापना  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  प्रयासरत

 रहने  के  संबध  में  दोनों  देशों  के  और  उनकी  इस

 इच्छा  का  उल्लेख  है  कि  थे  परस्पर  बहुआयामी  संबंध

 विकसित  करना  चाहते  हैं  और  उनका  यह  दृढ़  विश्वास

 है  कि  उनके  द्विपक्षीय  सहयोग  से  सर्वत्र  शान्ति  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  सुरक्षा  का  मार्ग  प्रशस्त  होगा  विशेष  रूप  से

 एशिया  और  अफ्रीका  इस  संधि  में  दोनों  पक्षों  ने  इस
 बात  पर  भी  सहमति  व्यक्त  की  कि  वे  अन्तर्राष्ट्रीय

 आतंकवाद  के  सभी  नागर  विमानन

 जहाजरानी  तथा  परिवहन  के  अन्य  माध्यमों  के

 खिलाफ  नशीली  हथियारों  और

 सांस्कृतिक  तथा  ऐतिहासिक  बस्तुओं  के  गैर  कानूनी
 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  के खिलाफ  संघर्ष  में  सहयोग

 वैज्ञानिक
 तथा  तकनीकी  सहयोग  से  संबद्ध  अन्तर-सरकारी  संयुक्त
 आयोग  की  स्थापना  के  संबंध  में  भारत  गणराज्य  की

 सरकार  और  दक्षिण  अफ्रीका  गणराज्य  के  बीच

 इस  करार  में  दोनों  पक्षों  ने
 विज्ञान  और

 संस्कृति  और  जन-स्वास्थ्य  के  क्षेत्रों  में  परस्पर
 लाभकारी  सहयोग  विकसित  करने  के  लिए  एक  संयुक्त
 आयोग  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  लिया

 Gi)  भारत  गणराज्य  के  बिदेश  मंत्रालय  तथा  दक्षिण  अफ्रीका

 गणराज्य  के  विदेश  कार्य  विभाग  के  बीच  सहयोग  से
 संबद्ध  इस  प्रोटोकोल  में  दोनों  पक्षों  ने  इस
 बात  पर  सहमति  व्यक्त  की  है  कि  आपसी  हित  की

 अन्तर्राष्ट्रीय  और  क्षेत्रीय  समस्याओं  तथा  द्विपक्षीय  संबंधों
 से  संबद्ध  मसलों  पर  विदेश  मंत्रियों  और  अन्य  स्तरों  पर
 कम-से-कम  वर्ष  में  एक  बार  नियमित  बातचीत  और
 परामर्श  किया

 च्च्नी Gi
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 3.  दोनों  पक्षों  ने  हिंद  महासागर  परिधि  के  गठन  से  संबद्ध  मसले

 पर  विचार-विमर्श  करने  पर  सहमति  व्यक्त  मारीशस  में  29  से  3।

 1995  के  दौरान  इस  विषय  पर  आयोजित  की  जाने  वाली  विशेषज्ञों

 और  अधिकारियों  की  आगामी  मैठक  में  भारत  सरकार  भाग

 पुलिसकर्मियों  की  संख्या  में  वृद्धि

 543.  ी  प्रेम  चन्द  राम  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  बिहार  सरकार  की  ओर  से  राज्य  में

 पुलिसकर्मियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 और  प्रश्न  नहीं

 केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणीकरण  बोर्ड  के

 समझ  लंबित  फिल्में

 554.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  केन्द्रीय  फिल्‍म  प्रमाणीकरण  बोर्ड  अथवा

 क्षेत्रीय  नोर्ड  क ेसमक्ष  कौन-कौन  सी  फिल्में  लंबित  हैं  तथा  इनको

 भाषाओं  और  इनके  निर्माताओं  के  नाम  क्या-क्या

 इस  प्रमाणीकरण  में  औसतन  कितना  समय  लिया  जाता

 और

 अपीलीय  प्राधिकरण  के  समक्ष  बोर्ड  के  निर्णय  के  विरूद्ध
 लंबित  अपीलों  का  ब्यौरा  क्या

 सूचना  और  प्रसारण  मंशलय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  से  सूथना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथाशीघ्र  सभा

 पटल  पर  रख  दी

 पैट्रोलियम  उत्पादों  का  मूल्य  निर्धारण  और  विपणन

 555.  श्री  हरि  किशोर  क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्य  निर्धारण  और  विपणन

 कट

 से  मूल्य  पुन्निर्धारण  दल  ग्रुप०  की  कोई  बैठक

 हुई  ।

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 GQ)  इस  संबंध  में  क्‍या  निर्णय  लिया  गया



 लिखित  उत्तर

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 सतीश  कुमार  :  से  मुद्दों  पर  बियार-बिमर्श

 करने  के  लिए  मूल्य  पुनर्निर्धारण  दल  बैठकों  आयोजित  करता  रहा  है
 और  इसे  अपनी  रिपोर्ट  अभी  प्रस्तुत  करनी

 रसोई  गैस  एजेंसियां

 556.  जी  परसराम  भारद्वाज  :  क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  सरकार  की  रसोई  गैस

 एजेंसियां  खोलने  की  योजना

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इस  संबंध  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  केन्द्र  सरकार

 को  कोई  प्रस्ताव  भेजा  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 चैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  व्टलूमार  :  और  मध्य  प्रदेश  की

 1994-96  की  एल  पी  जी  विपणन  योजना  में  89  एल  पी  जी

 डिस्ट्रीब्यूटरशिप  के  प्रस्ताव  श्लमिल  किए  गए  यह  1992-94  के

 लिए  विपणन  योजना  में  पहले  से  सम्मिलित  54  एल  पी  जी

 डिस्ट्रीब्यूटरशिप  के  जिनके  लिए  तेल  चयन  बोर्ड

 के  माध्यम  से  ययन  कार्य  चल  रहा

 प्रश्न  नहीं

 रसोई  गैस  की  सप्लाई

 557.  ज्री  गोपी  नाथ  गजपति  :  क्‍या  पैट्रोलियम  और

 प्राकृतिक  मैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  देश  के  सभी  भागों  में  रसोई  गैस  की

 सप्लाई  हेतु  तेल  कम्पनियों  के  नेटबर्क  में  विस्तार  करने  संबंधी  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  1994-95,  1995-96  और  1996-97  के  लिए

 इन  कम्पनियों  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्य  क्या  और

 बिहार  और  आशन्ध्र  प्रदेश  में  रसोई  गैस  नेटवर्क  के

 बिस्तार  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 चैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  देश  में  1023

 रसोई  गैस  डिस्ट्रीब्यूटरशिपें  स्थापित  करने  हेतु  प्रस्ताव  वाली  रसोई  गैस

 विपणन  योजना  1994-96  को  सरकार  ने  हाल  ही  में  अनुमोदित  कर

 दिया  उपर्युक्त  विपणन  योजना  में  उड़ीसा  के  लिए  24,  निहार  के

 लिए  76  और  आं्र  प्रदेश  के  लिए  73  रसोई  गैस  डिस्ट्रीब्यूटरशिप
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 रसोई  गैस  एजेंसियों  का  आबंटन

 558.  श्री  चन्द्रेश  पटेल  :  क्‍या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  वर्गों  जैसे  अनुसूचित  अनुसूचित
 अल्पसंख्यक  युद्ध  के  दौरान  मारे  गये

 सैनिकों  की  विधवाओं  और  शिक्षित  बेरोजगारों  को  1994  से

 1995  के  दौरान  राज्य-बार  कितनी  रसोई  गैस  एजेंसियां  और

 पैट्रोल  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  आबंटित  किए

 इन  बर्गों  के लिए  क्‍या  मानदण्ड  अपनाए

 इस  अवधि  के  दौरान  कितने  अन्य  व्यक्तियों  और

 सहकारी  समितियों  को  रसोई  गैस  एजेंसियां  और  पैद्रोल  खुदरा  बिक्री

 केन्द्र  आबंटित  किए  और

 वर्ष  1995-96  के  दौरान  रसोई  गैस  एजेंसियां  और  पैट्रोल
 के  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  आबोटित  करने  की  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  विज्ञापन  की  निर्धारित

 प्रक्रिया  के  माध्यम  से  आ्बोटित  एल  पी  जी  डिस्ट्रीब्यूटरशिप  और  खुदरा
 बिक्री  केन्द्र  डीलरशशिप  और  1994  से  1995  के  दौरान  तेल

 चयन  बोड्डों  के  माध्यम  से  चयन  का  श्रेणीवार  ब्यौरा  नीथे  दर्शाया  गया

 है  :-

 प्रतिरक्षा  खुली
 सेनानी  श्रेणी

 एलपीजी  67  25  33  13  23  152

 खुदरा  बिक्री

 केन्द्र  46  35  25  16  4  149

 शिक्षित  युद्ध  में  शहीद  सैनिकों  की

 विधवाओं  और  कोआपरेटिव  सोसायटियों  के  लिए  अलग  से  कोई

 आरक्षण  नहीं

 सरकार ने  पूरे  देश  में  1023  डिस्ट्रीब्यूटरशिपों  बाली  एल
 पी  जी  विपणन  योजना  1994-96  और  1040  डीलरशिपों  वाली  खुदरा
 बिक्री  केन्द्र  बाली  विपणन  योजना  1993-96  का  अनुमोदन  कर  दिया

 रसोई  गैस  एजेंसियों  का  आवंटन

 559.  श्री  ललित  उरांज  :  क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक

 मैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के

 लिए  रसोई  गैस  एजेंसियों  और  डीजल।पैट्रोल  खुदरा  विक्रय  केन्द्रों  के

 आबंटन  में  आरक्षण  से  संबंधित  बिहार  के  लिए  स्वीकृत  योजना  के

 अंलर्गत  संबंधित  स्थानों  का  ब्यौरा  क्या  और
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 किन-किन  स्थानों  के  लिए  विज्ञापन  जारी  कर  दिए  गए  हैं

 और  किन-किन  स्थानों  के  लिए  निकट  भविष्य  में  विज्ञापन  जारी  किए

 जाने  हैं  ?

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  विद्यमान  नीति  के  अनुसार  तेल

 चयन  बोडों  के  माध्यम  से  आर्बोटित  होने  वाली  डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों
 की  25  प्रतिशत  अ.जा./अ.ज.जा.  के  लिए  आरक्षित

 बिहार  के  लिए  विविध  अनुमोदित  विपणन  योजनाओं  में

 379  खुदरा  बिक्री  एस  के  ओ-एल  डी  ओ  तथा  रसोई  गैस

 डीलरशिपें  सम्मिलित  की  गई  उपयुक्त  में  1.1.1995  को  351

 स्थान  पहले  ही  विज्ञापित  कर  दिए  गए  हैं  तथ  28  स्थान  बिज्ञापित  किए

 जाने
 ह  '

 रसोई  गैस  एजेंसियां

 560.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  पैट्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रसोई  गैस  की  नई  एजेंसियां  तथा  पैट्रोल/डीजल  के

 नए  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  केरल  में  आबोटित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  और  केरल  के  लिए

 चालू  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  विषणन  योजना  1988-93  तथा  रसोई  गैस

 विपणन  योजना  1992-94,  जिसके  लिए  तेल  चयन  बोर्ड  एवं
 के  माध्यम  से  चयन  प्रक्रियांधीन  में  38  खुदरा  बिक्री  केन्द्र

 डीलरशिपें  तथा  14  रसोई  गैस  डिस्ट्रीब्यूटरशिपें  सम्मिलित  की  गई

 इसके  38  रसोई  गैस  डिस्ट्रीब्यूटरशिपें  तथा  43  खुदरा  बिक्री

 केन्द्र  आगामी  रसोई  गैस  विपणन  योजना  1994-96  तथा  खुदरा  बिक्री

 केन्द्र  विषणन  योजना  1993-96  में  सम्मिलित  किए  गए

 खुले  मुहाने  की  खान  परियोजनाएं

 561.  वसंत  पवार  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विभिन्‍न  कोयला  क्षेत्रों  में  कुछ  खुले  मुहाने
 की  खानों  की  परियोजनाओं  को  मंजूरी  दी

 यदि  तो  राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  कोयला  क्षेत्रों  मे ंकितने  कोयले  का  उत्पादन  होने  की

 संभावना  है  और  इस  पर  कितना  पूंजी  परिव्यय

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 से  सरकार  ने  दिनांक  1.4.1994  से  अब  तक  दो  नई  ओपेनकास्ट

 कोयला  खनन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दे  दी  इस  संबंध  में  ब्यौरा
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 **नीचे  दिया  गया  है  :--

 कंपनी  राज्य  क्षमता
 का  नाम  *

 लागत  (fi...

 उरीमरी  सेंट्रल  बिहार  95.33  1.30

 कोलफील्ड्स

 परियोजना

 मुगोली  बैस्टर्न  महाराष्ट्र  83.63  0.08

 कोलफील्ड्स

 परियोजना

 कोयले  का  उत्पादन

 562.  श्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रति  यर्ष  कितने  कोयले  का

 उत्पादन

 क्या  देश  की  मांग  पूरा  करने  के  लिए  यह  पर्याप्त

 @  इन  वर्षों  में  कितने  कोयले  का  निर्यात

 इन  वर्षों  मे ंकोयले  को  बाजार  दर  और  निर्यात  दर  क्‍या

 और

 @)  इन  वर्षों  मे ंकितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 देश  में  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  बर्ष  में  कोयले  के  उत्पादन  की

 कुल  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :--

 1992-93

 1993-94

 238.23  मिलियन  टन

 246.04  मिलियन  टन

 कम  राख  कोककर  कोयला  तथा  उच्च  ग्रेड  अकोककर

 कोयले  को  देशी  कोयले  का  उत्पादन  घरेलू  आवश्यकताओं

 को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 कोल  इंडिया  पड़ोसी  देशों  को  कोयले

 का  निर्यात  करता  जोकि  इसके  परम्परागत  खरीददार  वर्ष

 1992-93  तथा  1993-94  के  दौरान  द्वारा  कोयले  की  निर्यात

 की  गई  मात्रा  नीये  दी  गई  है  :--

 यर्ष  मात्रा  (000  टन

 1992-93  132.0
 1993-94  98.2

 देश  के  भीतर  कोयले  की  बिक्री  सरकार  द्वारा
 कीमत  अधिसूचमा  द्वारा  प्रशासित  की  जाती  दूसरी  ओर  कोयले  का
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 निर्यात  करार  पर  आधारित  होता  है  जिसमें  प्रत्येक  लेन-देन  के  मामले

 में  भिन्‍नता  होती

 बर्ष  1992-93  तथा  1993-94  के  दौरान  द्वारा

 कमायी  गई  बिदेशी  मुद्रा  नीचे  दी  गई  है  :--

 वर्ष  कमायी  गई  विदेशी  मुद्रा

 23.40  लाख  अमेरिकी  डालर

 11.91  लाख  अमेरिकी  डालर

 ग्राकृतक  गैस  का  आवंटन

 563.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :  क्या  पैट्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  की  सरकारों  ने  केन्द्र

 सरकार  से  ओमान/ईरान  से  आयात  की  जाने  वाली  प्राकृतिक  गैस  का

 करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  गैस  के  अतिरिक्त

 आबंटन  के  लिए  मध्य  प्रदेश  तथा  महाराष्ट्र  सहित  विभिन्न  राज्य

 सरकारों  से  अनुरोध  प्राप्त  हुए  ओमान  से  आयात  हेतु  प्रस्तावित  गैस

 के  राज्यवार  खितरण  पर  आर्थिक  व्यवहार्यता  के  आधार  पर

 निर्णय  लिया

 राजभाषा  का  प्रयोग

 564.  श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कानूनी  प्रावधानों  के  केन्द्र  सरकार  के

 विभागों/कार्यालयों  में  राजभाषा  के  प्रयोग  को  समुचित  रूप

 से  सुनिश्चित  नहीं  किया  जा

 क्या  केन्द्र  सरकार  के  मंत्रालय/बविभाग  हिन्दी  के  प्रभाजी

 प्रयोग  हेतु  राजभाषा  थिभागों  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  नहीं  कर

 सके  और  ०

 यदि  तो  राजभाषा  विभाग  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्यों  की

 प्राप्ति  सुनिश्यित  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 राजभाषा  संबंधी  कानूनी  प्रावधानों  के  अनुसार  राजभाषा  नीति  का

 कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  इस  प्रयोजन  के  लिए  यथासंभव

 प्रेरणा  एवं  प्रोत्साहन  का  मार्ग  भी  अपनाया  जा  रहा
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 केन्द्र  सरकार  के  मंत्रालय/विभाग  हिन्दी  के  प्रभावी  प्रयोग

 हेतु  राजभाषा  विभाग  द्वारा  जारी  वार्षिक  कार्यक्रम  में  निर्धारित  लक्ष्यों
 को  प्राप्त  करने  की  दिशा  में  क्रियाशील  हैं  और  राजभाषा  नीति
 कार्यान्वयन  में  सुधार  ला  रहे

 निर्धारित  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  में  पाई  जाने  वाली

 सुधारात्मक  उपायों  के  लिए  सम्बन्धित  बिभागों/मंत्रालयों  के  ध्यान  में

 लाई  जाती

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  अर्जित  लाभ

 565.  कुमारी  फ्रिडा  तोपनो  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  ने  वर्ष  1994-95  के  दौरान  कितना

 लाभ  अजित  और

 इस  अवधि  के  दौरान  कोयले  का  कुल  कितना  उत्पादन

 ह

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 वित्तीय  वर्ष  1994-95  अभी  समाप्त  नहीं  हुआ  कोल  इंडिया

 द्वारा  वर्ष  1994-95  के  दौरान  कमाए  गए  लाभ  अथवा  उठाई  गई  हानि

 का  पता  वित्तीय  वर्ष  की  अवधि  समाप्त  होने  तथा  लेखों  को  अंतिम

 रूप  दिए  जाने  के  बाद  ही  पता  चल  सकता

 वर्ष  1994-95  के  दौरान  1994  से  1995

 कोल  इंडिया  में  कुल  कोयले  का  उत्पादन  196.05  मि.टन

 हुआ

 आंध्र  प्रदेश  में  बीस  सूत्री  कार्यक्रम

 566.  श्री  दत्तात्रेय  बंडारू  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम

 कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1993-94  में  आंध्र  प्रदेश  में  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के

 कार्यान्‍वयन  के  संबंध  में  क्‍या  प्रगति  हुईं

 क्या  राज्य  सरकार  ने  1994-95  में  नीस  सूत्री  कार्यक्रम  के

 कार्यान्वयन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  की

 मांग  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्‍क्यन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 गिरिधर  :  1993-94  के  दौरान  आमन्ध्र  प्रदेश  में  20

 सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण

 में  दिया  गया

 और  इन  कार्यक्रमों  का  वित्तपोषण  क्षेत्रीय  परिव्यय  के

 माध्यम  से  किया  जाता  है  जिनमें  वार्षिक  योजनाओं  के  दौरान  आफार

 में  परिवर्तन  होता  रहता  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  लिए  निधियों  का

 अलग  से  आबंटन  नहीं  किया  जाता
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 विवरण

 बर्ष  :  1993-94

 पु  मद  का  इकाई  लक्ष्य  उपलब्धि  प्रतिशत

 1993-94  1993-94  उपलब्धि

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  संख्या  204024  298910  147

 जवाहर  रोजगार  संख्या  10256:  99699000  97

 लघु  उद्योग  इकाइयां  संख्या  8330  15874  191

 अधिशेष  भूमि  का  वितरण  एकड़  122810  27139  22

 बंधुआ  मजदूर  पुनर्वास  संख्या  1000  855  86

 पेयजल  समस्या  संख्या  1269  1408  |

 सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  संख्या  40  0  0

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  संख्या  60  0  0

 बाल  प्रतिरक्षण  पोलियो  एवं  संख्या  1684820  1745000  104

 परिवार  नियोजन  नसबंदी  संख्या  600000  599000  100

 समतुल्य  सीसी  एवं  ओपी  संख्या  276778  195257  गा

 एकीकृत  बाल  विकास  सेवा  खंड  संख्या  192  192  100

 आंगनवाड़ी  संख्या  24553  21666  88

 सहायता  प्राप्त  अनु.जाति  के  परिवार  संख्या  381000  475080  125

 सहायता  प्राप्त  अनु.जनजाति  के  परिवार  संख्या  95000  166750  176

 आबंटित  आवास  स्थल  संख्या  100000  218975  219

 निर्माण  सहायता  संख्या  52900  164625  311

 जनजाति  के  लिए  इन्दिरा  संख्या  49034  44094  92
 आवास  योजना

 आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  को आबास  संख्या  25000  54361  217

 निम्न  आय  जर्ग  को  मकान  संख्या  1240  1262  102

 गंदी  बस्तियों  का  सुधार  संख्या  225000  314705  140

 निजी  भूमि  पर  वृक्षारोपण  संख्या  195000000  97616000  50

 लगाए  गए  क्षेत्र  में  70000  34530  49

 उचित  दर  दुकानें  संख्या  502  513  102

 शक्तिचालित  पम्प  सैट  संख्या  56000  112443  201

 उन्नत  चूल्हे  संख्या  170000  236923  139

 जायो  गैस  संयंत्र  संख्या  12800  -  19631  153
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 शहर  के  नाम  में  परिवर्तन

 567.  श्री  राम  नाईक  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  बम्बई  उच्च  न्यायालय  में  दायर

 एक  याचिका  पर  इसके  द्वारा  11  1994  को  दिए  गए  निर्णय
 की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसके  अनुसार  हिन्दी  में  बम्बई  के  स्थान  पर

 मुम्बई  नाम  का  प्रयोग  किया  जाना

 यदि  तो  उच्च  न्यायालय  के  फैसले  को  लागू  न  किये

 जाने  के  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार ने  अंग्रेजी  में  बॉम्बे  के  स्थान  पर  मुम्बई  नाम

 का  प्रयोग  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इसे  कब  तक  लागू  किया  और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  परिप्रेक्ष्य  में

 आगामी  कार्रवाई  के  लिए  यह  मामला  विचाराधीन

 विकलांगों  का  कल्याण

 568.  श्री  चार्ल्स  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  बिकलांगों  के  काम  पर

 लगाए  जाने  और  पुनर्वास  संबंधी  किसी  प्रस्ताव  पर  जिचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  कानून  बनाने  का  भी  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  यह  कब  तक  बना  दिया

 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंग्का  :

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंविकलांगों  के  स्थापन  और  पुनर्वास

 का  एक  नया  जिसे  समुदाय  आधारित  पुनर्वास

 कहा  जाता  संघ  सरकार  के  विचाराधीन

 उपरोक्त  कार्यक्रम  के  तहत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चुने  हुए

 जिलों  में  समुदाय  आधारित  पुनर्वास  कार्यक्रम  चलाने  के  लिए  स्वैच्छिक

 संस्थानों  की  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  विकलांगों  की  शीघ्र

 पहचान  और  व्यावसायिक  स्थापन  और

 मनोवैज्ञानिक-सामाजिक  परामर्श  तथा  पुनर्वास  आदि  सहित  पुनर्वास

 सेवाओं  का  पूरा  पैकेज  उपलब्ध  कराया  जा  इस  कार्यक्रम  को

 पूर्णतः  केन्द्र  सरकार  द्वारा  धनराशि  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  स्वैष्छिक

 संस्थानों  को  सहायता  अनुदान  दिया
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 (7)

 (a)  मसौदा  विधेयक  वियाराधीन  सरकार  का  यह  प्रयास  है
 कि  इसे  यथाशीघ्र  संसद  में  पेश  किया

 पर्वतीय  क्षेत्रों  का विकास

 569.  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम

 कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्यों  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  क ेविकास  हेतु  केन्द्रीय

 सहायता  प्रदान  की  जाती

 यदि  तो  इसके  क्या  मापदंड

 क्या  योजना  आयोग  ने  पहले  कायान्जित  किये  गये

 कार्यक्रमों  की  समीक्षा  हेतु  किसी  कार्यदटल  का  गठन  किया

 क्या  उक्त  समूह  के  अंतर्गत  गठित  तकनीकी  समिति  ने

 पब॑तीय  क्षेत्रों  की  परिभाषा  के  संबंध  में  कुछ  सुझाव  दिए  हैं  तथा  क्‍या

 इन  परिभाषाओं  के  आधार  पर  पर्वतीय  क्षेत्रों  का घयन  किया  गया

 (Ce)  सिफारिश  की  गई  परिभाषा  के  अंतर्गत  मध्य  प्रदेश  के

 कौन-कौन से  क्षेत्र  आते  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  उक्त  समिति  द्वारा  सिफारिश  की

 गई  परिभाषा  के  अनुसार  चयन  किये  गये  पर्वतीय  क्षेत्रों  को  केन्द्रीय

 सहायता  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  जैसा  कि  इस  समय  कुछ  राज्यों  के

 पर्वतीय  क्षेत्रों  के  संबंध  में  किया  जा  रहा

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 गिरिधर  :  से  पर्वतीय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम

 के  अंतर्गत  निर्दिष्ट  पर्वतीय  क्षेत्रों  को  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध

 करायी  जाती  है  जिसमें  उत्तर  तमिलनाडु  और  पश्चिम

 बंगाल  के  निर्दिष्ट  पर्वतीय  क्षेत्र  और  पश्चिमी  घाट  के  निर्दिष्ट  तालुक
 शामिल  सातवीं  योजना  के  दौरान  पर्वतीय  क्षेत्रों  स ेसम्बन्धित  कार्य

 दल  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  योजना  आयोग  ने  1986  में  देश

 में  नयी  पर्वतीय  क्षेत्रों  की इस  रूपरेखा  के  प्रश्न  पर  बिचार  करने  के  लिए

 एक  विशेषज्ञ  दल  का  गठन  किया  हालांकि  धन  राशि  में  कमी  की

 बजह  से  आठवीं  योजना  के  दौरान  पर्वतीय  क्षेत्र  बिकास  कार्यक्रम  में

 मध्य  प्रदेश  सहित  किसी  भी  राहत  के  नये  पर्वतीय  क्षेत्रों  को  इसमें
 शामिल  नहीं  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 राष्ट्रीय  जल  विकास  परियोजना  के  अंतर्गत  योजनाएं

 570.  श्री  चाको  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  जल  बिकास  परियोजनाओं  के  अंतर्गत

 केरल  में  कुछ  योजनाएं  शुरू  की  गई
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 > च यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  केन्द्र  सरकार  :

 कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  इन  परियोजनाओं  के  लिए  विश्य  बैंक  जैसी

 अंतर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  ने  कुछ  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सहायता  को

 परियोजना-वार  शर्तें  क्‍या
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 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या

 :  से  विश्व  बैंक  सहायता  प्राप्त  राष्ट्रीय  जल  प्रबंध

 परियोजना  के  अंतर्गत  पांच  परियोजनाएं  शुरू  की  गई  इन  योजनाओं

 के  लिए  निधियां  राज्य  योजना  के  अंतर्गत  प्रदान  की  जाती  ऋण

 करार  के  अनुसार  परियोजना  लागत  पर  1990  तक  हुए  70

 प्रतिशत  व्यय  तथा  इसके  बाद  हुए  90  प्रतिशत  व्यय  को  विश्व  बैंक

 द्वारा  प्रतिपूर्ति  की  जानी

 योजनाओं  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में

 विवरण

 राष्ट्रीय  जल  प्रबंध  परियोजना  के  अंतर्गत  योजनाओं  का  न्‍्यौरा

 राज्य  :  केरल

 योजना  का  राष्ट्रीय  जल  प्रबंध  राष्ट्रीय  जल  प्रबंध  प्र  अनुमानित  *  95  तक  प्रत्याशित

 नाम  परियोजना  में  परियोजना  के  लागत  व्यय

 शामिल  करने  का  अंतर्गत  कृष्य  कमान

 वर्ष  क्षेत्र

 ।.  मालपुझा  89-90  20553  882.19  890.19

 2.  मंगलम  91-92  3440  "223.,00  218.00

 3.  फोथुंडी  91-92  4685  300.17  295.17

 4...  उझानी  92-93  5013  156.00  63.31

 5.  पीची  92-93  16000  543.40  500.00

 जोड़  49691  2104.76  1966.67

 स्थानीय  क्षेत्र  विकास  योजनाएं

 57.  श्री  प्रधानी  :  क्‍या  योजना  और  कार्यक्रम  राष्ट्रीय  तेल  ग्रिड  योजना
 कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सदस्यों  की  स्थानीय  क्षेत्र  विकास
 प्राकृतिक

 3572.
 िलाि  सा असाद  सिंह

 ः

 :  सपा  पैद्रोलियम
 और

 योजनाਂ  कार्यक्रमों  की  समीक्षा  की  रे
 सह  जता  कृपा  क  ः

 यदि  तो  इस  योजना  के  अन्तर्गत  किन-किन  कमपियों
 और  कठिनाइयों  का  पता  चला  और

 योजना  की  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 गिरिधर  :  से  माननीय  लोक  सभा

 और  विपक्षी  पार्टियों  के  नेताओं  के  साथ  पूरी  योजना  पर  विस्तृत  रूप
 से  विचार-विमर्श  किया  गया  सरकारी  प्रतिनिधि  भी  मौजूद  इस
 समीक्षा  के  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  मे ंसंशोधन  किया

 जिन्हें  सभा  पटल  पर  रखा  जा  चुका

 राष्ट्रीय  तेल  ग्रिड  योजना  के  अंतर्गत  अभी  तक  कितना
 कार्य  पूरा  हो  चुका  और

 इससे  क्या-क्या  लाभ  हुए

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  मंत्री
 सतीश  कुमार  :  और  राष्ट्रीय  तेल  प्रिड  की  कोई
 योजना  नहीं  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  परिवहन  के  लिए

 निम्नवत  सात  विद्यमान  उत्पाद  पाइपलाइनें  हैं  :--

 --
 कानपुर

 बंबई  -  पुणे

 गुवाहटी  -  असिलीगुड़ी
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 हल्दिया  -  बरौनी

 हल्दिया  --
 .  राजबंध

 कोयाली  --  अहमदाबाद

 मथुरा  -
 .  जालंधर

 कांडला-भटिंडा  पाइपलाइन  क्रियान्जित  की  जा  रही

 पाइपलाइन  द्वारा  परिवहन  के  अनेक  लाभ  यह

 द्वत  एवं  विश्वसनीय  परिवहन  के  दौरान  होने  वाली

 हानि  में  ऊर्जा  कम  लागत  पर  बिस्तार  की

 प्राकृतक  आपदाओं  से  बचने  हेतु  बेहतर  सुरक्षा  तथा  न्यूनतम
 पर्यावरणीय  प्रभाव  इससे  प्राप्त  होने  वाले  अन्य  लाभ

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  विद्रोह

 574.  श्रीमती  सरोज  दुबे  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  विद्रोहियों  ने  1994  के  अन्त  में

 मराठा  लाइट  इंफैंट्री  क ेकुछ  अधिकारियों  की  हत्या  कर  दी

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  इन  अधिकारियों  की  हत्या  की

 कोई  जांच  करायी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  बिद्रोहियों  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिये

 क्या  उपाय  किए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 कर्नल  कार्यवाहक  16

 मराठा  लाईट  इन्फेंट्री  तथा  एक  जवान  की  हत्या  27  1994

 को  नागा  विद्रोहियों  द्वारा  मोकोकछांग  में  कर  दी  गई

 और  नागालैंड  राज्य  सरकार  ने  तथ्यों  को  पता  लगाने

 के  लिए  एक  संयुक्त  समिति  का  गठन  किया  इसके

 सम्पत्ति  को  पहुंचे  नुकसान  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  एक  तकनीकी

 मूल्यांकन  समिति  का  भी  गठन  किया  गया

 अनेकों  उपाय  किए  गए  हैं  जिनमें  गैर-कानूनी  गतिविधियां

 1967  के  तहत  राष्ट्रीय  सोशलिस्ट  काउंसिल

 को  एक  कानूनी  संगठनਂ  घोषित  नागालैंड  म्यांमार  सीमा  पर

 5  किलोमीटर  की  अस्रम-नागालैंड  सीमा  के  साथ-साथ  नागालैंड

 में  20  किलोमीटर  की  पड़ी  और  मौन  जिले  को  सशस्त्र  बल

 1958  के  तहत  क्षेत्रਂ  घोषित

 पुलिस  बलों  को  मजबूत  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  वित्तीय

 सहायता  सुरक्षा  बलों/अर्ध  सैनिक  बलों  की  अतिरिक्त  टुकड़ियों

 की  तैनाती  तथा  सूचना  का  बेहतर  आदान  प्रदान  एवं  बिद्रोह-विरोधी

 अभियानों  नहतर  तालमेल  आदि  शामिल

 29  ।9।6  रस्निखिल  उत्तर

 पिछड़े  वर्गों  के लिये  आरक्षण

 575.  श्री  ब्रह्मानन्द  मंडल  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछड़े  वर्ग  के  अधिकांश  बर्गों  न ेमंडल  आयोग  की

 रिपोर्ट  क ेआधार  पर  अलग  आरक्षण  की  मांग  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तंग्का  :

 मंडल  आयोग  ने  केन्द्र  तथा  राज्यों  दोनों  की सभी  सरकारी
 सेवाओं  में  अन्य  पिछड़े  बर्गों  के  लिए  27  प्रतिशत  आरक्षण  की

 सिफारिश  की  सरकार  ने  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया

 कार्मिक  तथा  प्रशिक्षण  विभाग  ने  अपने  दिनांक  8.9.93  के  कार्यालय

 ज्ञापन  संख्या  के  तहत  सीधी

 भर्ती  द्वारा  भरे  जाने  वाले  भारत  सरकार  के  सभी  सेवाओं  और  पढों  में
 अन्य  पिछड़े  बर्गों  को  रिक्तियों  के  27  प्रतिशत  आरक्षण  हेतु  अनुदेश
 जारी  कर  दिए

 अयाध्या  थिवाद

 576.  श्री  चित्त  बसु  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  अयोध्या  विवाद  पर  सर्वोच्च  न्यायालय

 द्वारा  हाल  ही  में  दिये  गये  निर्णय  के  प्रभाव  की  जांच  कर  ली  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में

 सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 गृह  मंत्री  :  और  अयोध्या
 में  कुछेक  क्षेत्रों  क ेअधिग्रहण  1993  की  बैधता

 से  संबंधित  मुकदमे  और  राम  जन्म  भूमि-बाबरी  मस्जिद  विवाद  पर

 किए  गए  विशेष  संदर्भ  के  औचित्य  पर  भारत  के  उच्चतम  न्यायालर्य

 ने  24  1994  को  दिए  गए  अपने  निर्णय  में  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  अधिग्रहण  अधिनियम  की  धारा  4(3)  को  छोड़कर  उक्त

 अधिनियम  के  उपबंधों  को  उचित  ठहराया  इसने  यह  भी  कहा  है

 कि  विवादित  जिसमें  ढांचा  ठांचे  के आन्तरिक  और  बाहरी

 बरामदों  के  परिसरों  जिसे  आमतौर  पर  राम-जन्म  भूमि  बाबरी

 मस्जिद  के  नाम  से  जाना  जाता  से  संबंधित  सभी  लम्बित  मुकदमे
 और  अन्य  कानूनी  कार्यवाहियां  इनमें  निहित  विवादों  के  न्याय-निर्णय

 के  लिए  पुनर्जीबित  हो  इसके  अतिरिक्त  इसने  यह  भी  कहा  है

 कि  विवादित  क्षेत्र  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  के  अधिकार  सीमित  बह

 एक  कानूनी  रिसीवर  जिसका  कार्य  इसका  प्रबंध  और  प्रशासन



 भ्र  लिखित  उत्तर

 उसमें  यथास्थिति  बनाए  रखना  के  उपबन्धों  के

 और  मुकदमे  के  न्यायनिर्णय  की  शर्तों  के  अनुसार  उसे  सौंपना

 और  उसमें  दिए  गए  अंतिम  निर्णयों  को  कार्यान्यित  करना  निर्णय

 में  साथ  ही  यह  भी  कहा  गया  है  कि-तदनुसार  ही  विशेष  संदर्भ

 अनावश्यक  है  और  इसका  उत्तर  दिए  बिना  इसे  वापस  भेजा  गया

 उच्चतम  न्यायालय  के  फैसले  के  अनुसरण  में  पुनर्जीबित  मुकदमों  की

 सुनवाई  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  की  लखनऊ  पीठ  में  शुरू  हो  गयी

 है  और  मामला  उस  न्यायालय  के  निर्णयाधीन

 मध्य  प्रदेश  को  अतिरिक्त  गैस

 577.  श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :  क्‍या  पैट्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  नताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  आठवीं  योजना  के  दौरान  एच  बी

 जे  गैस  पाइपलाइन  के  माध्यम  से  पूर्ति  की  जाने  वाली  गैस  की  मात्रा

 में  वृद्धि  करने  का

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  विद्युत  संयंत्रों  और  अन्य

 परियोजनाओं  की  स्थापना  हेतु  मध्य  प्रदेश  को  अतिरिक्त  गैस  प्रदान

 करने  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कायंबाही  की  गईं  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  एच  बी  जे  पाइपलाइन  की

 क्षमता  को  18.2  एम  एम  एस  सी  एम  डी  से  बढ़ाकर  33.4  एम  एम

 एस  सी  एम  डी  किया  जा  रहा

 से  @.  एच  बी  जे  पाइपलाइन  से  उपलब्ध  होने  बाली

 अनुमानित  गैस  पूरी  तरह  से  आबंटित  इसलिए  मध्य  प्रदेश  को

 अतिरिक्त  गैस  आबंटित  करना  व्यवहाय॑  नहीं

 पिछड़े  क्षेत्रों  का विकास

 578.  श्री  अमर  रायप्रधान  :  कया  योजना  और  कार्यक्रम
 कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  को  उत्तरी  बंगाल  के  पिछड़े  क्षेत्र  के

 बिकास  हेतु  कोई  प्रस्ताव/योजनाएं  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (1)  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए
 हैं।/उठाए  जाने  का  विचार

 20  1995  लिखित  उत्तर  पट

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 गिरिधर  :  से  उत्तरी  बंगाल  के  पिछड़े  क्षेत्रों

 के  विकास  के  लिए  योजना  आयोग  में  कोई  प्रस्ताव/स्कीम  प्राप्त  नहीं

 हुई  पश्चिम  बंगाल  की  वार्षिक  योजना  1994-95  में

 उत्तरी  बंगाल  में  आधार  संरचना  बिकास  के  लिए  10  करोड़  निर्धारित

 किए  गए  जो  निधि  के  उपयोग  के  विषयाधीन

 एच  पी  सी  एल  में  भर्ती  नीति

 579.  श्री  रशीद  मसूद  :  क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 *  क्या  सरकार ने  हिन्दुस्तान  पैट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड

 पी  सी  में  भर्ती  नीति  की  जांच  कर  ली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्‍या  कारण

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  हिन्दुस्तान  पैट्रोलियम
 कारपोरेशन  लिमिटेड  की  भर्ती  नीति  अच्छी  तरह  परिभाषित  है  और

 जब  कभी  आवश्यक  होता  है  इसकी  पुनरीक्षा  की  जाती

 और  शैक्षिक  योग्यताओं  तथा  भर्ती  के  लिए

 अनुभव  संबंधी  मानक  स्पष्टतया  बिनिर्दिष्ट  गैर-प्रबंधन  संबंधी

 भर्ती  संबद्ध  क्षेत्रीय  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  प्रबर्तित  उम्मीदवारों  के

 माध्यम  से  की  जाती  मुक्त  विज्ञापनों  का  सहारा  संबंधित  रोजगार

 कार्यालयों  द्वारा  अनुपलब्धता  प्रमाण-पत्र  जारी  होने  पर  ही  लिया  जाता

 प्रबंधन  संबंगों  में  भर्ती  मुक्त  विज्ञापनों  के  माध्यम  से  अखिल

 भारतीय  आधार  पर  की  जाती  अनुसूचित  जाति।अनुसूचित  जन

 जाति/अ.पि.जा./विकलांग  की  भर्ती  के  संबंध  में  आरक्षण  से  संबंधित

 राष्ट्रपति  के  नीतिगत  निर्देशों  का  पालन  किया  जाता  जब  कभी

 आवश्यकता  आधारित  परिवर्तन  करना  अपेक्षित  होता  भर्ती  नीति

 संशोधित  की  जाती

 चैनल

 580.  श्री  रामपाल  सिंह  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  आकाशवाणी  की  चौबीसों  घंटों

 चलने  वाली  चैनल  सेवा  शुरू  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  सेवा  कब  से  शुरू  की



 क्र  लिखित  उसर

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  से  OD.  दिल्‍ली  स्थित  आकाशबाणी  के  एफ
 चैनल  की  सेवा  14  1995  से  24  घण्टों  तक  बढ़ा  दी  गयी

 जिसमें  15  घण्टों  के  घरेलू  कार्यक्रम  और  9  घण्टों  के  निजी

 लाइसेंसधारियों  के  कार्यक्रम  शामिल

 यमुना  जल  का  बंटवारा

 581.  श्री  अन्वारासु  :

 यादव  :

 श्री  सण्जन  कुमार  :

 क्या  जल  संसाथन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यमुना  जल  के  बंटवारे  से  संबंधित  पांच  राज्यों  के

 बीच  कोई  समझौता  हुआ

 क्या  इस  समझौते  के  तहत  हरियाणा  सरकार  100

 जल  हैदरपुर  संयंत्र  के  दूसरे  चरण  के  लिए  सप्लाई  कर  रही

 यदि  तो  किन  कारणों  से  हरियाणा  सरकार  ने  इस  संयंत्र

 को  जल  को  सप्लाई  बंद  कर  दी  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं।उठाने

 का  जिचार  किया  गया

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या

 :  यमुना  के  सतही  प्रवाह  के  आबंटन  के  संबंध

 में  उत्तर  हिमाचल  प्रदेश  और  राष्ट्रीय

 राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  के  बीच  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  12  1994

 को  हस्ताक्षर  किए  गए

 और  GD.  इस  समझौता-ज्ञापन  में  ऐसा  कोई  प्रावधान

 नहीं

 इस  समझौता  ज्ञापन  के  अनुसार  लाभग्राही  राज्यों  के
 बीच

 यमुना  जल  के  आबंटन  के  नियमन  के  किए  1995  को  भारत

 सरकार  द्वारा  अपर  यमुना  जल  बोर्ड  गठित  किया  गया

 29  1916  लिखित  उत्तर  व्र्व

 Rae |

 बच्यों  का  अपहरण

 582.  लाल  यहादुर  रावल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  बच्चों  क ेअपहरण  और  फिरौती  की  मांग

 करने  की  घटनाओं  में  दिन-प्रति-दिन  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  वर्ष  1994  के  दौरान  ।“”5  में  अब  तक

 महीने-बार  कितने  बच्चों  का अपहरण  किया  गया  आर  उन्हें  मार  दिया

 सरकार  द्वारा  कितने  मामलों  को  सुलझा  लिया  गया

 अब  तक  कितने  व्यक्ति  पकड़े  गये  और  उनमें  से  कितनों

 को  दंड  दिया  गया  और

 इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  .,
 कया  कार्यबाही  को  गई

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  वर्ष

 1993  के  मुकाबले  वर्ष  1994  दिल्‍ली  में  बच्चों  के  अपहरण  और

 फिरौती  बसूल  करने  की  घटनाओं  में  बढ़ोत्तरी  हुई

 से  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  में  दी  गई

 बच्चों  के  अपहरण  के  अपराध  को  रोकने  के  लिए

 अपहर्ताओं  तथा  आपराधिक  अतीत  बाले  अन्य  अपराधियों  पर

 चौकसी  रखी  जाती  आसूचना  एकत्र  करने  वाले  तंत्र  को  भी  सक्रिय

 बनाया  गया  के  साथ  ही  मोटर  साइकिल  गश्त  को

 बढ़ाया  गया  सुरक्षा  उपायों  से  जनता  को  शिक्षित  करने  के  लिए

 अखबारों  में  विज्ञापन  दिए  गए  अपराध  शाखा  के  अंतर्गत  जिला

 स्तर  पर  तथा  नौ  के  नौ  पुलिस  जिलों  में  विशेष  कक्ष  खोलें  गए  हैं  तथा

 अपहरण  और  व्यपहरण  के  मामलों  की  छानबीन  का  काम  प्रतिबद्ध

 टीम  को  सौंपा  स्कूली  बच्चों  के  माता-पिताओं  के  लिए  सुरक्षा
 उपाय  तैयार  किए  गए  हैं  और  इन्हें  व्यापक  स्तर  पर  अखबारों  में

 प्रकाशित  किया  गया  है  और  सभी  स्कूलों  वितरित  किया  गया

 विवरण

 माह

 ....
 फिसेती  के  लिए  अपहरण  के  बाद  सुलझा  लिए  गए  गिरफ्तार  दंडित  किए

 अपहत  किए  गए  हत्या  कर  दिए  गए  मामलों  की  संख्या  गए  व्यक्तियों  गए  व्यक्तियों

 बच्चों  की  संखधा  बच्चों  की  संख्या  को  संछया

 ।  पु  2  3  5  6

 1994

 जनबथरी  2  -  2  4  --

 फरवरी
 2  -

 मार्च  3  2  6  _



 क्या  देश  के  जिभिन्‍न  भागों  में  पैट्रोलियम  जैसे

 पैट्रोल  और  रसोई  गैस  की  भारी  कमी  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  आवश्यक  उत्पादों  की
 पर्याप्त  आपूर्ति  सुनिश्यत  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 चैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 सतीश  कुमार  :  और  सरकार  को  देश

 में  पैट्रोलियम  उत्पादों  की  भारी  कमी  की  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई
 पैट्रोल  और  डीजल  की  मांग  पूर्णतः  पूरी  की  जा  रही  वर्तमान

 एल  पी  जी  उपभोक्‍ताओं  की  मांग  भी  पूर्णतः  पूरी  की  जा  रही

 सिंचाई  परियोजनाएं

 584.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सिंचाई  के  क्षेत्र  में  जापान  से  सहयोग
 मांगा

 क्र  लिखित  उत्तर  20  1995  लिखित  उत्तर  क्र

 1  2  4  5  6

 अप्रैल  ।  =  ।  वापिस  आ  -  --

 मई  1  -  ।  जापिस  आ  -  --

 जून
 ।  ८  I  ~  ण

 जुलाई  8  6  वे  दो  भी  शामिल  हैं  |  -

 जो
 स्वयं  वापस  आ

 अगस्त  5  न  3  4  --

 सितम्बर  4  1  3  भी  8

 शामिल  है  जो  स्थयं

 वापिस  आ

 अक्तूबर
 -  --

 -
 -

 -

 नवम्बर  3  2  वह  एक  भी  4

 शामिल  हैं  जो  स्वयं
 हे

 वापिस  आ

 दिसम्बर  2  ३ਂ  2  3  न

 1995

 जनवरी  :  4  1  2  7

 फरवरी  3  2  2  _

 यदि  तो  जापान  द्वारा  कितनी  सिंचाई  परियोजनाओं  में

 वैद्रोलियम  उत्पाद
 धनराशि  लगाई  गई

 कह

 QD  क्या  ऐसी  कोई  परियोजना  उड़ीसा  में  भी  चल  रही  और

 मैस  धम  पीवी  को  कृपा  करेंगे  कि  पैड्रोलियम

 और  प्राकृतिक  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या

 :

 से  इस  उड़ीसा  में  अपर  इन्द्रावती  सिंचाई

 परियोजना  और  अपर  कोलाब  सिंचाई  परियोजना  नामक  दो  सिंचाई

 परियोजनाएं  3774  मिलियन  येन  तथा  3769  मिलियन  येन  की

 जापानी  ऋण  सहायता  से  क्रियान्जित  की  जा  रही

 गैस  का  जलाया  जाना

 585.  भरी  शंकरसिंह  वाधेला  :  क्‍या  पैद्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  के  विभिन्‍न  तेल  क्षेत्रों  से  प्रतिदिन  कितनी  मात्रा  में

 प्राकृतिक  गैस  का  उत्पादन  हो  रहा

 राज्य  के  विभिन्‍न  तेल  क्षेत्रों  में  प्रतिदिन  गैस  की  कितनी
 मात्रा  जलाई  जा  रही



 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  गुजरात  में  इस  प्रकार
 जल  जाने  वाली  गैस  का  उपयोग  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (=)  उक्त  प्रस्ताव  को  कब  तक  स्थीकृति  प्रदान  कर  दी

 जाएगी  ?

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  प्राकृतिक  गैस  का  दैनिक

 उत्पादन  6.58  एमएमएससीएमडी

 0.77  एमएमएसएमसीडी  गैस  रोज  जलायी  जा  रही

 से  ओ  एन  सी  गैस  की  अतिरिक्त  मात्रा  के  प्रयोग  के

 लिए  बांछित  सुविधाएं  स्थापित  कर  रहा  अलग-अलग  पूलों  से

 उपलब्ध  गैस  जिसे  अभी  जलाया  जा  रहा  हाल  ही  में  ग्राहकों

 को  आंबटित  किया  गया

 बाम्ने  हाई  गैस  पाइप  लाइन

 586.  श्री  छीतूभाई  गामीत  :  क्‍या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूरत  जिले  के  ओलपाड  नामक  स्थान  पर

 1995  में  बाम्बे  हाई  गैस  पाइप  लाइन  में  रिसाब  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या

 गैस  रिसाव  के  क्‍या  कारण

 इसके  फलस्वरूप  जन-धन  की  कितनी  हानि

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  निगम  को  कितनी  हानि  हुई  और

 इस  घटना  के  लिए  किन-क्विन  व्यक्तियों  को  जिम्मेदार  पाया  गया  तथा

 उनके  विरूद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  और

 सरकार  द्वारा  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  हेतु  क्या

 सुधारात्मक  कदम  उठाए  गये  हैं/उठाये

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :

 से  प्रश्न  नहीं

 विस्थापितों  का  पुनर्वास

 587.  श्री  शिवलाल  नागजीभाई  देकारिया  :

 संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरदार  सरोवर  तथा  नर्मदा  सागर  परियोजनाओं  से

 कितने  परिवार  प्रभावित  हुए

 क्या  जल

 29  1916  लिखिल  ड्ूकूरा  ५

 अब  तक  कुल  कितने  परिवारों  को  हटाया  गया  तथा

 उनका  पुनर्वास  किया  गया

 बाकी  परिवारों  का  कब  तक  पुनर्वास  किया  और

 पुनर्वास  किए  गए  परिवारों  को  दी  गई  सुविधाओं  का  ब्यौरा

 क्या

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या
 :  और  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :-

 परियोजना  से  प्रभावित  1995  तक  पुमसर्बांस  एवं
 का  साम  परिवारों  की  कुल  पुनस्थापन  की  प्रगति

 से  प्रभावित  परिवारों
 की

 आशंटित  आवंटित
 किए  गए  की  गईं

 गृह  भूखंड  कृषि  भूमि

 सरदार  सरोवर  40,727  8855  8585
 परियोजना

 नर्मदा  30,739  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा

 सागर  परियोजना  सभापटल  पर  रख  दी

 @)  प्रभावित  परिवारों  के  पुनर्स्थापन  का  कार्यक्रम  बांध  के

 निर्माण  की  प्रगति  से  जुड़ा  उन  गांजों  जिनमें  जे  रहते  के

 वास्तविक  रूप  से  जलमग्न  होने  से  काफी  पहले  परिषारों  को

 पुनर्स्थापित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए
 '

 पात्र  परिवारों  को  आवासीय  भूखंड  और  कृषि  भूमि  का

 आयबंटन  करने  के  अलाबा  परियोजना  से  प्रभावित  परिवारों  को

 जीवनोपार्जन  पुनर्स्थापन  अनुग्रह  उत्पादक

 परिसम्पत्तियों  का  भुगतान  तथा  प्राथमिक

 द्रांजिट  बीमा  आवरण  और  बिद्युतीकरण  जैसी  नागरिक  सुविधाएं

 मुहैया  कराई  जाती

 घूतपूर्व  सैनिकों  कौ  कंपनियों  और  सहकारी  समितियां

 588.  रीता  जर्मा  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ई

 भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  में  भूतपूर्व  सैनिकों  की

 कितनी  कंपनियां  और  सहकारी  समितियां

 उनके  द्वारा  किए  जा  रहे  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या

 ()  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इनकी  वर्ष-जार  संख्या

 कितनी  थी  और  उन्हें  कितनी  धनराशि  दी

 क्या  इस  प्रकार  की  कोई  शिकायतें  मिली  हैं  कि  भूतपूर्व
 सैनिकों  के  नाम  पर  इन  संस्थाओं  का  कार्यभार  अन्य  व्यक्तियों  ने  अपने

 अधिकार  में  ले  रखा



 लिखित  उत्तर

 यदि  तो  ऐसी  कंपनियों  और  सहकारी  समितियों  के

 नाम  क्‍या  और

 उनके  विरूद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 भारत  कोकिंग  कोल  में  बर्तमान  में  महानिदेशक  रक्षा

 नई  दिल्ली  द्वारा  प्रायोजित  9  भूतपूर्व  सैनिक  कंपनियां  तथा

 जिला  बिहार  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  एक  सहकारी  समिति

 कार्यरत

 ये  समितियां  भारत  कोकिंग  कोल  में  पे-लोडरों  द्वारा

 टिप्पर्स  तथा  बैगरनों  में  स्‍लेट  तथा  पत्थर  साइडिंग  पर

 कोयला  तोड़ने  तथा  विभिन्‍न  कोलियरियों  से  बाशिरियों  तथा
 कोयला  डर्म्पों  तक  परिवहन  करने  में  कार्यरत

 91-92  92-93  93-94

 भूतपूर्व  सैनिक

 कंपनियों  की  संख्या

 भूतपूर्व  सैनिक  सहकारी

 समितियों  की  संख्या  1

 भुगतान  की  गई  राशि

 जिला  प्रशासन  ने  आरोप  लगाया  है  कि  भूतपूर्व  सैनिकों

 के  नाम  पर  कुछ  कंपनियों  में  प्रभारी  के  रूप  में  अन्य  व्यक्ति  अन्‍्तर्ग्रस्त

 10  10

 1003.62  957.75  1494.45

 (=)  ऐसी  कंपनियों  के  नाम  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 1.  मेसर्स  प्रगति  कैरियर्स  लिमिटेड

 2.  मेसस  सैनिक  गुड्स  कैरियर्स  लिमिटेड

 3.  कर्णपुरा  ट्रांसपोर्ट  कम्पनी  लिमिटेड

 4  .  एक्‍्स-सर्विसमैन  पाटलीपुत्र  कोल  कैरियर्स

 लि

 5.  पैराडाइज  ट्रांसपोर्टर्स  लिमिटेड

 ७.  कुंज्योन  कोल  कैरियर्स  लिमिटेड

 7.  जय  जवान  कोल  कौरियर्स  लिमिटेड

 भारत  कोकिंग  कोल  आरोप  की  जांच  कर  रही
 अभा  महानिदेशक  प्रायोजित  प्राधिकारी  को  सूचित
 करने  के  एक  कंपनी  का  करार  रद्द  कर  दिया  गया

 लेल  और  गैस  निगम  के  कुएं  में  विस्फोट

 589.  श्री  चोक्का  राव  :  क्या  पैद्रोलियम  और  प्राकृतक
 मैस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  निगम  लिमिटेड  ने  आनश्श्र .
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 प्रदेश  के  ईस्ट  गोदाबरी  जिले  में  पसरलापुडी  में  गैस  विस्फोट  के  पीड़ितों
 को  कोई  सहायता  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  निगम  द्वारा  आन्भ्र  प्रदेश  की  राज्य

 सरकार  को  तेल  और  गैस  की  खोज  के  लिए  उपयोग  में  लाई  गई  भूमि

 हेतु  गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  अब  तक  कितनी  रायल्टी  का  भुगतान
 किया  गया

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :

 प्रभावित  गांवों  से  लोगों  को  तत्काल  हटा  दिया  गया  था

 और  उन्हें  राहत  शिविरों  में  शरण  दे  दी  गई  थी  तथा  उन्हें

 चिकित्सा  सहायता  आदि  प्रदान  की  राहत  शिविर  चलाने  के  लिए
 सारे  खर्च  की  प्रतिपूर्ति  जिला  प्रशासन  को  ओ  एन  जी

 सी  द्वारा  की

 वर्ष  1992-93  से  1994-95  के  दौरान  (31.12.94

 ओ  एन  जी  सी  ने  कच्चे  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  की  रायल्टी  के  रूप

 में  आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  2591  लाख  रुपये  की  धनराशि  का  भुगतान

 इंफार्मेशन  सुपर  हाईवे

 590.  ओ  कुप्पुस्थामी  :  क्या  सूथना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमेरिका  की  एक  टेलीविजन  कंपनी  ने  मुम्बई  में

 भारत  के  प्रथम  सुपर  हाईवेਂ  की  स्थापना  करने  की

 महत्याकांक्षी  योजना  शुरू  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  पर  कितनी

 लागत  और

 इसे  कब  तक  चालू  किया

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  को  इस  बारे  में  कोई

 जानकारी  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं

 समुद्री  तट  कटाज

 थामस  :

 श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 59.

 क्या  केरल  सरकार  ने  केंद्रीय  सरकार  से  समुद्री  तट
 कटाब  को  रोकने  हेतु  दी  जाने  बाली  केंद्रीय  सहायता  संबंधी  वर्तमान
 मानदंडों  में  संशोधन  करने  का  अनुरोध  किया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (7)  केंद्रीय  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए
 हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  बिचार  और

 केरल  सरकार  को  समुद्री  तट  कटाव  को  रोकने  संबंधी
 कार्य  हेतु  कितनी  धनराशि  प्रदान  की  गई

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या
 :  से  केरल  सरकार  से  समुद्री-कटावरोधी  कार्यों  के

 लिए  1983-84  तक  लागू  पैटर्न  पर  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  जारी  रखने

 के  बास्ते  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 1983-84  सहायता  का  पैटर्न  यह  था  कि  भारत  सरकार

 राज्य  द्वारा  वार्षिक  रूप  से  किए  गए  2/3  व्यय  का  भुगतान  ऋण  के  रूप

 में  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  किन्तु  1984-85  के  बाद

 पुनर्निर्माण  कार्यों  क ेलिए  सहायता  का  पैटर्न  ऐसे  कार्यों  पर  राज्य  द्वारा

 व्यय  की  गई  राशि  को  50  प्रतिशत  तक  कम  कर  दिया  गया  केरल

 राज्य  सरकार  को  सूचना  दी  गई  थी  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 प्रारंभ  से  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  1991  में  आयोजित

 अपनी  बैठक  में  केन्द्र  और  राज्य  क्षेत्रों  के  मध्य  वित्तीय  संसाधनों  के

 बंटवारे  के  लिए  फामूले  में  संशोधन  किया  अब  राज्य  सरकारें

 घिशेष  समस्याओं  से  निबटने  के  लिए  अतिरिक्त  आबंटन  की  हकदार

 बिकेन्द्रीकरण  के  एक  उपाय  के  रूप  में  आठवीं  योजना

 से  समुद्री  कटाबरोधी  कार्यों  के  वास्ते  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  जारी  नहीं

 रखी  गई  वित्तीय  कठिनाइयों  के  मामले  में  राज्य  सरकार  विशेष

 समस्या  क्षेत्र  निधियों  से  ऐसी  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  योजना

 आयोग  को  अपना  प्रस्ताव  भेज  सकती  ऐसे  प्रस्ताव  के  प्रतिपादन

 के  लिए  दिशा-निर्देश  भी  भेजे  गए

 बाह्य  सहायता  के  लिए  केरल  सरकार से  प्राप्त  प्रस्ताव  की  जांच

 केन्द्रीय  जल  आयोग  में  की  गई  थी  और  इसे  1992  में

 स्पष्टीकरण  भेजने  हेतु  लौटा  दिया  गया  केरल  सरकार  को

 अनुपालना  की  अभी  प्रतीक्षा
 *

 पिछले  तीन  ब्षों  के  दौरान  समुद्री  कटाबरोधी  कार्यों  के

 लिए  केरल  सरकार  हेतु  निधियों  का  निर्धारण  अलग  से  नहीं  किया

 गया

 ऊपरी  कृष्णा  परियोजना

 592.  श्री  कृष्णा  राव  :

 श्री  मुडला  मिरियप्पा  :

 श्री  शिवप्पा  :

 क्या  जल  संसाभधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  केंद्रीय  सरकार  से  अलामत्ती

 बांध  कृष्णा  की  ऊंचाई  524.26  मीटर  तक  बढ़ा

 देने  का  अनुराध  किया
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 यदि  तो  केंद्रीय  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कटम

 उठाए  गए  हैं।उठाए  जाने  का  विचार  और

 इस  परियोजना  को  कब  तक  स्वीकृति  दे  दी  ,

 जल  संसाधन  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या
 :  उप  मुख्य  कर्नाटक  सरकार  ने  अलामत्ती  बांध

 का  पूर्ण  जलाशय  स्तर  524.26  मीटर  तक  बढ़ाने  के  लिए
 1994  में  अनुरोध  किया

 संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  जब  भी  केन्द्र  में  प्राप्त  होगी  तब

 कृष्णा  जल  जिजयाद  अधिकरण  पंचाट  के  अनुसार  इसकी  शीघ्रता  से

 जांच  की

 इस  परियोजना  की  स्वीकृति  संशोधित  परियोजना  प्रस्ताव

 पर  सह  बेसिन  राज्यों  की सहमति  मिलने  पर  इस  बात  पर  निर्भर  करेगी

 कि  राज्य  सरकार  कितनी  जल्दी  पर्याजरणीय/वन/पुनर्वास  एवं  पुनर्स्थापन

 स्वीकृतियां  प्राप्त  करने  के  साथ-साथ  केन्द्रीय  मूल्यांकन  अभिकरणों

 की  टिप्पणियों  की  अनुपालना  करती

 अवैध  रसोई  गैस  कनेक्शन

 594.  श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :  क्या  पैड्रोलियम
 और  प्राकृतिक  मैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बषों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  बिहार  में  कितने  अवैध

 रसोई  गैस  कनेक्शन  पकड़े

 क्‍या  सरकार  का  बियार  ऐसे  अवैध  गैस  कनेक्शनों  को

 नियमित  करने  का  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  बिहार  में  गत  तीन  बों  के

 दौरान  अनषधिकृत  एल  पी  जी  कनेक्शनों  के  पता  लगने  के  बारे  में  कोई
 मामला  प्रकाश  में  नहीं  आया

 और  प्रश्न  नहीं

 गंगा  जल  का  बंटवारा

 595.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगलादेश  के  साथ  मंगा  जल  बंटवारे  के  बारे  में  अंतिम

 दौर  की  वार्ता  में  क्‍या  प्रगति  हुईं

 क्या  सरकार  का  विचार  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  साथ

 विचार-विमर्श  के  द्वारा  मामले  को  आगे  बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या
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 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या

 :  प्रधान  मंत्रियों  के  स्तर  पर  1992  में  हुई  सहमति

 के  अनुसरण  में  संयुक्त  विशेषज्ञ  समिति  ने  दो  बैठकें  की  बैठक

 1993  में  ढाका  में  आयोजित  की  गयी  तथा  गंगा  और  अन्य

 साझी  नदियों  के  प्रवाहों  के  बंटवारे  क ेलिए  एक  समान  दीर्घावधिक  एवं

 व्यापक  व्यवस्था  के  संबंध  में  गहराई  से  चर्चा  की  गयी  इस  मुद्दे
 पर  ढाका  दक्षिण  एशिया  क्षेत्रीय  सहयोग  संगठन  शिखर  सम्मेलन  में

 1993  में  हमारे  प्रधान  मंत्री  महोदय  और  बंगला  देश  को  प्रधान

 मंत्री  महोदया  के नीच  और  लियार-विमर्श  किया  गया  यह  सहमति

 हुई  थी  कि  एक  दीर्धावधिक  और  व्यापक  व्यवस्था  के  प्रस्ताव

 दोनों  पक्षों  द्वारा  तैयार  किए  जायेंगे  तथा  इस  विषय  पर  विचार-विमर्श

 जारी

 और  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  समय-समय  पर

 परामर्श  किया  जाता  है  तथा  भारत  सरकार  द्वारा  उसके  हित  का  ध्यान

 रखा  जाता

 स्थान  नदी  की  धारा  मोड़ना

 596.  प्रेम  धूमल  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केंद्र  सरकार  को  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  से  स्वान

 नदी  तथा  इसकी  तिहस्तर  सहायक  नदियों  की  धारा  मोड़ने  के  संबंध  में

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यटि  तो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम

 उठाए  गए

 क्या  केंद्र  सरकार  का  विचार  इस  उद्देश्य  के लिए  विशेष

 सहायता  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या
 :  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  1992  में  स्वान  नदी

 को  मोड़ने  के  लिए  एक  परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 राज्य  सरकार  के  इस  प्रस्ताव  को  आर्थिक  रूप
 से  व्यवहार्थ  नहीं  पाया  गया  था  तथा  इसे  कुछ  सुझाव  के  साथ  राज्य

 सरकार  को  लौटा  दिया  गया

 और  प्रश्न  नहीं

 निजी  कम्पनियां

 597.  श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  क्‍या  पैटड्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3।  1994  तक  रसोई  गैस
 के  क्षेत्र  में किन-किन

 निजी  कंपनियों  को  अनुमति  दी  गई  और
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 प्रत्येक  कम्पनी  द्वारा  रसोई  गैस  सिलेंडर  का  कितना  मूल्य
 निर्धारित  किया  गया  है  तथा  सिलेंडर  में  कितनी  गैस  होती  है  और
 कार्यरत  तेल  कंपनियों  द्वारा  निर्धारित  मूल्यों  से  इन  कम्पनियों  के

 सिलेंडर  के  मूल्य  में  कितना  अंतर  है  तथा  इसके  क्या  कारण

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  समानान्तर  विपणन  प्रणाली  के

 अंतर्गत  निजी  एजेंसियों  को  उनके  द्वारा  आयातित  गैस  की  बाजार
 निर्धारित  मूल्यों  पर  बिक्री  के  लिए  अपनी  स्थयं  की  सुविधाएं
 स्थापित/प्रयोग  करते  हुए  एल  पी  जी  को  आयात  करने  की  अनुमति
 दे  दी  गई  समानानन्‍्तर  विप्णन  करने  के  लिए  पैट्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  से  कोई  अनुमति  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता

 नहीं  उन्हें  सुरक्षा  प्रदूषण  नियंत्रण  आदि  के  संबंध  में  यथा  लागू

 सुसंगत  अधिनियमों  और  नियमों  के  अंतर्गत  आवश्यक  अनुमोदन
 प्राप्त  करने

 Gm)  समानांतर  विपणन  प्रणाली  के  अंतर्गत  आंयातित  और

 बिक्रय  कौ  गई  एल  पी  जी  पर  सरकार  का  कोई  नियंत्रण  न  होने  से

 इसकी  बिक्री  आयातित  मूल्य  और  मांग  एवं  आपूर्ति  की  जो

 बदलती  रहती  के  आधार  पर  समानांतर  विपणनकारों  द्वारा  निर्धारित

 बाजार  निर्धारित  मूल्यों  पर  की  जा  रही  सरकार  द्वारा  ऐसी  जानकारी

 नहीं  रखी  जा  रही

 रसोई  गैस  एजेंसियां

 598.  श्री  मंजय  लाल  :  क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  22  1994  के

 टाइम्सਂ  में  टाउन्स  टू  गेट  एल  पी  जी  आउटलेट्स  सूनਂ  शीर्षक

 से  प्रकाशित  समाचार  की  जानकारी

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  रसोई  गैस  बिक्री  केन्द्रों  के  आबंटन  के  लिए

 उपभोक्‍ताओं  की  कोई  न्यूनतम  और  अधिकतम  संख्या  निर्धारित  की

 गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :

 से  वर्तमान  में  रसोई  गैस  डिस्ट्रीब्यूटरशिपें  आर्थिक

 |  व्यवहायंता  तथा  उत्पाद  की  उपलब्धता  होने  पर  20000  और  उससे
 अधिक  आबादी  वाले  नगरों  में  खोली  जाती  की  उपलब्धता

 .  में  प्रत्याशित  वृद्धि  तथा  अपेक्षाकृत  छोटे  नगरों  से  मांग  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  प्रचालन  क्षेत्र  को  समीपथर्ती  ग्रामों  तक  विस्तृत  करके  अन्य
 नगरों  के  लिए  रसोई  गैस  के  विपणन  को  विस्तार  करने  के  संबंध  में
 सरकार  द्वारा  निर्णय  लिया  गया  रसोई  गैस  डिस्ट्रीब्यूटरशिप  की
 योजना  बनाने  के  लिए  समीपलर्ती  ग्रा्मों  की  मांग  संभाजना  को  भी  ध्यान  .
 में  रखा

 हु
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 -
 नियम  के  उल्लंघन  के  लिए  तर्क  संगत  निवारक  उपाय

 हि

 उत्तरायल  राज्य  -  केबल  आपरेटर्रों  के  उत्पीड़न  के  विरूद्ध  पर्याप्त  रक्षोपाय
 599.  श्री  सन्‍्तोष  कुमार  गंगवार  :

 श्री  राम  प्रसाद

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  सरदार  सरोबर  परियोजना

 क्या  एक  अलग  उत्तरांचल  राज्य  बनाने  संबंधी  कोई  ool.  श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :
 प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  महादीपक  सिंह  शाक्य  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  भी  इस  संबंध  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अन्तिम  निर्णण  कब  तक  ले
 लिया  .  जायेगा  2

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और

 Ge),  उत्तर  प्रदेश  सरकार  राज्य  के  आठ  पर्बतीय  जिलों  को

 मिलाकर  उत्तरांचल/उत्तराखंड  नामक  एक  अलग  राज्य  के  गठन

 राज्य  विधान  मंडल  द्वारा  1991  और  1994  में  स्वीकृत  दो  संकल्प

 अग्रेषित  किए
 |

 हालांकि  समुचित  प्रयास  जारी  हैं  फिर  भी  ऐसे  संवेदनशील

 और  नाजुक  मामले  में  कोई  निश्चित  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा

 सकती

 केबल  नेटवर्क  का  विनियमन

 Goo.  ज्री  शोभनाद्रीश्थर  राव  याहे  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  देश  में  केबल  नेटवर्क  को

 करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह

 :  और  केबल  टेलीविजन  नेटवर्क

 1994  को  29  को  प्रख्यापित

 किया  गया  इसकी  मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं  :-

 —  भारतीय  केबल  आपरेटरों  का  सर्ब-सार्थिक  पंजीकरण

 -  केबल  नेटवर्कों  में  विदेशी  साम्यता  का  अनुपात  49

 अतिशत  तक  सीमित

 -  स्व-विनियमन  पर  बल

 --  सरल  प्रक्रियात्मक

 -  मूल  कार्यक्रम  और  विज्ञापन  संहिता  की  व्यवस्था  करना

 --  विद्यमान  हार्डवेयर  का  तीन  वर्ष  में  उन्नयन

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  सरदार  सरोबर  परियोजना  के  निर्माण  के
 संबंध  में  कोई  अंतिम  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  इस  परियोजना  की  ऊंचाई  और  आकार  सहित
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 Ca)  इस  योजना  की  अनुमानित  वर्तमान  लागत  कितनी  है  और

 इस  पर  अभी  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  हुई

 इस  परियोजना  हेतु  धनराशि  संसाधनों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 और  प्रत्येक  संसाधन  द्वारा  कितनी-कितनी  धनराशि  दी

 (250  क्या  इस  धनराशि  की  अदायगी  की  समयावधि  भी  तैयार

 कर  दी  गई

 Ca)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  परियोजना  को  कब  तक  पूरा  कर  लिया

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या
 :  और  योजना  आयोग  ने  1988  में

 सरदार  सरोजर  परियोजना  को  नि्ेश  स्जीकृति  प्रदान  की  थी  जिसमें  नदी

 तल  से  ऊपर  125  मीटर  ऊंचा  गुरूत्याकर्षण  बांध  तथा  1133  घन  मीटर

 प्रति  सैकेंड  (40,000  घन  फुट  को  एक  शी्षजल  निस्सरण  के

 साथ  460  लम्बी  एक  पक्‍की  मुख्य  नहर  शामिल  परियोजना

 को  संस्थापित  बिद्युत  क्षमता  1450  मेगायाट  होगी  जिसे  मध्य

 महाराष्ट्र  और  गुजरात  द्वारा  57:27:16  के  अनुपाल  में  बांटा  जाएगा  और

 इससे  गुजरात  में  17.92  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  को  सिंचाई  प्रदान  की

 यह  मुख्य  नहर  राजस्थान  में  बाड़मेर  और  जालौर  के  सूखा
 प्रवण  जिलों  में  0.73  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  की  सिंचाई  करने  के  लिए

 616.74  मिलियन  घन  मीटर  (0.5  मिलियन  एकड़  राजस्थान  का

 नरमंदा  जल  का  हिस्सा  भी  ले

 वर्ष  1986-87  के  मूल्य  स्तर  पर  परियोजना  की  अनुमोदित

 अनुमानित  लागत  6406.04  करोड़  रुपए  है  जिसके  मुकाबले  इस  पर

 1994  तक  3641.92  करोड़  रुपए  व्यय  किए  गए

 परियोजना  के  विद्युत  घटक  की  लागत  मध्य

 महाराष्ट्र  और  गुजरात  सरकारों  द्वारा  57:27:16  के  अनुपात  में  बांटी

 जाएगी  जबकि  यांध  के  सिंयाई  घटक  कीं  लागत  गुजरात  और  राजस्थान
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 द्वारा  19::  के  अनुपात  में  बांटी  मुख्य  नहर  की  वास्तविक

 लागत  को  गुजरात  और  राजस्थान  द्वारा  घनफुट  प्रति  सैकेंड  मील  के

 आधार  पर  बांटा  जाना  शाखा  नहरों  और  बितरण  प्रणाली  की  लागत

 पूर्णतः  गुजरात  द्वारा  वहन  की

 31.12.1994  की  स्थिति  के  अनुसार  गुजरात  सरकार  को  पक्षकार

 राज्यों  से  देय  हिस्से  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 मध्य  प्रदेश  291.22  करोड़  रुपए

 महाराष्ट्र  85.89  करोड़  रुपए

 राजस्थान  139.00  करोड़  रुपए

 कुल  514.11  करोड़  रुपए

 और  पक्षकार  राज्यों  द्वारा  बजट  प्रावधान  के  आधार

 पर  अपना  अपना  हिस्सा  हर  तिमाही  में  अग्रिम  रूप  से  निर्मक्त  करना

 अपेक्षित

 वर्तमान  कार्यक्रम  के  नहर  प्रणाली  सहित

 परियोजना  को  पूरा  करने  की  सम्भावित  तिथि  सन्‌  2000

 ओमान  से  गैस

 602.  मल्लू  :  क्‍या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ओमान  से  भारत  को  समुद्र  के  जरिये  गैस  की  आपूर्ति
 करने  बाली  पाइप  लाइन  परियोजना  पर  किए  जाने  वाले  खर्च  का

 आंकलन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 चैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 सतीश  कुमार  :  और  ओमान-भारत

 पाइपलाइन  परियोजना  पर  अनुमानित  निवेश  5  बिलियन  अमरीकी
 डालर  तक

 आपराधिक  गतिविधियां

 603.  भ्री  सत्यदेज  सिंह  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :,

 क्या  सरकार  का  बिचार  देश  में  अपराधियों  की  गतिथ्िधियों
 पर  कड़ी  निगरानी  रखने  हेतु  कम्प्यूटर  लगाने  का

 यदि  तो  उन्हें  राज्य-वार  कहां-कहां  लगाया
 और

 ह

 इस  पर  अनुमानतः  कितनी  राशि  व्यय

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से
 Gn).  भारत  सरकार  ने  अपराध  और  अपराधियों  पर  एक  कम्प्यूटीकृत
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 सूचना  प्रणाली  स्थापित  करने  की  एक  परियोजना  का  अनुमोदन  कर

 दिया  इस  परियोजना  में  राज्य  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर  सूचना
 उसको  प्रोसेस  करने  और  उसको  पुनः  प्राप्त  करने  के लिए  एक

 डैटा  नेटबर्क  स्थापित  करने  का  प्रावधान  परियोजना  की  अनुमानित
 लागत  कुल  29.12  करोड़  रुपये

 गैर-सरकारी  लाटरियों  पर  प्रतिबंध

 604.  श्री  जगत  नीर  सिंह  द्रोण  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  नताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  गैर

 सरकारी  लाटरियों  पर  प्रतिबंध  लगाने  संबंधी  कोई  विधेयक  अनुमोदन
 हेतु  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और

 उत्तर  प्रदेश  अवैध  लाटरी  1994  भारत  के

 संविधान  के  अनुच्छेद  213  (12  के  अन्तर्गत  राष्ट्रपति  के  पूर्व  अनुदेश
 के  लिए  दिनांक  28.7.1994  को  प्राप्त  हुआ

 राज्य  विधायनों  की  भारत  सरकार  के  संबंधित

 बिभागों/मंत्रालयों  द्वारा  की  जानी  अपेक्षित  होती  तथा  जहां  आवश्यक

 होता  है  बहां  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  लिया  जाता  संबंधित  राज्य

 सरकारों  तथा  केन्द्रीय  विभागों  को  इस  मामले  पर  अपने

 विचार  शीघ्रता  से  भेजने  के  लिए  निरन्तर  स्मरण  कराया  जाता  जहां

 आवश्यक  होता  वहां  विधेयकों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए

 विचार-विमर्श  भी  किया  जाता

 लेल  और  प्राकृतिक  गैस  निगम  के  कुंए  से

 कच्ये  तेल  का  निकलना

 605.  श्री  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 श्री  तारा  सिंह  :

 क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पसारलापुडी  में  तेल  कुंओं  से  अब
 कच्या  तेल  निकलना  शुरू  हो  गया  है  जिससे  पांच  किलोमीटर  के  क्षेत्र
 में  स्थिति  और  भी  बदतर  हो  गई

 क्या  भारतीय  और  विदेशी  बिशेषज्ञ  तेल  कुंओं  को  बन्द
 करने  में  विफल  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या
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 तेल  कुओं  को  बंद  करने  के  प्रयास  में  सरकार  न ेअब  तक
 कितनी  राशि  व्यय  की  और

 कब  तक  कुंओं  में  लगी  आग  पर  काबू  पा  लिया

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  नैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 सतीश  कुमार  :

 से  (S).  आग  10.3.1993  को  बुझा  दी  गई  थी

 और  कुंए  को  14.3.1995  को  बन्द  कर  दिया  गया

 28.2.95  की  स्थिति  के  अनुसार  ओ  एन  जी  सी  ने  बिदेशी

 अन्य  सामग्री  और  निर्माण  कार्यों  क ेलिए  6,11,83,700  रुपये

 का  व्यय  किया

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  निगम  तथा

 आयल  इंडिया  द्वारा  निवेश

 ,  606.  श्रीमती  दीपिका  टोपीवाला  :  क्या  पैट्रोलियम
 और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  निगम  तथा

 आयल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  दो मिलियन  डालर  के  संयुक्त  नियेश  के

 प्रस्ताव  को  स्वीकृति  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इसमें  किसी  विदेशी  निवेश  को  भी  शामिल  किया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  और  सरकार  ने  एक

 बवृद्धिगत  अन्वेषण  कार्यक्रम  का  अनुमोदन  किया  जिसे  6500  करोड़

 रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  1994-97  के  दौरान  कार्यान्बित  किया

 जाना

 इसके  मुख्य  घटक  निम्न  हैं  :-

 ।.  गहरे  समुद्र  क्षेत्र  में  अन्वेषण

 2.  राष्ट्रीय  भूकम्पीय  कार्यक्रम

 3.  सीमावतों  क्षेत्रों  में अन्येषण

 4.  विदेश  में  रकबों  की  अधिप्राप्ति

 और  इस  अन्वेषण  प्रयास  का  एक  भाग  ओ  एन  जी

 सी।ओ  आईं  एल  और  निजी  तेल  कम्पनियों  के  बीच  संयुक्त  उद्यम  के

 माध्यम  से  निष्पादित  किया  जाना  अपेक्षित  इसके  भारत

 में  अन्बेषण  क्रियाकलापों  में  निजी  निबेश  आकर्षित  करने  के  लिए

 प्रयास  किए  जा  रहे  बोलियों  के  प्राप्त  होने  के  बाद  ही

 संभावित  निवेश  का  अनुमान  लगाया  जा
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 राष्ट्रीय  सफाई  कर्मचारी  आयोग

 607.  श्री  मंगलराम  प्रेमी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  सफाई  कर्मचारी  आयोग  को  क्या-क्या  वित्तीय

 शक्तियां  प्राप्त

 क्या  सरकार  का  बिचार  इस  आयोग  को  और  शक्तियां

 प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  शीघ्र  निर्णय  लेने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कर

 कदम  उठाए  गए

 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंग्का  :

 समय-समय  पर  यथा  संशोधित  अनुपूरक  नियम  2(10)  तथा

 वित्तीय  शक्ति  प्रत्यायोजन  1978  के  नियम  के  अधीन

 राष्ट्रीय  सफाई  कर्मचारी  आयोग  के  सचिव  को  विभागाध्यक्ष  के  रूप  में

 वित्तीय  शक्तियां  प्रदान  की  गई

 से  प्रश्न  नहीं

 यौनाचार  संबंधी  अपराध

 608.  श्री  जनारदन  मिश्र  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यौनाचार  संबंधी  अपराधों  में  निरन्तर  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  गत  चार  महीनों  के  दौरान  प्रतिमाह  दिल्ली  में

 हुई  ऐसी  घटनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  ने  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  हैं  2

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जो

 1994  के  दौरान  बलात्कार  और  महिलाओं  के  साथ

 छेड़छाड़  के  309  और  1668  मामले  दर्ज  किए  गए  जबकि

 के  दौरान  बलात्कार  के  315  मामले  और  महिलाओं  के  साथ  छेड़छाट
 के  2108  मामले  दर्ज  किए  गए  तथापि  महिलाओं  के  साथ  अभद्र

 व्यवहार  के  जो  1993  में  259  थे  तथा  1994  में  बढ़कर  290

 हो  गए

 पिछले  चार  महीनों  के  दिल्ली  में  हुए  इस  प्रकार  क

 मामलों  की  संख्या  माहयार  नीचे  दी  गयी

 शीर्ष  नवम्बर  दिसम्म  जनवरी  फरबवरो
 1994  1994  1995  1995

 बलात्कार  ठ्ा  nn 18  n
 महिलाओं  के  सांथ
 अभद्र  व्यवहार  29  22  24  २6
 महिलाओं  के  साथ  है

 छेड़छाड़  138  100  75  80
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 इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 उठाए  गए  कदम  निम्न  प्रकार  से  हैं  :--

 *
 पुलिस  मुख्यालय  में  और  9  पुलिस  जिलों  में  प्रत्येक  में

 महिलाओं  के  प्रति  होने  बाले  अपराधों  से  निपटने  के

 लिए  एक  विशेष  एकक  का

 महिलाओं  से  प्राप्त  होने  बाली  आपात्‌  कालों  को  चौबीस

 घंटे  एटेन्ड

 कालेजों  और  रिहायशी  कालोनियों  में  महिलाओं

 और  लड़कियों  को  शस्त्रों  के बिना  मुकाबला  करने  का

 प्रशिक्षण
 *  लड़कियों  को  कालेजों  और  स्कूलों  के  बाहर  और

 महत्वपूर्ण  बाजार  स्थानों  बस-स्टापों  पर  और  अन्य

 स्थानों  जहां  पर  महिलाओं  का  अक्सर  आना-जाना

 होता  महिलाओं  के  साथ  छेड़छाड़  के  को

 रोकने  के  लिए  पुलिस  कार्मिकों  को  ड्यूटी  पर  तैनात

 महिलाओं  के  साथ  छेड़-छाड़  को  रोकने  के  लिए  चलती

 बसों  में  पुलिस  कार्मिकों  को  तैनात

 ज्र

 श्र

 रु

 कश्मीर  के  संबंध  में  एमनेस्टी  इंटरनेशनल  कौ  रिपोर्ट

 609.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कश्मीर  के  संबंध  में  एमनेस्टी  इंटरनेशनल  की  हाल

 की  रिपोर्ट  के कारण  मानवाधिकार  समूह  और  भारत  सरकार  के  बीच

 विवाद  का  एक  नया  दौर  शुरू  हो  गया

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कुछ  महीने

 पहले  एमनेस्टी  ने  अपनी  जर्नलਂ  के  आवरण  पृष्ठ  पर

 तमिलनाडु  की  एक  महिला  का  चित्र  छाप  कर  उसे  फौजों  के

 चंगुलਂ  में  एक  दुखी  कश्मीरी  महिला  के  रूप  में  प्रस्तुत  करने  का  प्रयत्न

 किया

 यदि  एमनेस्टी  को  तथ्यों  को  तोड़-मरोड़  कर  पेश

 करने  से  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं।/उठाए  जाने  का  विचार

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  रिपोर्ट  पर

 एमनेस्टी  इन्टरनेशनल  को  अपनी  आपत्तियों  स ेअवगत  करा  दिया
 और

 (=)  यदि  तो  इस  पर  एमनेस्टी  इंटरनेशनल  की  क्या

 प्रतिक्रिया

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से

 एण्ड  डैथ्स  इन  कस्टड़ी  इन  जे  एण्ड  केਂ  शीर्षक  से

 कश्मीर  पर  एमनेस्टी  इंटरनेशनल  की  नवीनतम  रिपोर्ट  3।
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 1995  को  जारी  की  गई  पूर्व  की  रिपोर्ट  में  मानवाधिकारों  के

 उल्लंघन  के  बारे  में  बढ़ा-चढ़ाकर  लगाए  गए  और  इनमें  पूर्ण  आरोपों

 के  साथ-साथ  कथित  रूप  से  हिरासत  के  दौरान  हुई  मौतों  के  706

 विशिष्ट  मामलों  का  उल्लेख  किया  गया  579  विशिष्ट  मामलों  के

 बारे  में  लगाए  गए  सामान्य  आरोपों  के  वास्तबिक  ब्यौरों  सहित  सामान्य

 आरोपों  का  विस्तार  से  लंदन  में  भारत  के  उच्चायोग  के  माध्यम

 से  एमनेस्टी  को  भेज  दिया  गया  हमारे  जबाब  में  इस  बात  का

 पुर-जोर  उल्लेख  किया  गया  है  कि  एमनेस्टी  द्वारा  हमारे  क्षेत्रों  पर  बुरी

 दृष्टि  रखने  वाली  विदेशी  शक्तियों  और  आतंकवाद  को  मिलने

 उनके  उकसाने  और  सहयोग  को  नजरअदांज  करते  हुए  आतंकवाद  के

 मूल  कारणों  को  लगातार  अनदेखी  की  जा  रही  एमनेस्टी

 इंटरनेशनल  द्वारा  अपनाए  जा  रहे  तरीकों  और  आरोपों  के  मढ़ने  में

 लक्ष्य  विहीनता  के  खिलाफ  सरकार  की  चिंता  का  हमारे  उत्तर  में

 उल्लेख  किया  गया

 एमनेस्टी  इंटरनेशनल  को  ब्रिटिश  सैक्शन  के  लिए  अपने  कैम्पेन

 ,  जर्नल  (नवम्बर/दिसम्बर,94  का  में  व्हेयर  इंडिया  हैज

 टर्नड  हैबन  इन  टू  हैल  फर्स्ट  पिक्चर्स  फाम  बिसीज्ड  श्रीनगरਂ  शीर्षक

 के  अधीन  एक  गैर-कश्मीरी  महिला  का  चित्र  प्रकाशित  किया

 सरकार  ने  राजनयिक  माध्यम  से  यथा-सम्भव  कड़े  शब्दों  में  अपनी

 आपत्ति  व्यक्त  की  है  और  उनसे  स्थिति  स्पष्ट  करने  को  कहा  अपने

 दिनांक  15.12.94  के  पत्र  में  एमनेस्टी  इंटरनेशनल  ने  सूचित  किया  हे

 कि  एक  स्वतंत्र  मीडिया  विशेषज्ञ  द्वारा  की  गई  जांच  पड़ताल  ने  भी  इस

 बात  की  पुष्टि  की  है  कि  नवम्बर/दिसम्बर,  94  की  पत्रिका  के  अंक  में

 गम्भीर  त्रुटियां  इसके  एमनेस्टी  इंटरनेशनल  ने  अपने

 ब्रिटिश  सैक्शन  जर्नल  के  जनवरी/फरवरी,  95  के  अंक  में  क्षमा  याचना

 के  साथ-साथ  यह  संशोधन  भी  प्रकाशित  किया  है  कि  बह  चित्र  वास्तव

 में  प्रार्थना  करती  हुई  एक  तमिल  महिला  का  न  कि  मनाती

 हुई  कश्मीरी  महिलाਂ

 औराम  सागर  परियोजना

 610.  श्री  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामय्या  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  श्री  राम  सागर  परियोजना  और

 श्रीसेलम  दक्षिण  तटीय  नहर  राइट  बैंक  कैनाल  को  शीघ्रतापूर्वक  पूरा
 करने  हेतु  विश्व  बैंक  से  ऋण  देने  का  अनुरोध  किया

 क्या  विश्व  बैंक  ने  इस  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  कर

 दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  भी  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  में

 राज्य  की  सहायता  के  लिए  सहमत  हो  गई  और

 (S)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या
 :

 ह

 और  आन्श्र  प्रदेश  सिंचाई  परियोजना-॥  का  प्रारंभिक

 मूल्यांकन  बिश्व  बैंक  द्वारा  1994  में  पहले  ही  कर  लिया  गया
 जिसमें  श्री  राम  सागर  परियोजना  तथा  श्रीसेलम  दक्षिणी  तट  नहर  को

 पूरा  करना  भी  शामिल  परियोजना  पर  1995  में  मूल्यांकन
 किया  जाना  बशर्ते  कि  राज्य  सरकार  कुछ  महत्वपूर्ण  मुद्दों  की
 अनुपालना  कर  ली  इनमें  ये  शामिल  हैं  :  परियोजना  से  प्रभावित
 व्यक्तियों  के  लिए  आर्थिक  पुनर्वास  कार्यक्रम  प्रारूप  प्रस्तुत
 संशोधित  पर्यावरणीय  प्रभाव  कृष्णा  और  गोदाबरी  नदियों  पर

 अनुकरण  अध्ययन  पर  श्रीसेलम  तथा  श्री  राम  सागर  जलाशर्यों

 से  जल  निर्मक्तियों  के  लिए  भावी  प्रचालन  नियमों  पर  करार

 व्यय  के  प्राथमिकीकरण  तथा  बजट  से  संबंधित  परियोजना  के  उपरान्त
 संशोधित  समग्र  परियोजना

 और  श्री  रामसागर  परियोजना  तथा  श्रीसेलम  दक्षिणी

 तट  नहर  परियोजना  दोनों  को  क्रमशः  363  करोड़  रुपये  तथा  440

 करोड़  रुपये  के  योजना  परिव्यय  के  साथ  आठवीं  योजना  में  शामिल

 कर  लिया  गया

 मुख्य  चैनल  पर  प्रादेशिक  फीचर  फिल्म

 611.  औओ  कुमारासामी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूरदर्शन  के  मुख्य  चैनल  पर  पिछले  दो  ब्षों  के  दौरान

 तमिल  और  तेलुगु  में  कितनी  फीचर  फिल्में  दिखाई

 गई

 इस  चैनल  पर  अन्य  भाषाओं  की  तुलना  में  कम  तमिल

 फौचर  फिल्में  दिखाये  जाने  के  क्या  कारण  और

 GD  इस  प्रकार  के  भेदभाव  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  की

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह

 :  विवरण  निम्न  प्रकार  से  हैं  :-

 कनन्‍्नड़
 -  10

 मलयालम
 -  08

 तमिल
 -  1

 तेलुगु
 -  09

 और  उक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 कार्टून  फिल्में

 612.  औ  अनिल  बस  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  फिल्म  प्रभाग  द्वारा

 कितनी  कार्टून  फिल्में  बनाई  गईं
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 क्‍या  उक्त  अवधि  के  दौरान  कार्दून  फिल्मों  के  निर्माण  के

 लिए  बजट  परिव्यय  का  उपयोग  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  वर्ष  1991-92,  1992-93,  1993-94  और  1994-95

 (28.2.95  के  दौरान  फिल्म  प्रभाग  द्वारा  निर्मित  कार्ट्न  फिल्मों

 की  वर्ष  वार  संख्या  क्रमशः  10,  6,  ।4  और  4

 से  फिल्म  प्रभाग  में  कार्ट्न  फिल्मों  के  निर्माण  के  लिए
 अलग  से  कोई  बजट  नहीं  रखा  जाता  योजनेत्तर  के  अन्तर्गत  फिल्मों

 के  निर्माण  हेतु  निधियों  के  समग्र  प्रावधान  में  से  कार्दून  फिल्‍मों  के

 निर्माण  संबंधी  व्यय  की  पूर्ति  की  जाती  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान

 निधियों  का  पूरी  तरह  से  उपयोग  किया  गया  ।

 भारत  ईरान  गैस  पाइपलाइन

 613.  श्री  अमंतराय  देशमुख  :  क्या  पैद्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारत-ईरान  गैस  पाइपलाइन  लगाए  जाने

 के  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  एवं  निष्कर्ष  क्‍या

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  और  ईरान-भारत

 प्राकृतिक  गैस  पाइपलाइन  के  लिए  साध्यता  अध्ययन  शूरू  हो  गया

 इस  रिपोर्ट  के  इस  जर्ष  के  अंत  तक  मिलने  की  संभावना

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  निगम  के

 कए  में  लगी  आग  से  निपटना

 614.  श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामय्या  :  क्‍या  पैट्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  ईस्ट  गोदाबरी  जिले  में  पसरलापुडी  में  तेल

 और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  रिंगਂ  में  लगी  आग  को  युझाने
 में  सहायता  करने  के  लिए  विशेषज्ञों  का तीन  सदस्यीय  दल  आया

 क्या  आग  पर  काबू  पाने  में  सहायता  के  लिए  किन्हों  अन्य

 देश  के  विशेषज्ञों  स ेकहा  गया

 क्या  भविष्य  में  इस  तरह  की  आग  से  बचने  के  लिए  इन

 विशेषज्ञों  ने कोई  सुझाव  दिए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 चैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  मैसर्स  इमजेंसी  रिसोर्सेज

 इंटरनेशनल  यू  एस  ए  ने  10.3.95  को  आग  बुझाने  में

 और  14.3.95  को  कुंए  को  बंद  करने  में  सहायता  प्रदान

 प्रश्न  नहीं

 स्थानीय  क्षेत्र  विकास  योजना

 65.  श्री  मुडला  गिरियप्पा  :

 श्री  शिवप्पा  :

 क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्‍्ययन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  स्थानीय  क्षेत्र  विकास  योजना  के  अंतर्गत

 जारी  की  गई  धनराशि  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  संशोधित  मार्गनिर्देशों

 के  अंतर्गत  अब  व्ययगत  नहीं

 क्या  धनराशि  योजना  के  वास्तविक  तथा  वित्तीय  प्रगति  के

 आधार  पर  जारी  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्‍्ययन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 गिरिधर  :

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  विभाग  द्वारा  कार्यान्वयनाधीन  निर्माण

 कार्यों  की  वास्तविक  एवं  वित्तीय  प्रगति  तथा  निर्माण  कार्यों  क ेलिए
 निधियों  की  आगामी  आवश्यकता  के  आधार  पर  निधियों  को  एक  वर्ष

 में  दो  बार  जारी  किया  जाता

 नई  लेल  नीति

 616.  श्री  अशोक  आनन्दराव  देशमुख  :  क्या  पैद्रोलियम
 और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  नई  तेल  नीति  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  वर्तमान  नीति  बदलने  के  क्या  कारण  और

 @)  नई  नीति  से  घरेलू  अपरिष्कृत  तेल  उत्पादन  में  कितनी

 वृद्धि  होने  की  संभावना  जिसके  फलस्वरूप  तेल  की  मांग  और

 आपूर्ति  के  औच  का  अन्तर  कम  हो

 चैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 सतीश  कुमार  :  से  अन्बेशण  को  गति

 बढ़ाने  और  कच्चे  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  के  स्वदेशी  उत्पादन  में  वृद्धि
 करने  के  लिए  सरकार  ने  अनेक  नीतिगत  पहल  की  इन  उपायों  में
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 जिनमें  निजी  कंपनियों  द्वारा  अन्वेषण  के  लिए  ब्लाकों  का  निजो

 द्वारा  कुछ  अन्वेधित  छोटे  और  मध्यम  आकार  के  क्षेत्रों  का

 अन्वेषण  कार्य  के  लिए  ओ  एन  जी  सी।ओ  आई  एल  ओर

 अन्य  कंपनियों  के  बीच  संयुक्त  उद्यम  कंपनियों  का  प्रस्तावित  गठन

 आदि  शामिल  के  परिणामों  का  पता  कुछ  समय  बादअक्त '
 योजनाओं  के  पूर्णतः  फलीभूत  होने  पर

 प्रतिबंधित  क्षेत्र

 617.  ओऔ री  मृत्युंजय  नायक  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  20  नवंबर  के  मेलਂ  में

 प्रकाशित  इस  समाचार  की  ओर  गया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  उन्हीं
 प्रतिबंधित  क्षेत्रों  म ेकेबल  विदेशी  पर्यटकों  के  ही  प्रयेश  की  अनुमति
 दी  गई  है  जिन  पर  से  प्रतिबंध  हटा  लिया  गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 इन  क्षेत्रों  मे ंभारतीय  पर्यटकों  को  जाने  देने  की  अनुमति
 नहीं  देने  के  क्या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  जी

 और  अन्तराष्ट्रीय  सीमा  से  इनर  लाईन  को  40

 दूर  तक  हटाने  के  परिणामस्थरूप  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ  एक  क्षेत्रों  को
 अर्थात  मिलान  जो  लिगकोंग

 धारचुला  इत्यादि  को  विदेशी  राष्ट्रिक  आदेश  अधिसूचना
 के  तहत  विदेशी  पर्यटकों  के लिए  खोल  दिया  गया  उत्तर  प्रदेश  राज्य

 के  साथ  परामर्श  से  दण्ड  विधि  संशोधन  1961  में  संशोधन

 करके  भारतीयों  को  भी  इस  प्रकार  की  छूट  दी  राज्य  सरकार

 से  इस  संबंध  में  एक  विस्तृत  प्रस्ताव  भेजने  का  अनुरोध  किया  गया

 उत्तराखंड  में  इन्टर  सर्विसेज  इंटेलिजेंस  की  भूमिका
 |

 618.  श्री  श्रीकांत  जेना  :

 श्रीमती  गिरिजा  देवी  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  उत्तराखण्ड  आन्दोलन  में

 इंटर  सर्विसेज  इंटेलिजेंस  की  भूमिका  के  बारे  में  कोई  जांच  कराई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (7)  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्य  में  उनके  सम्पर्कों  का  पता  लगाने
 तथा  उनकी  अलगावबादी  गतिविधियों  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए
 गए  *
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से
 उत्तराखंड  में  की  अन्‍्तर्ग्रस्तता  के  बारे  में  सरकार

 को  कोई  जानकारी  नहीं

 मिलावटी  पैट्रोल  की  बिक्री

 619.  साक्षीजी  :  क्‍या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  गत  छः  माह  के  दौरान  दिल्ली  में
 मिलाबटी  और  कम  तोल  के  पेट्रोल  की  बिक्री  के  संबंध  में  कई

 शिकायतें  मिली

 यदि  तो  ऐसी  कुल  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 @)  क्या  इन  पैट्रोल  पर्म्पों  की  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की  गई

 और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  और

 पैट्रोल  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  क ेदोषी  मालिकों  के  विरूद्ध

 क्या  कार्रवाई  की  गई

 चैद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  और  दिल्ली  में  गत  छः

 माह  के  दौरान  मिलाबटी  पैट्रोल  बिक्री  के  संबंध  में  कोई  शिकायत  नहीं

 मिली  उक्त  अवधि  के  दौरान  पैट्रोल  की  कम  आपूर्ति  के

 संबंध  में  सात  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 से  इन  मामलों  की  जांच  की  गई  साबित  मामले

 में  बिक्रियों  को  स्थगित  कर  दिया  गया  था  तथा  माप  एवं  तौल  विभाग

 द्वारा  मरम्मत  तथा  अंक  सही  करने  के  उपरांत  बिक्रियों  को  पुनः
 आरंभ  किया

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  निगम  का  उत्पादन  लक्ष्य

 620.  श्रीमती  भावना  चिखलिया  :  क्या  पैट्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बाम्बे  हाई  तथा  उत्तर  गुजरात  के  क्षेत्रों  मे ंतेल  के

 भंडारों  में  प्राकृतिक  रूप  से  गिरावट  आने  क॑  कारण  तेल  और  प्राकृतिक

 गैस  आयोग  के  उत्पादन  लक्ष्य  में  7  मीट्रिक  टन  को  कटौती  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  फलस्वरूप  कितनी  अतिरिक्त  बिदेशी  मुद्रा  का

 बोझ

 पैद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 संतीश  कुमार  :

 और  प्रश्न  नहीं
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 ह

 उत्तर  प्रदेश  में  पैट्रोल  के  स्ुदरा  बिक्री  केन्द्र

 621.  श्री  अर्जुन  सिंह  यादव  :  क्‍या  पैद्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  तेल  चयन  बोर्ड  के  सदस्यों  के  नाम

 क्या

 क्‍या  सरकार  ने  पैट्रोल  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  को

 डीलरशिप  देने  के  संबंध  में  सिफारिशें  करने  के  लिए  इस  बोर्ड  को  फोई

 मार्गनिदेश  जारी  किए

 क्‍या  इस  बोर्ड  की  सिफारिशें  अनिवायय

 उत्तर  प्रदेश  में  पैट्रोल  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  की डीलरशिप

 देने  के  लिए  बोर्ड  द्वारा  अब  तक  कुल  कितनी  सिफारिशें  की  गई
 और

 (SB)  सरकार  द्वारा  ऐसी  कितनी  सिफारिशें  स्थीकार  की

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  (=).  अर्हता  प्राप्त

 जो  तेल  बिपणन  कंपनियों  के  विज्ञापनों  के  प्रत्युत्तर  में

 आवेदन  करते  उनके  साक्षात्कार  के  आधार  पर  पैट्रोलियम  उत्पादों

 के  डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटररों  का चयन  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  तेल

 चयन  बोर्ड  एस  गठित  किए  गए  तेल  चयन  बोर्ड  की

 सिफारिशें  सरकार  के  बिचारार्थ  नहीं  भेजी  जाती  उन्हें  उनके  द्वारा

 संबंधित  तेल  कंपनियों  को  आशयपत्र  जारी  करने  के  लिए  भेजी  जाती

 हैं  प्रदेश  के  लेल  चयन  बोर्ड  का  संघटन  निम्नवत  है  :--

 ।.  न्यायमूर्ति  एस  एच  आबिदि  -  अध्यक्ष

 2.  रिक्त  -

 3.  श्री  जे  एन  तिवारी  -  सदस्य  Il

 तेल  चयन  बोर्ड  ने  1995  तक  192  खुदरा  बिक्री

 केन्द्र  डीलरशिपों  के  लिए  योग्यता  पैनलों  की  सिफारिश  की

 दूरदर्शन  के  प्रतीक  चिन्ह  में  परिवर्तन

 622.  श्री  बृजभूषण  शरण  सिंह  :  क्या  सूथना  और  प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दर्शनਂ  कार्यक्रम  को  भाइयों  को

 राम-रामਂ  की  बजाय  भाइयों  को  नमस्कारਂ  के  अभिवादन  के

 साथ  आरंभ  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दूरदर्शन  के  प्रतीक  चिन्ह
 में  परिवर्तन  करने  का  और

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  ले  लिये  जाने  की

 संभावना



 लिखित  उत्तर

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह

 :  किसी  मानक  अभिवादन  की  व्यवस्था  नहीं  यह  एक

 केन्द्र  से  दूसरे  केन्द्र  में  उनके  सांस्कृतिक  परिवेश  के  अनुसार

 भिन्‍न-भिन्‍न  चूंकि  कृषि  दर्शन  कार्यक्रम  दिल्ली  दुरदर्शन
 केन्द्र  द्वारा  टेलीकास्ट  किया  जाता  मानक  अभिवादन

 भाइयों  को  नमस्कार  अथवा  भाइयों  को  नमस्तेਂ

 प्रश्न  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 बसोत  के  लिए  कम  शक्ति  के  ट्रांसमीटर

 625.  श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  अल्मोड़ा  जिले  में  बसोत  के  लिए

 स्वीकृत  कम  शक्ति  का  ट्रांसमीटर  भिकियासैंण  के  निकट  धुरा  में

 स्थानानतरित  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  और  इसके  क्‍या

 कारण

 क्या  सरकार  का  जिचार  मूल  योजना  के  अनुसार  बसोत

 में  कम  शक्ति  का  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  बसोत  में  कम  शक्ति  का  ट्रांसमीटर  कब  तक

 स्थापित  कर  दिया  जायेगा  तथा  यह  कब  से  चालू  हो

 सूथना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  से  बसोत  में  स्थापित  किए  जाने  के  लिए

 परिकल्पित  अति  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर  के  स्थान

 को  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  बिनिर्माताओं  को  ट्रांसमीटरों  के

 उपकरणों  के  लिए  आदेश  पहले  ही  दे  दिए  गए  अति  अल्प

 शक्ति  ट्रांसमीटर  की  स्थापना  के  लिए  उपयुक्त  स्थल  राज्य  सरकार  के

 प्राधिकारियों  द्वारा  प्रदान  किया  जाना  वर्ष  1996  के  बसोत

 में  अति  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर  के  चालू  किए  जाने  की  आशा  है
 बशर्ते  इस  प्रयोजनार्थ  उपकरणों  की  आपूर्ति  हो और  अन्य  आधारभूत

 सुविधाएं  उपलब्ध

 स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन

 624.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  यथाप्रमाणित  स्वतंत्रता  सेनानी

 पेंशन  संबंधी  कितने  आबवेदन-पत्र  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  स्वीकृति  के

 लिए  लम्पबित
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 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  प्रदान  कर  दिए  जाने  के

 बावजूद  भी  महाराष्ट्र  क ेकितने  आवेदनकर्ताओं  को  पेंशन  नहीं  दी

 गई

 क्या  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  विधवाओं  के  बहुत  से

 आबेदन-पत्र  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  स्वीकृति  हेतु  लम्बित

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  आवेदनों  को  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 जाएगी  7

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  प्राप्त  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  से

 संबंधित  सभी  दावों  की  जांच  पहले  ही  की  जा  चुकी  है  और  लिए

 गए  निर्णयों  से  आवेदकों  तथा  राज्य  सरकार  को  अवगत  करा  दिया

 गया

 ऐसा  कोई  मामला  लंबित  नहीं

 से  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  प्राप्तकर्त्ताओं  के  बिवाहिती

 (विधवाओं/बिधुरों)  के  नाम  में  पेंशन  का  विकेन्द्रीकृत  कर

 दिया  गया  संवितरण  अधिकारियों  कुछ  औपचारिकताएं  पूरी
 करने  के  बाद  परिवार  पेंशन  का  अन्तरण  उनके  नाम  कर  देने  के  लिए

 प्राधिकृत  कर  दिया  गया  स्थवतंत्रता  सेनानी  पेंशनरों  के  जो

 अभी  भी  केन्द्र  सरकार  पेंशन  अपने  नाम  में  करने  के  लिए  आवदेन

 करते  उन्हें  सलाह  दी  जाती  है  कि  वे  इस  संदर्भ  में  संबंधित  संवितरण

 अधिकारी  से  तुरंत  सम्पर्क

 विदेशी  कंपनियों  द्वारा  कवरेज

 625.  श्री  लालजान  वाशा  :  क्‍या  सूथना  और

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किन्हीं  विदेशी  कम्पनियों  ने  घटनाओं  के

 सीधे  प्रसारण  की  अनुमति  के  लिए  आवेदन  किया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  सहित  न्यौरा
 क्या

 क्या  सरकार  ने  घटनाओं  के  स्वतंत्रतापूर्नक  सीधे  प्रसारण

 के  लिए  बिदेशियों  को  अनुमति  देने  के  प्रभाव  का  अध्ययन  कर  लिया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्यौरा  क्या

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  मंत्रालय  के  बिचाराधीन  नहीं  है

 प्रश्न  नहीं

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  अध्ययन  नहीं  किया
 गया

 प्रश्न  नहीं  _



 शा  लिखित  उत्तर

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के
 जाली  प्रमाण-पत्र

 626.  श्री  जार्ज  फर्नानडीज  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों
 के  लिये  सरकारी  सेबाओं  में  आरक्षित  नौकरियों  को  प्राप्त  करने  के
 लिये  लोगों  द्वारा  प्राप्त  किये  जा  रहे  जातियों  के  जाली  प्रमण-पत्रों  के
 बारे  में  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  वर्ष  1994  के  दौरान  कितनी  शिकायतें  मिली

 और

 सरकार  द्वारा  इन  दोषी  व्यक्तियों  के  खिलाफ  क्या

 कार्यवाही  की  गई

 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंग्का  :

 से  GD.  1994  के  दौरान  जाली  प्रमाण-पत्रों  से  संबंधित  चार

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  संबंधित  प्राधिकारियों  से  उचित  कार्रवाई  हेतु
 मामले  में  पूछताछ  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 दिल्ली  में  पैट्रोल  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्र

 627.  श्री  हरिसिंह  चावड़ा  :  क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1994-95  में  दिल्ली  में  किसी  पैट्रोल  खुदरा  बिक्री

 केन्द्र  को सील  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  कारण

 क्या

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :

 प्रश्न  नहीं

 पैट्रोल  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  का  आवंटन

 628.  श्री  शिव  शरण  वर्मा  :

 जी  माणिकराव  होडल्या  गाबीत  :

 क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Ge)  रसोई  गैस/पैट्रोल  एजेंसियां  तथा  डीजल  में  खुदरा  बिक्री

 केन्द्रों  के आबंटन  हेतु  विज्ञापन  देने  के लिए  सरकार  द्वारा  अपनाए  गए

 मानदंड  क्या

 क्या  संबंधित  क्षेत्र  के  संसद  सदस्य  से  भी  इस  संबंध  में

 परामर्श  किया  जाता

 याद  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  देश  में  विभिन्न  स्थानों

 पर  एल  पी  जी  डिस्ट्रीब्यूटरशिप  और  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  डीलरशिप  तेल
 उद्योग  के  व्यवहार्यता  मानकों  के  आधार  पर  खोली  जाती  एल  पो

 जी  डिस्ट्रीब्यूटरशिपों/खुदरा  बिक्री  केन्द्र  डीलरशिपों  की  स्थापना  के  लिए
 आबेदन  आमंत्रित  करने  जाले  विज्ञापन  की  एक  प्रतिलिपि  संबंधित  क्षेत्र
 के  संसद  सदस्य  को  भी  भेजी  जाती

 नई  डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप  खोलने  के  लिए  बाजार  सर्वेक्षण

 करते  समय  संसद  सदर्स्यों  की  सिफारिशों  को  भी  ध्यान  में  रम्ब्रा

 जाता

 गुजरात  में  तेल/गैस  टर्मिनल

 629.  श्री  अरबिंद  त्रिवेदी  :  क्‍या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अनिवासी  भारतीयों  के  सहयाग
 से  गुजरात  में  तेल/गैस  टर्मिनल  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (70  प्रस्ताव  को  लागू  फरने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 पैट्रोलियम  और  प्राकृति  5  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  तर्थापि

 साव॑जनिक  क्षेत्र  का  उपक्रम  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  कांडला  में

 एल  पी  जी  आयात  को  सुविधा  स्थापित  कर  रहा  जिसकी  क्षमता

 600  हजार  मीट्रिक  टन  प्रतिवर्ष  परियोजना  पूरी  होने  की  अग्रिम

 स्थिति  में  है तथा  ऐसी  आशा  है  कि  यह  96  तक  चालू  हो

 रसोई  गैस  का  आवंटन

 630.  गुणबंत  रामभाऊ  सरोदे  :  क्या  पैद्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्यों  को  रसोई  गैस  के  आवंटन  हेतु  क्‍या  मानदंड

 अपनाया  जा  रहा

 क्या  महाराष्ट्र  को  राज्य  की  आबादी  के  आधार  पर  रसोई

 गैस  का  आजंटन  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 चैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  देश  में  सार्वजनिक  क्षेत्र

 की  तेल  कम्पनियों  के  वितरकों  के  पास  दर्ज  विद्यमान  रसोई  गैस

 उपभोक्‍ताओं  की  मांग  पूर्णरूपेण  पूरी  की  जा  रही  रसोई  गैस  एक

 निश्चित  मात्रा  में  आवंटित  किया  जाने  जाला  उत्पाद  नहीं
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 कच्छ  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस

 631.  खुशीराम  डुंगरोमल  जेस्वाणी  :  क्‍या  पैट्रोलियम

 और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कच्छ  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  के  प्रचुर  संसाधन

 क्या  इस  क्षेत्र  मे ंकोई  खोज  कार्य  कराये  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 पैदट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  कच्छ  बेसिन  में  तेल  और

 प्राकृतिक  गैस  के  3.16  के  समतुल्य  के

 स्थापित  भूगर्भीय  भंडार  ये  भंडार  बेसिन  के  अपतटीय  हिस्से  में

 ही

 गहन  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षणों  क ेअतिरिक्त  कच्छ  के  भूमि
 वाले  क्षेत्र  में  5  कूपों  का  वेधन  किया  गया  जो  सूखे  कच्छ  के

 अपतट  में  22  कूपों  का  बेधन  किया  गया  है  तथा  के  डी  संरचना  में

 तेल  एवं  जी  तथा  जी  के-22-सी  संरचनाओं  में  गैस  प्राप्त

 हुई

 गुजरात  को  अतिरिक्त  धनराशि  दिया  जाना

 632.  श्री  दिलीप  भाई  संघाणी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  गुजरात  सरकार  से  जनजातीय

 परिवार  कल्याण  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  अतिरिक्त  धनराशि

 देने  तथा  एरियाज  डंवलपमेंट  एजेंसीज  स्कीमਂ  का  राज्य

 के  गैर-अनुसूचित  क्षेत्रों  मे ंरहने  बाली  अनुसूचित  जनजातियों  तक

 बिस्तार  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की

 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंग्का  :

 और  प्रश्न  नहीं

 फरक्का  बराज

 633.
 '

 श्री  जायनल  अबेदिन  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  कंरेंगे  कि  :

 क्या  फरक्फा  बराज  के  उपरिन्द  के  ठीक  ऊपर

 बनी  एक  बड़ी  चार  भूमि  लाक-चैनल  मुहाने  को  अबरूद्ध  कर
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 क्‍या  इस  यार  भूमि  के  कारण  उपरिन्द  जल  स्तर

 पोण्ड  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा

 क्या  चार  भूमि  को  हटाने  के  लिए  किसी  उपाय  पर  विचार

 किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इसे  हटाने  का  कार्य  कब  से  शुरू  हो

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या
 :

 से  लॉक  चैनल  के  जरिए  नौबहन  मार्ग  का

 अनुरक्षण  तलकर्षकों  की  मदद  से  किया  जा  रहा  तलकर्षण  एक
 जारी  रहने  वाला  कार्यकलाप  है  जो  फरक्का  बराज  परियोजना

 प्राधिकारियों  द्वारा  किया  जा  रहा

 प्रायोजित  कार्यक्रमों  का चयन

 634.  श्री  डेनिस  :  क्या  सूथना  और  प्रसारण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1995  में  प्रायोजित  कार्यक्रमों  क ेचयन  के  लिए

 मद्रास  दूरदर्शन  केन्द्र  द्वारा  कोई  मानदंड  अपनाए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  और  केन्द्र  ने  प्रतिष्ठित  लेखकों  के

 आलेखों  का  चयन  निर्माण  दल  के  प्रमाणित  अनुभव  को  ध्यान

 में  रखा  तथा  किसी  प्रकार  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  उद्देश्य  स ेसमान

 बिषयों  वाले  आलेखों  का  उनके  तुलनात्मक  गुण-दोषों  के  आधार  पर

 मूल्यांकन

 नई  रसोई  गैस  एजेंसियों  को  आवंटन

 635.  श्री  सूरजभानु  सोलंकी  :  क्‍या  पैट्रोलियम  मर

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1993-94  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  के  जनजाति  बाहल्य  क्षेत्रों

 में  कितनी  नई  रसोई  गैस  एजेंसियां  आबंटित  की  और

 1994-95  के  दौरान  इन  क्षेत्रों  में  नई  रसोई  गैस  एजेंसियों
 के  आबंटन  हेतु  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  और  मध्य  प्रदेश  के

 नाहुल्य  क्षेत्रों  मे ंवर्ष  1993-94  के  दौरान  तीन  एल  पी  जी  को

 डिस्ट्रीन्यूटरशिप  आवंटित  की  गई  जनजाति  बाहल्य  क्षेत्रों
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 निर्धारित  प्रक्रिया  के अनुसार  चार  और  एल  पी  जी  की
 का  आनंटन  किया  जाना  इस  प्रक्रिया  में  स्थानों  के  मारे  में  विज्ञापन
 देना  तथा  तेल  चयन  बोडों  द्वारा  साक्षात्कार  लिया  आदि
 शामिल

 सिंचाई  प्रबन्धन  नीति  .

 636.  सावित्री  लक्ष्मणन  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  जल  संसाधन  परिषद  ने  सिंचाई  प्रबन्धन  नीति
 के  प्रारूप  को  अपनाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 उक्त  नीति  को  कब  तक  अपना  लिया

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या
 :

 प्रश्न  नहीं

 और  राष्ट्रीय  जल  बोर्ड  द्वारा  यथा  अनुमोदित  प्रारूप

 सिंचाई  प्रबन्ध  नीति  को  राष्ट्रीय  जल  संसाधन  परिषद  की  अगली  बैठक

 की  कार्यसूची  में  अपनाये  जाने  के  लिए  शामिल  किया  गया  इस
 बैठक  के  लिए  तारीख  अभी  नियत  की  जानी

 कोयला  खान  क्षोत्रों  में  भूमि  का  धंसना

 637.  सुधीर  राय  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  खान  क्षेत्रों  में  भूमि  धंसने  तथा  आग  लगने

 की  घटनाएं  होती  रहती  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये

 गये  हैं/किये  जाने  का  विचार

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 और  पिछले  दिनों  छिछली  भूमि  के  नीचे  गए  अवैज्ञानिक  कोयला

 खान  द्वारा  उत्पन्न  धंसाव  की  समस्या  मुख्यतः  रानीगंज  कोयला  क्षेत्र

 तक  ही  सीमित  आग  लगने  की  समस्या  झरिया  कोयला  क्षेत्र  में  बनी

 हुई

 धंसाव  को  रोकने  तथा  आग  पर  नियंत्रण  पाने  के लिए  उठाए  गए

 कुछ  मुख्य  कदम  नीचे  बिनिर्टिष्ट  किए  गए  हैं  :-

 G)  किसी  प्रमाणित  तकनीक  के  अभाव  में  रानीगंज  क्षेत्र  में

 अरूण  टाकीज  के  समीप  भूमिगत  अगम्य  जलप्लाबित

 कार्य  स्थल  को  खनन  योग्य  बनाए  रखने  के  लिए

 प्रयोगात्मक  आधार  पर  हाइड्रो  न्यूमैटिक  रेत  भरने  का

 प्रयास  किया  जा  रहा
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 (४2  आग से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  खुदाई  खाइया  बनाता
 तथा  हाइड्रॉलिक  रेत  को  बहाने  इत्यादि  जरा

 कदम  उठाए  जा  रहे

 (४४2  झरिया  कोयला  क्षेत्र  मे ंआग  की  समस्या  से  निपटने  क॑

 लिए  एक  व्यापक  निदानकारी  अध्ययन  किया  जा  रहा

 यह  अध्ययन  अभी  जारी

 भारत-बांग्लादेश  सीमा  सर्वेक्षण

 638.  श्री  आनंद  रत्न  मौर्य  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  सीमा  के साथ-साथ  भारत-बांग्लादेश  सीमा

 सर्वेक्षण  पूरा  कर  लिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम

 क्या  सरकार  को  काफी  समय  से  विवादास्पद  मामलों  को

 निपटाने  में  सफलता  मिली  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से

 (@.  मुहुरी  चर  क्षेत्र  क ेसीमांकन  के  अलावा  त्रिपुरा  सेक्टर  से  लगी

 भारत-बांगला  देश  भूमि  सीमा  के  सर्वेक्षण  का  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया

 त्रिपुरा  सेक्टर  में  सीमा  स्तम्भों  का  निर्माण  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया

 सिवाय  जोकि  नदियों  में  पड़ते  भारत  सरकार

 भारत-नबांगला  देश  भूमि  सीमा  1974  में  निरूपित  उपबंधों  के

 अनुसार  बंगला  देश  में  मुहुरी  चर  मुद्दे  को  सुलझाने  की  शीद्र

 आवश्यकता  पर  बल  देती  रही

 एमनेस्टी  इंटरनेशनल  की  जम्मू  और  कश्मीर  कौ  यात्रा

 639.  श्री  हरि  किशोर  सिंह  :

 श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  नताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  एमनेस्‍्टी  इंटरनेशनल  को  जम्मू  और  कश्मीर

 की  यात्रा  करने  की  अनुमति  देने  के लिए  सहमत  हो  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  जी

 प्रश्न  नहीं

 सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद

 640.  मुमताज  अंसारी  :  क्‍या  योजना  और  कार्यक्रम

 कार्यान्‍ययन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  प्रस्थेक  राज्य  का  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  कितना

 और
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 गत  तीन  वर्षों  के  टौरान  प्रत्येक  राज्य  में  प्रति  व्यक्ति

 आय  में  कितनी  वृद्धि

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 गिरिधर  :  वर्ष  1991-92  से  1993-94  के  वर्षों  के
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 लिए  चालू  तथा  स्थिर  (1980-81)  मूल्यों  पर  प्रत्येक  राज्य  के  सकल

 घरेलू  उत्पाद  के  संलग्न  में  दिए  गए

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्थिर  (1980-81)  मूल्यों  पर
 प्रत्येक  राज्य  के  प्रति  व्यक्ति  निवल  राज्य  घरेलू  उत्पाद
 में  प्रतिशत  बढ़ोत्तरी  संलग्न  में  दी  गई

 सकल  राज्य  घरेलू  उत्पाद  के  अनुमान

 मिलियन

 चालू  मूल्यों  पर  स्थिर  (1980-81)  मूल्यों  पर

 राज्य  1991-92  1992-93  1993-94  1991-92  1992-93  1993-94

 ।  2  83...  ६...  5.  6६.7३  हद

 1.  आंध्र  प्रदेश  417508  442223  504913  135751  132975  139523

 2...  अरुणाचल  प्रदेश  6291  7298  8282  2848  2908  3135

 3.  असम  115208  130178  -  48883  51178  -

 4...  बिहार  268798  339377
 -  110946  113101  -

 s.  गोबा  15513  16845  17768  6781  7160  7349

 6...  गुजरात  301349  362608
 -  ॥7क्षा  132817  -

 7.  हरियाणा  162795  175502  202429  64236  64823  67583

 8...  हिमाचल  प्रदेश  30967
 -  -  11981  *-  -

 9.  जम्मू  एवं  कश्मीर  31670  33681
 -  13191  13730  -

 10.  कनटिक  298715  329645  366448  115076  119327  124002

 1,  केरल  175297  197158  210990  62509  65988  69019

 12.  सध्य  प्रदेश  340061  380186  .  451017  126804  134201  144025

 13.  महाराष्ट्र  709345  840101  -
 285653  310507

 -

 14...  मणिपुर  8434  -  -  3989  _  -

 15.  मेघालय  10385  11958  13287  3962  4256  4662

 16...  मिजोरम  4651
 -  -  -  -  -

 17...  नागालैंड  7682  -  -
 2520

 -  -

 18.  उड़ीसा  137442  146341  -
 54536  53415  -

 19.  पंजाब  228231  258924  -
 292528  88134  91739  95989

 20...  राजस्थान  225030  263302  273734  88174  98277  93472

 21.  सिक्किम  2426  -  -  -  -  -

 22...  तमिलनाडु  369452  399273  -  148866  152873  -

 23.  श्रिपुरा  11617  -  -  5149  -  -

 24...  उत्तर  प्रदेश  633376  690286
 -

 252403  255556
 -

 25.  पश्चिम  बंगाल  364430  138935  144967
 - 416035

 25.  पश्थिमबंगालई  86803016035  36440  ६4605...
 -

 3895  6  .  .  .___-
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 1  2  5  4  5  6  7  8

 26.  अंडमान  एवं  निकोबार

 द्वीप  समूह  2112  2412  -  813  988
 -

 27.  दिल्‍ली  .  122816  -  -
 52428

 -

 28...  पॉण्डिचेरी*  701  7928
 -

 2876  2934

 पी  :  अस्थायी  क्यू  :  त्यरित  अनुमान क्यू  त्वरित
 :  संबंधित-राज्य  सरकारों  द्वारा  उपलब्ध  नहीं  कराए

 *  ;  जम्मू  एवं  पश्चिम  बंगाल  तथा  पॉण्डियेरी  के  में  आंकड़े  निवल  राज्य  घरेलू  उत्पाद  के  अनुमानों  से  संबंधित

 टिप्पणी  :  मिजोरम  राज्य  इन  अनुमानों  को  केजल  चालू  मूल्यों  पर  तैयार  करता
 संबंधित  राज्य  सरकारों  के  अर्थ  एवं  सांख्यिकी

 विवरण-गा

 विगत  वर्षों  में  प्रति  व्यक्ति  राज्य  आय  में  प्रतिशत  बढ़ोत्तरी

 बिगत  वर्षों  में  प्रति  व्यक्ति  आय  में  प्रतिशत  बढ़ात्तरा

 राज्य  1991-92  1992-93  1993-94

 ।  2  83...  ६4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  0.5  -4.0  ३.4

 2...  अरुणाचल  प्रदेश  10.5  0.7  5.2

 3.  असम  4.5  3.1  -

 4...  बिहार  -7.9  0.0  -

 4.3  3.5  0.2

 6  गुजरात
 5.7  12.7  ~-

 7.  हरियाणा  -0.3  -1.3  2.0

 8.  हिमाचल  प्रदेश  -3.6  -  .

 9...  जम्मू एवं  कश्मीर  1.1  1.8  -

 10.  कनटिक  10.1  2.7  2.6

 11.  केरल  0.६  4.5  3.1

 12.  मध्य  प्रदेश  -5.1  2.9  4.6

 13.  महाराष्ट्र
 -1.7  9.3  5.5

 14...  मणिपुर
 8.2  ण  ः

 15.  मेघालय  8.0  4.7  7.1

 16.  मिजोरम
 -  ण  ण

 17.  नागालैंड  0.5  ण  हैं

 18...  उड़ीसा
 9.3  ~4.6  -

 19.  .  पंजाब  3.1  2.1  2.6

 20.  राजस्थान
 9.5  ~-8.9

 21.  सिक्किम  .
 ह

 हि  नि
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 22.  तमिलनाडु

 23.  त्रिपुरा

 24...  उत्तर  प्रदेश

 3.  पश्चिम  बंगाल

 26.  अंडमान  एवं  निकोबार  द्वीप  समूह

 27...  दिल्ली

 28...  पाण्डिचेरी

 पी  :  अस्थायी  क्यू  :  त्वरित  अनुमान
 -  :  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  उपलब्ध  नहीं  कराए

 संबंधित  राज्य  सरकारों  के  अर्थ  एयं  सांख्यिकी

 तेल  खोज  का  कार्य

 641.  श्री  येल्लैया  नंदी  :  क्या  पैट्रोॉलियम  और  प्राकृतिक
 भैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  आंध्र  प्रदेश  क ेकिन-किन  स्थानों  पर  तेल  की

 खोज  का  कार्य  चलाया  जा  रहा

 क्या  सरकार  ने  राज्य  में  ऐसे  नए  जहां  यह  खोज  .
 कार्य  किया  जा  सकता  का  पता  लगाने  हेतु  कोई  व्यापक  सर्वेक्षण

 कराया  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  राज्य  में  कितना  कच्चा
 तेल  निकाला

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :

 भीमाबरम  और  जशिष्ठ  और  बैनतेयम  नदियों  के  बीच  स्थित  द्वीप  क्षेत्र
 में  भूकम्पीय  आंकड़ा  अर्जन  किया  जा  रहा  वर्तमान  समय  में  आंध्र
 प्रदेश  में  रविपाडु
 और  मुलिकिपल्ले  में  तेल  अन्येषण  के  लिए  बेधन  जारी

 आंक्र  प्रदेश  में  नई  खोजों  और  नए  पूलों  पर  अन्येषण  के

 परिणामस्वरूप  स्थापित  तेल  और  गैस  के  समकक्ष  तेल  की  मात्रा
 1-1-1991  से  31-12-1991  के  दौरान  4.94  1-1-1992  से
 3।  -  3-1993  के  दौरान  2.90  मि.मी.ट  और  1-4-1993  से  31-3-1994
 के  दौरान  1.84  मि.मी.ट

 रसोई  मैस  कनेक्शन

 642.  कार्शिकेश्वर  पात्र  :  क्‍या  पैद्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  बहरामपुर  और
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 3  4  5

 4.6  1.2  -

 1.3  -  -

 -0,6  -0.7  -

 3.5  2.0  -

 -12.0  10.2  -

 3.3  -  -

 1.3  0.0  -

 बालासौर  में  1994  के  अन्त  तक  रसोई  गैस  कनेक्शनों  के  लिए  कितने

 आबवेदनपत्र  लम्बित  और

 प्रतीक्षारत  सभी  आवेदनकर्त्ताओं  को  रसोई  कनेक्शन

 कब  तक  दे  दिए

 चैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  उड़ीसा  में

 बहरामपुर  और  बालासौर  में  1994  की  समाप्ति  तक  एल
 पी  जी  कनेक्शन  के  लिए  प्रतीक्षरत  व्यक्तियों  की  संख्या

 निम्नानुसार  है  :--

 भुवनेश्वर
 -  20367

 कटक
 -  13198

 राउरकेला
 -  8253

 बहरामपुर
 -  14456

 बालासौर  -  5500

 61774

 एल  पी  जी  की  नई  ग्राहक  नामांकन

 प्रतीक्षा  डिस्ट्रीब्यूटररों  के  पास  उपलब्ध  सस्‍लैक  और  उनको

 व्यवहार्यता  के  आधार  पर  पूरे  देश  में  नए  कनेक्शन  चरणबद्ध  रूप  में

 जारी  किए  जाते  तथापि  अधिक  से  अधिक  आबेदकों  को  यथाशीघ्र

 एल  पी  जी  कनेक्शन  जारी  करने  के  लिए  प्रयास  निरन्तर  जारी

 ब्रिटिश  पैट्रोलियम  कम्पनी  के  साथ  विवाद

 645.  श्री  प्रेम  चन्द  राम  :  क्या  पैद्रोलियम  और  प्राकृतिक
 गैस  मंत्री  यह॑  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 '
 तैल  और  प्राकृतिक  गैस  निगम  लिमिटेड  तथा  ब्रिटिश

 पैट्रोलियम  कंपनी  के  बीच  किसी  समझौते  पर  कोई  विवाद
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  विवाद  को  हल  करने  के  लिए  क्या  प्रयास
 _

 किए  है ं2  रसोई  मैस  एजेंसियों  और  मिट्टी के
 तेल  की  डीलरशिप

 पैद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 सतीश  कुमार  :  से  अन्वेषण  पर

 किए  गए  व्यय  के  संबंध  में  ओ  एन  जी  सी  विदेश  तथा  ब्रिटिश

 पैट्रोलियम  के  मध्य  बिवाद  उत्पन्न  हो  गया  मामले  को  माध्यस्थम

 हेतु  भेजा  गया

 सिंचाई  परियोजनाएं

 644.  श्री  गोपी  नाथ  गणपति  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  उड़ीसा  की  कौन-कौन  सी  सिंचाई  परियोजनाओं

 को  विदेशी  सहायता  मिल  रही

 इन  परियोजनाओं  को  अब  तक  प्राप्त  विदेशी  सहायता  का

 ब्यौरा  क्‍या

 @  क्या  राज्य  की  कुछ  अन्य  सिंचाई  परियोजनाओं  को  भी

 विदेशी  सहायता  मिलने  की  संभावना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या

 :  और  उड़ीसा  में  विदेशी  सहायता  से  कार्यान्वित

 की  जा  रही  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :--

 परियोजना  विश्तपोषण  जथयनबद्ध  1995  तक

 का  नाम  अभिकरण  सहायता  उपयोग

 राशि

 ऊपरी  कोलाब  ओ  ई  सी  3769.00  येन  2002.60  येन

 सिंचाई  परियोजना  जापान

 ऊपरी  इन्द्राववी  ओ  ई  सी  एफ  3744.00  येन  1294.56  येम

 सिंचाई  परियोजना  जापान

 लिफ्ट  सिंचाई  के  डब्ल्थू  एफं  55.00  डच  5.90  डच

 परियोजना  उड़ीसा  जर्मनी  मार्क  मार्क

 इसके  विश्व  बैंक  सहायता  प्राप्त  बहुराज्यीय
 जल  प्रबंध  परियोजनाਂ  और  सुरक्षा  परियोजनाਂ  में  उड़ीसा  भाग

 ले  रहे  राज्यों  में  से  एक

 और  ई  ई  सी  को  सहायता  से  लघु  सिंचाई

 उड़ीसा  और  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  सुवर्ण  रेखा  सिंचाई  परियोजना

 तथा  जल  संसांधन  समेकन  परियोजना  विचारार्थ  सूची  में  हैं  और
 उनका

 परिणाम  दाता  अभिकरणों  को  प्राथमिकता  पर  निर्भर  करता

 oss.  जी  ललित  उरांव  :  क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बहुत  सारी
 फर्जी  कंपनियां  विज्ञापन  निकाल  कर  रसोई  गैस  और  मिटटी  के  तेल
 की  डीलरशिप  पाने  के  इच्छुक  व्यक्तियों  और  साथ  ही  उपभोक्‍ताओं

 को  ठगने  में  लगी  और

 यदि  तो  गतिविधि  पर  रोक  लगाने  के  लिये  सरकार

 द्वारा  की  गयी  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या

 चैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  और  इस  प्रकार  की  कुछ
 रिपोर्ट  सरकार  के  ध्यान  में  आयी  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  की

 सरकारों  को  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  थे  समानांतर  जिपणनकर्ताओं

 द्वारा  उत्पाद  की  आपूर्ति  हेतु  पर्याप्त  व्यवस्था  किए  बगैर  उनके  द्वारा

 धनराशि  एकत्र  करने  पर  रोक  इसके  अतिरिक्त  उन्हें  यह  भी

 सुझाव  दिया  गया  है  कि  जे  उन  व्यक्तियों/एजेंसियों  की

 पूर्ववृत्त  तथा  क्षमता  की  जांच  करें  जो  समानांतर  विपणन  प्रणाली  के

 अंतर्गत  कार्यकलाप  आरंभ  करने  को  इच्छुक  हैं  तथा  उन  व्यक्तियों  के

 विरूद्ध  समुचित  कार्रवाई  जो  धोखाधडी  तथा  कदाचार  में  लिप्त

 पाए  जाते  प्रेस  विशप्तियों  के  माध्यम  से  आम  जनता  को  समुचित

 सुझाव  तथा  चेतावनी  दी  गयी  है  कि  वे  संबद्ध  विपणनकर्ताओं  के  साथ

 किसी  प्रकार  का  कार्य  व्यापार  करने  से  पूर्व  उनके  सत्यता

 तथा  क्षमता  के  बारे  में  पता  एम  आर  टी  पी  आयोग  की

 कदाचारों  में  लिप्त  व्यक्तियों/फर्मो/कंपनियों  के  विरूद्ध  कार्रवाई
 करता

 तेल  चबन  बोर्ड  का  पुनर्गठन

 646.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचनान  :  क्या  पैट्रोलियम  और

 प्राकृतिक  मैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  के  तेल  चयन  बोर्ड  का  पुनर्गठन  किया

 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार को  एल  पी  जी  एजेंसी  और  पैट्रोल  के  खुदरा
 बिक्री  केन्द्र  की डीलरशिप  के  नियम  विरूद्ध  आवंटन  के  संबंध  में  पूर्व
 बोर्ड  के  सदस्यों  के  विरूद्ध  शिकायतें  मिली  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 चैद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  शर्म  :  और  केरल  के  लिए  तेल

 चयन  बोर्ड  का  अब  निम्नानुसार  पुनर्गठन  कर  लिया  गया  है  :-

 -  अध्यक्ष 1.  न्यायमूर्ति  मरूथायुथु

 2.  श्री  शिव  दर्शन  सिंह  -

 3,  श्रीमती  शांता  पाणिकर  -  सदस्य-]ा

 और  शिकायतों  के  तेल  चयन  बोर्ड

 और  द्वारा  किए  गए  अनुचित  चयनों  का  आरोप  लगाते

 केरल  उच्च  न्यायालय  में  हुए  याचिकाएं  भी  दायर  की  गई

 सिनेमाधरों  का  बन्द  होना

 647.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  के  वर्षों  के  दौरान  देश  के  विभिन्न

 भागों  में  सिनेमाघरों  के  बंद  होने  के  संबंध  में  कोई  अध्ययन  कराया

 यदि  तो  उसका  परिणाम  क्या

 क्या  राज्यों/संध  राज्य  क्षेत्रों  क ेसूथना  और  प्रसारण  द्वारा

 मनोरंजन  कर  कम  करने  के  लिये  कोई  सिफारिश  की  गई  और

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :

 प्रश्न  नहीं

 और  24.6.94  को  नई  दिल्ली  में  हुए  सूचना  और

 चलचित्रकी  राज्य  मंत्रियों  के  2।  वें  सम्मेलन  ने  राज्य  सरकारों/संघ

 शासित  प्रशासनों  को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश  की  कि

 सिनेमा  पर  से  मनोरंजन  कर  को  कम  किया  सिफारिश

 का  कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रशासनों  की  जिम्मेदारी

 कोयला  खानों  का  निजीकरण

 648.  श्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :  *

 क्या  सरकार  का  कोयला  खानों  का  प्रबंधन  निजी  कंपनियों

 को  सौंपने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव
 दि

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  क्षेत्र  में  किन-किन  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  ने  अपनी

 रूचि  दिखाई

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 और  GD.  प्रश्न  ही  नहीं
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 हिन्दी

 विस्फोटक  पदार्थों  का  पक्रड़ा  जाना

 649.  श्री  राठवा  :  क्या  मृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  गुजरात  के  विभिन्न  भागों  में

 पकड़े  गये  विस्फोटक  पदार्थों  के  संबंध  में  अपनी  जांच  पूरी  कर  ली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 इस  संबंध  में  कितने  व्यक्ति  दोषी  पाये  गये  हैं  और  उनके

 खिलाफ  क्या  कार्यवाही  की  गई  है/की  जा  रही  और

 यदि  तो  यह  जांच  कब  तक  पूरी  कर  ली

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 और  शस्त्र  विस्फोटक  पदार्थ

 अधिनियम  के  तहत  और  घषड़यंत्र  रचने  जैसे  अपराधों  के  लिए  33

 व्यक्तियों  क ेखिलाफ  मनोनीत  न्यायालय  अहमदाबाद  में

 16  1993  को  एक  आरौप-पत्र  दायर  किया  गया

 प्रश्न  नहीं

 कोयला  धोवनशाला

 650.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदये  :  क्‍या  कोयला  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोल  इंडिया  ने  ताप  विद्युत  संयंत्र  तथा  सीमेंट

 इकाइयों  को  कोयले  की  आपूर्ति  के  लिए  पुरानी  कोयला  धोवनशालाओं

 के  स्थान  पर  नई  कोयला  धोवनशाला  स्थापित  करने  के  लिए  कोई

 कार्य-योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या

 इस  समय  कार्यरत  कोयला  धोवनशालाओं  की  अधिष्ठापित

 क्षमता  तथा  चालू  वर्ष  में  धोये  गये  कोयले  की  वास्तविक  मात्रा  सहित

 उनका  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  कोल  इंडिया  कोयले  की  राख  की  मात्रा  मापने

 के  लिए  आधुनिक  उपकरणों  का  उपयोग  करने  के  किसी  प्रस्ताव

 पर  वियार  कर  रही  है  ताकि  विशेष  ग्रेड  के  कोयले  की  आपूर्ति  के

 लिए  भुगतान  करने  में  राज्य  विद्युत  जोडों  के  साथ  विवाद  से  बचा

 जा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ताप  विद्युत  संयंत्रों  तथा  सीमेंट  इकाइयों  को  राख  की  कम

 मात्रा  वाले  कोयले  की  आपूर्ति  क ेलिए  कोल  इंडिया  द्वारा  क्या

 कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव
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 कोयला  मंत्रालय  के  श्य  मंत्री  अजित  :

 और  कोल  इंडिया  में  बर्तमान  में  विद्युत  संयंत्रों  तथा  सीमेंट

 यूनिटों  क ेलिए  अ-कोककर  कोयले  के  परिष्करण  हेतु  कोई  वाशरी
 परिचालित  नहीं  इसलिए  ऐसी  बाशरियों  को  बदलने  का  प्रश्न  ही  नहीं

 कोल  इंडिया  ने  तापीय  बिद्युत  संयंत्रों  तथा  सीमेंट
 संयंत्रों  को कोयले  की  आपूर्ति  क ेलिए  बनाओ  चलाओंਂ
 आधार  पर  में  2।  .20  मि.टन  प्रतिवर्ष  की  कुल  निवेशित  क्षमता
 के  लिए  चार  बाशरियों  को  स्थापित  करने  के  लिए  निबिदाएं  आमंत्रित
 की  दो  वाशरियां  एक  नार्द्न  कोलफील्ड्स  की  बीना  (4.5

 में  तथा  दूसरी  सेंट्रल  कोलफील्द्स  की  पीपरवार

 (6.50  जिनका  तापीय  विद्युत  संयंत्रों  को  धुले  कोयले

 की  आपूर्ति  के  लिए  निर्माण  किया  जा  रहा

 कोल  इंडिया  के  अंतर्गत  15  कोककर  कोयला

 जाशरियां  परिचालन  में  हैं  इस  संबंध  में  ब्यौरे  नीये  दिए  गए  हैं

 कंपनी  संयंत्रों  की  स्थापित  क्षमता  धुला  कच्चा

 कोयला

 प्रतिवर्ष॥श  94  से

 95)

 टन

 ()  9  12.55  7,292

 (४)  5  11.47  7.663

 (४2  1.20  0.615

 जोड़  :  15  25.22  15.575

 और  Ce).  2  स्वचालित  नमूना  तथा  कोटि  प्रबोधन

 प्रणाली  साउथ  ईसस्‍्टर्न  कोलफील्ड्स  में  प्रयोगात्मक  आधार  पर

 लगायी  गई  इनमें  से एक  को  चालू  कर  दिया  गया  है  तथा  दूसरे  को

 शीघ्र  ही  चालू  किया  जाना

 Ca)  कोयला  रख-रखाव  संयंत्र  तथा  फीडर  ब्रेकर्स  की  क्षमता

 में  वृद्धि  करने  के  अतिरिक्त  तापीय  चिद्युत  संयंत्रों  तथा  सीमेंट  संयंत्रों

 को  एक-समान  गुणवत्ता  तथा  कम  राख  तत्थ  के  कोयले  की  आपूर्ति

 के  लिए  कोल  इंडिया  का  बाशरियां  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव

 यदि  उपभोक्ता  धुलाई  प्रभार  का  भुगतान  करने  के  इच्छुक

 कनिष्ठ  हिन्दी  अनुवादक

 6st.  औ  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 '

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  संवर्ग  के कनिष्ठ

 हिन्दी  अनुवादकों  को  पदोन्नति  के  अवरोध  की  स्थिति  का  सामना  करना

 पड़  रहा
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 क्या  13-14  साल  की  नियमित  सेवा  के  बाद  भी  कनिष्ठ
 अनुकदकों  को  वरिष्ठ  हिन्दी  अनुवादकों  के  रूप  में  पदोन्नति  नहीं  दी

 गई

 वरिष्ठ  अनुवादकों  को  पदोन्नति  देने  के  संबंध  में  इस
 अवरोध  की  स्थिति  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये

 जा  रहे

 क्या  सरकार  का  वियार  इस  अवरोध  की  स्थिति  को  टूर
 करने  के  लिये  क्रमशः  कनिष्ठ  तथा  वरिष्ठ  अनुवादकों  को  50:50  के

 अनुपात  में  नियुक्त  करने  का

 (2)  यदि  तो  तत्संगंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से

 (70.  सरकार  ने  कनिष्ठ  अनुवादकों  के  लिए  पदोग्नति  के  अवसर  बढ़ाने
 के  लिए  कनिष्ठ  अनुवादकों  को  पहले  उपलब्ध  75  प्रतिशत  अवसरों

 के  स्थान  पर  100  प्रतिशत  करने  के  लिए  वरिष्ठ  हिन्दी  अनुवादकों  के

 पद  के  भर्ती  नियमों  में  5  1994  को  संशोधन  किया

 यरिष्ठ  अनुवादक  के  रूप  में  नियमित  आधार  पर  नियुक्त  अन्तिम

 कनिष्ठ  अनुवादक  वर्ष  1981  में  भर्ती  किया  गया  तदर्थ  आधार पर
 वरिष्ठ  अनुवादक  के  रूप  में  पदोन्‍नत  अन्तिम  कनिष्ठ  अनुवादक  वर्ष

 1986  की  भर्ती  का

 से  (ed.  प्रश्न  नहीं

 सिंचाई  फरियोजनाएं

 652.  श्री  दत्तात्रेथ  जंडारू  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आनज्श्र  प्रदेश  में  कुछ  सिंचाई  परियोजनाओं  पर

 अन्तराज्यीय  जल  वियाद  के  कारण  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इन  वियादों  के  समाधान  के  लिए  क्या
 कदम  उठाये  गये

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंसव्या
 :  आन्भ्र  प्रदेश  की  मात्र  एक  परियोजना  नामशः  तेलुगु

 गंगा  परियोजना  जल  के  उपयोग  संबंधी  अन्तर्राग्यीय  मुद्दों  क ेहल  न

 किए  जाने  के  कारण  स्वीकृति  हेतु  लंबित

 और  636.53  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर

 तेलुगु  गंगा  परियोजना  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  1983  में  प्राप्त

 हुई  इस  परियोजना  में  मद्रास  शहर  को  जल  आपूर्ति  के  लिए  कृष्णा
 जल  का  15  हजार  मिलियन  घन  फुट  जल  का  व्यपजर्तन  करने  तथा

 आनशभ्न  प्रदेश  में  मार्ग  में  पड़ने  जाले  क्षेत्र  की सिंचाई के  लिए  कृष्णा  का

 29  हजार  मिलियन घन  फुट  और  पेन्नार  का  20.2  हजार  मिलियन  घन

 फुट  जल  का  उपयोग  करने  की  परिकल्पना  की  गई  अंतिम  रूप
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 में  दी  गई  यह  परियोजना  सलाहकार  समिति  के  समक्ष  1988

 में  प्रस्तुत  की  गई  सलाहकार  समिति  ने  इस  पर  विचार  आस्थगित

 कर  दिया  था  क्योंकि  महाराष्ट्र  और  कनरटिक  राज्यों  ने  कृष्णा  जल

 विवाद  अधिकरण  द्वारा  आन्न्र  प्रदेश  को जल  के  आबंटन  के  अतिरिक्त

 कृष्णा  जल  के  29  हजार  मिलियन  घन  फुट  के  उपयोग  पर  आपत्ति  की

 कृष्णा  बेसिन  राज्यों  की  अंतरांज्यीय  बैठक  आयोजित  .

 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किए  गए  प्रयासों  को  मूर्तरूप  नहीं

 दिया  इन  राज्यों  ने  इस  मुद्दे  को  अपने  आप  सुलझाने  की

 जिम्मेदारी  ली

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  विद्यार्थियों  के

 लिये  मैट्रिक  के  याद  की  छात्रवृत्ति

 655.  औ  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के

 अंतर्गत  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  विद्यार्थियों  के

 लिये  मैट्रिक  बाद  की  छात्रवृत्ति  हेतु  आय  की  अधिकतम  सीमा  बढ़ाने
 का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  बिलंब  के  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  ले  लिया

 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंग्का  :

 से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को

 मैद्रिकात्तर  छात्रवृत्ति  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अधीन  आय

 सीमा  को  बढ़ाने  का  एक  प्रस्ताव  योजना  आयोग  के  साथ  विचार-थिमर्श

 करके  जविदाराधीन

 ख्ाड  इंजीनियरिंग  अथॉरिटी

 654.  और  चेतन  चौहान  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 CH)  क्या  सरकार  को  ब्राड  इंजीनियरिंग  अथॉरिटी  के  गठन  हेतु
 कोई  निवेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  ह

 और  प्रश्न  नहीं
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 तेल  की  खोज  संबंधी  योजना

 655.  श्री  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्या  पैट्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  नताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  देश  में  तेल  और  गैस  की  खोज

 लिए  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  निगम  लिमिटेड  तथा  आयल  इंडिया

 लिमिटेड  की  एक  व्यापक  संयुक्त  उद्यम  संयुक्त  निवेश  योजना  को

 मंजूरी  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  संयुक्त  उद्यम  में  विदेशी  भागीदार  खोजने
 के  लिए  शीघ्र  ही  अन्तर्राष्ट्रीय  निविदाएं  जारी  करने  का  भी  निर्णय  लिया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  संबंध  में

 निर्धारित  प्रस्तावित  शर्तें  क्या

 पैट्रोलिवम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  सरकार  ने  6500

 करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  1994-97  के  दौरान  क्रियान्यित

 होने  वाले  वर्धित  अन्बेषण  कार्यक्रम  को  अनुमोदित  कर  दिया  इस

 अन्वेषण  प्रयास  का  एक  भाग  राष्ट्रीय  तेल  कम्पनियों  एण्ड

 नेचुरल  गैस  कारपोरेशन  आयल  इंडिया  तथा  निजी  तेल

 कम्पनियों  के  बीच  बने  संयुक्त  उद्यमों  के  माध्यम  से  पूरा  होना  अपेक्षित

 आयल  एण्ड  नेचुरल  गैस  कारपोरेशन/आयल  इंडिया  लिमिटेड

 संयुक्त  उद्यमों  द्वारा  सरकार  के  साथ  हस्ताक्षर  होने  वाली  उत्पादन

 भागीदारी  संविदाओं  के  तहत  इन  संयुक्त  उद्यमों  में  25  प्रतिशत  एवं

 40  प्रतिशत  के  बीच  भागीदारी  हित

 कोयला  अमभिकों  को  बोनस

 656.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :

 ओऔ  हाराधन  राय  :

 क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  श्रमिकों/कर्मचारियों  को  चालू  वित्त  वर्ष  के

 लिए  वार्षिक  बोनस  का  भुगतान  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  इसका  किस  दर  पर

 भुगतान  किया

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 से  GD).  कोल  इंडिया  एक  गैर  प्रतियोगी  साव॑ंजनिक  क्षेत्र  का

 उपक्रम  होने  के  कारण  इसके  कर्मचारी  बोनस  अदायगी
 1965  के  अंतर्गत  बोनस  पाने  के  लिए  पात्र  नहीं  विगत  तीन

 वर्षों  के दौरान  के कर्मचारियों  को  उत्पादन/उत्पादकता  से
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 जुड़ा  बोनस/पुरस्कार  के  रूप  में  निम्न  दरों  पर  अनुग्रह  की  राशि  का

 भुगतान  निम्न  रूप  में  किया  गया  है  :--

 1991-92-  वार्षिक  मजदूरी  का  8.33  प्रतिशत  ऐसे  जिनकी
 प्रतिमाह  आय  से  अधिक  नहीं  उन्हें
 अधिकतम  2000/-  तक  की  राशि  तथा  315/-  की
 अतिरिक्त  राशि  की

 1992-93  -  3500/-  प्रतिमाह  तक  बेतन  प्राप्त  करने  वाले
 कर्मचारियों  के  मामले  में  अधिकतम  की  राशि
 तथा  अन्य  कर्मचारियों  के  मामले  में  1500/-
 की  अधिकतम  राशि  की  जोकि  उपस्थिति  के
 आधार  पर  यथा  अनुपात  पर

 1993-94-  प्रतिमाह  बेतन/मजदूरी  प्राप्त  करने  वाले

 कर्मचारियों  को  2350/-  तथा  अन्य  कर्मचारियों  के
 मामले  में  1540/-

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  भुगतान  अभी  देय  नहीं  हुआ

 उपभोक्ता  सेवाओं  का  विज्ञापन

 657.  श्री  रामपाल  सिंह  :

 श्रीमती  कृष्णेन्द्र  कौर  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  आकाशवाणी  ने  अपने  सभी  विज्ञापन  केन्द्रों  को

 उपभोक्ता  सेवाओं  के  संबंध  में  लघु  विज्ञापनों  का  प्रसारण  करने  की

 अनुमति  दी

 यदि  तो  इन  विज्ञापनों  के  प्रसारण  हेतु  निर्धारित  दरें

 क्या  और

 यह  सेवा  कब  तक  कार्य  करना  प्रारंभ  कर

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह

 :  से  आकाशवाणी  ने  हाल  ही  में  अपने  प्रमुख  विविध

 भारती  केन्द्रों  से  मार्गदर्शी  विज्ञापन  मार्गदर्शन  आरंभ

 किए  इन  विज्ञापनों  क ेलिए  ।5  शब्द  तक  के  संदेश  हेतु  100

 की  दर  से  राशि  वसूल  की  जाती

 कोयले  की  आवश्यकता

 658.  श्री  राम  टहल  चौधरी  :

 श्री  छेदी  पासवान  :

 क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  घरेलू  तथा  औद्योगिक  खपत  के  लिए  कोयले

 की  मासिक  आवश्यकता  कितनी

 गत  बारह  महीनों  के  दौरान  प्रत्येक  माह  में  राज्य  को

 जास्तव  में  कितना  कोयला  आवंटित  किया
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 क्या  केन्द्र  सरकार  का  बिहार  को  कोयले  का  आवंटन

 बढ़ाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 देश  में  कोयले  की  आवश्यकताओं  का  मूल्यांकन  उद्योग/क्षेत्र-बार
 किया  जाता  इनका  मूल्यांकन  राज्य-बार  नहीं  किया  जाता  कोल

 इंडिया  द्वारा  कोयले  की  आपूर्ति  सम्बद्ध  प्रयोजन

 प्राधिकारियों  द्वारा  जारी  प्रयोजनों  के  अनुसार  उपभोक्ताओं  द्वारा  प्रस्तुत
 किए  गए  कार्यक्रम  के  आधार  पर  की  जाती  विद्युत  तथा  सीमेंट

 उद्योग  के  लिए  आपूर्ति  इन  क्षेत्रों  क ेलिए  स्थायी  संयोजन  समिति  द्वारा
 स्थापित  अल्पाबधि  संयोजन  के  आधार  पर  की  जाती

 वर्ष  1994  के  दौरान  प्रत्येक  ।2  महीनों  के  दौरान  बिहार
 को  कोल  इंडिया  द्वारा  आपूर्ति  किए  गए  कोयले  का  कुल  परिमाण

 निम्नलिखित  था  :--

 Cooo  टन

 माह  परिमाण

 94  1706.0

 94  1788.9

 94  1930.9

 94  1777.9

 94  1720.4

 94  1612.1

 94  1271.3

 94  1246.7

 94  1223.3

 94  1375.3

 94  1445.4

 94  1604.2

 से  @).  कोयला  कंपनियों  को  सभी  उपभोक्‍ताओं  की  मांग

 को  पूरा  करने  जिसमें  बिहार  में  स्थित  उपभोक्‍ता  भी  शामिल

 पर्याप्त  मात्रा  में  कोयले  की  आपूर्ति  किए  जाने  का  सुनिश्थय  करने  हेतु
 निर्देश  दे  दिए  गए  किन्तु  कोयला/कोक  में  किसी  तरह  का  अतिरिक्त

 आवंटन  किए  जाने  संबंधी  अनुरोध  पर  प्रत्येक  मामले  में  गुणाबगृूण
 आधार  पर  विचार/जांच  की  जाती  वर्तमान  में  सॉफ्ट

 कोक।हार्ड  कोक  को  छोड़कर  बिहार  की  अ-कोककर  कोयले  की  संपूर्ण
 मांग  को  अधिकांशतः  पूरा  किए  जाने  की  स्थिति  में  इसके

 उदारीकृत  बिक्री  योजना  के  अंतर्गत  अनेक  कोलिरियों  से  कोयले  की

 आपूर्ति  किए  जाने  की  पेशकश  की  जा  रही  है  और  इस  योजना  के

 अंतर्गत  कोयले  की  आपूर्ति  बिना  किसी  संयोजन/प्रायोजन  की

 जाती  इस  योजना  के  अंतर्गत  थोक  तथा  छोटे  व्यापारियों  को  भी

 कोयले  की  आपूर्ति  की  जा  रही  जोकि  लघु  उपभोक्ताओं  की

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करते
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 साम्प्रदायिक  घटनाएं

 659.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :

 जऔीमती  गिरिजा  देवी  :

 श्री  राम  विलास  पासवान  :

 श्री  येल्लैया  नंदी  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1993  की  तुलना  में  1994  के  दौरान  कितनी  साम्प्रदायिक

 घटनाएं

 1994  के  दौरान  किन-किन  राज्यों  में  साम्प्रदायिक  हिंसा

 घटनाएं

 1994  में  इन  घटनाओं  में  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  और

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  सम्पत्ति  की  कितनी  क्षति  और

 देश  में  साम्प्रदायिक  हिंसा  को  रोकने  में  केन्द्रीय  सरकार  की

 क्या  भूमिका

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से

 चूंकि  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  की  द्वितीय  राज्य  सूची  के

 अंतर्गत  लोक  व्यवस्था  राज्य  का  विषय  इसलिए  केन्द्रीय  सरकार

 साम्प्रदायिक  दंगों।घटनाओं  संबंधी  सूचना  नहीं  रखती  राज्य

 सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  प्रस्तुत  सूचना  के  अनुसार  वर्ष

 1993  के  2292  साम्प्रदायिक  घटनाएं/दंगे  जहां  तक  1994

 का  सवाल  जम्मू  व  मिजोरम  तथा

 पश्चिम  बंगाल  को  छोड़कर  सभी  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों

 द्वारा  सूचना  उपलब्ध  कराई  गई  वर्ष  1994  के  दौरान  आंध्ष

 मध्य  महाराष्ट्र  तथा  तमिलनादु  में  साम्प्रदायिक

 घटनाओं/दंगों  की  130  घटनाएं  दर्ज  की  गई  23  व्यक्ति  मारे  गए

 अनुमानतः  52  लाख  रुपए  की  सम्पत्ति  की  हानि  हुई

 केन्द्रीय  सरकार  साम्प्रदायिक  सौहार्द  को  बढ़ावा  देने
 तथा  साम्प्रदायिक  हिंसा  न  होने  देने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को

 दिशा-निर्देश  जारी  किए  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  को

 आसूचना/सूचना  के  आदान-प्रदान  तथा  अर्ध-सैनिक  बलों  की  तैनाती
 सहित  सभी  सम्भव  सहायता  प्रदान  करती

 रा  पैट्रोलियम  कोक  के  मूल्य

 660.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 श्री  लक्ष्मी  नारायण  पांडेथ  :

 क्या  पैड्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बरौनी  तथा  गुवाहाटी  तेल  शोधक  कारखाओं  में  रॉ
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 पैट्रोलियम  कोक  के  मुल्यों  में  विद्यमान  समानता  के  स्थान  पर  इसके
 अलग  मूल्य  तय  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  इसके  क्‍या

 कारण

 क्या  दोहरी  मूल्य  नीति  लागू  किए  जाने  के  कारण  बरौनी

 तेल  शोधक  कारखाने  में  रॉ  पैट्रोलियम  कोक  का  भारी  भंडार  जमा  हो

 गया

 यदि  तो  इससे  कैलसिड  पैट्रोलियम  कोक  का  उत्पादन

 करने  वाले  एस  एस  आईं  एककों  के  अस्तित्थ  पर  क्या  प्रभाव

 और

 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं

 अथवा  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  2

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  पैट्रोलियम
 कोक  पी  एक  मुक्त  व्यापार  उत्पाद  है  तथा  इसका

 उत्पादन/विपणन  करने  वाली  कंपनियों  को  उत्पाद  बाजार  निर्धारित

 मूल्य  पर  अनुमति  दी  गई

 गैस  का  आवंटन

 661.  श्री  राम  सिंह  कस्यां  :  क्‍या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  राजस्थान  सरकार  की  ओर  से

 राज्य  में  प्राकृतक  गैस  के  आबंटन  हेतु  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  विद्युत  क्षेत्र

 तथा  औद्योगिक  इकाइयों  के  लिए  अतिरिक्त  आवंटन  हेतु  अनुरोध
 प्राप्त  हुए  उपलब्ध  होने  हेतु  अनुमानित  समृची  गैस  का  आवंटन

 कर  दिया  गया  है  तथा  अतिरिक्त  आबंटन  पर  विचार  करना  व्यवहार्य

 नहीं

 स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन

 662.  श्री  राजेश  कुमार  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  के  कुछ  व्यक्तियों  को  जिन्होंने  प्रासंगिक

 रिका्डों  के  आधार  पर  सेवा  प्रमाण-पत्र  स ेसमर्थित  नौकरी  चले  जाने
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 के  बारे  में  दस्तावेजों  के  साथ  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  हेतु  आवेदन  किया
 अभी  तक  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  नहीं  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 और  प्रश्न  नहीं

 लम्बित  परियोजनाएं

 663.  सावित्री  लक्ष्मणन  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम

 कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  की  कौन-कौन  सी  परियोजनाएं  योजना  आयोग  की

 स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पड़ी

 ..  क्या  इन  परियोजनाओं  को  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान

 स्वीकृति  दी  और

 GQ)  यदि  तो  ऐसी  कौन-कौन  सी  परियोजनाएं  हैं  जिन्हें

 चालू  योजना  के  दौरान  शुरू  कर  दिया

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 मिरिधर  :  से  केरल  की  कोई  भी  परियोजना

 योजना  आयोग  में  निबेश  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  नहीं

 नई  योजनाएं

 664.  श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :  क्या  योजना  और

 कार्यक्रम  कार्यानअयन  मंत्री  यह  यताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  का  निकट  भविष्य  में  विशेष  श्रेणी

 के  लोगों  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिये  योजनाएं  शुरू  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  योजना  आयोग  का  विचार  वार्षिक  योजना  का

 पुनरीक्षण  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 गिरिधर  :  से  सभी  पिछली  तीन  वार्षिक

 योजनाएं  (1992-93  से  1994-95)  तैयार  कर  ली  गई  हैं  और
 योजना

 प्रक्रिया  के  पुनराभिमुखीकरण  और  सुधार  की  आवश्यकता  के
 संदर्भ  में
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 योजना  दस्तावेज  1992-97  में  दिए  गए  बल  के  अनुसार  क्रियान्वित  की
 जा  रही  तदनुसार  इन  वार्षिक  योजनाओं  को  अन्तिम  रूप  देते  समय
 उन  कार्यक्रमों/स्कीर्मों  पर  जोर  देने  में  पर्याप्त  साजधानी  बरती  गई
 जो  जनता  के  विभिन्‍न  यर्गों  के  विशेष  रूप  से  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति/अन्य  पिछड़ी  ग्रामीण  और  शहरी  गरीबों
 और  समाज  के  अन्य  असुरक्षित  बर्गों  को  शामिल  करते  हुए  लाभ

 पहुंचाने  सहित  सामाजिक  क्षेत्र  को  लाभान्वित

 कमजोर  तबकों  के  लिये  नई  योजनाएं

 665.  श्री  हरिन  पाठक  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  देश  में  अनुसूचित

 अनुसूचित
 विधवाओं  और  समाज  के  अन्य  कमजोर  तबकों  के  कल्याण  फे  लिये

 कोई  नई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 समाज  के  सभी  कमजोर  तबकों  को  सामाजिक  न्याय

 दिलाने  और  उनकी  शैक्षिक  और  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार
 लाने  की  दिशा  में  सरकार  द्वारा  क्या  ठोस  कदम  उठाए  जाने  हैं  2

 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंग्का  :

 और  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 केन्द्र  सरकार  के  अधीन  सेवाओं  और  पदों  में  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य  पिछड़े  बर्गों  को  आरक्षण

 प्रदान  करने  के  कल्याण  मंत्रालय  समाज  के  कमजोर  वग्गों  की

 कल्याण  तथा  सामाजिक-आर्थिक  विकास  के  लिए  कई

 योजनाओं/कार्यक्रमों  को  कार्यान्वत  कर  रहा  इन  महत्वपूर्ण
 योजनाओं/कार्यक्रमों  मे ंनागरिक  अधिकार  संरक्षण  1955,

 अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति

 1989,  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  घिशेष  संघटक

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आदिवासी  उप  विशेष  संघटक

 योजना  और  आदिवासी  उपयोजना  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  लड़कों  के  लिए

 अस्थवच्छ  व्यवसायों  में  लगे  लोगों  के  बच्चों  के  लिए  मैट्रिकोत्तर
 आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंव्यावसायिक  आश्रम

 आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंअनुसूचित  जनजाति  लड़कियों  के  लिए  कम  साक्षर

 पाकेटों  में  शैक्षिक  अनुसूचित  अनुसूचित
 अन्य  पिछड़े  वर्गों  और  अल्पसंख्यको ंके  आर्थिक  विकास  के  लिए  वित्त

 एवं  विकास  निगर्मों  के  कार्यान्‍्जयन  शामिल
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 विवरण

 अनुसूचित  अनुसूचित  अन्य  पिछड़े  विकलांगों  व  अन्यों  के  कल्याण  के  लिए
 तैयार  की  गई  नई  योजनाओं  के  ब्वौरे

 योजना  का  नाम  संक्षिप्त  विवरण

 ।.  आर्थिक  मानदंड  पर  आधारित  कमजोर  बगों  यह  योजना  कमजोर  वर्गों  के  उन  उम्मीदवारों  को  विभिन्‍न  प्रतियोगी  व  प्रवेश

 के  लिए  परीक्षापूर्ण  परीक्षाओं  में  समान  आधार  पर  प्रतियोगिता  करने  में  समर्थ  बनाने  के  लिए
 अभिप्रेत  है  जिनकी  वार्षिक  आय  24,000/-  रुपये  से  अधिक  नहीं

 2.  राष्ट्रीय  अल्पसंख्यक  विकास  और  वित्त  निगम  इस  निगम  की  स्थापना  अल्पसंख्यकों  में  पिछड़े  बर्गों  क ेलाभ  के  लिए  आर्थिक

 और  विकासात्मक  कार्यकलार्पों  को  बढ़ावा  देने  हेतु  की  गई  इसमें  प्राथमिकता

 व्यावसायिक  समूहों  और  महिलाओं  को  दी  यह  नियम  अल्पसंख्यकों  को

 स्थ-रोजगार  तथा  अन्य  उद्यमों  की  स्थापना  के  लिए  रियायती  वित्तीय  सहायता

 देता  है  तथा  उत्पादन  एककों  के  उचित  व  प्रभावी  प्रबन्धन  के  लिए  उनके

 तकनीकी  व  उद्यमी  कौशलों  को  बढ़ाने  में  भी  सहायता  प्रदान  करता

 3.  राष्ट्रीय  पिछड़ा  वर्ग  वित्त  एवं  विकास  निगम  इस  निगम  की  स्थापना  पिछड़े  बर्गों  क ेलाभ  के  लिए  आर्थिक  और  विकासात्मक

 कार्यकलापों  को  बढ़ावा  देने  और  उनके  तकनीकी  व  उद्यमी  कौशलों  के  विकास

 में  सहायता  देने  के लिए  की  गई

 4...  राज्य  आदिवासी  ब्रिकास  निगम  को  सहायता  अनुदान  इसका  उद्देश्य  पारिश्रमिक  मूल्य  सुनिश्चित  करना  और  आदिवासी

 लघु  बन  उत्पादों  को  विपणन  प्रदान  करना  है  और  आदिवासियों  को

 निजी  व्यापारियों  के  शोषण  से  सुरक्षा  प्रदान  करना

 5.  आदिवासी  क्षोत्रों  में  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  इस  योजना  का  उद्देश्य  आदिषासी  युवकों  को  अपनी  पसन्द  के  तीन  अलग  ट्रेडों
 जो  प्रत्येक  चार  मास  के  होंगे  प्रशिक्षण  प्रदान  करना  और  व्यावहारिक  अनुभव

 द्वारा  कौशल  सीखने  के  लिए  मास्टर  शिल्पियों  के  साथ  उन्‍हें  सम्बद्ध  करना

 6.  आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंमहिला  साक्षरता  के  विकास  इस  योजना  में  उन  48  आदिवासी  बहुल  जिलों  में  जहां  आदिवासी  महिला

 हेतु  कम  साक्षर  पाकेटों  में  शैक्षिक  परिसर  साक्षरता  2  प्रतिशत  से  कम  आदिवासी  लड़कियों  को  कक्षा  5  तक
 ट  व्यावसायिक  शिक्षा  के  प्राथधान  सहित  प्रदान  करने  के  लिए  आवासीय  शैक्षिक

 परिसरों  की  व्यवस्था

 7.  विकलांग  बच्चों  के  विशेष  स्कूलों  के  लिए  इस  योजना  में  बिकलांगता  के  चार  क्षेत्रों  अर्थात  वाणी  और

 स्वैच्छिक  संगठनों  को  सहायता  की  योजना  दृष्टि  तथा  मानसिक  मंदता  के  क्षेत्र  में  विशेष  स्कूलों  की  स्थापना  और  उनके

 उन्नयन  के  लिए  व्यय  के  90  प्रतिशत  गैर  सरकारी  संगठनों  को  सहायता

 की  व्यवस्था

 8...  बेसहारा  बच्चों  का कल्याण  इस  योजना  में  उन  बच्चों  जो  सड़कों  पर  या  फुटपाथों  पर  अपने  परियार  या

 उसके  बिना  रहते  सुरक्षा  और  विकास  के  लिए  समेकित  समुदाय
 आधारित  गैर  संस्थागत  मूल  सेवाएं  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  यह  योजना

 स्वैच्छिक  संगठनों  को  सहायता  अनुदान  देकर  उनके  माध्यम  से  कार्यान्वित  की

 जा  रही

 9.  भिक्षावृत्ति  निवारण  इस  योजना  में  भिक्षुओं  के  पुनर्वास  में  सहायता  देने  क ेलिए  आधुनिक  तरीके  से

 तकनीकी  शिक्षा  और  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  देने  हेतु  कार्य  केन्द्रों  के  स्थापना  की

 व्यवस्था  ह

 10.  बयोवृद्धों  का  कल्याण  इस  योजना  में  दिबा  देखभाल  वृद्धावस्था  सचल  चिकित्सा  कार्यक्रम

 आदि  के  माध्यम  से  सेवाएं  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  है  और  यह  स्वैच्छिक

 एजेंसियों  के  माध्यम  से  कार्यान्क्‍त  की  जा  रही
 आअ  ड,सस  न  ढो।ोजलडडअइ  अ  अ  8

 तनमन
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 रसोई  गैस  के  नकली  सिलेंडर

 666.  श्री  लाल  बाबू  राय  :

 श्री  छेदी  पासवान  :

 जी  राम  कृपाल  यादव  :

 क्या  पैद्रोलियंम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  रसोई  गैस  के  नकली  सिलेंडरों  को  बड़ी
 संख्या  में  उपयोग  में  लाया  जा  रहा

 यदि  तो  गत  वर्ष  जब्त  किए  गए  रसोई  गैस  के  नकली

 सिलेंडरों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए/उठाए
 जाने

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  बिहार  राज्य  में  नकली  एल  पी

 जी  सिलेंडर  के  किसी  मामले  का  पता  नहीं  लगा

 वर्ष  1994  के  दौरान  1994)  भरण

 संयंत्रों  का  पता  लगाए  गए  नकली  सिलेंडरों  का  राज्यवार  «ब्यौरा

 निम्नवत  है  :-

 राज्य  नकली  सिलेंडरों  की  संख्या

 1...  आभ्श्र  प्रदेश  399

 2...  गुजरात  622

 3.  हरियाणा  629

 4...  जम्मू  और  कश्मीर  84

 5.  कनटिक  14

 6...  केरल  3

 7...  मध्य  प्रदेश  17

 महाराष्ट्र  984

 9...  उड़ीसा  6

 10.  पंजाब  1457

 11...  राजस्थान  355

 12.  तमिलनाडु  52

 13.  उत्तर  प्रदेश  1283

 14...  पश्चिमी  बंगाल  19

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 15.  दिल्‍ली  177
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 डिस्ट्रीब्यूटररों  और  परियहनकर्त्ताओं  आदि  के  पास  नकली
 सिलेंडरों  के  परिचालन  का  पता  लगाने  के  एल  पी  जी  घिपणन
 कम्पनियों  के  फील्ड  स्टाफ  द्वारा  निरीक्षण  किए  जाते  जांच

 करने  पर  नकली  सिलेंडरों  का  पता  ज्यादातर  भरण  संयंत्रों  पर  लगता

 जहां  इन्हें  कूचल  दिया  जाता  है  और  नष्ट  कर  दिया  जाता  जब

 परिवहनकर्त्ताओं  और  डिस्ट्रीन्यूटरों  के  कब्जे  में  नकली  सिलेंडर  पाए
 जाते  हैं  और  ये  इसे  बेचते  और  करते  पाए  जाते  तो  उन्हें
 चेतावनी  जारी  की  जाती  है  और  उनसे  प्रति  नकली

 सिलेंडर  की  दर  से  दंड  की  वूसली  की  जाती

 कोयले  की  ख़ोज

 667.  श्री  शंकरसिंह  जाधेला  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  राज्य  में  कोयले  की  खोज  के

 संबंध  में  कुछ  प्रस्ताब  प्रस्तुत  किये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उस  पर  क्या

 कार्यवाही  की  गई

 यदि  तो  क्‍या  कोयले  की  खोज  के  लिए  आठवीं

 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  किसी  क्षेत्र  पर  विधार  किया  गय

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 से  गुजरात  सरकार  ने  गुजरात  राज्य  में  कोयले  का

 अन्वेषण  किए  जाने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं  किया

 आरत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  द्वारा  अर्जित  लाभ

 668.  रीता  वर्मा  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  ने  1993-94  के  टौरान

 कितना  लाभ  अर्जित

 कोल  इंडिया  बोर्ड  ने  भारत  कोकिंग  कोल  से

 संबंधित  लेखों  को  किस  तिथि  को  मंजूरी

 क्‍या  1993-94  के  लिए  भारत  कोकिंग  कोल  से

 संबंधित  लेखों  को  कोल  इंडिया  बोर्ड  में  दोबारा  मंजूरी  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 वर्ष  1993-94  के  दौरान  भारत  कोकिंग  कोल
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 द्वारा  कमाए  गए  लाभ  के  संबंध  में  सूचना  नीचे  दी  गईं  है  :-

 कोयला  कीमत  विनियमन  लेखे

 से  अंशदान  363.63  करोड़

 घटाएं  :  वर्ष  1993-94  का  घाटा  (-)  334.64  करोड़

 वर्ष  1993-94  के  लिए  जिसमें

 का  अंशदान  हिसाब  में  लिया  गया  किन्तु  पूर्वबर्ती
 अवधि  के  समायोजनों  से  पूर्ब  28.99  करोड़

 घाटाएं  -  पूर्वजर्ती  अवधि  के  समायोजन  (-)  7.43  करोड़

 निवल  लाभ  :  21.56  करोड़

 कोल  इंडिया  का  निदेशक  बोर्ड

 ह

 अपनी  सहायक

 कंपनियों  के  लेखों  की  स्वीकृति  नहीं  करता  जिसमें

 भी  शामिल

 और  प्रश्न  के  भाग  में  दिए  गए  उत्तर  को  दृष्टिगत
 करते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 कोयला  प्रौद्योगिकियों  का  विस्तार  और  सुधार

 669.  श्री  अंकुशराव  टोपे  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कोयला  प्रौद्योगिकियों  के  विस्तार  और

 सुधार  की  दिशा  में  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  और  परिणाम  क्‍या

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 और  कोयला  क्षेत्र  मे ंकोयले  की  प्रौद्योगिकी  में  सुधार

 युक्तिसंगत  तथा  वैज्ञानिक  रूप  में  अन्वेषण  तथा  कोयले  के
 भंडारों  का  दोहन  परिष्करण  तथा  उपयोगिता  आदि  में  सुधार  किए
 जाने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  गए  ये  उपाय  एक  निरन्तर  प्रक्रिया

 के  रूप  में  उठाए  जा  रहे  हैं  और  इन्हें  कार्याचालन

 कोयले  की  आदि  के  संबंध  में  सुधार  लाए  जाने  के

 लिए  प्रयोग  में  लाया  जा  रहा  इन  उपायों  के  परिणामस्वरूप  देश  में

 कोयले  के  उत्पादन  में  बर्ष  1993-94  के  वर्तमान  246.04  टन  के
 स्तर  से  आठवीं  योजना  के  अंतिम  वर्ष  तक  लगभग  300  टन  तक
 को  वृद्धि  हो  जाने  की  संभावना

 गरीबी  रेस्था  के  नीये  रहने  वाले  लोग

 670.  श्री  खेलन  राम  जांगड़े  :

 श्री  छेदी  पासवान  :

 श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :

 क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह
 बलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंगरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले
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 लोगों  की  राज्यवार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  संख्या  कितनी

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  गरीबी  रेखा
 से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  की  राज्यवार  तथा  संघ  राज्यवार  संख्या  कितनी

 गत  तीन  वर्षों  के  टौरान  इन  लोगों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर

 लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  प्रयास  किये  गये

 इसके  परिणामस्वरूप  राज्यवार  तथा  संघराज्य  क्षेत्रजार

 कितने  लोगों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  लाया  और

 @)  चालू  वर्ष  के  दौरान  लागू  की  जाने  बाली  गरीबी  उन्मूलन
 योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 योजना  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 गिरिधर  :  वर्ष  1987-88  के  लिए  ग्रामीण  और

 शहरी  क्षेत्रों  में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  व्यक्तियों  की  राज्य/संघ  राज्य

 क्षेत्रवार  संख्या  प्रतिशतता  का  अनुमान  संलग्न  दिया

 गया

 वर्ष  1983-84  में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  की  राज्य/संघ  राज्य

 क्षेत्रवार  प्रतिशतता  का  अनुमान  संलग्न  में  दिया  गया

 गरीब  व्यक्तियों  कौ  जीवन  दशा  में  सुधार  क ेलिए  अनेक

 कार्यक्रम  क्रियान्बित  किए  जा  रहे  इसमें  आय  बढ़ाने  वाले  और

 रोजगार  सृजन  वाले  कार्यक्रम  शामिल  हैं  जैसे  कि  एकीकृत  ग्रामीण

 बिकास  कार्यक्रम  आर  डी  जवाहर  रोजगार  योजना

 नेहरू  रोजगार  योजना  और  प्रधान  मंत्री

 रोजगार  योजना  इन  कार्यक्रमों  में  अनुसूचित

 जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लाभों  को  विशिष्ट  रूप  से  चिन्हित

 किया  गया  इसके  अलाबा  अनुसूचित  जातियों  के

 लिए  विशेष  घटक  योजना  और  जनजाति  उप  योजना

 क्रियान्वित  की  जा  रही  है  जिसका  उद्देश्य  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  परिवारों  को  एक  मुश्त  लाभ  उपलब्ध  कराना  है

 ताकि  वे  अपनी  विशिष्ट  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने/।अपनी  आय

 बढ़ाने  और  जीवन  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  में  समर्थ  हो

 वर्ष  1983-84  और  1987-88  के  लिए  गरीबी  रेखा  से

 नीचे  के  व्यक्तियों  की  संख्या  के  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  अनुमान
 क्रमशः  और  में  दिए  गए  ये  अंतिम  वर्ष  है

 जिनके  लिए  अनुमान  उपलब्ध

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर  डी

 स्व  रोजगार  के  लिए  ग्रामीण  युवाओं  का  प्रशिक्षण  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में महिलाओं  और  बच्चों  का  विकास  जवाहर

 रोजगार  योजना  रोजगार  आश्वासन  स्कीम  ए

 सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  और  मरुस्थल  बिकास  कार्यक्रम

 जारी  रखे  जा  रहे
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 राज्यों  में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  व्यक्तियों  की  संख्या  तथा
 प्रतिशतता  1987-88  आयोग

 ee

 |  राज्य
 ____  ग्रामीण  संयुक्त

 प्रति  प्रति
 लाख  शतता  लाख  शतता  लाख  शतला

 ।.  आभश्च  प्रदेश  153.1  33.8  42.6  26.1...  195.7  31.7

 2.  असम  50.4  24.5  2.5  9.4  92.9  22.0

 3...  बिहार  3003.3  42.7  36.1  30.0  336.4  40.8

 4...  गुजरात  56.2  21.2  17.1  12.9  73.3  18.4

 5.  हरियाणा  "13.5  11.7  4.7  11.7  18.2  11.6

 6.  हिमाचल  प्रदेश  4.4  9.7  0.1  2.4  4.5  9.2

 7.  जम्मू व  कश्मीर  8.4  15.5  1.4  8.4  9.8  13.9

 8.  कनटिक  102.8  35.9  33.7  24.2  136.5  32.1

 9...  केरल  37.4  16.4  11.6  19.3  49.0  17.0

 10.  मध्य  प्रदेश  194.0  41.5  30.9  21.3  224.9  36.7

 महाराष्ट्र  166.9  36.7  47.2  17.0  214.1  29.2

 12.  उड़ीसा  124.2  48.3  10.9  24.1  135.1  44.7

 13.  पंजाब  9.6  7.2  4.3  7.2  13.9  7.2

 14.  राजस्थान  80.5  26.0  19.0  19.4  99.5  24.4

 15.  तमिलनाडु  138.4  39.5  38.5  20.5  176.9  32.8

 16.  उत्तर  प्रदेश  373.1  37.2  75.2  27.2  448.3  35.1

 17...  पश्चिम  बंगाल  137.2  30.3  36.3  20.7  173.5  27.6

 18...  लघु  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  9.3  11.8  4.9  4.7  14.2  7.7

 अखिल  भारत  1959.7  33.4  417.0  20.1 खिल  39.4...  47...  20...  2373  29.9

 टिप्पणी  :  (1)  उपरोक्त  अनुमान  गरीबी  रेखा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  1973-74  की  कौमतों  पर  49.09  जो  प्रति  व्यक्ति  2400  कैलोरी  और  शहरी  क्षेत्रों  में  56.

 64  जो  प्रति  व्यक्ति  2100  कैलोरी  के  अनुरूप  का  प्रयोग  करते  हुए  निकाली  गईं

 (2)  1987-88  के  लिए  गरीबी  रेखा  को  अद्यतन  करने  के  लिए  सी  एस  ओ  प्राइजेट  उपभोक्‍ता  डिफ्लेटर  प्रयोग  किए  गए

 केंद्रीय  सांखियकी  संगठन  द्वारा  अपने  राष्ट्रीय  लेखा  सांख्यिकी  में  अनुमानित  और  एनएसएसओ  से  लिए  गए  कुल  अखिल  भारतीय  प्राइवेट  उपभोक्‍ता (3)

 व्यय  में  अंतर  को  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  आनुपातिक  रूप  से  समायोजित  किया  गया

 गरीबी  रेखा  से  नीचे  व्यक्तियों  की  संख्या  एक  1988  की  जनसंख्या  से  संबंधित

 यह  गणना  घरेलू  खपत  व्यथ  पर  राष्ट्रीय  प्रंतिदर्श  सर्वेक्षण  डाटा  के  43  वें  दौर  की  मसौंदा  रिपोर्ट  पर  आधारित  372  उपभोक्ता

 पर  चतुर्थ  पंचवार्षिक  सर्वेक्षण  पर  रिपोर्ट  एन  एस  एस  1990)।

 7
 (4

 (5)

 ््ा
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 विवरण-ा

 गरौजी  रेखा  से  नीचे  व्यक्तियों  की  संख्या  1983-84

 राज्य  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति

 ग्रामीण  शहरी  ग्रामीण  शहरी

 आन्ध्र  प्रदेश  51.0  43.3  48.4  43.3

 असम  21.9  42.8  25.5  20.2

 बिहार  १  9।  52.2  64.9  39.8

 गुनरात  39.9  19.3  52.1  56.6

 हरियाणा  27.9  40.1  0  39.3

 हिमाचल  प्रदेश  23.5  11.7  7.5  11.5

 जम्मू  व  कश्मीर  32.9  27.5  0  0

 कनटिक  54.1  36.6  59.9  45.2

 केरल  43.9  42.2  36.1  51.7

 मध्य  प्रदेश  59.3  45.8  67.1  34.0

 महाराष्ट्र  55.9  44.8  58.7  AV

 उड़ीसा  54.9  40.3  68.9  52.8

 पंजाब  21.8  33.0  15.4  47.1

 राजस्थान  44.9  33.7  63.7  48.1

 तमिलनाडू  59.4  54.5  50.9  51.1

 उत्तर  प्रदेश  57.3  46.3  45.8  24.3

 पश्चिम  बंगाल  52.0  41.3  58.6  *
 33.1

 अखिल  भारतीय॑  53.1  40.4  58.4  39.9

 विवरण-ता

 राज्यों  में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  व्यक्तियों  की  संख्या  तथा  प्रतिशतता  1983-84

 तौर  पर  जारी  किए  गए

 राज्य  ना  ग्रामीण

 पु

 __ _ संयुक्त
 प्रति  प्रति  प्रति

 लाख  शतता  लाख  शतता  लाख  शतता

 ०  2  3  4  5  56  7

 1...  आशभ्श्र  प्रदेश  164.4  38.7  40.7  29.5  205.1  36.4

 2.  असम  44.9  23.8  4.9  21.6  49.8  23.5

 3...  बिहार  329.4  51.4  36.1  37.0  365.5  49.5

 4...  गुजरात  67.7  27.6  19.9  17.3  87.6  24.3

 5.  हरियाणा  16.2  15.2  5.5  16.9  21.7  15.6

 6.  हिमायल  प्रदेश  5.8  14.0  0.3  8.0  6.1  13.5

 7.  जम्मू व  कश्मीर  8.1  16.4  2.2  15.8  10.3  16.3
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 8.  कनटिक  2  37.5  34.7  29.2  6  35.0
 9...  केरल  55.9  37.5  34.7  29.2  7.5  35.0

 9  मध्य  प्रदेश  55.9  50.3  36.9  30.1  254.9  46.2

 10.  महाराष्ट्र  218.0  50.3  55.9  23.3  232.0  34.9

 11.  मणिपुर  176.1  41.5  0.6  23.3  232.0  34.9

 12.  मेघालय  3.9  37.7  0.6  4.0  4.0  28.0

 13,  उड़ीसा  3.9  44.8  0.1  29.3  4.0  42.8

 14.  पंजाब  107.7  44.8  10.4  29.3  24.4  42.8

 15.  राजस्थान  13.7
 :

 36.6  10.7  21.0.  24.4  34.3

 16.  तमिलनाडु  105.0  “36.6  52.6  ३0.9  200.2  39.6

 17,  त्रिपुरा  4.6  23.5  0.5  30.9  200.2  23.0

 18.  उत्तर  प्रदेश  440.0  46.5  90.6  40.3  530.6  45.3

 20...  पश्चिम  बंगाल  440.0  43.8  90.6  26.5  530.6  39.2

 20...  नागालैंड  और  183.9  47.4  41.2  26.5  32.3  39.2
 सभी  संघ  राज्य  क्षोत्र

 अखिल  भारत  225.0...  40.4  495.0  17.7  32.3  37.4

 टिप्पणियां  संघ  उपरोक्त  अनुमान  ग्रामीण  क्षोत्रों  में  की  कीमतों  पर  प्रति  माह  पर  गरीबी  रेखा  और  शहरी  क्षेत्रों  क ेलिए  की  प्रति
 व्यक्ति  प्रति  माह  जो  क्षेत्रों  के  लिए  क्रमशः  49.  और  56.6  के  अनुरूप  का  प्रयोग  करते  हुए  लगाए  गए

 (2)  गरीबी  रेखा  से  नीचे  व्यक्तियों  की  संख्या  |  के  जनसंख्या  से  संबंधित

 केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  की  तैनाती

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शांत  क्षेत्रों  की  तुलना  में  गड़नड़ी  वाले  क्षेत्रों  में

 केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  की  बटालियनों  की  तैनाती  पर  समुचित
 ध्यान  नहीं  दिया  गया

 क्या  शांत  और  गड़बड़ी  बाले  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  रिजर्व

 पुलिस  की  समुचित  तैनाती  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से

 केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  की  कानून  और  व्यवस्था

 से  सम्बन्धित  ड्यूटी  में  राज्य  सरकारों  की  सहायता  के  उनके

 अनुरोध  पर  तैनात  की  जाती  इसके  नाद  होने  वाले  अवस्थिति

 बितरंण  के  अंतर्गत  डी  इन  बटालियनों  का  अशांत  और  अन्य  क्षेत्रों  के

 बीच  रोटेशन  सुनिश्चित  किया  जाता
 ह

 सिंचाई  सुविधाएं

 672.  अमृतलाल  कालिदास  पटेल  :  क्या  जल  संसाधन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 लगाए

 के  दौरान  केन्द्र  सरकार  द्वारा  गुजरात  सरकार  को

 सिंचाई  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिये  कुल  कितनी  राशि  निर्धारित  की

 गई

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  सहायता  प्राप्त  सिंचाई  योजनाओं  का

 ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  यालू  की  जाने  वाली  सिंचाई  योजनाओं

 का  क्या  ब्यौरा

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या
 :  से  चूंकि  सिंचाई  राज्यों  का  जिध्रय  है  इसलिए

 सिंचाई  परियोजनाओं  की  आयोजना  जिस्त  पोषण  और  क्रियान्वयन

 करना  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्थ  राज्य  को
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 ड+न्द्रीय  सहायता  एकमुश्त  ऋणों  और  एकमुश्त  अनुदानों  के  रूप  में

 प्रदान  की  जाती  है  जो  किसी  बैयक्तिक  परियोजना  अथवा  विकास  के

 क्षेत्र  से  जुड़ी  नहीं  होती  योजना  आयोग  ने  गुजरात  की  वार्षिक

 योजना  1994-95  में  सिंचाई  और  बाढ़  निर्यत्रण  के लिए  597.65  करोड़

 रुपए  का  परिव्यय  अनुमोदित  किया

 विश्व  बैंक  सहायता  से  सरदार  सरोवर  परियोजना  के  अलग  हो

 जाने  पर  इस  परियोजना  को  पूरी  करने  के  लिए  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  हेतु

 550  करोड़  रुपए  की  राशि  अनुमोदित  की  गई

 दूरदर्शन  और  आकाशवाणी  सूरत

 673.  श्री  काशीराम  राणा  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  सूरत  रेडियो  स्टेशन  और  दूरदर्शन  केन्द्र

 को  सुसज्जित  स्टूडियो  बनाने  हेतु  कोई  प्रस्ताव/अभ्याबेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  .
 :

 प्रसारण  और  पर्यटन  गुजरात  सरकार  से

 सूरत  में  पूर्ण  सुसज्जित  रेडियो  केन्द्र  उपलब्ध  करवाने  हेतु

 अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 GD  यद्यपि  सूरत  में  स्थित  रेडियो  केन्द्र  पहले  से  ही  एक  पूर्ण

 सुसज्जित  रेडियो  केन्द्र  फिर  संसाधनों  और  आधारभूत

 सुविधाओं  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  सूरत  में  स्थित  अल्प

 शक्ति  ट्रांसपीटर  को  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटर  में  उन्‍नयन  करने  की

 परिकल्पना  सूरत  में  स्टूडियो  सुविधा  स्थापित  करने

 का  वर्तमान  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 पीलीभीत  में  हत्याएं

 674.  भीमती  सरोज  टूये  :

 यादव  :

 श्री  गुरुदास  कामत  :

 कुमारी  सुशौला  तिरिया  :

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  अल्पसंख्यक  आयोग  द्वारा
 पीलीभीत  की  हत्याओं  की  घटना  के  बारे  में  1991  में  प्रस्तुत
 रिपोर्ट  पर  कोई  कार्यवाही  की  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  और
 C@.  पीलीभीत  में  हुई  मौतों  से  जुड़ी  घटना  की  केन्द्रीय  जांच

 न्यूरो  द्वारा  की  गई  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  रिपोर्ट  माननीय

 उच्चतम  न्यायालय  ने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  आदेश  दिया  कि  मौत  के

 शिकार  हुए  प्रत्येक  व्यक्ति  के  आश्रितों  को  50,000/-  की  दर  से

 क्षतिपूर्ति  का  भुगतान  किया  उत्तर  प्रदेश  सरकार ने  क्षतिपूर्ति  की

 का  भुगतान  कर  दिया

 रसोई  गैस  सिलेंडरों  की  सुरक्षा

 675.  उम्मारेड्डी  बेंकटेस्वरलु  :  क्‍या  पैट्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  कंपनियां  रसोई  गैस  के  सिलिंडरों  की  सुरक्ष
 रिकार्ड  में  सुधार  करने  में  सफल  नहीं  हो  पाई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  बर्तमान  रसोई  गैस

 सिलिंडरों  में  सुधार  तथा  इनको  आधुनिकीकरण  करने  में  क्या  रुकाबटें

 और

 (x)  गैस  वितरण  करने  वाली  कम्पनियों  द्वारा  उपभोक्ताओं  को

 दी  जाने  बाली  सेवाओं  में  सुधार  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 हैं।उठाए  जाने  का  विचार

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  और  सरकारी  तेल

 कंपनियों  द्वारा  उपयोग  में  लाए  जाने  वाले  गैस  सिलिन्डरों  को

 विद्यमान  परिरूप  प्रमाणित  गुणवत्ता  तंथा  उच्च  सुरक्षा  मानकों  पर

 आधारित  यह  सिलिन्डर  विविध  अनुमोदित  निर्माता  इकाइयों  द्वारा

 निर्मित  किए  जाते  यह  सिलिम्डर  नी  आई  एस  मानक

 के  बिनिर्देशों  के  अनुसार  निर्मित  किए  जाते  प्रत्येक  सिलिन्डर  की

 भारतीय  मानक  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  जाती  है  तथा  मुख्य  विस्फोटक

 नियंत्रक  द्वारा  सिलेन्डर  में  रसोई  गैस  भरने  संबंधी  दुरुस्‍्ती  के  लिए
 प्रमाणपत्र  जारी  किया  जाता

 रसोई  गैस  उपभोक्ताओं  के  प्रति  संतोषजनक  सेवाएं

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार,तेल  कंपनियों  न ेबिजिध  कदम  उठाए

 जैसे  :-

 1.  सभी  रसोई  गैस  वितरकों  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  वे

 उपभोक्ताओं  को  सुपुर्द  किए  जाने  वाले  प्रत्येक  सिलिन्डर

 की  सुपुर्दगी-पूर्ष  जांच

 2.  प्रमुख  शहरों  में  आपात  कालीन  एवं  उपभोक्‍ता  सेवा  कक्ष

 प्रचालित  किए  जा  रहे

 3.  ग्राहकों  की  परेशानियों  के  निराकरण  से  संबंधित  शिकायतों

 पर  शीघ्र  कार्रवाई  की  जा  रही
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 स्थानीय  क्षेत्र  विकास  योजनाओं  को  कार्यान्वयन

 676.  श्री  चाको  :  क्‍या  योजना  और  कार्यक्रम
 कार्यान्जयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार को  क्षेत्रों  में  स्थानीय  क्षेत्र  विकास  योजनाओं
 के  कार्यान्वयन  में  संसद  सदस्यों  की  कठिनाइयों  के  बारे  में  बताया
 गया

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रयोजनार्थ  अलग  से  कोई  कोष  बनाने
 और  दिशा  निर्देशों  मे ंउपयुक्त  संशोधन  करने  का  निर्णय  किया  है  ताकि

 सुचारूकृत  योजना  का  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  हो  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 गिरिघर  :

 और  वर्ष  1994-95  के  दौरान  सांसद  स्थानीय

 क्षेत्र  विकास  योजना  के  अन्तर्गत  निधियां  जिलाधीशों  की  सौंपी  गई  हैं
 तथा  सांसद  स्थानीय  क्षेत्र  विकास  योजना  संबंधी  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में

 पहले  ही  उपयुक्त  परिवर्तन  कर  दिये  गये  संशोधित  मार्गदर्शी

 सिद्धान्त  संसद  सदस्यों  को  पहले  ही  भेज  दिए  गए

 भारत  पैट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  तथा

 हिन्दुस्तान  पैट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  के

 श्रमिकों  की  हड़ताल

 67.  श्री  मोहन  रावले  :  क्‍या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  पैट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  और  हिन्दुस्तान

 पैट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  प्रबंधनों  को  उनके
 कामगारों

 कके

 संघों  से  हड़ताल  का  नोटिस  मिला

 -  यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्या

 इस  पर  सरकार  की  या  प्रतिक्रिया  और

 बी  पी  सी एल  और  एच  पी  सी  एल  के  श्रमिकों  की

 हड़ताल  को  टालने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गये

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  भारत  पैट्रोलियम

 कार्पोरेशन  लिमिटेड  पी  सी  में  विपणन  कर्मचारियों  का

 प्रतिनिधित्व  करने  बाली  सभी  यूनियनों  ने  दीर्घ-अबधि  मजदूरी  समझौते

 और  पदोन्नति  नीति  को  शीघ्र  अंतिम  रूप  देने  के  लिए  हड़ताल  नोटिस

 जारी  इसी  दक्षिण  क्षेत्र  और  विशाख  रिफाइनरी  के

 हिन्दुस्तान  पैट्रोलियम  कार्पोरेशन  लिमिटेड  पी  सी  की  कुछ

 यूनियनों  ने  दीर्घ-अवधि  समझौते  में  उत्पादकता  को  असंबद्ध  करने  की

 मांग  करते  हुए  1995  को  हड़ताल  नोटिस  जारी
 किए  व

 उप

 मुख्य  श्रम  आयुक्त  नई  दिल्ली  द्वारा  की  गई  समझौता  बैठकों
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 के  बाबजूद  कर्मचारियों  ने  धीरे  काम  करो/नियमानुसार  काम  करो
 आंदोलन  और  21.2.1995  को  एक  दिन  की  हड़ताल  का  सहारा
 हड़ताल  के  दौरान  अधिकारियों  की  सहायता  से  अबाधित  आपूर्तियां
 बनाई  रखी

 दोनों  कार्पोरेशरनों  मे ंसमाधान  और  दोनों  पार्टियों  की  चर्चाओं  के
 कर्मचारियों  ने  सामान्य  कार्यभार  संभाल  लिया

 कल्याण  योजनाएं

 678.  श्रीमती  दिल  कुमारी  भंडारी  :  क्‍या  कल्‍्याण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1992-93,  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  सभी
 राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  अनुसूचित  अनुसूचित

 पिछड़े  बिकलांगों  तथा  कमजोर  वर्गों  क ेलिए  कुछ
 कल्याणकारी  योजनाएं  चलाई  गई

 यदि  तो  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रवार

 किए  गए  आवंटन  का  ब्यौरा  क्‍या

 @  क्या  इन  योजनाओं  ने  अपने  लक्ष्यों  की  पूर्ण  प्राप्ति

 की

 यदि  तो  राज्यवार/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  1995-96  में  सिक्किम  में

 अनुसूचित  जातियों।अनुसूचित  अन्य  पिछड़े
 बिकलांगों  तथा  कमजोर  वगों  क ेलिए  कल्याण  योजनाएं  शुरू  करने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  प्रयोजनार्थ

 कितनी  राशि  आवंटित  की  जाएगी  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंग्का  :

 से  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  अनुसूचित
 अन्य  पिछड़े  बिकलांगों  और  कमजोर  वर्गों  के

 कल्याणार्थ  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  और  स्वयंसेवी

 एजेंसियों  के  माध्यम  से  कई  केन्द्र  प्रायोजित  तथा  केन्द्रीय  क्षेत्र

 योजनाएं/कार्यक्रम  कार्यान्जत  किए  जाते  इन  योजनाओं/कफ्म॑क्रमों

 के  संबंध  में  वार्षिक  योजना  आबंटन  योजना  आयोग  द्वारा  योजनावार

 ढंग  से  किया  जाता  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रजार  ढंग  से  राज्य

 सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  प्राप्त  योजनाओं।/प्रस्तायों  के  आधार  पर

 धनराशि  की  निर्मुक्ति  क्री  जाती  है  अनुसूचित  अनुसूचित
 जनजातियों  एवं  अन्यों  के  कल्याणार्थ  सभी  योजनाएं  सिक्किम  राज्य

 में  भी  कार्यान्वत  की  जाती

 1992-93,  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  योजनावार  वार्थिक

 लक्ष्यों  एवं  उपलब्धियों  तथा  त्रुटि  के  यदि  कोई
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न
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 पुलिस  के  काम-काज  के  विरूद्ध  शिकायतें

 679.  कुमारी  फ्रिडा  तोपनो  :

 श्री  जनादन  मिश्र  :

 क्या  गृह  मंत्री  28  1994  के  अतारांकित  प्रश्न
 संख्या  792  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पुलिस  के  काम-काज  के  विख्द्ध
 शिकायतों  की  जांच  के  लिए  एक  विधिक  निकाय  की  स्थापना  करने
 का  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संनंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  ले  लिया

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 प्रश्न  नहीं

 चूंकि  यह  एक  नीतिगत  मसला  इसलिए  इस  बारे  में

 निर्णय  लिए  जाने  के  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा

 धनराशि  आवंटन

 680.  श्री  महेश  कनोडिया  :  क्‍या  योजना  और  कार्यक्रम

 कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  गुजरात  में  लघु  उद्योगों  हेतु  और

 .  अधिक  धनराशि  आबंटित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  चालू  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस  उद्देश्य  हेतु

 आवंटित  की  गई  धनराशि  पिछली  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 आवंटित  धनराशि  से  कम  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 गिरिधर  :  ग्राम  एवं  लघु  उद्योग  एस

 सेक्टर  के  लिए  योजना  आबंटन  बढ़ाने  का  गुजरात  सरकार  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  लघु  उद्योग  बी  एस  आई  के  तहत  एक  उप  सेक्टर

 प्रश्न  नहीं

 -  गुजरात  में  जी एस  आई  सेक्टर  के  लिए  आठंवीं

 योजना  परिव्यय  435.  करोड़  है  जबकि  सातवीं  योजना  के  लिए

 अनुमोदित  परिव्यय  केबल  130.23  करोड़  का

 प्रश्न  नहीं
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 उत्तर  प्रदेश  में  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  का  उत्पीड़न

 681.  ओऔ  संतोष  कुमार  गंगबार  :

 खुशीराम  डूंगरोमल  जेस्थाणी  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वर्ष  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  अनुसूचित  जाति  के

 पुरुषों  और  महिलाओं  पर  उत्पीड़न  और  अत्याचार  की  कितनी  घटनायें

 क्या  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  हुई  घटनाओं  की  तुलना  में

 यह  संख्या  अधिक

 यदि  तो  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने

 क्‍या  कदम  उठाये

 क्या  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति।अनुसूचित  जनजाति  आयोग

 ने  ऐसे  मामलों  पर  कार्यवाही  की  और

 (32  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कल्थाण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंग्का  :

 से  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 और  Ce).  1994  के  दौरान  अनुसूचित  जाति।अनुसुचित
 जनजाति  के  सदस्यों  पर  अत्यायार/उत्पीड़न  करने  के  135  मामले

 राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  के  ध्यान

 में  आए  इनमें  से  ।5  मामलों  की  आयोग  के  मुख्यालयों।/लखनऊ
 क्षेत्र  कार्यालय  द्वारा  जांच  कराई  थी  तथा  आवश्यक  कारंजाई  की  जा

 रही  शेष  120  मामलों  की  रिपोर्ट  राग्य/जिला  प्राधिकारियों  से

 आवश्यक  कार्रवाई  करने  के  लिए  मांगी  गई

 विदेशी  तेल  कंपनियों  के  साथ  करार

 682.  श्री  रमेश  चेजिसला  :  क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  निगम  लिमिटेड  ने

 भारत  में  तेल  के  उत्पादन  के  लिए  विदेशी  तेल  कंपनियों  के  साथ  कोई

 करार  किया

 यदि  तो  उन  कंपनियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  साथ

 ऐसे  करार  किए  गए

 (mt)  किन  क्षोत्रों  में  लेल  उत्पादन  का  कार्य  किया  और

 इन  करारों  की  मुख्य  जिशेषताएं  क्‍या

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतौश  कुमार  :  से  ओ  एन  जी

 सी  और  भारत  सरकार  ने  1992  में  प्रस्तावित  निम्नलिखित  मध्यम
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 आकार  के  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  संविदाओं  पर  हस्ताक्षर  किए

 े
 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :-

 क्षेत्र  .  राज्य/बेसिन  परिसंघ

 राबा  कृष्णा  गोदाबरी  जीडियोकान  पैट्रोलियम  लिमिटेड

 अपतट  कंमाड  पैट्रोलियम

 प्राइबेट  रावा  आयल

 सिंगापुर

 फ़मा  बम्बई  अपतट  रिलायंस  एनरान  एक्सप्लोशन

 यू  एस  ए

 मध्य  और  रिलायंस  एमरान  एक्स्प्लोरेशन

 दक्षिण  ताप्ती  यू  एस  ए

 ये  क्षेत्र  उत्पादन  हिस्सेदारी  करारों  के  अन्तर्गत  विकसित

 किए  इन  उद्यर्मों  में  ओ  एन  जी  सी  का  40  प्रतिशत  हिस्सेदारी

 हित  संयुक्त  उद्यम  सरकार  को  परियोजना  से  प्राप्त  होने  वाले

 पैट्रोलियम  लाभ  के  हिस्से  के  अलावा  सरकार  को  देय  उपकर

 और  आयकर  के  साथ  उत्पादन  हिस्सेदारी  करारों  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  का

 विकास  गैस  के  मूल्य  निर्धारण  का  आधार  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  से

 सथीकृत  सिद्धांत  बनाये  गए  सरकार  को  परियोजना  से  संविदाकार

 के  हिस्से  के  तेल  के  संबंध  में  अस्वीकृति  का  प्रथम  अधिकार

 संविदाकार  के  ओ  एन  जी  सी  सहित  सदस्यों  को  भारत  सरकार  को  बेचे

 गए  तेल  में  उनके  हिस्से  के  तेल  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  पर

 भुगतान  किया

 कलकत्ता  दूरदर्शन  के  कार्यक्रम

 683.  जी  हाराधन  राय  :

 श्री  जायनल  अबेदिन  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कलकत्ता  दूरदर्शन  के  दूसरे
 चैनल  के  कार्यक्रमों  को आसनसोल  तथा  ब्रह्मापुर  के  रिले  केन्द्र
 ड्रा  रिले  क ेलिए  आवश्यक  व्यवस्था  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 थदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सूचना  और  प्रसारण  मंझलय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :

 प्रश्न  नहीं

 (7  मैट्रो  चैनल  कार्यक्रमों  को  रिले  करने  हेतु

 मुशिदाबाद  में  एक  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  की

 परिकल्पना  1995-96  के  दौरान  इस  ट्रांसमीटर  के  चालू  होने
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 बशतें  कि  संसाधन  और  अन्य  आधारभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  इस

 ट्रांसमीटर  द्वारा  बहरामपुर  को  कवरेज  उपलब्ध  करवाने  की

 आशा  आसनसोल  के  लिए  कार्यक्रमों  का

 प्रसारण  संसाधनों  की  भावी  उपलब्धता  पर  निर्भर

 तेल  शोधक  कारखाना

 684.  भी  शोभनाद्रीश्वर  राव  वाड्डे  :  क्या  पैट्रोलियम  और

 औआ्राकृतिक  मैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  लेल  शोधक  कारखाने  तथा  इंडियन  आयल

 ने  तमिलनाडु  में  नागापट्टनम  के  निकट  एक  तेल  शोधक  कारखाने  की

 स्थापना  के  लिए  किसी  समझौता  शापन  पर  हस्ताक्षर  किए
 '

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  कारखाने  की  स्थापना  कब  तक  हो

 चैद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  रिफाइनरीज

 लिमिटेड  आर  और  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  लिमिटेड

 ओ  ने  तमिलनाडु  में  नागपट्टनम  के  निकट  एक  इ  ओ  यू
 रिफाइनरी  की  स्थापना  करने  के  लिए  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर

 किए  हैं  और  यदि  व्यवहार्य  पाया  गया  तो  इस  उद्देश्य  के  लिए  एक

 संयुक्त  उद्यम  की  स्थापना  की

 सीसा  रहित  पैट्रोल  का  उपयोग

 685.  श्री  सत्यदेव  सिंह  :  क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह

 क्या  ब्रिटेन  और  भारत  के  अनेक  वैज्ञानिकों  और  स्वास्थ्य

 विशेषज्ञों  ने  सीसा  रहित  पैट्रोल  को  सीसायुकत  पैट्रोल  से  अधिक

 हानिकारक  बताया

 यदि  सो  क्या  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 अपनी  योजना  पर  पुनर्विचार  करने  वाली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  वैज्ञानिकों
 में  इस  पर  आम  सहमति  है  कि  सीसा  रहित  पैट्रोल  वांछनीय  है  बशर्ते

 कि  पैट्रोल  चालित  वाहनों  में  उसके  साथ-साथ  कैटेलिटिक  कन्यटर्स

 लगाए  सीसा  रहित  पैट्रोल  में  ऐरोमेटिक्स  की  मात्रा

 अधिक  होती  जो  नुकसानदेह  है  अतः  वाहनों  में  बिना  कैटेलिटिक

 कन्वर्टर  के  ऐसे  पैट्रोल  का  उपयोग  वांछनीय  नहीं
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 सफाई  कर्मचारियों  के  लिए  वित्त  निमम

 बोलਂ  आन्दोलन  की  जांच-पड़ताल  688.  श्री  मंगलराम  प्रेमी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 सिंह
 कृपा  करेंगे  कि  :

 मंत्री  बी  कक  करा

 *  क्‍या  सूचना  और
 प्रसारण  क्या  सरकार  का  सफाई  कर्मचारियों  क ेलिए  एक  अलग

 और
 बित्त  निगम  स्थापित  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  बोलਂ  आन्दोलन  के  मामले
 की  जांच-पड़ताल  करने  के  लिए  कोई  समिति  स्थापित  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 @)  क्या  इस  समिति  ने  जांच-पड़ताल  की  है  तथा  अपनी
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 (=)  यदि  तो  बिलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है।करने
 का  विचार

 सूचना  और  प्रसारण  मंश्लय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  सरकार  ने  बोलਂ  आन्दोलन  के  मामले  की  जांच

 के  लिए  कोई  समिति  गठित  नहीं  की

 से  प्रश्न  नहीं

 विज्ञापन  दरों  तथा  प्रसारण  शुल्क  में  वृद्धि

 687.  श्री  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 जी  तारा  सिंह  :

 क्या  सूथना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  बिचार  दूरदर्शन  पर  प्रायोजित  कार्यक्रमों

 के  लिये  विज्ञापन  दरों  और  प्रसारण  शुल्क  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 प्रस्ताणित  वृद्धि  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  लघु  उद्योगों  को  अपने  उत्पादों  के

 दूरदर्शन  पर  विज्ञापन  देने  हेतु  छूट  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह

 :  से  उभरती  हुई  बाजार  प्रवृत्ति  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  दूरदर्शन  ने  अपने  दर  कार्ड  को  तकसंगत  बनाने  संबंधी  अपने  चल

 रहे  कार्यकलाप  के  एक  भाग  के  रूप  में  ।  1995  से  अपने

 वाणिज्यिक  विज्ञापन  दर  ढांचे  को  संशोधित  किया  जिसके  द्वारा  कुछ

 श्रेणियों  के  मामले  में  दरों  में  वृद्धि  की  गई

 और  CH).  लघु  उद्योगों  द्वारा  दूरदर्शन  को  सीधे  दिए  गए

 बिज्ञापनों  के  मामले  में  उन्हें  ।5  प्रतिशत  की  छूट  दी  जाती

 C@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  सफाई  कर्मचारियों  क ेरहन-सहन  के  स्तर  में

 सुधार  लाने  के  लिए  अन्य  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे

 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंग्का  :

 और  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति
 वित्त  एवं  विकास  सफाई  कर्मचारियों  सहित  अनुसूचित  जातियों
 के  लाभ  के  लिए  आय  सृजक  योजनाओं  हेतु  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 करता  राज्य  सरकारों'को  प्रदान  की  गई  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  का
 ~  भी  10  प्रतिशल  उन  योजनाओं  के  लिए  निश्चित  किया  जाता  है  जो

 सफाई  चर्म  शोधन  करने  बालों  तथा  अस्वच्छ  व्यवसायों
 में  लगे  बगगों  को  सीधा  लाभ  पहुंचाती

 कल्याण  मंत्रालय  ने  अनुसूचित  जातियों  के लिए  आम

 तौर  पर  तथा  विशेष  रूप  से  सफाई  कर्मचारियों  के कल्याण  के  लिए
 अनेक  योजनाएं  तैयार  की  इन  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  केन्द्रीय

 क्षेत्र  योजनाओं  या  केन्द्र  प्रायोजित  योजनाओं  के  रूप  में  किया  जाता
 वे  सभी  जो  अनुसूचित  जातियों  को  लाभ  पहुंचाती

 सफाई  कर्मचारियों  को  भी  लाभ  प्रदान  करती  केन्द्र  सरकार  ने  सफाई
 कर्मचारियों  की  मुक्ति  और  उन्हें  वैकल्पिक  सम्मानजनक  व्यवसायों  में

 पुनर्वासित  करने  की  एक  राष्ट्रीय  योजना  भी  शुरू  की  इस  योजना
 में  प्रति  लाभग्राही  50,000  रुपये  तक  की  लागत  की  परियोजना  के  लिए
 बित्तीय  सहायता  के  माध्यम  से  प्रशिक्षण  और  पुनर्वास  की  व्यवस्था

 इस  योजना  के  लिए  आठवीं  योजना  का  आबंटन  464  करोड़  रुपये

 जिसमें  से  131.70  करोड़  रुपये  1993-94  तक  प्रदान  किए  गए

 इसके  अतिरिक्त  50.50  करोड़  रुपये  1991-92  के  दौरान  प्रदान  किए

 गए  चालू  वर्ष  का बजट  आबंटन  73  करोड़  रुपये  है  जिसमें  से  62

 करोड़  रुपये  पहले  ही  प्रदान  किए  जा  युके  मैट्रिक  पूर्व  छात्रवृत्ति
 की  केन्द्र  प्रयोजित  योजना  में  उन  छात्रों  जिनके  माता-पिता

 अस्थच्छ  व्यवसायों  में  लगे  सफाई  चमड़ा  उतारने

 चमड़ा  रंगने  वालों  और  झाड़ूं  जिनका  सफाई  कार्य  से

 परम्परागत  संबंध  रहा  के  बच्चों  को  मैट्रिक  पूर्व  शिक्षा  जारी  रखने

 के  लिए  छात्रवृत्ति  प्रदात  करने  की  व्यजस्था  यह  मंत्रालय  स्वैष्छिक

 संगठनों  को  उन  कार्यक्रमों  का  आयोगन  करने  के  लिए  सहायता

 अनुदान  भी  प्रदान  करता  है  जो  अनुसूचित  जातियों  के  कौशलों  को

 बढ़ाते  सफाई  कर्मचारी  समुदाय  से  सम्बद्ध  व्यक्ति  भी  इन  कार्यक्रमों

 से  लाभ  उठाते

 राष्ट्रीय  सफाई  कर्मचारी  आयोग  का  गठन  12  1994  को

 किया  गया  यह  आयोग  सफाई  कर्मचारियों  के  मुक्ति  और  पुनर्वास
 की  राष्ट्रीय  योजना  की  प्रगति  की  मानीटरिंग  यह  सफाई

 कर्मचारियों  के  आर्थिक  विकास  के  लिए  उपायों  का  भी

 सुझाव
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 स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन

 689.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  सरकार  द्वारा  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  स्वीकृत
 करने  हेतु  भेजे  गए  मामलों  में  से कितने  मामले  केन्द्र  सरकार  के  पास

 अभी  भी  विचाराधीन

 गत  तीन  वर्षों  केश्दौरान  कितने  व्यक्तियों  को  स्वतंत्रता  .

 सेनानी  पेंशन  दी  गईं  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  ऐसे  कितने  मामले  अस्वीकृत

 किए  |

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 स्व॒तत्रता  सेनानी  पेंशन  की  स्वीकृति  के  लिए  बिहार  राज्य  के  आवेदकों

 से  अब  तक  प्राप्त  सभी  आबवेदन-पत्रों  की  जांच  कर  ली  गई  है  और

 लिए  गए  निर्णयों  से आवेदकों  को कम  से  कम  एक  बार  अवगत  कराया

 जा  चुका

 1992  से  1994  के  दौरान  बिहार  के  जिन  व्यक्तियों  को

 आश्रित  अबिजिहित/बेरोजगार  पुत्रियों  स्वतंत्रता

 सेनानी  पेंशन  संस्वीकृत  की  उनकी  संख्या  इस  प्रकार  है  :-

 वर्ष  उन  मामलों  की  जिनमें

 पेंशन  स्वीकृत  की  गई

 1992  |

 1993  62

 1994  73

 (1)  अस्थीकृत  दाबों  के  संबंध  में  अलग  से  कोई  रिकार्ड  नहीं
 रखा  फिर  सरकार  के  निर्णय  से  क्षुब्ध  समय-समय

 पर  पुनरीक्षा  यायिकाएं/प्रतिबेदन  भेजते  रहते  ऐसी  पुनरीक्षा
 याचिकाओं।/प्रतिबेदनों  की  प्राप्ति  और  उनका  निपटान  एक  अनवरत

 क्रिया

 खाद्य  सुरक्षा

 690.  श्री  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  मूर्ति  :

 क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  लोगों  को  खाद्य  सुरक्षा  प्रदान  किए
 जाने  संबंधी  वैकल्पिक  नीतियोंਂ  पर  विचार  कर  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ज््यौरा  क्या
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 क्या  योजना  आयोग  ने  खाद्य  सुरक्षा  के  संबंध  में  राज्य

 सरकारों  के  साथ  कोई  चर्चा  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ()  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णण  कब  तक  ले  लिया

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्‍्ययन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 गिरिधर  :  और  योजना  आयोग  लोगों  को

 खाद्य  सुरक्षा  उपलब्ध  कराने  की  एक  कार्य  नीतिਂ  संबंधी

 एक  प्रलेख  तैयार  करने  को  प्रक्रिया  में  विभिन्‍न  विकल्पों  पर  विचार

 किया  जा  रहा  ब्यौरे  अभी  तैयार  किए  जाने

 योजना  आयोग  ने  खाद्य  सुरक्षा  पर  राज्य

 सरकारों  के  साथ  कोई  विचार-विमर्श  नहीं  किया

 प्रश्न  नहीं

 (570  योजना  आयोग  खाद्य  सुरक्षा  संबंधी  प्रलेख  को  शीघ्र  ही

 अंतिम  रूप  देगा  और  अंतिम  निर्णय  लेने  से  पहले  संबंधित  केन्द्रीय

 मंत्रालयों  और  राज्य  सरकारों  के  साथ  विचार-बिमर्श  अंतिम

 निर्णय  लेने  के लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई

 सरकारी  उद्यमों  का निजीकरण

 691.  श्री  कुमारासामी  :

 कुमारी  सुशीला  तिरिया  :

 क्या  पैद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  |  1995  के  टाइम्सਂ  में

 प्रकाशित  एक  रिपोर्ट  के  अनुसार  उनके  मंत्रालय  द्वारा  गठित  एक
 समिति  ने  लेल  के  सभी  सरकारी  उद्यमों  के  संपूर्ण  निजीकरण  की

 सिफारिश  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  और  ु

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  निर्णय  किया

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  सार्बजनिक  एवं  निजी

 क्षेत्र  के  शीर्ष  प्रबंधकों  तथा  शैक्षिक  एवं  अनुसंधान  संस्थानों  से  प्रमुख
 विशेषज्ञों  को  सम्मिलित  करके  राष्ट्रीय  तेल  उद्योग  की  पुनरसंरचना  के

 संबंध  में  एक  निर्धारण  योजना  दलਂ  तैयार  किया  गया  दल
 ने  अभी  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की

 फिल्म  प्रभाग  के  लिए  धनराशि

 692.  श्री  अनिल  बसु  :  क्या  सूथना  और  प्रसारण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  फिल्म  प्रभाग  के

 बिकास  बिस्तार  आदि  के  लिए  कोई  धनराशि  आरबंटित  की  गई
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 @  अब  लक  उपयोग  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या
 हि

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :

 और  आठ  पंचबर्षीय  योजना  अर्थात्‌  वर्ष  1992-92,
 19५3-94  और  1994-95  के  दौरान  विभिन्‍न  स्कीमों  क ेलिए  अब  तक
 फिल्म  प्रभाग  को  आवंटित  की  गई  धनराशि  और  उसके  द्वारा  उपयोग
 की  गई  धनराशि  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विवरण

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  फिल्म  प्रभाग  को

 आवोटेत  और  उसके  उपयोग  की  गई  धनराशि  के  ब्यौरे

 रुपयों

 वर्ष  बजट  संशोधित  वास्तविक

 अनुमान  अनुमान  व्यय

 1.  1992-93  637.00  643.25  251.96

 2.  1993-94  432.00  194.94  150.45

 3.  1994-95  300.00  395.00
 च्

 #  वर्ष  के  दौरान  संशोधित  अनुमान  94-95  में  आबंटित  राशि  का  उपयोग

 किए  जाने  की  संभावना

 कृष्णा  गोदावरी  बेसिन  में  पुलों  तथा

 सड़कों  का  निर्माण

 693.  श्री  अनंतराव  देशमुख  :

 श्री  मूर्ति  :

 क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  एबं  प्राकृतिक  गैस  निगम  ने  कृष्णा  गोदाबरी  बेसिन

 में  पुलों  तथा  सड़कों  के  निर्माण  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  अग्रिम/ऋण

 उपलब्ध  कराने  हेतु  एक  योजना  शुरू  की

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 GD  इस  योजना  के  अंतर्गत  अब  तक  कितनी  राशि  उपलब्ध

 कराई  गई

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :

 और  प्रश्न  नहीं
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 प्राकृतक  गैस  का  आवंटन

 694.  श्री  श्रवण  कूमार  पटेल  :  क्‍या  पैट्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  ग्वालियय  और  इसके
 आस-पास के  क्षेत्रों  मे ंस्थापित  किए  जाने  वाले  गैस  आधारित  विद्युत
 संयंत्रों  के  लिए  प्राकृतक  गैस  के  आवंटन  की  अपनी  मांग  को

 दोहराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ()  इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  GD.  एच  बी  जे

 पाइपलाइन  से  उपलब्धता  हेतु  अनुमानित  गैस  को  पूर्णतः  आबंटित  कर

 दिया  गया  इस  प्रकार  मध्य  प्रदेश  क ेलिए  अतिरिक्त  आबंटन  पर

 विचार  करना  व्यवहार्य  नहीं

 ओमान-भारत  गैस  पाहप  लाइन  परियोजना

 695.  श्री  बोल्ला  बुल्लौ  रामय्या  :

 श्री  मूर्ति  :

 श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 क्या  पैद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ओमान-भारत  गैस  पाइप  परियोजना  में  नई  समस्याओं

 का  सामना  करना  पड़  रहा

 क्या  पाइप  लाइन  परियोजना  के  लिए  शुरू  किए  गए  मार्ग

 संबंधी  सर्वेक्षण  से  आरम्भ  में  अभिकल्पित  मार्ग  से  पूर्णतः  अलग  मार्ग

 के  चयन  की  बात  सामने  आई

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  और

 इससे  पैदा  हुई  समस्याओं  को  किस  तरह  सुलझाये  जाने

 का  विचार

 चैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  ओमान  आयल  कपनी

 ने  परियोजना  के  लिए  व्यवहारयता  अध्ययन  आरंभ  किया

 व्यवहार्यता  अध्ययन  में  बिस्तृत  सर्वेक्षण  के  नाद  मार्ग  का चयन  और

 बकाया  प्रौद्योगिकीय  समस्याओं  का  समाधान  शामिल

 सिंचाई  परियोजना

 os.  औओ  मुडला  गिरियप्पा  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  चालू  सिंचाई  परियोजनाओं  को

 पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  और  अन्य  जिसीय  संस्थाओं  से

 सम्पर्क  किया  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या
 :  और  कर्नाटक  सरकार  ने  बृहद  सिंचाई

 परियोजनाओं  के  लिए  अनुदान/सोफ्ट  ऋण  के  रूप  में  500  करोड़  रुपए

 को  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  को  स्वीकृति  के  लिए  1995  में

 केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  कर्नाटक  सरकार  ने  अपर  कृष्णा
 परियोजना  के  लिए  निजी  बिदेशी  वित्तपोषण  प्राप्त  करने  हेतु  अनुमति
 प्रदान  करने  के  वास्ते  भी  1995  में  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध
 किया

 विदेशी  निवेश  मीडिया  परियोजनाएं

 697.  श्री  श्रीकान्त  जेना  :  क्या  सूथना  और  प्रसारण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  कतिपय  बिदेशी  मीडिया  मालिकों  ने  विदेशी  निवेश

 संवर्द्धन  बोर्ड
 की

 कतिपय  परियोजनाएं  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  और

 इससे  घरेलू  मीडिया  पर  क्‍या  प्रभाव

 सूथना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  और  सभा  पटल  पर

 रख  दी

 उत्तर  प्रदेश  में  नशीली  दवाओं  का  सेवन

 698.  साक्षीजी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  नताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  ।  1993  से  ।  1995  की

 अवधि  के  दौरान  नशीली  दवाओं  के  सेवन  के  कितने  मामलों  का  पता

 स्थिति

 @  राज्य  में  इस  समय  कितने  नशामुक्ति  केन्द्र  कार्य  कर  रहे
 और

 (@)  इस  अवधि  के  दौरान  राज्य  को  कितनी  बित्तीय  सहायता

 प्रदान  की

 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंग्का

 उत्तर  प्रदेश  में  इस  मंत्रालय  द्वारा  वित्त  पोषित  परामर्श  और

 नि्यंसन  सह  पुनर्वास  केन्द्रों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  इन  केन्द्रों  में

 ।  1993  से  1994  तक  35,942  स्वापक  व्यसनी

 पंजीकृत  किए
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 इस  संबंध  में  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  इस  राज्य  की  क्या
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 इस  संबंध  में  1994  से  लेकर  1995  तक  के

 आंकड़े  इस  मंत्रालय  द्वारा  इन  केन्द्रों  से  अभी  प्राप्त  होने

 1993-94  और  1994-95  1994  के

 दौरान  इन  केन्द्रों  मे ंपंजीकृत  स्वापक  व्यसनियों  की  राज्यवार  संख्या

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई
 ह

 इस  समय  उत्तर  प्रदेश  में  13  निर्व्यसन-सह-पुनर्वास  केन्द्र
 कार्य  कर  रहे

 नशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  की  रोकथाम  के  लिए  क्ततिय
 सहायता  केन्द्र  सरकार  द्वारा  गैर-सरकारी  संगठनों  को  प्रदान  की  जाती

 राज्य  सरकारों  को  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  इस

 प्रयोजन  के  लिए  उत्तर  प्रदश  राज्य  में  गैर  सरकारी  संगठनों  को  प्रदान

 की  गई  क्तीय  सहायता  की  राशि  इस  प्रकार  है  :-

 1993-94  79,49,247  रुपए

 1994-95  53,91,862  95

 विवरण

 कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  वित्तपोणथित  परामर्श  और

 निर्व्यसन-सह-पुनर्वास  केन्द्रों  हारा  यथासूचित  स्वापक

 व्यसनियों  की  संख्या

 राज्य  1993-94  1994-95

 94
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 1.  आंक्च  प्रदेश  1327  1079

 2.  असम  338  296

 3.  बिहार  14446  8167

 4.  गोवा  1223  621

 5.  गुजरात  10800  5600

 6.  हरियाणा  12718  6464

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  198  63

 8.  कनटिक  1830  2019

 9...  केरल  12557  6381

 10.  मध्य  प्रदेश  6240  4154

 11.  महाराष्ट्र  7387  2246

 12.  मणिपुर  3407  1791

 13.  मेघालय  न

 14.  मिजोरम  2274  439

 15.  नागालैंड  1034  433

 16.  उड़ीसा  6507  2158

 17.  पंजाब  17576  7772
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 1  2  है  4

 19.  सिक्किम  344  1

 20.  तमिलनाडु  5367  2147

 21.  अ्रिपुरा  352  183

 22...  उत्तर  प्रदेश  १1855  14087

 25...  पश्चिम  बंगाल  13013  3535

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 1.  चंडीगढ़  1007  442

 2...  दिल्‍ली  21927  12540

 3.  पांडिचेरी  72  344

 दिल्ली  में  अपराध

 699.  श्री  चन्द्रेश  पटेल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1994  के  दौरान  तथा  1995  में  अब  तक  दिल्ली  में

 चोरी  तथा  डकेती  की  कितनी  घटनाएं

 डकैतों  द्वारा  मार  दिए  गए  तथा  घायल  कर  दिए  गए

 व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी

 पकड़े  गए  तथा  पुलिस  मुठभेड़  में  मारे  गए  डकैतों  की

 संख्या  कितनी  और

 (a)  कितने  अपहृत  व्यक्तियों  को  छुड़ाया

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  दिल्ली

 में  बर्ष  1994  और  1995  (28.2.95  के  दौरान  दर्ज  किए  गए

 मामलों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :-

 यर्ष  अपहरण  चोरी  डकैती

 1994  260  13490  19

 1995  42  2386  5

 1.1.1994  से  28.2.1995  तक  की  अशृधि  के  दौरान

 डाकुओं  द्वारा  चार  व्यक्ति  मारे  गए  और  10  व्यक्ति  घायल  किए

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  हुई  मुठभेड़ों  में
 93  डाकू  पकड़े

 गए  और  डाकुओं  को  मुठभेड़  में  मार  गिराया

 उपर्युक्त  अबधि  के  दौरान  दर्ज  हुए  पक्के  मामलों  में  102

 अपहत  व्यक्तियों  को  छुड़ाया
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 मंडल  आयोग  की  सिफारिशें

 700..  श्री  अर्जुन  सिंह  यादज  :

 जी  हरि  केवल  प्रसाद  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंडल  आयोग  की  सिफारिशों  को  राज्यों  द्वारा  लागू
 कर  दिया  गया  ह

 यदि  तो  इन  सिफारिशों  को किन-किन  राज्यों  ने  लागू
 कर  दिया  और

 शेष  राज्य  इन  सिफारिशों  को  कब  तक  लागू  कर
 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंग्का  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख

 दी

 कोयले  पर  रायल्टी

 701.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कोयले  पर  रायल्टी  तय  करने  के  लिए  क्या  मानंदड  और

 दरें

 रायल्टी  की  वर्तमान  दरों  के  तय  होने  के  बाद  सरकार  द्वारा
 *

 कोयले  के  मूल्य  कितनी  बार  बढ़ाए

 क्या  सरकारों  को  राज्य  से  कोयले  की  कीमतों  के

 साथ-साथ  रायल्टी  बढ़ाने  का  भी  कोई  प्रस्ताव  मिला  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  ले  लिया

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  कोयले

 पर  रायल्टी  की  दरों  का  निर्धारण  करते  समय  सरकार  द्वारा  मुख्यतः
 निम्नलिखित  मानदंड  अपनाए  जाते  कि  ये  देशीय  कोयले  के

 संसाधानों  के  बिकास  तथा  संरक्षण  के  लिए  युक्तिसंगत  (४)  कि  ये

 कोयला  जिसमें  कोयला  आधारित  उद्योग  शामिल  के

 हितों  को  ध्यान  में  रखते  तथा  (५3)  कि  ये  कोयला  उत्पादक  राज्यों

 के  साथ  उचित  राजस्थ  प्रदान  करते  अंतिम  बार  कोयले  पर  रायल्टो

 की  दरों  में  संशोधन  11.10.1994  को  किया  गया  जिसके  अंतर्गत

 औसत  दर  को  70/-  प्रति  टन  से  बढ़ाकर  86.40  प्रति  टन  कर  दिया

 गया

 कोयले  की  कीमतों  में  दिनांक  11.10.1994  के  बाद

 संशोधन  नहीं  किया  गया

 और  राज्य  कोयले  पर  रायल्टी  का  यथामूल्य
 आधार  पर  निर्धारण  किए  जाने  के  संबंध  में  अभ्यावेदन  करती  रही

 किन्तु  सरकार  द्वारा  किए  जाने  पर  सहमति  व्यक्त  नहीं

 की

 जगठित  किए  गए  अध्ययन  दल  ने  कोयले  की  रायल्टी  की  दरों  में
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 विदेशी  प्रसारण  माध्यम

 702.  श्री  लालजान  वाशा  :  क्‍या  सूथना  और

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  प्रसारण  कंपनियों  ने  भारत  में  कार्य  हेतु

 सरकार  के  पास  आवेदन  दिये

 यदि  तो  प्राप्त  हुए  आबेदनों  का  विस्तृत  ब्यौरा  क्या

 और

 बिदेशी  प्रसारण  कंपनियों  के  संचालन  से  भारत  की

 अस्मिता  और  संस्कृति  को  सरकार  किस  प्रकार  सुरक्षा  प्रदान  करेगा  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  और  मौजूदा  कानून  के  अनुसार  किसी  बिदेशी

 प्रसारक  को  भारत  से  प्रसारण  करने  की  अनुमति  नहीं  कुछ
 विदेशी  कम्पनियों  ने  दूरदर्शन  के  साथ  सहयोग  करने  हेतु  स्वयं  रूचि

 दिखाई

 प्रश्न  नहीं

 भीख  मांगना

 703.  श्री  अरविन्द  त्रिवेदी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  भीख  मांगने  के  कारणों  का  पता  लगाने  तथा

 भीख  मांगने  बालों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  योजना  बना

 रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कल्याण  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संग्का  :

 और  भिक्षावृत्ति  क ेकारणों  की  पहचान  करने  की  योजना
 चलाने  का  बर्तमान  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  फिर  कल्याण  मंत्रालय

 की  चिकित्सा  और  पुनर्वास  के  लिए  भिक्षावृत्ति
 निवारण  की  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  का  कार्यान्वयन  कर  रहा
 योजना  1992-93  के  दौरान  प्रारंभ  हुई  इस  योजना  का  उद्देश्य
 भिखारियों  को  तकनीकी  शिक्षा  तथा  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  की

 सुविधाओं  का  सृजन  करना  है  और  उन्हें  उत्पादन  कार्यों  में  लगाना  है
 ताकि  समाज  में  उनके  पुनः  एकीकरण  को  सरल  बनाया  जा

 यह  योजना  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा
 स्थापित  किए  गए  भिखारियों  के  विभिन्‍न  प्रकार  के  संस्थानों  में  कार्य

 केन्द्रों  के विचार  से  चलाई  गई  इस  संबंध  में  मंत्रालय  द्वारा  राज्य

 सरकार/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  को  100  प्रतिशत  सहायता  प्रदान  की
 जाती  भिक्षावृत्ति  निवारण  के  लिए  राज्य  में  किसी  कानून  के  अधीन
 मान्यता  प्राप्तलाइसेंस  धारी/प्रमाणित  कोई  भी  स्वैच्छिक  संगठन

 भिखारियों  के  पुनर्वांस  के  लिए  कार्य  केन्द्रों  की  स्थापना  हेतु  वित्तीय

 सहायता  पाने  के  पात्र

 चूंकि  यह  योजना  1992-93  से  प्रारंभ  की  गई  है  इसलिए

 भिक्षावृत्ति  के  कारणों  की  पहचान  करने  के  लिए  किसी  नई  योजना  को

 अलग  से  तैयार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
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 तेल  की  स्थोज  हेतु  राशि

 704.  खुशीराम  डुंगरोमल  जेस्वाणी  :  क्या  पैद्रोलियम
 और  प्राकृतिक  मैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  निगम  गुजरात  राज्य  में  तेल

 की  खोज  शुरू  करने  के  लिए  आर्थिक  संसाधनों  की  कमी  का  सामना

 कर  रहा

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  का  विचार  तेल  की  खोज  के

 लिए  और  धनराशि  उपलब्ध  कराने  का

 क्या  इस  उद्देश्य  के  लिए  निजी  एजेंसियों  को  आमंत्रित

 करने  कौ  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 चैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :

 प्रश्न  नहीं

 और  विभिन्‍न  अन्वेषण  बोली  दौरों  के  अंतर्गत
 गुजरात  सहित  विभिन्‍न  बेसिनों  में  अन्वेषण  के  लिए  ब्लाकों  को  निजी

 कंपनियों  को  देती

 फरक्का  बराज

 705.  जी  जायनल  अबेदिन  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फरक्‍्का  बराज  का  एक  गेट  हाल  ही  में  ढह  गया

 यदि  तो  क्या  इसके  ढह  जाने  के  कारणों  का  सही  ढंग

 से  पता  लगाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (a)  क्‍या  उक्त  गेट  मरम्मत  कर  दी  गई

 यदि  तो  इस  पर  कितना  खर्चा  और

 बराज  के  अन्य  गेटों  के  संबंध  में  क्‍या  सुरक्षात्मक  उपाय

 किए  गए  हैं  अथवा  किए  जाने  का  बिचार

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या
 :

 और  के  कारण  द्वार

 ढ़ह  गया  था  जो  कि  एक  असाधारण  घटना

 क्षतिग्रस्त  द्वार  की  मरम्मत  नहीं  की  जा  सकती  इसके
 स्थान  पर  एक  नये  द्वार  निर्माण  किया  जा  रहा

 क्षतिग्रस्त  द्वार  को  निकालने  और  इसके  स्थान  पर  नए  द्वार
 को  लगाने  के  कार्य  की  अनुमानित  लागत  17.00  रुपए  है  जिसमें  नए
 द्वार  की  लागत  शामिल  नहीं

 अन्य  द्वारों  की  जांच  की  गयी  है  तथा  सामान्य  दूट-फूट
 के  सिवाय  कोई  दोष  नहीं  पाया  गया
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 नदियों  को  जल  क्षमता

 706.  श्री  डेनिस  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  विभिन्‍न  नदियों  को  जल  क्षमता  का
 आकलन  करने  के  लिए  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  कितने  जल  का  उपयोग  किया  गया  और
 कितना  जल  बेकार  और

 बेकार  गये  जल  को  काम  में  लाने  के  लिएं  क्या  उपाय
 किये  गये  हैं।प्रस्ताबित  हैं  2

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या
 :  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  भारत  की

 जल  संसाधन  क्षमता  के  पुनर्अकलन  पर  1993  में  एक  रिपोर्ट
 प्रकाशित  की  है  जो  जल  संसाधन  मंत्रालय  द्वारा  1989  में  गठित  समिति
 द्वारा  किए  गए  अध्ययन  पर  आधारित  देश  की कुल  औसत  जल
 संसाधन  क्षमता  का  पुनर्आकलन  1869  घन  किमी  लगाया  गया

 स्थलाकृति  जल  बैज्ञानिकी  और  अन्य  बाधाओं
 के  वार्षिक  पुनर्भरणीयभूजल  जो  लगभग  450  घन
 किमी  के  अलावा  उपयोज्य  सतही  जल  का  आकलन  690  घन
 मी  किया  गया  1991  में  जल  और  का  उपयोग
 लगभग  552  घन  किमी  था  इस  प्रकार  588  घन  उपयोज्य  जल
 का  उपयोग  नहीं  किया

 उपयोज्य  जल  की  उपलब्धता  अधिक  से  अधिक  बढ़ाने
 के  लिए  सरकार  ने  अधिक  जल  बाले  क्षेत्रों  से जल  की  कमी  बाले  क्षेत्रों
 में  जल  का  अंतरण  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  तैयार  किया

 इस  परिप्रेक्ष्य  में  दो घटक  हैं  अर्थात्‌  हिमालयी  नदी  विकास  घटक

 और  प्रायद्वीपीय  नदी  विकास  घटक ।  राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण

 प्रत्येक  घटक  में  बड़ी  नदियों  को  आपस  में  जोड़ने  पर  विस्तृत  अध्ययन

 करने  के  कार्य  में  लगा  हिमालयी  नदी  बिकास  घटक  के  अंतर्गत

 कुल  15  जल  अंतरण  सम्पर्कों  तथा  प्रायद्वीपीय  नदी  विकास  घटक  के

 अंतर्गत  17  जल  अंतरण  सम्पर्कों  का  पता  लगाया  गया  प्रायद्वीपीय

 नदी  घटक  के  अंतर्गत  अब  तक  13  सम्पकों  को  प्रारंभिक  व्यवहाय॑ता

 रिपोर्ट  पूरी  कर  ली  हिमालयी  नदी  विकास  के  लिए  भी  अध्ययन

 प्रारंभ  किए  गए

 लेल  और  प्राकृतिक  गैस  निगम  के  कुएं  में  आग

 707.  श्री  गुरुदास  कामत  :

 कुमारी  सुशीला  तिरिया  :

 श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामय्या  :

 क्‍या  पैद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  *

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  निगम  के  पास  अपने  कुंओं
 में  लगी  आग  को  बुझाने  के  लिए  आवश्यक  विशेषज्ञता  और  उपकरण

 नहीं

 29  1916  लिखित  उत्तर  186

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  निगम  आऋन्ध्र  प्रदेश  में

 पसारलापुड़ी  में  तेल  के  कुंए  में  लगी  आग  को  बुझाने  में  असफल
 रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  क्या  उपाय  किए  गये

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालयਂ  के  राज्य  मंत्री
 सतीश  कुमार  :

 प्रश्न  नहीं

 आग  10.3.95  को  बुझा  दी  गई  थी  और
 14.3.95  कुएं  को  बंद  कर  दिया  गया

 और  (S).  प्रश्न  नहीं

 बाढ़  नियंत्रण  योजनाएं

 708.  श्री  प्रेम  चन्द  राम  :

 श्री  लाल  बाबू  राय  :

 श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :

 क्या  जल  ससाध्यन  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  में  बाढ़ों  को  रोकने  की  कोई
 योजनाएं  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्या

 क्या  योजना  आयोग  ने  इन  योजनाओं  की  स्वीकृति  दे

 दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इन  योजनाओं

 पर  कितना  खर्च

 1993-94  और  1994-95  के  दौरान  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए
 सरकार  द्वारा  राज्य-वार  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  वियार  बाढ़  नियंत्रण  उपायों  के

 प्रभावी  कार्यान्वयन  के  लिए  बिहार  को  अतिरिक्त  धन  देने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या

 :  से  बाढ़  नियंत्रण  योजनाओं  का

 आयोजन  और  क्रियान्वयन  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व

 केन्द्र  उन  कार्यों  मे ंसहायता  प्रदान  करता  है  जो  उत्प्रेरक

 और  उन्नयन  प्रकृति  के  होते
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 से  वर्ष  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  राज्य
 योजना  के  अंतर्गत  आवंटित  को  गई  निधियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  .

 विवरण  के  रूप  में  संलग्न  इसके  अतिरिक्त  जल  संसाधन  मंत्रालय

 के  चालू  वित्तीय  वर्ष  अर्थात  1994-95  के  दौरान  केंद्रीय  योजना  के

 अंतर्गत  बिहार  में  बाढ़  प्रूफिंग  कार्यक्रमਂ  के  लिए  1.3  करोड़

 रुपए  का  परिव्यय  उपलब्ध  कराया  गया

 विवरण

 यर्ष  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  राज्य  योजना  के

 अंतर्गत  आबनंटिेत  की  गई  निश्चियों  का  राज्य-वार  ब्यौरा

 क्रम  राज्य/संघ  1993-94  1994-95

 राज्य  क्षेत्र  अनुमोदित  परिव्यय  अनुमोदित  परिव्यय

 ।  2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  62  <6  55.15

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  1.43  2.50

 3.  असम  15.00  19.80

 4...  बिहार  27:00  68

 5.  दिल्‍ली  10.00  12.०.

 6.  गोबा  0.30  0.40

 7...  गुजरात  1.60  1.60

 8...  हरियाणा  8.88  9.08

 9...  हिमाचल  प्रदेश  1.32  1.32

 10.  जम्मू  व  कश्मीर  8.76  10.07

 11.  कनटिक  9.98  12.10

 12.  केरल  13.00  15.00

 13.  मध्य  प्रदेश  0.40  1.00

 14.  महाराष्ट्र  0.61  0.53

 15.  मणिपुर  4.28  3.61

 16.  मेघालय  1.00  1:00

 17.  मिजोरम  0.09  0.00

 18.  नागालैंड  0.15  0.25

 19.  उड़ीसा  5.00  7.00

 20...  पंजाब  11.24  15.65

 21.  राजस्थान  5.78  6.99

 22...  सिक्किम  0.12  0.12

 23...  तमिलनाडु  0.60  1.27

 24.  त्रिपुरा  2.20  2.00

 25.  उत्तर  प्रदेश  9.00  8.00

 26...  पश्चिम  बंगाल  15.00  36.00

 कुल  267.12.
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 ।  2  3  4

 27.  अण्डमान  ज  निकोबार  0.0  0.30
 द्वीप  समूह  ,

 28...  चंडीगढ़  0.00
 -  0.00

 29.  दादर  व  नगर  हवेली  0.06  0.00

 30.  दमन  व  द्वीव  0.30  0.35

 31.  लक्षद्वीप  1.50  1.55

 32.  पांडिचेरी  1.26  2.75

 कुल  3.13  4.95

 वैद्यनाथन  समिति

 709.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदये  :

 औ  राम  नाईक  :

 क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्‍ययन  मंत्री  14

 1994  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1108  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अधिकारी  दल  ने  बवैद्यनाथन  समिति  द्वारा  की  गई

 सिफारिशों  पर  अपनी  रिपोर्ट  भेज  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 गिरिधर  :  से  GD.  मुख्य  सिफारिशों  में

 जल  दरों  का  निर्धारण  गैर-सिंचाई  उपयोग  के  लिए  जल

 सिंचाई  जल  प्रभारों  का  मियादी  सिंचाई  प्रबंधन  को  उपभोक्‍ता

 कृषकों  को  अंतरित  करने  को  प्रोत्साहन  और  जल  प्रभारों  की  अग्रिम

 अदायगी  आदि  मुद्दे  शामिल  के दलਂ  की  सिफारिशों

 के  साथ  जल  कीमत  निधरिण  समिति  की  रिपोर्ट  सभी  राज्यों/संघ  राज्य

 क्षेत्रोभभारत  सरकार  के  संबंधित  मंत्रालयों  को  परिचालित  कर  दी  गई

 संविधान  के  अनुसार  सिंचाई  राज्यों
 का

 विषय  अतः  उपर्युक्त
 सिफारिशों  का  क्रियान्ययन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  ही  किया

 जाना
 ॥

 लिट्टे  आवादी

 710.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मद्रास  में  हाल  ही  में  जेल  तोड़कर  भाग  निकलने  की

 घटना  का  ब्यौरा  क्या  जिसमें  लिट्टे  के कुछ  सदस्यों  के  भाग  निकलने

 का  समाचार  -
 |



 लिखित  उत्तर

 क्‍या  इस  घटना  की  कोई  जांच  करायी  गयी

 यदि  तो  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  भगोड़ों  को  पकड़  लिया  गया  और

 यदि  तो  लिट्टे  क ेकितने  सदस्य  फरार  हैं  और  जेल

 तोड़कर  भागने  से  इन्हें  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :

 आपराधिक  मामलों  में  अंतंग्रस्त  9  लिट्टे  उग्रवादी  27  1995  को
 मद्रास  सेन्ट्रल  जेल  से  भाग

 Ge)  और  तमिलनाडु  सरकार  ने  मद्रास  उच्च  न्यायालय  के

 सेवानिवृत्त  न्यायाधीश  की  अध्यक्षता  में  एक  जांच  आयोग  गठित
 किया

 और  लिट्टे  के  9  उग्रवादियों  में  से  दो को  पुनः  गिरफ्तार
 किया  गया  दो  ने  आत्महत्या  कर  ली  है  और  5  अभी  फरार

 भगोड़ों  को  पकड़ने  के  लिए  तमिलनाडु  सरकार  ने  स्पेशल  तलाशी  दल

 गठित  किया  तटीय  क्षेत्रों
 में  और

 राज्य  में  सतर्कता बढ़ा  दी  गई
 नौसैनिक  और  तट  रक्षक  प्राधिकारियों  को  समुद्री  गश्त  बढ़ाने  के  निदेश

 दिए  गए
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 गुजराती  कार्यक्रम

 711.  औ  राठवा  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  पर  गुजराती
 कार्यक्रमों  के  प्रसारण  हेतु  कितना  समय  आयटित  किया  गया

 कार्यक्रमों  विशेष  रूप  से  आदिवासी  लोगों  से
 संबंधित  कार्यक्रमों  क ेलिए  आवंटित  समय  का  ब्यौरा  क्या

 GQ)  क्या  सरकार  का  विचार  आकाशबाणी/दूरदर्शन  पर

 गूजराती  और  आदिवासी  लोगों  से  संबंधित  कार्यक्रमों  क ेलिए  आबंटित
 समय  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (S)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  और  यद्यपि  कोई  भाषा-वार  आब्रंटन  नहीं  किया

 गुजरात  में  स्थित  आकाशवाणी  केनद्ों/दूरदर्शन  केन्द्रों  से  प्रसारित
 टेलीकास्ट  किए  गए  गुजराती  तथा  अन्य  भाषाओं  के  कार्यक्रमों  की
 अयधि  संलग्न  बिजरण  में  दी  गई

 से  (७50.  विभिन्‍न  भाषाओं  में  प्रसारित/टेलीकास्ट  किए  जाने
 वाले  कार्यक्रमों  की अवधि  को  पर्याप्त  समझा  जाता

 विवरण

 गुजरात  से  विभिन्‍न  भाषाओं  में  प्रसारित/टेलीकास्ट  किए  जाने  वाले  कार्यक्रमों  कौ  अवधि

 भाषा  पु  दूरदर्शन  दूरदर्शन  केन्द्र
 अहमदायब  राजकोट  अहमदाबाद  राजकोट  भुण  सूरत  गोदरा  आहया

 प्रति  ह॒  प्रति  मास  प्रति  प्रति  प्रति
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 घंटे  जाते  ये  डिश  एन्टेना के  माध्यम उपग्रह  चैनल  के  माध्यम  से  प्रतिदिन  से  ।।  घंटे  की  अवधि  के  लिए  गुजराती  में  कार्यक्रम  टेलीकास्ट  किए  जा

 से  समग्र  देश  में  उपलब्ध  दूरदर्शन  के  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  मे ंजनजातीय  संस्कृति  और  कल्याणकारी  कार्यकलापों  के  बारे  भी  कार्यक्रम  टेलीकास्ट  किए  जा

 रहे
 गकाशय  गुजराती  सुगम  संगीत  कार्यक्रम  प्रसारित  किया  जा आकंशबाजी  बडोदरा  एक  खाणिज्यिक  प्रसारण  केन्द्र  ह ैऔर  इसके  द्वारा  प्रतिदिन  445  मिनट  कौ  अजधि  के  लिए  गुजर

 रहा  आकाशवाणी  के  विभिन्‍न  केन्द्रों  से  ग्रामीण  दर्शकों  के  लिए  भी  कार्यक्रम  प्रसारित  किए  जाते  हैं  जिन  जनजातीय  लोगों  के  लिए  कार्यक्रम  भी  शामिल  होते
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 संयुक्‍त  उद्यम

 712.  श्री  सुरेन्द्र  रेडी  :

 ओऔ  शिव  शरण  वर्मा  :

 क्‍या  पैद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  इंडियन  आयल  कारपोरेशन

 हिन्दुस्तान  पैट्रोलियम  कारपोरेशन  तथा  भारत

 पैट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  जीच  हुए
 समझौते  के  परिणामस्वरूप  विदेशी  भागीदार/भागीदारों  क ेसाथ  मिल  कर

 तेल  की  खोज  के  क्षेत्र  में  प्रवेश  करने  हेतु  एक  नई  कपनी  स्थापित  करने

 का  निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या  और

 (7)  क्या  इस  संबंध  में  किसी  विदेशी  भागीदार/भागीदारों  का

 चयन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संनंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  इंडियन  आयल

 कारपोरेशन  भारत  पैट्रोलियम  कार्पोरोशन  लिमिटेड  और

 हिन्दुस्तान  पैट्रोलियम  कार्पोरेशन  लिमिटेड  ने  अन्येषण  और  उत्पादन

 क्रियाकलापों  के  लिए  निजी  कंपनियों  और  जनता  की  भागीदारी  सहित

 निजी  कंपनी  के  रूप  संयुक्त  उद्यम  कंपनी  बनाने  का  सिद्धांत  रूप

 में  निर्णय  ले  लिया  इसका  ब्यौरा  अभी  तैयार  किया  गया

 रसोई  गैस  की  कमी

 13.  औ  राम  टहल  चौधरी  :

 श्री  अर्जुन  सिंह  यादव  :

 क्‍या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  रसोई  गैस  की  कमी  का  पता  करने  हेतु  क्या

 मानदंड  निर्धारित  किए

 गत  तीन  बों  के  दौरान  सरकार  को  किन-किन  क्षोत्रों  में
 रसाई  गैस  क्रो  कमो  के  संबंध  में  सुधना  मिली  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  क्प्र्यजाही  की

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सत्तौश  कुमार  :  से  OD.  तेल  कंपनियां

 रिफाइनरी/भरण  संयंत्र  की  आपूर्ति  और  मांग  स्थिति  को  दैनिक  आधार
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 पर  निगरानी  कर  रही  इसके  अतिरिक्त  राज्य  स्तर  के  समन्वयक
 और  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  विभाग  भी  राज्य  में  एल  पी  जी  की
 उपलब्धता  की  समय-समय  पर  समीक्षा  करते

 देश  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  की तेल  कंपनियों  के  डिस्ट्रीब्यूटरों  के  यहां

 सूचीबद्ध  विद्यमान  एल  पी  जी  उपभोक्ताओं  की  मांग  को  पूर्णतया  पूरा
 किया  जा  रहा  कानून  एवं  व्यवस्था  की  औद्योगिक

 संबंधों  की  समस्याओं  ,  बाढ़  आदि  के  कारण  जब  भी  एल  पी  जी  के

 बैकलाग  उत्पन्न  होते  तो  तेल  कंपनियां  बढ़ाए  गए  घंटों  और

 रजियार  व  अवकाश  के  दौरान  एल  पी  जी  भरण  संयंत्रों  के  प्रधालन

 और  वैकल्पिक  स्रोतों  से  आपूर्ति  को  बढ़ाने  के  माध्यम  से  प्रभावित

 क्षेत्रों  मे ंमांग  को  पूरा  करने  के लिए  आवश्यक  उपाय  करती  हैं  और

 बैकलाग  को  समाप्त  करती

 पैट्रोल  का  खुदरा  बिक्री  केन्द्र

 714,  सावित्री  लक्ष्मणन  :  क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पैट्रोल  पम्प  खोलने  का

 क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  कोई  अभ्याबेदन  मिला

 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 चपैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  अतिरिक्त  खुदरा
 बिक्री  डीलरशिप  खोलने  के  लिए  केरल  सहित  देश  के  सभी  भागों  से

 समय-समय  पर  अभ्याबेदन  प्राप्त  होते  रहते  उद्योग  के  व्यहार्यता

 मानकों  के  अनुसार  केरल  के  लिए  1988-93  की  खुदरा  बिक्री  केन्द्र

 विपणन  योजना  में  38  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  स्थानों  को शामिल  किया  गया

 जिनके  लिए  चयन  का  कार्य  तेल  चयन  नोर्ड  और

 के  माध्यम  से  किया  जा  रहा  1993-96  की  विपणन  योजना  में  43

 डीलरशिप  प्रस्ताव  शामिल  किए  गए

 टाडा  की  समीक्षा

 75.  श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :

 श्री  नोल्‍ला  बुल्ली  रामय्या  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  रिपोर्ट  ने  टाडा  कानून  के

 दुरुपयोग  करने  के  लिए  इसकी  भर्त्सना  की  है  तथा  भारत  सरकार  से

 इसकी  समीक्षा  करने  के  लिए  कहा

 यदि  तो  रिपोर्ट  में  टाडा  के तथाकथित  दुरुपयोग  का

 विस्तृत  ब्योरा  क्या  और
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 इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :
 मानवधिकारों  से  संबंधित  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  विभिन्‍न  निकायों  की
 रिपोर्टों

 में
 टाडा

 का  उल्लेख  किया  गया  संयुक्त  राष्ट्र  संघ
 के  निकायों  द्वारा  केबल  टाडा  के  मुद्दे  पर  कोई  विशिष्ट  रिपोर्ट  फा
 उल्लेख  किये  जाने  की  सूचना  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं

 कोयले  की  मांग  और  पूर्ति

 716.  श्री  शंकरसिंह  वाधेला  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  प्रतिषर्ष  कितने  कोयले  की  आवश्यकता  होती
 है  और  कितना  कोयला  सप्लाई  किया  जाता

 क्या  सरकार  ने  1994-95  के  दौरान  राज्य  की  पूरी  मांग
 को  पूरा  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 देश  में  कोयले  कौ  आवश्यकताओं  का  मूल्यांकन  उद्योग/क्षेत्र-वार

 किया  जाता  इनका  मूल्यांकन  राज्य-बार  नहीं  किया  जाता  कोल

 इंडिया  द्वारा  कोयले  की  आपूर्ति  संबंद्ध  प्रायोजन

 प्राधिकारियों  द्वारा  जारी  प्रायोजनों  के  अनुसार  उपभोक्ताओं  द्वारा  प्रस्तुत

 किए  गए  कार्यक्रम  के  आधार  पर  की  जाती  विद्युत  तथा  सीमेंट

 उद्योग  के  लिए  आपूर्ति  इन  क्षेत्रों  क ेलिए  स्थायी  संयोजन  समिति  द्वारा

 स्थापित  अल्पाबधि  संयोजन  के  आधार  पर  की  जाती  के

 के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  के  अंतर्गत  कोयला

 कंपनियों  द्वारा  1994  की  अवधि  के  अनुसार  गुजरात
 के  उपभोक्‍ताओं  को  111.91  लाख  टन  कोयले  की  आपूर्ति  की

 और  कोयला  कंपनियों  को  सभी  उपभोक्‍्ताओ

 जिसमें  गुजरात  में  स्थित  उपभोक्ता  भी  शामिल  उनके  द्वारा  प्रस्तुत

 किए  गए  वैध  कार्यक्रम  के  अनुसार  पर्याप्त  मात्रा  में  कोयले  की  आपूर्ति

 किए  जाने  को  सुनिश्चय  करने  हेतु  निर्देश  दे  दिए  गए  किन्तु
 कोयला/कोक  में  किसी  तरह  का  अतिरिक्त  आवंटन  किए  जाने  संबंधी

 अनुरोध  कर  प्रत्येक  मामले  में  गुणाबगुण  आधार  पर  बिचार/जांच  की

 जाती  बर्तमान  में  साफ्ट  कोक/हार्ड  कोक  को  छोड़कर

 गुजरात  की  अकोककर  कोयले  की  संपूर्ण  मांग  को  अधिकांशतः  पूरा

 किए  जाने  की  स्थिति  में  इसके  उदारीकृत  बिक्री-योजना

 के  अंतर्गत  अनेक  कोलियरियों  से  कोयले  की  आपूर्ति  किए  जाने  की

 पेशकश  की  जा  जा  रही  है  और  इस  योजना  के  अंतर्गत  कोयले  की

 आपूर्ति  बिना  किसी  संयोजन/प्रयोजन  के  की  जाती  इस  योजना  के

 अंतर्गत  थोक  तथा  छोटे  व्यापारियों  को  भी  कोयले  की  आपूर्ति  की

 जा  रही  जोकि  लघु  उपभोक्ताओं  की  आवश्यकताओं  को  पूरा

 करते
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 विज्ञापनों  पर  व्यय

 77.  रीता  वर्मा  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  कप  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्थेक  वर्ष

 पाक्षिक  और  यदा  कदा  निकलने  वाली  पत्रिकाओं  में  विज्ञापनों  के
 प्रकाशन  पर  भारत  कोकिंग  कोल  ने  कितनी  धनराशि  व्यय  -

 क्रमशः  बिहार  और  बिहार  से  बाहर  के  ऐसे  कितने

 समाचार  पत्रों  और  पत्रिकाओं  में  जिशापन  जारी  किए

 उक्त  अजधि  में  जिज्ञापनों  के  लिए  बिहार  के  समाचार

 पत्रों/पत्रिकाओं  को  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  और

 बिहार  से  बाहर  के  राज्यों  स ेनिकलने  बाल  उन  समायार

 पत्रों  के  क्‍या  नाम  हैं  जिन्हें  उक्त  अवधि  में  खिशापन  जारी  किए  गए
 और  उन्हें  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 कोल  इंडिया  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सूचना  के  अनुसार
 पिछले  तीन  वर्षो ंक ेदौरान  भारत  कोकिंग  कोल

 द्वारा  ऐसे  विज्ञापनों  पर  किए  गए  व्यय  को  नीचे  दिया  गया  है  :-

 1992-93  1993-94  1994-95
 94

 :
 $0.60  63.34  51.31

 के  संबंध  में  अपेक्षित  नीचे  दिए  गए  हैं  :-

 विहार

 1992-93  1993-94  ____  1994-95
 *

 94
 पत्रिकाएं  पत्रिकाएं  पत्रिकाएं

 पत्र  आदि  पत्र  आदि  चज्र  आदि

 12  18  19  26  17  19

 जिहार  से  बाहर

 13  24  1 BB  14  24

 द्वारा  बिहार  के  समायार-पत्रों  एवं
 पत्रिकाओं/पाक्षिकोन्के  लिए  अदा  की  गई  कूल  राशि  का  वर्ष-वार  ब्यौरा

 नीचे  दिया  गया  है  :-

 1992-93  1993-94  1994-95
 94

 41.01  46.99  ॥  37.54
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 वर्ष  1992-93  से  1994-95  1994  की

 अवधि  क  दौरान  द्वारा  बिहार  से  बाहर  समाचार-पत्रों

 तथा  पत्रिकाओं/पाक्षिकों  को  दिए  गए  विज्ञापनों  की  संख्या  6।

 जिनको  सूची  संलग्न  विजरण  में  दी  गई

 द्वारा  ऐसे  समाचार-पत्रों  तथा  पत्रिकाओं।/पाक्षिकों

 को  वर्ष-बार  अदा  की  गई  राशि  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :-

 1992-93  1993-94  1994-95

 94

 9.59  16.35.  13.77

 विवरण

 बिहार  को  छोड़कर  अन्य  अखबारों।पाक्षिकों  की  सूची

 दि

 आनन्द  बाजार

 बिजनेस

 दि  कलकत्ता  और

 दि  मद्रास

 दि  इकोनोमिक

 10.  दैनिक

 11...  इंडियन  ट्रेड

 12.  दैनिक  नई

 13.  राष्ट्रीय

 14.  नवीन

 15...  पश्चिम  नंगा

 16.  .  इंस्टूटीयूट  फार  माइनरस  एंड  मेटल  बर्कर्स

 17.  डिफेन्स  पब्लिकेशन  नई

 18...  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  सेवा  नई

 19.  मैथ्यूस  मार  ऐथेसिस  मेमोरियल  दोससन  नई

 20...  माइन  एंड  मेटल

 21.  आई  एंड  बी  मंत्रालय  मैकी  नई

 22...  भारती  नई

 23...  इंडस्ट्रीयल

 24...  इकोनोमिक  ग्रोथ  ऐंड  सोशल  नई

 25...  कोल  इंडिया  रिक्रेशन

 26...  राष्ट्रीय  कोयला  मजदूंर

 9.

 9०

 7३

 ए

 (४४

 ७

 हए

 P

 20  1995

 27.
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 आल  इंडिया  पुलिस  गेम  1992,

 नई

 डोकूमेनटेशन  सेंटर  फार  कारपोरेट  ऐंड  बिजनेस  नई

 कोल  ऐम्पलाइज

 इंडस्ट्रीयल  एक्जीबीशन  नई

 इंडियन  माइनिंग  एंड  इंजीनियरिंग

 इंडियन  नेशनल  बिल्डिंग  ऐड  कस्ट्रकशन  बर्कर्स

 इंडियन  नई
 ह

 नई

 सिंथी  रामाकृष्णन

 सूचना  एबं  प्रसारण  मंत्रालय  नई

 पायनर  नई

 सूचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय  नई

 इंडियन  नई

 दि  इंस्टीट्यूट  कास्ट  एंड  बर्क्स  अकाउंट्स  आफ

 दर्गापुर

 महिला  सांस्कृतिक  संगठन

 सहारिया  इंडिया  मास

 मेम्बर्स  कल्चरल  फॉरम  आफ

 लोक  नई

 यूनियन  आफ

 कोलफील्ड  डेंटल

 इन्टरनेशनल  इंडस्ट्रीज  नई

 नई

 गॉडबाना  जियोजिकल

 केरला

 नेशनल

 जागरण

 योजना,-सूचना  एवं  प्रसारण  नई

 नई

 गोल्ड  कप

 जॉन  एम्बुलेंस

 डेली

 डिपार्टमेंट  आफ  कोल  कल्न  नई
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 रसोई  गैस  और  मिट्टी  के  तेल  के

 समानांतर  विपणनकर्ता

 जी  अंकुशराज  टोपे  :  क्‍या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 मैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रसोई  गैस  तथा  मिट्टी  के  तेल  के  समानांतर
 विपणनकर्त्ताओं  के  आंकलन  के  लिए  कोई  स्थतंत्र  सेंटेग  एजेंसी

 नियुक्त  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 मिट्टी  के  तेल  और  रसोई  गैस  की  उपलब्धता  में  वृद्धि
 करने  हेतु  अन्य  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं।उठाएं  जाने  का  प्रस्ताव

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 सतीश  कुमार  :  और  एक  प्रस्ताव

 विचाराधीन

 सार्वजनिक  क्षेत्र  को  तेल  कंपनियों  के  माध्यम  से  नियंत्रित

 मूल्यों  पर  उपलब्ध  एल  पी  जी  और  मिट्टी  तेल  के  अलाबा  उनकी

 अतिरिक्त  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  क ेलिए  सरकार  ने  निजी  एजेंसियोंਂ

 द्वारा  बाजार  मूल्यों  पर उनके  आयात  और  विक्रय  की  अनुमति  देने  का

 निर्णय  लिया  सरकार  निजी  पक्षकारों  को एल  पी  जी  और  मिट्टी  तेल

 के  लिए  आयात  सुविधाएं  विकसित  करने  हेतु  प्रोत्साहित  कर  रही

 नई  रिफाइनरियों  और  फ्रैक्शनेटरों  स ेऔर  भी  मिट्टी  तेल  और  एल  पी

 जी  उपलब्ध

 नहरों  की  खुदाई

 no.  जी  खेलन  राम  जांगडे  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  राज्य  में

 नहरों  की  खुदाई  संबंधी  कोई  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान

 करने  के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गए

 हैं।उठाये  जाने  का  विचार

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या

 :  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  चल  रही

 मझौली  और  लघु  सिंचाई  योजनाओं  से  अतिरिक्त  लाभ  प्राप्त  करने

 के  लिए  1993  के  अंत  तक  60  करोड़  93-94  के  दौरान

 265  करोड़  1994-95  के  दौरान  100  करोड़  रुपए  और  95-96

 के  दौरान  20  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए

 1993  में  अनुरोध  किया
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 GD  राज्य  को  अतिरिक्त  निधियां  निर्मक्त  करना  जल  ससाधन
 मंत्रालय  के  लिए  संभव  नहीं  हुआ  है  क्योंकि  राष्ट्रीय  महत्थ  की
 परियोजनाओं  के  लिए  राज्यों  को अतिरिक्त  सहायता  उपलब्ध  कऋरान
 का  प्रस्ताव  आठवीं  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  याजना  आयाग
 द्वारा  नहीं  किया  गया

 महाराष्ट्र  को  प्राकृतक  गैस

 720.  श्री  राजेन्न  अग्निहोजी  :  क्‍या  पैट्रोलियम  और

 प्राकृतिक  मैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बाम्ने  हाई  से  कुल  कितनी  प्राकृतिक  गैस  का  उत्पादन
 किया  जा  रहा

 महाराष्ट्र  को  कितनी  प्राकृतिक  गैस  आयंटित  की  जा  रही

 .

 (aan  क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  उसे  आवंटित  प्राकृतिक  गैस  के

 हिस्से  में  वृद्धि  करने  से  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  भेजे  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 सतीश  कुमार  अप्रैल  94  से  जनवरी  95  तक

 पश्चिमी  अपतटीय  क्षेत्रों  से 39.66  एम  एम  एस  सी  एम  डी  गैस  का

 उत्पादन

 महाराष्ट्र  में  उपभोक्ताओं  को  16.65  एम  एम  एस  सी  एम
 डी  गैस  का  आबंटन  किया  गया

 (a)  उपलब्ध  होने  के  लिए  अनुमानित  समूथी  गैस  आबंटित
 कर  दी  गयी  अतिरिक्ल  आबंटरनों  पर  जिचार  करना  व्यवहाय॑

 नहीं

 टाडा  के  अंतर्गत  नणरबंद  लोग

 721. -  श्री  दक्तात्रेय  बंडाकू  :

 ओऔ  ललित  उरांव  :

 श्री  फ्लचंद  वर्मा  :

 श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्स  :

 औऔमती  भावना  चिललिया  :

 सुथौर  राय  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3।  1995  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में

 टाडा  के  अंतर्गत  राज्यवार  कितने  लोग  नजरबंद

 1994  के  दौरान  कितने  नजरबंद  लोगों  को  रिहा  किया
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 क्या  केन्द्र  सरकार  की  जानकारी  में  यह  बात  आई  है  कि

 निर्दोष  व्यक्तियों  को  टाडा  के  अंतर्गत  नजरबंद  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए

 गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  देश

 भर  में  टाडा  के  अधीन  नजरबंद  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  के  न्यौरों

 का  राज्यवार  विवरण  संलग्न

 रिहा  किए  गए  व्यक्तियों  को  वर्ष-वार  ब्यौरा  इस  मंत्रालय

 द्वारा  नहीं  रखा  जाता

 और  लम्बित  सभी  मामलों  और  स्थिति  का  सुधार
 करने  कौ  समीक्षा  के  लिए  पुनरीक्षा  समितियों  का  गठन  किया  गया

 विवरण

 राज्य  का  टाडा  के  अधीन  नजरबद  किए के  अधीन  नजरबंद  किए

 गए  व्यक्तियों  के  संबंध  में  31.12.94

 की  स्थिति  के  अनुसार

 राज्य  का  नाम

 1.  आंध्ष  प्रदेश  273

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  3

 3.  असम  543

 4...  बिहार  67

 5.  गुजरात  267

 6...  हरियाणा  125

 7...  हिमाचल  प्रदेश  2

 8.  जम्मू  और  कश्मीर  1304

 9.  152

 10...  केरल  -

 11.  मणिपुर  279

 12.  मध्य  प्रदेश  46

 13...  महाराष्ट्र  1020

 14.  मेघालय  29

 15.  पंजाब  319

 16...  राजस्थान  192

 17.  तमिलनाडु  5

 18.  .  उत्तर  प्रदेश  21]

 19...  पश्चिम  बंगाल  6

 20...  चंडीगढ़  5

 a1.  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  377
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 कच्छे  कोयले  का  निकाला  जाना

 722.  श्री  ललित  उरांज  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 1990-91,  1991-92,1992-93,1993-94  और  1994-95

 के  दौरान  जनवरी  1995  तक  बिहार  की  विभिन्‍न  राष्ट्रीयकृत  कोयला

 खानों  से  कितना  कच्चा  कोयला  निकाला  गया  और  उसका  क्‍या

 मूल्य

 इसमें  से  अन्य  राज्यों  और  बिहार  को  क्रमशः  यर्षवार

 कितने  कोयले  की  आपूर्ति  की  और

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  बिहार  को  देय  रायल्टी  और

 बकाया  धनराशि  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्‍या

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 माननीय  सदस्य  का  आशय  साफ्ट  कोक  के  संबंध  में  सूचना  प्रस्तुत
 किए  जाने  से  कोल  इंडिया  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई

 सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1990-91  से  1994-95  के  दौरान  बिहार

 राज्य  में  उत्पादित  साफ्ट  कोक  की  मात्रा  तथा  कीमत  नीचे  दी

 गई  है  :-

 वर्ष  उत्पादन  कीमत

 (1000  टन

 1990-91  817  1430

 1991-92  632  1118

 1992-93  442  774

 1993-94  396  693

 1994-95

 95  तक  212  371

 बिहार  राज्य  में  उत्पादित  साफ्ट  कोक  कौ  मात्रा  में  से

 साफ्ट  कोक  की  की  गई  आपूर्ति  की  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :-

 न
 वर्ष  अन्य  राज्यों  को  बिहार  राज्य  को

 आपूर्ति  किए  गए  की  गई  साफ्ट  कोक

 कोक  को  मात्रा  की  आपूर्ति  की  मात्रा

 (0000  टन

 1990-91  257.4  446.3

 1991-92  200.6  417.0

 1992-93  134.1  300.2

 1993-94  -  82.6  301.9
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 वर्ष  1990-91  से  1994-95  के  टौरान  बिहार  को  देय
 रायल्टी  तथा  बकाया  देय  राशि  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :-

 देय  रायल्टी  रायल्टी  की  देय  बकाया  टिप्पणी
 ह  राशि

 अर्थ  राशि  को  राशि

 1990-91  37.01  31.3.91  7.56

 1991-92  315.98  31.3.92.  (-)  3.83  अग्रिम  भुगतान
 1992-93  492.25  31.3.93  4.92
 1993-94  547.82  31.3.94  (-)  7.53  अप्रिय  भुगतान

 1994-95  442.05  31.1.95  4.17

 अशोक  बिहार  में  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाया  जाना

 723.  श्रीमती  सरोज  दुबे  :

 श्री  फूलचंद  वर्मा  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  31  1995  को  राष्ट्रीय

 सहाराਂ  में  पर  पुलिस  फायरिंग  और  टूटी  पड़ी  हैं  चूड़ियां  और

 पुलिस  की  लाठियांਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट
 किया  गया

 यदि  तो अशोक  बिहार  में  पुलिस  की  गोली  से  कितने

 लोगों  की  मृत्यु

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  मामले  की  कोई  जांच  की

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  और

 (७2)  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  सरकार  द्वारा  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है।की

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 तीन  व्यक्तियों  की  मौत  पुलिस  की  गोली  से  हुई  है  और

 एक  व्यक्ति  किसी  गैर-पारंपरिक  हथियार  से  चलाई  गई  गोली  से  घायल

 होकर  यह  गोली  भीड़  में  स ेकिसी  ने  चलाई  थी  क्योकि

 पुलिस  के  पास  इस  प्रकार  का  कोई  हथियार  नहीं  होता

 से  (0.  थाना-अशोक  नई  दिल्ली  में  दो

 पहला  तो  एक  कांस्टेबल  के  खिलाफ  की  धारा  के

 अधीन  और  दूसरा  दंगाइयों  के  खिलाफ  तथा  सार्वजनिक

 सम्पत्ति  को  क्षति  पहुंचाए  जाने  संबंधी  अधिनियम  के  संगत  उपबंधों  के

 अधीन  दर्ज  कराए  गए

 राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्‍ली  सरकार  द्वारा  भी  घटना  की

 मजिस्ट्रेटी  जांच  के  आदेश  दे  दिए  गए
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 सेल  को  खोज  में  पूंजी  निबेश

 724.  उमारेद्डि  जेंकटेस्थरलु  :  क्‍या  पैट्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  जताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतक  गैस  आयोग  की  तेल  खाज
 संबंधी  गतिथिधियों  में  पूंजी  निवेश  में  वृद्धि  और  लेल  खोज  में  सफलता

 दर  तथा  तेल  खोज  संबंधी  तदनुरूप  बजट  में  समरूपता  नहीं

 क्या  इस  प्रतिलोम  संबंध  के  बारे  में  प्रबन्धन  की  ओर  से

 कोई  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (a)  गत  तीन  वित्तीय  वर्षों  में  लेल  की  खोज  में  किए  गए  पूंजी
 निवेश  का  ब्यौरा  क्‍या

 चैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंज्रालय  को  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  शमः  :

 और  प्रश्न  नहीं

 गत  तीन  वर्षों  में  अन्जेषण  अर्थात्‌  सर्वेक्षण  एवं  अन्येषी

 वेद्यन  के  संबंध  में  निजबल  व्यय  निम्नजत  है  :-

 रुपए  2

 जर्ष  सर्वेक्षण  अन्थेषी  वेध्यन  योग

 1991-92  162.68  1127.57  1290.25

 1992-93  147.45  1140.90  1288.35  .35

 156.85  754.07  910.92

 फीचर  फिल्मों  पर  प्रतिबंध

 725.  भी  आको  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  के  दौरान  देश  में  किसी  हिन्दी  फिल्‍म  के

 प्रदर्शन  पर  प्रतिबंध  लगाया  गया

 यदि  तो  इसके  कारणों  के  साथ  उसका  ब्यौरा

 क्या  सरकार  का  यह  सुनिश्चित  करने  का  विथार  है  कि

 केन्द्रीय  फिल्‍म  प्रमाणीकरण  बोर्ड  द्वारा  पास  की  गई  फिल्मों  को  किसी

 अन्य  मंथ  पर  चुनौती  न  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह

 :  केन्द्र  सरकार  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  फिल्‍म

 प्रमाणन  बोर्ड  द्वारा  प्रमाणित  किसी  भी  फिल्म  पर  प्रतिबंध  नहीं

 लगाया
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 प्रश्न  नहीं

 से  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  चलचित्र

 1952  के  उपबंधों  और  उनके  अंतर्गत  जारी  किए  गए

 मार्गनिर्देशों  के  अनुसार  फिल्में  प्रमाणित  करता  बोर्ड  के  किसी

 आदेश  से  असंतुष्ट  कोई  आवेदन  चलचित्र  1952  की  धारा

 5  ग  के  तहत  फिल्म  प्रमाणन  अपील  अधिकरण  में  अपील  कर  सकता

 रेलवे  स्टेशनों  पर  आपराधिक  गतिविधियां

 726.  शी  मोहन  रावले  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  तथा  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशनों  पर  जेब

 चेन  झपटने  और  सामान  की  चोरी  की  यारदातें  बढ़  रही  हैं

 यदि  तो गत  आठ  महीनों  के  दौरान  ऐसे  कितनी  मामले

 प्रकाश  में  और

 (1)  सरकार  ने  इन  घटनाओं  पर  अंकुश  लगाने  के  लिए  क्या

 उपाय  किए  ॒

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 1.7.94  से  28.2.95  तक  के  आठ  महीनों  में  तथा  वर्ष

 1993-94  की  तदनुरूपी  अवधि  के  दौरान  इस  प्रकार  के  दर्ज  मामलों  .

 की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :-

 शीर्ष  1.7.94  से  1.7.93  से

 28.2.95  लक  28.2.94  तक

 जेब  तराशी  140  115

 सामान  चोरी  296  246

 चेन  झपटना  12  3

 दिल्‍ली  तथा  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशनों  पर  ऐसी  घटनाओं

 को  रोकने  के  लिए  निम्नलिख़ित  कदम  उठाए  गए  हैं  :-

 ()  सादी  यर्दी  में  और  यर्दीधारी  सिपाहियों  की  गश्त  को  बढ़ा

 _  दिया  गया  -

 1993-94

 लक्ष्य  वास्तविक

 उत्पादन  26.0...  छ.छ  _  उक्रआ  |  क.छ  |  9.36
 उत्पादकता  व्यक्ति  प्रतिपाली  टन  1.52

 प्रेषण  टन  28.44  213.37

 सकल  मार्जिन  ब्याज  तथा  कर  1850.0¢
 से  पूर्व

 20  1995

 2020.00
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 (४)  क्षेत्र  क ेसमाज  विरोधी  तत्यों  की  पर  कड़ी
 नजर  रखी  जाती

 Gi)  रेलवे  स्टेशनों  पर  ध्यनि  विस्तारक  यंत्र  लगाए  गए  हैं
 यात्रियों  को  अपना  सामान  अकेला  न  छोड़ने  के  लिए
 सावधान  किया  गया

 Gv)  रेलगाड़ियों  में  यात्रा  करते  समय  यात्रियों  द्वारा  बरती  जाने

 खाली  एहतियातों  के  बारे  में  यात्रियों  को  शिक्षित  करने  के

 लिए  समायार  पत्रों  में  बिशापन  दिए  गए

 कोयला  उत्पादन

 727.  श्रीमती  दिल  कुमारी  भंडारी  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1994-95  के  दौरान  कोल  इंडिया  और  इसकी

 सहायक  कंपनियों  द्वारा  कोयले  का  उत्पादन  लक्ष्य  से  बहुत  पीछे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  ने  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  कोल

 इंडिया  तथा  इसकी  सहायक  कंपनियों  के  उत्पादकता

 वितरण  और  लाभदेयता  संबंधी  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  सबंध  में

 क्‍या  उपलब्धियां  रही  और

 CS)  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 और  कोल  इंडिया  इसक्ली  सहायक  कंपनियों  द्वारा

 1994  से  1995  की  अवधि  के  दौरान  कोयले  का

 उत्पादन  196.05  टन  सूचित  किया  गया  जबकि  इस  अवधि  के  -

 लिए  लक्ष्य  197.32  का  आंशिक  कमी  का  मुख्य  कारण  इस
 वर्ष  मानसून  के  दौरान  अत्यधिक  वर्षा  के  कारण  उत्पादन  में  हुई
 हानि

 और  1993-94  तथा  1994-95  के  दौरान  कोल  इंडिया

 तथा  इसकी  सहायक  कंपनियों  के  लिए  सरकार  द्वारा

 प्रेषण  तथा  लाभप्रदत्ता  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  तथा

 उनकी  तुलना  में  प्राप्त  की  गई  उपलब्धि  नीचे  दी  गई  है  :-

 1994-96  1995)

 उपलब्धि  की  लक्ष्य  वास्तविक  उपलब्धि  की

 प्रतिशंतता  प्रतिशतता

 100.05  197.31  196.05  99.36

 100.00  1.55  1.54  99.35

 97.68  207.49  197.36  95.12

 109.19  1930.00  श्
 र

 *  जब  1994-95  के  लिए  सकल  मार्जिन  का  वर्ष  1994-95  के  वित्तीय  यर्ष  के  लिए  लेखों  को  बंद  करमे  तथा  लेखा  परीक्षा  किए  जाने
 के  पश्चात्‌  ही  पता  चल
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 (@)  कोल  इंडिया  जिसमें  निम्नलिखित  कदम
 शामिल  विभिन्‍न  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  क ेलिए  उठाए  गए  कदम  :-

 1.  भूमिगत  खानों  में  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  में  वृद्धि  के
 लिए  निरन्तर  बल  दिया

 2.  स्वैच्छिक  सेवा-निवृत्ति  के  उचित  विनियोजन  तथा
 कार्यान्वयन  के  माध्यम  से  श्रमशकति  का

 3.  प्रेषण  में  वृद्धि  के  लिए  प्रायोजित
 जैसे  संबंधित  मंत्रालयों  तथा  उपभोक्ताओं
 के  साथ  निकटतम  एवं  निरन्तर

 4.  बजट  तैयार  करने  तथा  वासस्‍्तबिक  की  तुलना  में
 सामयिक  प्रयोधन  के  माध्यम  से  सभी  मदों  पर  व्यय  का

 कड़ाई  से  नियंत्रण

 नयी  कोयला  खानें

 728.  श्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  नयी  कोयला

 खानों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  कराया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  उसका  क्या

 निष्कर्ष

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  नई  खानों  का  आयाजन  किए  जाने  के  लिए

 कोयले  के  भंडारों  का  पता  लगाने  हेतु  केन्द्रीय  खान  आयोजन  एवं

 डिजाइन  संस्थान  द्वारा  बिस्तृत  रूप  से

 कोयले  का  अन्वेषण  किया  गया

 वर्ष  1993-94  में  ने  17  ब्लाकों  में

 अन्वेषण  कार्य  जारी  रखा  और  चार  ब्लाकों  में  अन्वेषण  कार्य  पूरा  कर

 लिया  गया  और  इन  चार  ब्लाकों  के  लिए  भू-गर्भीय  रिपोर्ट  भी  तैयार

 कर  ली  गई  इस  कार्रवाई  को  जारी  रखते  हुए  वर्ष  1994-95  में  22

 ब्लाकों  का  अन्येषण  किया  जाना  जिसमें  से  2  ब्लाकों  का  अन्येषण

 पूरा  कर  लिया  गया  है  और  इन  दोनों  ब्लाकों  के  लिए  भू-गर्भीय  रिपोर्ट

 तैयार  कर  ली  गई

 ज़िपुरा मे ंतेल  की  खोज

 729.  श्री  श्रीनिवास प्रसाद  :
 ओऔ  तारा  सिंह  :

 क्या  पैद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  त्रिपुरा  में
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 तेल  की  खोज  के  कार्य  को  हाल  ही  में  स्थगित  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  और  इसके  क्‍या
 कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  तेल  की  खोज  के  कार्य  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  इसके  तंत्र  को  सुदृढ़  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंध्री  ब्यौरा  क्‍या

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 सतीश  कुमार  :

 प्रश्न  नहीं

 से  ४8वीं  योजना  के  दौरान  आयल  एण्ड  नेचुरल  गैस

 कारपोरेशन  की  1680  स्टैन्डर्ड  लाइन  किलो  मीटर  एल  के

 द्विभायामी  भूकपीय  सर्वेक्षण  करने  तथा  मिजोरम  को  सम्मिलित  करते

 हुए  त्रिपुरा  क्षेत्र  में  26  अन्येषी  कृपों  का  वेद्यान  करने  की  योजना

 1995-97  के  दौरान  अन्वेषण  वृद्धि  कार्यक्रम  के  तहत  अतिरिक्त

 भूकंपीय  सर्वेक्षण  की  भी  योजना

 भूतपूर्व  प्रधान  मंत्रियों  की  सुरक्षा

 730.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 विशेष  सुरक्षा  व्यवस्था  को  किन-किन  भूतपूर्य  प्रधान

 मंत्रियों  न ेघापस  लेने  की  मांग  की

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  निर्णय  लिया  गया

 और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्रियों  की  सुरक्षा  पर

 वार्षिक  आधार  पर  कुल  कितनी  राशि  का  व्यय  किया  जाता

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  और

 केवल  श्री  सिंह  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  ने  सुरक्षा
 कवच  को  हटाने  का  अनुरोध  किया  सुरक्षा  प्रदान  करने  के

 व्यक्ति  विशेष  को  मिलने  वाली  धमकी  के  आधार  पर  किए  जाते

 जब  तक  खतरा  बना  रहता  है  तब  तक  सुरक्षा  कषच  वापस  लेना  संभव

 नहीं  होता

 भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  की  सुरक्षा  पर  सरकार  द्वारा  किए  गए

 व्यय  के  वास्तविक  आंकड़े  बताना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  कभी-कभी

 प्रधान  मंत्री  और  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्रियों  दोनों  की  ही  सुरक्षा  पर  किया

 जाने  वाला  व्यय  जैसे  कि  प्रशासनिक  प्रशिक्षण

 कुछेक  प्रकार  के  वाहन  इत्यादि  पर  एक  मद  के  रूप  में  किया

 जाता  फिर  भी  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्रियों  और  उनके  परिवार  के  सदर्स्यो

 की  सुरक्षा  पर  अनुमानतः  34.  करोड़  रुपए  प्रति  वर्ष  खर्च  किए

 जाते
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 वार्षिक  योजना

 731.  श्री  बेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  मूर्ति  :

 क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्ययन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  राज्य  की

 1995-96  की  वार्षिक  योजना  हेतु  राशि  उपलब्ध  कराने  तथा  इसमें  वृद्धि
 किये  जाने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है।किये

 जाने  का  विचार

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 गिरिथर  :  से  उपाध्यक्ष  योजना  आयोग  तथा

 मुख्य  मंत्री  आन्श्र  प्रदेश  के  मध्य  एक  बैठक  में  संसाधनों  के  निर्धारण

 के  आधार  पर  आंध्र  प्रदेश  की  वार्षिक  योजना  1995-96  का  आकार

 3159  करोड़  रुपये  का  होने  पर  सहमति  हुईं  यह  राज्य  की  वार्षिक

 योजना  1994-95  के  सहमत  आकार  की  अपेक्षा  45.6  प्रतिशत  अधिक

 वार्षिक  योजना  1995-96  के  ब्यौरे  राज्य  से  प्रारूप  प्रस्ताव  मिलने

 पर  तय  किए  जिस  पर  आधिकारिक  स्तरीय  कार्य  दलों  में

 विचार-विमर्श  किया

 चैट्रोलियम  उत्पादों  का  आयात

 732.  री  कुमारासामी  :  क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 मैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  आयात
 को  सूची  से  हटाना

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या

 QD  क्या  सरकार  ने  मामले  की  जांच  के  लिए  एक  समिति  का

 गठन  किया

 यदि  तो  समिति  का  स्थरूप  क्या  और

 समिति  कब  तक  अपनी  रिपोर्ट  दे

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  निर्यात  और  आयात
 नीति  की  समीक्षा  एक  सतत  प्रक्रिया  ह ैतथा  जब  और  जैसे  आवश्यक

 समझा  जाता  है  इसमें  परिवर्तन  किए  जाते  आयात  नीति

 1992-97  के  अन्तर्गत  केवल  पांच  पैट्रोलियम  उत्पादों  को  ही  नियंत्रण

 मुक्त  नहीं  किया  गया  इसके  अतिरिक्त  इनमें  स ेसरकार  ने  उड़्ड़यन
 टर्बाइन  पेविंग  ग्रेड  और  भट्टी  तेल

 एस  एच  एस  और  एल  एस  डब्ल्यू  आर  के  का  आयात  करने

 की  अनुमति  विशेष  आयात  लाइसेंस  के  अंतर्गत  दे  दी
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 पुलिस  हिरासत  में  अपराध

 733.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  महीनों  के  दौरान  दिल्ली  में  पुलिस  हिरासत
 में  महिलाओं  को  नंगा  किए  जाने  और  उनके  बलात्कार  के  कई  मामले

 प्रकाश  में  आए

 यदि  तो  माहवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 हिरासत  में  होने  खाले  ऐसे  अपराधों  पर  रोक  लगाने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 1.9.1994  से  28.2.1995  तक  के  6  महीनों  के  दौरान  दिल्ली  में  इस

 तरह  का  कोई  मामला  दर्ज  नहीं  कराया  गया

 प्रश्न  नहीं  उठता

 हिरासत  में  होने  वाले  इस  प्रकार  के  अपराधों  को  रोकने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  :-

 -  यह  सुनिश्चित  करना  कि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  और

 पंजाब  पुलिस  नियमों  में  निम्नलिखित  प्रक्रिया  का  सख्ती

 से  अनुपालन  किया

 -  गिरफ्तार  महिलाओं  को  जमानत  या  व्यक्तिगत  मुचलके
 पर  यदि  अपराध  जमानत  योग्य

 -  गिरफ्तार  की  गयी  महिलाओं  को  महिलाओं  के  लिए  पूर्व
 निर्धारित  हवालात  में  रखना  और  हवालात  ड्यूटी  के

 लिए  महिला  कांस्टेबल  तैनात

 -  यह  निर्धारित  करना  कि  अपराधों  में  उनकी  संदिग्ध

 अन्तग्रस्तता  के  लिए  पूछताछ  के  लिए  लाई  गई

 महिलाओं  के  साथ  महिला  कांस्टेबल  आवश्यक  रूप  से

 -  पुलिस  थानों  के  ड्यूटी  कक्ष  में  महिला  कर्मचारियों  की

 -  इस  संबंध  में  अनुदेशों  का  अनुपालन  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  वरिष्ठ  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  पुलिस  स्टेशनों  का

 -  पुलिस  हिरासत  में  ली  गयी  महिलाओं  के  अधिकारों  के

 बारे  में  पुलिस  कार्मिकों  को  शिक्षित  करने  के  लिए
 जागरूकता  और  प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 जब  कभी  हिरासत  में  महिलाओं  के  साथ  बलात्कार  और  उन्हें
 निर्वस्त्र  करने  की  कोई  घटना  होती  है  तो  गलती  करने  वाले  पुलिस
 कार्मिकों  के  खिलाफ  सख्त  और  अनुकरणीय  कानूनी  विभागीय

 कार्रवाई  की  जाती
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 पिछड़े  क्षेत्रों  का विकास

 734.  साझीजी  :  क्‍या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  पिछड़े  क्षेत्रों  के
 बिकास  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  योजना  भेजी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उक्त  योजना  को  स्वीकृति  दे  दी

 और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कितनी
 धनराशि  नियत  की  गई

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 गिरिघर  :  और  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार
 ने  राज्य  में  पूर्वांचल  तथा  बुंदेलखंड  के  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास  के

 लिए  100  करोड़  की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  का  अनुरोध
 किया

 और  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  में  किसी  प्रकार  के  ब्यौरे

 नहीं  राज्य  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  अपने  प्रस्ताव  के

 ब्यौरे  प्रस्तुत

 कम  तौल  के  रसोई  गैस  सिलेन्डर

 755.  श्री  चन्द्रेश  पटेल  :

 श्री  महेश  कनोडिया  :

 क्या  पैद्ोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  रसोई  गैस

 डीलरों  द्वारा  कम  तौल  के  रसोई  गैस  सिलेन्डरों  की  सप्लाई  के  बारे  में

 शिकायतें  मिली

 यदि  तो  |  1994  से  22  1995  तक

 ऐसी  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 (x)  ऐसी  शिकायतों  पर  कया  कार्यवाही  की

 इस  संबंध  में  बंद  हुई  गैस  एजेंसियों  का  ब्यौरा  क्या  और

 CS)  सरकार  द्वारा  भविष्य  में  ऐसी  अनियमितताओं  को  रोकने

 हेतु  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गये  हैं।उठाए

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतौश  क्युमार  :  से  सरकारी  तेल

 कंपनियों  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  94  से  22  तक

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  उन्हें  इस  प्रकार  की  28  साबित  शिकायतें  प्राप्त

 हुई

 कम  वजन  के  सिलेंडरों  की  आपूर्ति  की  साबित  शिकायतों
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 के  संबंध  में  दोषी  डिस्टीब्यूटरों  के  विरूद्ध  विपणन  अनुशासन
 दिशानिर्देशों  के  अनुसार  कार्रवाई  की  गई  कम  वजन  के  सिलेडरों
 के  सभी  मामलों  में  सिलेंडर  मुफ्त  बदल  दिया  गया  था  तथा  ग्राहकों
 को  आनुपातिक  मुआबजा  दिया

 इस  कारणवश  एक  डिस्ट्रीब्यूटरशिप  समाप्त  की  जा

 चुकी

 (52  भरण  संयंत्रों  पर एल  पी  जी  सिलेंडरों  क ेबजन  की  शुद्धता
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  स्पष्ट  रूप  से  निर्धारित  प्रक्रिया  भरे  हुए
 सभी  सिलेंडरों  पर  चोरी  रोकने  के  लिए  सील  लगाई  जाती  सभी  एल
 पी  जी  डीलरों  को  यह  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  ग्राहकों  के  घर  पर  सुपुर्दगी
 देने  से  पूर्व  प्रत्येक  सिलेंडर  के  सही  जजन  की  जांच  सुनिश्चित

 वार्थिक  परिव्यय

 736.  श्री  अर्जुन  सिंह  यादव  :  क्‍या  योजना  और  कार्यक्रम

 कार्यान्‍न्ययन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1994-95  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  स्वीकृत  किए

 गए  वार्षिक  योजना  परिव्यय  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसमें  से  कितनी

 वास्तविक  राशि  खर्च  की  गई

 परिव्यय  तथा  खर्च  में  भारी  अंतर  होने  के  क्‍या  कारण

 और

 लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  संबंध  में  विभिन्न  क्षेत्रों  में

 बिशेषकर  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  संबंधी  क्षेत्र  में  इस  परिव्यय  के

 उपयोग  के  क्या  प्रभाव

 शोजना  और  कार्यक्रम  कार्यानथयथन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 गिरिधर  :  वर्ष  1994-95  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  हेतु

 मंजूर  किया  गया  वार्षिक  योजना  परिव्यय  4562.00  करोड़  रुपये

 1994  तक  इसमें  से  खर्च  की  गई  कुल  राशि  1621.41  करोड़
 रुपये

 यह  कमी  मुख्यतः  संसाधन  जुटाने  में  राज्य  सरकार  की

 असमर्थता  के  कारण

 वार्षिक  योजना  1994-95  के  दौरान  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रमों  के  संदर्भ  में  लक्ष्य  क ेमुकाबले  उपलब्धि  निम्नानुसार  है  :-

 1994-95

 कार्यक्रम  लक्ष्य  उपलब्धि

 1  2  3

 1.  आई  आर  डीपी  .  325353  173293

 की

 2.  जे  आर  वाई
 श्रम

 प्रथम  धारा  1165.44  601.83

 द्वितीय  धारा  133.11  79.30
 ——
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 ः  2  3

 3.  इंएएस  -.  65.60  अश्लील  साहित्य  पर  प्रतिबंध

 श्रम
 अरबिंद  मंत्री ।  738.  श्री  अरबिंद  त्िवेदी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 4.
 डीपीएपी  करेंगे  कि  :

 )  कि

 भूमि  विकास  182.00  39.53
 क्या  देश  में  अश्लील  साहित्य  की  बहुतायत  हो  गई

 जल  संसाधन  विकास  42.00  12.87  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  पर  प्रतिबंध

 वानिकी  तथा  चारागाह  लगाने  के  लिये  कोई  ठोस  कदम  उठाने  का

 बिकास  49.00
 5.09  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 5.  ग्रामीण  जलापूर्ति  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 (12
 शामिल

 किए
 गए  |

 10,450  954
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से

 गांवों/बस्तियों  कौ
 अश्लील/आपत्तिजनक  सामग्री  बाले  अनेक  प्रकाशन/पत्रिकाएं

 (2)  लाभ  प्राप्त  जनसंख्या  जानकारी  में  आई  आपत्तिजनक  सामग्री  बाली  पुस्तक/समाचार
 32.50  27.07  पत्रों/दस्ताबेजों  को  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  95  के  अन्तर्गत

 6.  ग्रामीण  सफाई  अधिसूचना  जारी  करके  राज्य  सरकार  द्वारा  जन्त  किया  जा  सकता

 पारिषारिक  अश्लील  साहित्य/नग्न  चित्रों  की  बिक्री  आदि  भा.दं.स  की  धारा

 शौचालयों  की  1,01,438.  36,679  292  और  293  के  उपबंधों  के  अनुसार  अवैध  राज्य  सरकारें

 ४,७छए-ए""स्‍शशशशशशशणशशणशाणश्णा  समय-समय  इस  संबंध  में  उचित  कार्रवाई  करती  रही  गृह
 मंत्रालय  द्वारा  राज्य  सरकारों  और  सूचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालयों  को

 राष्ट्रीय  अल्पसंख्यक  वित  और

 विकास  निगम  की  योजनाएं

 737.  श्री  लालजान  वाशा  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  अल्पसंख्यक  विकास  और  वित्त  निगमों  ने

 अल्पसंख्यकों  की  तकनीकी  और  उद्यम  निपुणता  को  बढ़ाने  संबंधी
 योजना  शुरू  की  है  अथवा  शुरू  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंग्का  :

 राष्ट्रीय  अल्पसंख्यक  विकास  एवं  वित्त  निगम  के  मुख्य  उद्देश्य

 इसके  संघम  ज्ञापन  में  दिए  गए  हैं  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 निम्नलिखित  व्यवस्था  है  :-

 इकाइयों  के  उचित  तथा  दक्ष  प्रबंधन  के  लिए
 अल्पसंख्यकों  की  तकनीकी  तथा  उद्यमीय  कुशलताओं
 के  स्तर  में  सुधार  लाने  में  सहायता  करनाਂ

 उत्तर  प्रदेश  अल्पसंख्यक  वित्त  एवं  विकास  निगम  ने

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  और  उद्यमी  विकास  कार्यक्रम  के  लिए
 के  व्यय  बाले  कुछ  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  इन

 प्रस्तावों  पर  निगम  के  पास  उपलब्ध  संसाधनों  को  देखते  हुए  निर्णय

 लिया  जाएगा  तथा  उक्त  संघम  ज्ञापन  में  दिए  गए  विभिन्‍न  उद्देश्यों  को

 प्राथमिकता  प्रदान  की

 उचित  सलाह  जारी  की  गई  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  भी

 कहा  गया  है  कि  आपत्तिजनक  सामग्री/लेखों  क ेखिलाफ  की  जाने

 बाली  कार्रवाईयों  के  बारे  में  तिमाही  रिपोर्ट

 गुजरात  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस

 739.  खुशीराम  डूंगरोमल  जेस्वाणी  :  क्‍या  पैट्रोलियम
 और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  निगम  तथा  आयल  इंडिया

 को  गुजरात  में  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  तेल/गैस  के  कोई  नए

 भंडार  मिले

 यदि  तो  राज्य  में  उन  क्षेत्रों  मे ंकिन-किन  स्थानों  पर

 जहां  से  भंडार  उपलब्ध

 इन  क्षेत्रों  मे ंकितने  भंडार  उपलब्ध  होने  का  अनुमान
 और

 इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सततीश  कुमार  :  1994-95  के  चालू  वित्तीय  वर्ष

 के  दौरान  गुजरात  में  नई  खोजों  के  परिणामस्वरूप  भेंडारों  में  कोई  वृद्धि
 नहीं  हुई

 से  प्रश्न  नहीं
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 अलथिग्नों  का  क्षतिग्रस्त  होना  तेल  और  प्राकृतिक  गैस

 740.  श्री  गुरुदास  कामत  :  74.  श्री  गोपी  नाथ  गजपति  :  कया  पैट्रोलियम  और
 कुमारी  सुशीला  तिरिया  :  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :

 उड़ीसा  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  की  खोज  के  लिये  गत
 क्या  सूथना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  राष्ट्रीय  फिल्म  पुणे  के  संरक्षण  में  रखे  गए
 लगभग  3,000  मूक  और  25,000  सवाक  चलचित्र  अपूर्णीय  रूप  में
 क्षतिग्रस्त  हो  गए

 यदि  तो  इसके  कारणों  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 ()  क्या  चलचित्रों  के  इस  क्षतिग्रस्त  संग्रह  के  पुनरूद्धार  और
 अन्य  चलचित्रों  के  बेहतर  रख-रखाब  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  जा
 रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :

 प्रश्न  नहीं
 '

 और  नाइट्रेट  आधारित  फिल्म  पांचथे  दशक  के

 प्रारंभ  तक  उपयोग  में  के अपघटन  के  भारत  में  बनी  प्रायः

 सभी  1300  मूक  फीचर  फिल्में  1964  जिस  समय

 भारतीय  राष्ट्रीय  फिल्‍म  अभिलेखागार  की  स्थापना  की  नष्ट  हो

 चुकी

 अभिलेखागार  को  अब  तक  ध्वनि  सहित  फिल्मों  के  केबल

 लगभग  4000  प्रिण्ट  प्राप्त  हुए  बे  प्रिंट  वर्तमान  में  बिज्ञान  के  रूप

 में  प्रसिद्ध  उत्कृष्ट  भण्डारण  अबस्थाओं  के  रूप  में  परिरक्षित  किए  जा

 रहे  इसके  बाबजूद  कुछ  पुरानी  फिल्मों  के  कुछ  बच्चों  में  बिकृत  हो

 जाने  की  संभावना  इस  प्रकार  की  फिल्‍मों  का  सतत  रूप  से  पता

 लगाया  जा  रहा  है  और  उनके  पूर्ण  रूप  से  अपघटित  होने  से  पहले

 उनकी  प्रतियां  तैयार  की  जा  रही

 तीन  वर्षों  के दौरान  किन-किन  नये  तटबर्ती  तथा  अपतटीय  क्षेत्रों  का
 सर्वेक्षण  किया  गया

 इन  क्षेत्रों  में लगभग  कितने  तेल  गैस  और  अन्य

 पैट्रोलियम  उत्पाद  पाये  गये  और
 हु

 उन  क्षेत्रों  मे ंइन  उत्पादों  की समुचित  खोज  हेतु  क्या  कदम
 उठाए  गये

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 सतीश  कुमार  :  गत  तीन  बषों  के  दौरान  उड़ीसा

 में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस के  अन्वेषण  के  लिए  नये  सर्वेक्षण  नहीं  किए
 गए

 प्रश्न  नहीं

 गत  बर्षों  में  उड़ीसा  के  तटबर्ती  तथा  अपतटीय  भाग  में

 भूकम्पी  सर्वेक्षण  किए  गए  थे  तथा  इसके  उपरांत  ओ  आई  एल  द्वारा
 तटबर्ती  भाग  में  4  कूपों  का तथा  अपतटीय  भाग  में  ।  कपों  का  वेधन
 किया  सभी  कप  सूखे

 वर्तमान  स्थिति  के  अनुसार  1995-96  में  ओ  आई  एल  की  उड़ीसा
 के  उत्तर  पूर्वी  समुद्र  तट  के  अपतटीय  भाग  में  एक  अन्वेषण  कप  के
 वेधन  की  योजना

 बिहार  में  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  का
 आर्थिक  विकास

 742.  श्री  प्रेम  चन्द  राम  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  तथा  चालू  वर्ष  के
 दौरान  केन्द्र  सरकार  द्वारा  बिहार  सरकार  को  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित
 जनजातियों  के  आर्थिक  विकास  के  लिए  कितनी  राशि  प्रदान
 की

 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंग्का  :
 बिवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 कल्याण  मंत्रालय  की  विभिन्न  योजनाओं  के  अंतर्गत  पिछले  तीन  ज्यों  के  दौरान  तथा

 चालू  वर्ष  के  दौरान  निर्मुक्त  केन्द्रीय  सहायता  के  ब्यौरे

 योजना  का  नाप

 1  2

 1.  अ.जा.के  लिए

 2...  अ.जा.तथा  के  छात्रों  के लिए

 मैट्रिकोत्तर  छात्रवृत्ति

 1991-92

 2197.38

 102.56

 लाख

 1992-93  1993-94  1994-95

 4  $  6

 2096.54  2327.10

 799.18  590.14  451.00
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 2  3  4  5  6

 3.  आ.यो.में  लगे  लोगों  के  बच्चों  के लिए  20.16  5.98  65.81  22.00

 मैट्रिक  पूर्व  छात्रवित्त

 4.  स.क.की  और  पु.की  350.00  313.00  —  --

 5.  तथा  बि.एवं  को  केन्द्र  76.89  86.25  113.53  --

 द्वारा  अंशदान

 6.  1955  तथा  तथा  (a)  16.95  15.00  26.50  --

 1989  के  क्रियान्वयन  के  लिए

 7.  तथा  के  लिए  कोचिंग  तथा  सम्बद्ध  योजना  7.50  2.00  8.57  1.70

 8...  तथा  के  लिए  पुस्तक  बैंक  7.50  2.00  9.91  10.00

 9.  के  लिए  बालिका  छात्रावास  72.98  25.27  40.44
 10.  के  छात्रों  के  लिए  छात्रावास  311.95  40.78  78.77  --

 योग  3163.87  3386.00  3252.76  484.70

 आदिवासी  विकास  प्रभाग

 1...  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  एस.सी.ए  सहित

 3211.19  3175.25  3497  .39  1748.70

 2.  275()  215.85  427.20  01.00  725.25

 3.  बालिका  छात्रावास  68.82  -  -  -

 4.  की  लड़कियों  के  लिए  निम्न  साक्षरता  वाले

 पाकेटों  में  शैक्षिक  परिसर  -  -  -  4.59

 5.  आदिवासी  क्षेत्रों  में  व्याबसायिक  प्रशिक्षण  -  -  -  44.34

 6.  लघु  बन  उत्पाद  के  लिए  निगमों  को

 सहायता  -
 50.00

 -  -

 7.  तथा  प्रशिक्षण  9.25  9.82  12.71  0.63

 8...  तेल  बनमूल  के  तेल  वृक्षों  का बिकास  -  17.39  -  -

 योग  350.1  _  3679.66  4311.10
 कुल  योग  6660.98  7065.66  7563.86  3008.2

 क्या  ग्राहकों  को  रसोई  गैस  कनेक्शन  पाने  के  लिए  वर्षों

 रसोई  गैस  कनेक्शन
 तक  इंतजार  करना  पढ़ता

 यदि  तो  रसोई  गैस  कनेक्शन  के  आबंटन  के  संबंध  में
 743.  श्री  राठवा  :  अद्यतन  स्थिति  क्या  और

 जी  लाल  बाबू  राय  :

 श्री  सूरजभानु  सोलंकी  :  इस  दिशा  में  क्या  उपयारात्मक  कदम  उठाये  गए  हैं/उठाये

 श्री  हरि  केथल  प्रसाद  :  जाने  का  विचार

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :
 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1995  तक  रसोई  गैस  कनेक्शन  के  लिए

 राज्य-वार  कितने  आवेदन  पत्र  किस-किस  तिथि  से  लंबित  पड़े

 सतीश  कुमार  :  से  ।  1995  की
 '

 स्थिति  के  अनुसार  देश  में  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  आबेदकों  की  संख्या

 113.72  लाख  नए  एल  पी  जी  कनेक्शनों  की  प्रतीक्षा  अवधि
 डिस्ट्रीब्यूटर  के  यहां  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  लोगों  की  डिस्ट्रीब्यूटर
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 के  पास  उपलब्ध  स्‍लेक  और  नए  ग्राहकों  के  नामांकन  के  लिए  वार्षिक
 कार्यक्रम  पर  निर्भर  करती  1994-95  के  दौरान  नए  एल  पी  जी
 ग्राहकों  के  नामांकन  का  लक्ष्य  20  लाख  निर्धारित  किया  गया

 ,  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  यथाशीघ्र  एल  पी  जी
 कनेक्शन  जारी  करने  के  लिए  प्रयास  निरन्तर  जारी  बर्तमान  उत्पादन
 स्रोतों  की  क्षमता  में  नए  संयंत्रों  की  स्थापना  और  अधिक  आयातों
 के  माध्यम  से  आपूर्ति  में  वृद्धि  करते  हुए  एल  पी  जी  की  अधिक
 उपलब्धता  के  लिए  योजनाएं  बनाई  गई

 कोयला  खनन  के  क्षेत्र  में  संयुक्त  उद्यम

 744.  सावित्री  लक्ष्मणन  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोल  इंडिया  ने  कोयला  खनन के  क्षेत्र  में  विदेशी
 कंपनियों  के  साथ  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  रखा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ये  संयुक्त  उद्यम  कब  तक  आरंभ  हो

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 और  कोल  इंडिया  को  बिदेशी  पार्टियों  से

 निम्नलिखित  संयुक्त  उद्यम  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  :-

 पार्टी/।देश  प्रस्ताव  का  क्षेत्र

 कोयला  खानों  का  निर्माण
 तथा  बाशरी  संयंत्रों  का और  कोयले
 का

 ओपेनकास्ट  कोयला  खनन  का

 दकों  ल/इनपिट  क्रेशर
 तकनीक  के  साथ

 यांगबली  पद्धलि  के  साथ  भूमिगत
 खनन  विकास  तथा  लांगवाल
 खनन

 के  लिए  राज्य  कमेटी

 2.  व्हाइट  इंडस्ट्रीज
 आस्ट्रेलिया  आस्ट्रेलिया

 मॉडरन  बाश  प्लांट  डिजाइन
 तथा  कोककर  तथा  स्टीम
 कोयला  दोनों  का  बिकास

 3.  जय  मैन्युफैक्चरिंग  भूमिगत  यंत्रीकृत  बोर्ड  एवं  पिल्‍्लर
 का  निरन्तर  खनन  के  साथ

 4.  हुंददाई  हैवी  इंडस्ट्रीज  खनन-ब्लाक  का

 कंपनी

 5.  अन्तर्राष्ट्रीय  लांगबाल  के

 साथ  सहयोजित  भारतीय  लांगवाल

 6.  मिनरलर्स  खनन  ब्लाकों  का

 ब्लैकहिल  मिनरलर्स

 :
 सरकार  ने  कोल  इंडिया  द्वारा  कोयले  का  खनन  किए

 जाने  के  लिए  किसी  संयुक्त  उद्यम  प्रस्ताव  को  अनुमोदन  नहीं  दिया

 लांगवाल  खनन  किया
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 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के

 कुएं  में  लगी  आम

 745.  श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :

 श्री  बालयोगी  :

 क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमलापुरम  में  तेल  के  कुएं  में  लगी  आग  की  100
 से  120  मीटर  ऊंचाई  तक  की  सामान्य  लपटें  आग  लगने  के  40  दिन
 बाद  1407  मीटर  ऊंचाई  तक  पहुंच  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  निकटवर्ती  क्षेत्रों  के  लोगों  ने बहुत  लेज  ध्यनि  और
 भीषण  गर्मी  की  शिकायत  की

 क्या  उनके  मंत्रालय  से  इसे  प्राकृतिक  विभीषिका  घोषित
 करने  तथा  प्रभावित  व्यक्तियों  में  पर्याप्त  सहायता  प्रदान  करने  का

 अनुरोध  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कटम  उठाए  गए

 चैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :

 प्रश्न  नहीं

 गोपायालका  ग्राम  के  इर्द  गिर्द  शोर  का  स्तर  अधिक

 कप  मुख  के  चारों  ओर  200  मीटर  तक  अत्यधिक  गर्मी  थी  जिसके  परे
 तापमान  35  डिग्री  सेन्टीग्रेड  स ेअधिक  नहीं  नढ़  रहा

 @)  प्रश्न  नहीं

 कोयला  उत्पादन

 746,  जी  अंकुशराज  टोपे  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  नताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  क॑  दौरान  कोयले  के  उत्पादन  में

 कुछ  वृद्धि  हुई

 1994  के  दौरान  पिछले  वर्ष  की  तुलना
 में  कितने  कोयले  का  उत्पादन  किया

 क्‍या  खुली  और  भूमिगत  दोनों  प्रकार  की  खारनों  में  कोयले

 की  उत्पादकता  में  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्यौरा  क्या

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 देश  में  कोयले  के  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में

 1994  की  अवधि  में  लगभग  3.2  प्रतिशत  की  वृद्धि

 हुई
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 देश  में  कोयले  का  वास्तविक  उत्पादन  अप्रैल  से

 1994  की  अवधि  के  दौरान  171.01  मि.टन  जबकि

 पिछले  वर्ष  इसी  अवधि  के  दौरान  वास्तविक  उत्पादन  165.75  मि.टन

 हुआ

 .  और  इस  संबंध  में  शायद  माननीय  सदस्य  का  संदर्भ

 भूमिगत  तथा  ओपेनकास्ट  खानों  में  प्रति  व्यक्ति  प्रतिपाली  कोयले  की

 उत्पादकता  को  मापे  जाने  के  संबंध  में  में  प्रति  व्यक्ति

 प्रतिपाली  उत्पादन  अप्रैल  से  और  अप्रैल  से

 1994  की  अवधि  के  दौरान  नीचे  दर्शाया  गया  है  :-

 प्रतिपाली

 1993  1994

 भूमिगत  0.53  0.54

 3.63  4.11

 समग्र  1.30  1.49

 कांप्लैक्स  में  आग  लगने  को  घटना

 747.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  लोधी  रोड  स्थित  कांप्लैक्स

 में  आग  लगी

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  जान  और  माल

 की  हानि
 |

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी
 30  1994  को  लगभग  7.00  बजे  अपरान्ह  पर्यावरण

 लोधी  नई  के  के  9

 में  तल  में  आग  लगने  की  एक  घटना

 कोई  व्यक्ति  मारा  नहीं  लगभग  16.5  लाख

 रुपये  मूल्य  की  सम्पत्ति  का  नुकसान  होने  का  अनुमान

 Cm)  और  (a).  जी  पर्यावरण  भवन  के  जिस  भाग

 में  आग  लगी  थी  उस  भाग  के  मुख्य  गैर-पारम्परिक  ऊर्जा

 संसाधन  द्वारा  इस  घटना  की  जांच  के  आदेश  दिए  गए
 ने  कुछ  खामियों  की  ओर  इशारा  किया  जिनमें  अन्य

 बातों  के  छड़ी-नुमा  हीटरों  का  प्रयोग  लकड़ी  के

 अत्यधिक  अवांछित  छपी  हुई  सामग्री  और  फाइलों  का  कमरे

 में  रखा  जाना  तथा  पता  लगाने  वालो/आलार्म  प्रणाली  का  काम  न

 करना  आदि  शामिल  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  कि  फायर

 अलार्म  प्रणाली  सदैव  चालू  हालत  में  होनी  प्रणाली

 में  उपलब्ध  अतिरिक्त  उपकरण  भी  सदा  करने  के  लिए  तैयारਂ
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 स्थिति  में  होने  विभाजन  करने  वाले  कड़ी  का  विभाजन

 अग्नि-रोधक  सामग्री  का  बना  होना  तथा  यह  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  कि  फायर  डिटेक्शन/अलार्म  प्रणाली  ठीक  काम  कर  रही
 समय-समय  पर  जांच  तथा  अभ्यास  किया  जाना

 सिंचाई  परियोजनाओं  का  आधुनिकीकरण

 748.  श्री  दत्तात्रेय  बंडारू  :  क्या  जल  संसाथन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  की  कुल  सिंचाई  परियोजनाओं  के

 आधुनिकीकरण  का  कोई  प्रस्ताव
 '

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं

 या  उठाये

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  इस  उद्देश्य  हेतु  कोई  विशेष  सहायता

 प्रदान  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या
 :  से  आन्ध्र  प्रदेश  को  317.10  करोड़  रुपए  की

 अनुमानित  लागत  को  करनूलकडूडप्पा  नहर  सिंचाई  जिसमें

 110482  हेक्टेयर  क्षेत्र  की  वार्षिक  सिंचाई  करने  की  परिकल्पना  की  गई

 के  आधुनिकीकरण  का  प्रस्ताव  तकनीकी-आर्थिक  मूल्यांकन  के

 लिए  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  1994  में  प्राप्त  हुआ  राज्य

 सरकार  को  विभिन्‍न  तकनीकी  मुद्दों पर  केन्द्रीय  जल  आयोग

 की  टिप्पणियों  की  अनुपालना  करनी

 प्रश्न  नहीं

 मैस  आपूर्ति  में  कमी

 74.  उम्मारेडडी  वेंकटेस्वरलु  :  क्या  पैद्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्व  गोदाबरी  आन्श्न  प्रदेश  के  पसारलापुडी  में

 प्राकृतिक  गैस  में  आग  लगने  के  कारण  उद्योग  के  लिए  प्राकृतिक  गैस

 की  सप्लाई की  कमी  हो  गई
 ह॒

 यदि  तो  कितनी  कमी  हुई

 क्या  गैस  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  वैकल्पिक  तरीकों  पर

 विचार  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पैट्रोलियम  आकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :

 से  प्रश्न
 नहीं
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 तेल  स्थिरीकरण  कोष

 750.  औ  मोहन  रावले  :  क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  एक  तेल  स्थिरीकरण  कोष  बनाने  का
 निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यह  कोष  स्थापित  करने  के  क्या  उद्देश्य

 क्या  भारतीय  तेल  निगम  इस  प्रकार  के  कोष  की  स्थापना
 के  विचार  का  विरोध  कर  रहा

 (S)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  फिलहाल  ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  पास  विचाराधीन  नहीं

 कोयला  ख्वानों  में  दुर्घटनाएं

 751.  श्री  जिलेन्द्र  नाथ  दास  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1994  के  दौरान  कितनी  कोयला  खान  दुर्घटनाएं

 दुर्घटनाओं  के  परिणामस्वरूप  जान-माल  का  कितना

 नुकसान  -

 प्रभावित  व्यक्तियों/परिवारों  को किस  तरह  का  मुआवजा

 दिया  और

 इन  दुर्घटनाओं  के  क्‍या  कारण

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 श्रम  मंत्रालय  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  1994  के  दौरान  कोयला  खान

 की  दुर्घटनाओं  की  संख्या  786  जिसमें  से  155  दुर्घटनाओं  में  मृतक

 भी  हैं  तथा  631  गंभीर  रूप  से  घायल  हुई  दुर्घटनाएं  भी  शामिल

 दुर्घटनाओं  के  परिणामस्वरूप  240  व्यक्तिं  की  मृत्यु  हुई

 तथा  684  व्यक्ति  गंभीर  रूप  से  घायल  खनन  दुर्घटनाओं  के

 कारण  सम्पत्तियों  को  निम्न  हानि  हुई  :-

 ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  की  नई  केंडा  कोलियरी  में

 भूमिगत  आग  के  पश्चात्‌  कोयला  सीम  के  एक  भाग  को

 सील  करना  पड़ा

 नार्टर्न  कोलफील्ड्स  में  एक  क्रेन  क्षतिग्रस्त  हो  गई

 सिंगरेनी  कोलियरीज  कंपनी  में  एक  लोड  हॉल  डम्पर

 तथा  कुछ  सपोर्ट  सामग्री  को  नुकसान  हुआ
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 मुआबजे  की  राशि  कामगार  मुआवजा  1923
 में  उल्लिखित  प्रावधानों  के  अनुसार  निकाली  जाती  है  तथा  जह  कामगार
 की  आयु  तथा  मासिक  आय  पर  आधारित  होती  उपर्युक्त  के

 मृतक  कामगारों  के  आश्रितों  को  निम्नलिखित  राशि  का

 भुगतान  किया  गया  है  :-

 दाह  संस्कार  व्यय  -  500/-

 अनुग्रह  राशि  -

 जीवन  बीमा  योजना  के  अंतर्गत  राशि  -

 इसके  मृतक  के  एक  आश्रित  को  रोजगार  की  पेशकश

 की  जाती  जिकल्प  के  रूप  में  रोजगार  के  बदले  विधवा/महिला
 आश्रित  को  60  वर्ष  की  आयु/मृत्यु  होने/पुनः  विवाह  करने  जो

 भी  इसमें  पहले  हो  3000/-  प्रतिमाह  पेंशन  दी  जाती

 (a)  1994  के  दौरान  दुर्घटनाओं  के  कारण-वार  ब्यौरे  नीचे  दिए  ,

 गए  हैं  :-

 दुर्घना  का  कारण  दुर्घनाओं  की  संख्या

 मृतक  गंभीर

 छत  गिरना  38  62

 साइड  का  गिरना  16  42

 छत  हालेज  22  166

 डम्पर  17  13

 द्र्क  12  3

 अन्य  मशीनें  21  56

 विस्फोटक  6  9

 व्यक्तियों  का  गिरना  9  144

 सामग्री  का  गिरना  5  0।

 अन्य  कारण  9  35

 जोड़

 ः
 155  631

 बिहार  में  स्वैण्किक  संगठन

 752,  भरी  रामाज़्य  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  विकलांगों  और  नशीली  दआाओं  का  सेवन  करन

 वाले  व्यक्तियों  के लिए  कितनी  संस्थाएं  कार्य  कर  रही  हैं  जिन्हें  पिछल

 तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  और  चालू  बर्ष  में  वित्तीय  सहायता  टी

 उनमें  से  ऐसी  कितनी  संस्थाओं  को  उक्त  अवधि  के  दौरान

 अनुदान  का  भुगतान  रोक  दिया
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 स्वैच्छिक  संस्थाओं  को  अनुदान  का  भुगतान  रोक  दिये

 जाने  के  क्या  कारण

 क्या  कुछ  नई  स्वैचब्छिक  संस्थाओं  को  अनुदान  स्वीकृत
 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंग्का  :

 सूचना  में  दी  गई

 और  बिकलांगों  के  लिए  कार्यरत  एक  स्थवैच्छिक

 संगठन  को  उक्त  अवधि  के  दौरान  अनुदान  के  भुगतान  पर  रोक  लगा

 दी  गई  थी  क्योंकि  इस  मामले  में  बिहार  राज्य  सरकार  द्वारा  सिफारिश

 नहीं  की  गई  नशीली  दबाओं  के  दुरूपयोग  के  क्षेत्र  में  कार्यरत  दो

 स्वैच्छिक  संगठनों  को  भी  भुगतान  पर  रोक  लगा  टी  गई  थी  क्योंकि  ये

 केन्द्र  कार्य  करते  हुए  नहीं  पाए  गए

 सूचना  पर  दी  गई

 -  प्रश्न  नहीं

 के  क्षेत्र  में  नए  प्रस्तावों  के  ब्यौरे

 .  टाटा  आयरन  और  स्ट्रील  आर.चिल्ड्रेन  स्कूल

 जमशेदपुर
 के

 2.  कोशी  क्षेत्रीय  वृद्ध  कल्याण  सहर्षपुर
 बिहार  अस्थि  बिकलांगों  के

 3.  बिहार  पुनर्वास  और  कल्याण

 ब्ब_+

 4.  शहीद  बख्वन

 5.  गुलाब  सिंह  महिला  एवं  बाल  कल्याण

 9

 च्च  .  इन्स्टीटयूट  ऑफ  स्पीच  एंड

 8.  इंडियन  इन्स्टीद्यूट  फॉर  रूरल

 बिहार  नेत्रहीन  पटना-दृष्टि  विकलांगों  के

 10.  फिजीक़ल  मेडीसिन  एण्ड  रिहैबिलीटेशन  अस्थि

 बिकलांगों  के

 11.  यूथ  सोबिलाइजेशन  फार  नेशनल  पटना-मानसिक

 मंदों  के लिए  विशेष

 12.  ग्रामीण  जिकास

 13.  आयुर्वेदिक  मैगनेथ्टक  थेरापी  रिसर्च
 ्िजज-त++्ततस्‍ंस्‍ह0ताु॒व  आन  तन

 ba
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 2.  नशीली  दवाओं  के  दुरूपयोग  के  क्षेत्र  में  नए  प्रस्तावों  के  न्यौरे

 जिला का  नशीली दवाओं  के  व्यसनियों के
 लिए  गैर  सरकारी  संगठनों  से

 प्राप्त  प्रस्तावों  की  संख्या

 सिवान  ।

 मुजफ्फरपुर  2

 नालंदा  1

 आरा  1

 औरंगाबाद  त

 गया  अथवा  बोध  गया  ।

 रोहतास  2

 धनयाद

 विवरण-ता

 बिहार  में  स्वैष्छिक  संगठनों  को  व्सीय  सहायता  देने  के

 सम्बन्ध  में  स्वैध्छिक  संगठनों  की  संख्या  दर्शाने  वाला  विवरण

 वर्ष  बिकलांगों  के  लिए  नशीली  दबाओं  क॑  दुरूपयोग

 अनुदान  स्वीकृत  निवारण  हेतु  अनुदान
 स्वैच्छिक  संगठनों  स्वीकृत  स्वैच्छिक

 की  संख्या  संगठन  की  संख्या

 1991-92  14  12

 1992-93  16  े  18

 1993-94  20  2।

 1994-95  20  27

 विद्युत  क्षमता

 753.  जी  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  मूर्ति  :

 क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  विद्युत  क्षेत्र  के  बारे  में  मध्यावधि

 मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  इसकी  मोटी  रूपरेखा  क्‍या

 @™  क्‍या  योजना  आयोग  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  बिद्युत  क्षमता  बढ़ाने  संबंधी  कार्यक्रम  में  10,000  मेगाकाट  की

 कमी  पर  भारी  चिंता  व्यक्त  की

 क्या  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने

 का  सुझाव  किया  गया  और

 (Bl  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 गिरिधर  :  से  आठरव्वी  पंचवर्षीय  योजना  के

 लिए  मध्यावधि  मूल्यांकन  प्रक्रिया  योजना  आयोग  में  प्रगति  पर
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतिम  वर्ष  में  विद्युत  सर्जन  और  योजना
 लक्ष्यों  में  संभावित  यदि  कोई  का  पता  प्रक्रिया  पूरी  होने  के
 बाद  बहरहाल  आठवीं  योजना  के  दौरान  इस  समय  कमियां
 10,000  अनुमानित  की  गई

 और  देश  में  विद्युत  की  उपलब्धता  में  सुधार  करने  के
 लिए  किए  गए  विभिन्‍न  उपायों  में  शामिल  हैं  :-  (1)  नई  सृजन  क्षमता
 को  चालू  करने  में  तेजी  (1)  वर्तमान  विद्युत  केन्द्रों  के  कार्य
 निष्पादन  में  पारेषण  एवं  वितरण  घाटों  में  (rv)
 बेहतर  मांग  प्रबंध  तथा  ऊर्जा  संरक्षण  उपायों  का  (५)
 सरप्लस  क्षेत्रों  से  कमी  बाले  क्षेत्रों  में  ऊर्जा  स्थानांतरण  की  व्यवस्था

 और  (५7)  विद्युत  सेक्टर  में  प्राइवेट  सेक्टर  निवेश  को  बढ़ावा

 ऊपरी  यमुना  नदी  बोर्ड

 754.  श्री  कुमारासामी  :

 श्री  अमर  पाल  सिंह  :

 क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 ¢  क्या  सरकार  का  विचार  ऊपरी  यमुना  नदी  बोर्ड  की

 स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  समिति  के

 विचारार्थ  बिषय  क्‍या

 इस  बोर्ड  की  स्थापना  कब  तक  कर  दी  और

 इस  बोर्ड  की  स्थापना  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या

 :  से  ऊपरी  यमुना  नदी  बोर्ड  का  गठन  भारत

 सरकार  द्वारा  ।]  को  एक  संकल्प  द्वारा  किया  गया

 केन्द्रीय  जल  आयोग  इस  बोर्ड  के  अंशकालिक  अध्यक्ष  होंगे

 और  उत्तर  हिमाचल  प्रदेश  एवं  राष्ट्रीय

 राजधानी  क्षेत्र  दिल्ली  राज्यों  स ेएक-एक  मनोनीत  जो  मुख्य
 अभियन्ता  की  श्रेणी  से कम  न  हो  और  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  का

 मुख्य  अभियन्ता  तथा  केन्द्रीय  भूजल  बोर्ड  एंव  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण

 बोर्ड  के  प्रतिनिधि  इसके  अंशकालिक  सदस्य  बोर्ड  का  एक

 पूर्णकालिक  सदस्य  सचिब  होगा  जो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किया

 ओखला  तक  यमुना  के  सतही  प्रवाह  के  आबंटन  के  संबंध

 भ्  बेसिन  राज्यों  द्वारा  हस्ताक्षरित  12.5.1994  के  समझौता  ज्ञापन  के

 अनुसरण  में  बेसिन  राज्यों  को  सरकारों  के  बीच  हुए  समझौते  अथवा

 हुई  व्यवस्थाओं  के  संबंध  में  ओखला  बराज  तक  और  ओखला  बराज

 सहित  सभी  भण्डारणों  तथा  बराजों  स ेजल  का  बिनियमन  और  आपूर्ति

 करना  बोर्ड  का  मुख्य  कार्य  यमुना  पुनरीक्षण  समिति

 नामक  एक  पुनरीक्षण  समिति  होगी  जिसमें  केन्द्रीय  जल  संसाधन

 मंत्रा/राज्य  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  उत्तर
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 हिमाचल  प्रदेश  और  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  मुख्य  मंत्री

 राष्ट्रपति  शासन  होगा  तो  यह  समिति  बोर्ड  के
 कामकाज  का  पर्यवेक्षण

 केबल  पर  विशापन

 755.  श्री  अबण  कुमार  पटेल  -  ज़्या  सूचना  और  प्रसारण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केबल  नेटवर्क  आपरेटर  केबल  टेलीविजन
 नेटवर्क  1994,  में  शराब  और  तम्बाकू  के  विज्ञान
 पर  रोक  संबंधी  विशिष्ट  खण्ड  न  होने  का  फायदा  उठाते  हुए  पैसा
 कमाने  के  लिए  शराब  और  सिगरेट  के  लिए  व्यापक  विज्ञापन  देते  रह

 और

 यदि  तो  भागी  पीढ़ी  के  स्वास्थ्य  और  नैतिकता  को
 प्रभावित  करने  वाले  ऐसे  विज्ञापनों  पर  रोक  लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  गए

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारत  में  केबल

 ऑपरेटरों  द्वारा  उपयोग  किए  जा  रहे  कई  बिदेशी  उपग्रह  चैनलों  में  इस
 प्रकार  के  जिज्ञापन  होते

 आकाशबाणी  और  दूरदर्शन  द्वारा  सिगरेट  एवं  तम्बाकू
 शराब  और  अन्य  मादक  पदार्थों  से  संबंधित  अथवा  इन्हें

 प्रोत्साहित  करने  वाले  विज्ञापनों  की  अनुमति  नहीं  दी  वर्तमान
 केबल  टेलीविजन  नेटवर्क  1994  के  अंतर्गत  निर्धारित

 कार्यक्रम/विज्ञापन  संहिता  में  संशोधन  के  माध्यम  से  केबल  टेलीविजन
 नेटबर्कों  द्वारा  इस  प्रकार  के  विज्ञापनों  को  दिखाए  जाने  को  प्रतिबन्धित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 राष्ट्रीय  बिकलांग  संस्थान

 756.  श्री  लालजान  जाशा  :  क्या  कल्थाण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  विकलांग  संस्थान  के  कार्य  का  विस्तार  करने

 संबंधी  कोई  प्रस्ताव

 ।  क्या  सरकार  का  विचार  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसे  संस्थान

 खोलने  का

 क्या  सरकार  ने  आमश्श्र  प्रदेश  में  ऐसी  संस्थाओं  को  खोलने

 हेतु  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंग्का  :

 राष्ट्रीय  अस्थि  विकलांग  संस्थान  प्रोस्थेटिक्स  तथा

 आर्थोटिक्स  इंजीनियरिंग  में  डिग्री  पाट्यक्रम  आरम्भ  कर  रहा  उत्तर

 पूर्वी  राज्यों  के  गैर  सरकारी  संगठनों  के  सौजन्य  से  राष्ट्रीय  अस्थि

 विकलांग  संस्थान  अपनी  सेवाओं  का  विस्तार  भी  कर  रहा

 नागालैण्ड  तथा  मिजोरम  में  एक-एक  के  हिसाब
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 से  दो  अंग  प्रत्थारोषण  सह  सेवा  केन्द्र  आरम्भ  कर  दिए  गए

 सरकार  आंध्र  प्रदेश  में  ऐसे  संस्थान  की  स्थापना  के  किसी

 प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  क्योंकि  हैदराबाद  में  राष्ट्रीय
 मानसिक  विकलांग  संस्थान  तथा  राष्ट्रीय  श्रवण  विकलांग  संस्थान  का

 एक  क्षेत्रीय  केन्द्र  पहले  से  ही  कार्य  कर  रहा

 विकलांगों  के  लिए  विशेष  रोजगार  कार्यालय

 757.  स्युशीराम  डुंगरोमल  जेस्थाणी  :  क्या  कल्याण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बविकलांगों  के  लिए  देश  में  राज्य-बार  कितने  विशेष

 रोजगार  कार्यालय  कार्यरत

 1993  और  1994  के  दौरान  इन  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा

 विवरण

 5.
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 राज्य  बार  कितने  विकलांगों  को  रोजगार  दिया  और

 1995  के  दौरान  इन  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  कितने

 बिकलांग  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिए  जाने  का  प्रस्ताव

 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तंग्का  :

 और  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  देश
 में  काम  कर  रहे  विशेष  रोजगार  कार्यालयों  की  राज्यवार  संख्या  और

 उन  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  1993  तथा  जनवरी  से  1994  के

 दौरान  रोजगार  प्रदान  विकलांग  व्यक्तियों  की  संख्या  का  ब्यौरा  विवरण

 में  दिया  गया

 @)  इन  बिशेष  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  वर्ष  के  दौरान  रोजगार

 दिलाए  जाने  बाले  बिकलांग  व्यक्तियों  की  संख्या  वर्ष  के  दौरान

 अधिसूचित  रिक्तियों  पर  निर्भर  करेगा  और  उसके  सम्मुख  स्थापन  किया

 अतः  इस  समय  सही  संख्या  नहीं  बताई  जा

 देश  में  क्वाम  कर  रहे  विशेष  रोजगार  कार्यालयों  की  संख्या  तथा  उनके  द्वारा  वर्ष  1993  तथा  1994

 के  दौरान  दिलाए  गए  स्थापनों  की  संख्या

 राज्य  शारीरिक  बिकलांगों  के  लिए  विशेष

 रोजगार  कार्यालयों  की  संख्या

 1.  आश्श्र  प्रदेश  2

 2.  असम

 3.  बिहार
 4...  गुजरात  4

 5.  हरियाणा
 6.  हिमाचल  प्रदेश  1

 7.  कनटेक  ।

 8...  केरल  1

 9...  मध्य  प्रदेश

 10.  महाराष्ट्र  1

 11.  मणिपुर
 12.  उड़ीसा  1

 3.  पंजाब  1

 14.  राजस्थान  1

 5.  तमिलनाडु  1

 16.  श्रिपुरा  ।

 17.  उत्तर  प्रदेश  ।

 8...  पश्चिम  बंगाल  1

 19...  दिल्‍ली

 कुल  23

 निम्न  अवधि  के  दौरान  रोजगार  दिलाए  गए
 लोगों  की  संख्या

 1993  1994

 63  31
 है  4

 6

 426  248
 है  १.४

 है  4  है

 94  34

 95  148

 64  30

 87  61

 6  12
 है  4  है

 59  10

 256  209
 |  4

 4
 7  12

 46  23

 50  14

 1263  842

 सोट  :  *  इन  राज्यों  में  काम  कर  रहे  विशेष  रोजगार  कार्यालय  दोहरे  इन्डेक्स  कार्ड  रखते  विशेष  केन्द्र  सामान्य  केन्द्रों  में  बिकलांग  व्यक्तियों  के

 स्थापन  में  सहायता  करते  हैं  तथा  विशेष  रोजगार  केन्द्रों  के  प्रयास  से  स्थापन  प्रदान  व्यक्तियों  की  सही  संख्या  उपलब्ध  नहीं



 सलाहकार  पैनलों  का  पुनर्गठन

 758.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदये  :  क्या  सूचना  और
 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फिल्मों/दूरदर्शन  तथा  आकाशवाणी  के  लिए  सलाहकार
 पैनलों  का  स्टेशन-बार  पुनर्गठन  कब  किया  गया

 क्या  मुम्बई  तथा  अन्य  क्षेत्रों  के लिए  केन्द्रीय
 फिल्म  प्रमाणीकरण  बोर्ड  के  क्षेत्रीय  पैनलों  तथा  नई

 मद्रास  तथा  अन्य  स्टेशनों  के  लिए  दूरदर्शन।आकाशबाणी
 सलाहकार  समिति  के  पुनर्गठन  के  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकारें  के  पास
 लम्बित  पड़े

 इनका  पुनर्गठन  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  और

 इन  समितियों  के  कार्य  निष्पादन  को  और  प्रभावी  बनाने

 के  लिए  इनको  पर्याप्त  शक्तियां  प्रदान  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है।/किए  जाने  का  विचार

 सूथना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  दिनांक  1.1.95  से  केन्द्रीय  फिल्‍म  प्रमाणन

 हैदगबाद  और  कटक  के  सलाहकार  पैनलों  का

 पुनर्गठन  किया  गया  विभिन्‍न  आकाशवाणी  केन्द्रों  और  दूरदर्शन
 में  कार्यक्रम  सलाहकार  समितियों  का  1992  के  मध्य  में  पुनर्गठन

 किया  गया

 से  कलकत्ता  और  बंगलौर  स्थित  केन्द्रीय

 फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  के  क्षेत्रीय  पैनलों  और  नई

 मद्रास  और  अन्य  केन्द्रों  के  लिए  दूरदर्शन/आकाशबाणी

 सलाहकार  समितियों  का  गठन  किया  जा  रहा  बोर्ड  के सलाहकार

 पैनलों  का  पुनर्गठन  एक  सतत  प्रक्रिया  ह ैऔर  इसको  पूरा  करने  हेतु

 कोई  समयावधि  इंगित  नहीं  की  जा

 (=)  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  के  सलाहकार  पैनलों  के

 सदस्य  चलचित्रिकी  1952  के  उपबंधों  एवं  उनके  अन्तर्गत

 जारी  मार्ग  निर्देशों  क ेतहत  अपने  कर्तव्यों  का  निष्पादन  करते

 आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  की  कार्यक्रम  सलाहकार  समितियों  को

 बर्तमान  में  सौंपे  गए  कार्यों  को  पर्याप्त  समझा  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उर्वरक  एककों  को  गैस

 759.  शी  गुरुदास  कामत  :  क्या  पैद्रोलियम  और  प्राकृतिक

 गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उर्वरक  एकर्को  को  गैस  के  आवंटन  में

 कटौती  करने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 पैट्रोल्यिम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  और  हजीरा  और  उर्वरक

 इकाइयों  सहित  एच  नी  जे  पाइपलाइन  के  आसपास  सभी  उपभोक्ताओं
 को  2.5  प्रतिशत  की  यथानुपात  कटौती  की  गई  ताकि  ताजमहल
 के  आसपास के  क्षेत्र  में  प्रदूषण  को  कम  करने  के  लिए  आगरा  समलम्ब

 में  मथुरा  रिफाइनरी  और  उद्योगों  को  गैस  उपलब्ध  कराई
 जा

 बाढ़  नियंत्रण  और  मिट्टी  का  कटाव

 760.  श्री  प्रेम  चन्द  राम  :  क्या  जल  संसाथन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  की  सरकार  ने  राज्य  में  बाढ़  और  मिट॒टी  के

 कटाव  को  रोकने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  कोई  योजना  भेजी

 यदि  तो  तत्संब्रंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्था
 :  से  पिछले  चार  वर्षों  के दौरान  बिहार  सरकार  से

 19  परियोजनाएं  प्राप्त  हुई  उनकी  जांच  करने  के  बाद  उन  पर

 टिप्पणियां  राज्य  सरकार  को  आवश्यक  संशोधन  करने  के  लिए  भेज

 दी  गयी

 खुदरा  पैट्रोल  बिक्री  केन्द्र

 76.  श्री  राठवा  :  क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  हेतु  तेल  चयन  बोर्ड  में  सदस्यों  की  संख्या  कितनी

 क्या  सरकार  ने  पैट्रोल  पम्प  डीलरशिप  के  संबंध  में

 सिफारिशें  करने  के  लिए  इस  बोर्ड  को  कोई  आदेश  जारी  किया

 क्या  इस  बोर्ड  की  सिफारिशें  अनिवार्य  रूप  से  मान्य

 गुजरात  में  पैट्रोल  पम्प  की  डीलरशिप  हेतु  इस  बोर्ड  द्वारा

 1995  से  आज  तक  कितनी  सिफारिशें  की  और

 सरकार  ने  इनमें  से कितनी  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया

 है  और  कितनी  सिफारिशों  को  अस्वीकार  किया

 चैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  मैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  शमः  :  से  (=).  तेल  विपणन

 कम्पनियों  के  विज्ञापनों  के  प्रत्युत्त  में  आवेदन  करने  वाले  पात्र

 उम्मीदवारों  के  साक्षात्कारों  के  आधार  पर  पैट्रोलियम  उत्पादों  के

 डिस्ट्रीब्यूटरों  क ेचयन  के  लिए  सरकार  द्वारा  तेल  चयन  जोडों

 एस  का  गठन  किया  गया  तेल  चयन  बोड्डों  की  सिफारिरशें
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 सरकार  को  बिचारार्थ  नहीं  भेजी  आशय-पत्र  जारी  करने  के  लिए

 इन्हें  उनके  द्वारा  संबंधित  तेल  कम्पनियों  को  भेजा  जाता

 गुजरात  के  तेल  चयन  बोर्ड  की  संरचना  निम्नानुसार  है  :-

 1.  न्यायमूर्ति  बजाज  अध्यक्ष

 2.  श्री  कान्तिलाल  गोहिल  सदस्य  1

 3.  श्री  राजकरण  सिंह  सदस्य  I

 1995  तक  गुजरात  के  तेल  चयन  बोर्ड  ने  47  खुदरा  बिक्री

 केन्द्र  डीलरशिपों  के  लिए  योग्यता  पैनलों  की  सिफारिश  की

 हैदराबाद  दूरदर्शन  के  लिए  दूसरा  चैनल

 762.  श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :  क्या  सूथना  और

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  आंध्र  प्रदेश  सरकार  की  ओर  से

 हैदराबाद  दूरदर्शन  के  लिए  दूसरा  चैनल  शुरू  करने  तथा  राज्य  सरकार

 को  इसकी  देखरेख  के  लिए  अनुमति  प्रदान  करने  का  कोई  अनुरोध  प्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई ह

 सूथना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  मैट्रो  चैनल  कार्यक्रम  हैदराबाद  में

 पहले  ही  1.2.1994  से  रिले  हो  रहे

 और  प्रश्न  नहीं

 सरदार
 सरोवर  परियोजना

 763.  श्री  अंकुशराथ  टोपे  :

 औमती  मालिनी  भट्टायायय॑  :

 श्री  शैकांत  जेना  :

 क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरदार  सरोबर  परियोजना  पर  पांच  सदस्यीय  समूह
 की  रिपोर्ट  को  केन्द्र  सरकार  द्वारा  सार्षजनिक  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  और

 इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या
 :
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 पांच  सदस्यीय  दल  की  रिपोर्ट  में  निम्नलिखित  पहलू
 शामिल  डडैं  ३. ईकाश्िल  है

 (32  जल  विज्ञान  (४)  सिंचाई  लाभ  (1४)  पेय  जल  (४५)
 जल  विद्युत  शक्ति  (५)  पर्यावरणीय  मामले  (५)

 पुनर्स्थापन  और  पुनर्वास  तथा  (५४)  बांध  की

 उनकी  मुख्य  विशेषताएं  संलग्न  में  दी  गई

 रिपोर्ट  पर  भारत  सरकार  की  प्रतिक्रिया  संलग्न

 में  दी  गई

 पांच  सदस्यीय  दल  कौ  रिपोर्ट  की  मुख्य  विशेषताएं

 (३2  जल  बिज्ञान-जल  बिज्ञान  संबंधी  मुद्दों  को

 जांच  की  जानी  चाहिये  और  उन्हें  हमेशा  के  लिए  हल  किया

 जाना

 (४2  सिंचाई  लाभ-जबकि  60  प्रतिशत  सिंचाई  क्षमता  प्राप्त  करना

 सम्भव  इसलिए  परियोजना  प्रथन्धों  के  और  अधिक  प्रयास

 करने  अपेक्षित

 Gi)  पेय  जल-बित्त  पोषण  प्रबन्धों  सहित  गांवों  और  शहरी  केन्द्रों  को

 पेय  जल  आपूर्ति  करने  के  ब्यौरे  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 जल  विभाजक  स्थानीय  भण्डारण  और

 जलभृतों  का  पुनर्भरण  आदि  को  तीव्र  करने  के  प्रयास  '

 किये  जाने

 Gv)  जल  विद्युत  शक्ति  बिद्युत  के  वैकल्पिक  स्रोतों  के  प्रयोगों  का

 पता  लगाया  जाना

 नी (५)  पर्यावरणीय  मुद्दे-पर्यावरणीय  सुरक्षापायों  के  प्रयास  बढ़ाये  जाने

 चाहिये  तथा  उनका  निकटता  से  प्रबोधन  किया  जाना

 इसमें  अनुप्रजाह  प्रभाव  भी  शामिल  होने

 (५)  पुनर्स्थापन  और  परियोजना  प्रभावित  व्यक्तियों  के

 पुनर्स्थापन  और  पुनर्वास  के  लिए  मास्टर  यदि  पहले

 उपलब्ध  न  तैयार  की  जानी  पृनर्स्थापन  और

 पुनर्वास  उपायों  का  सख्ती  से  अनुपालन  किया  जाना

 ओमंबट्समान  के  रूप  में  शिकायत  और  निवारण  तन्त्र  स्थापित

 किया  जाना  चाहिये  और  स्वैष्छिक  अभिकरणों  की  सहायता

 का  प्रयोग  किया  जाना

 (५४)  बांधकी  बांध  की  ऊंचाई  कम  करने  का  मामला

 गुजरात  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  बीच  हल  किया  जाना

 विवरण-ता

 पांच  सदस्यीय  दल  की  रिपोर्ट  पर  भारत  सरकार  को  प्रतिक्रिया

 (92  जल  बिज्ञान-जल  विज्ञान  सम्बन्धी  पहलुओं  की  नर्मदा  जल

 विवाद  केन्द्रीय  जल  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिष्ठा
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 और  विश्व
 बैंक  के  परामशंदाताओं  द्वारा  विस्तार  से  जांच  की

 गई

 (४2  सिंचाई  लाभ-सिंचाई  सक्षमता  सम्बन्धी  मुद्दों  की  अच्छी  तरह
 जांच  की  गई  है  और  तदनुसार  प्रबन्ध  किये  जाने  की  योजना
 बनायी  गयी  कार्यान्वयन  के  दौरान  इन  पर  और  बल  दिया

 (७2  पेय  पोषण  सहित  पेय  जल  आपूर्ति  का  ब्यौरा
 कार्यान्वयन  के  लिए  गुजरात  सरकार  द्वारा  तैयार  किया  गया

 (५2  जल  विद्युत  शक्ति-जल  विद्युत  शक्ति  उत्पन्न  करने  की
 योजना  बिस्तार  से  तैयार  की  गई

 (५)  पर्यावरणीय  मुद्दे-सुरक्षोपाय  किये  जा  रहे  हैं  और  नमंदा  नियंत्रण
 प्राधिकरण  तथा  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  केन्द्रीय  सचिज
 की  अध्यक्षता  में  नर्मदा  नियंत्रण  प्राधिकरण  के  पर्यावरणीय  उप

 दल  द्वारा  लगातार  प्रबोधन  किया  जा  रहा  सभी  अध्ययन

 पूरे  हो  गये  हैं।उन्नत  स्तर  पर

 (५)  पुनर्स्थापन  और  पुनर्वास-पुनर्स्थापन  और  पुनर्वास  उपायों  के

 कार्यान्वयन  का  प्रबोधन  नर्मदा  नियंत्रण  प्राधिकरण  और  केन्द्रीय

 कल्याण  सचिव  की  अध्यक्षता  में  नमंदा  नियंत्रण  प्राधिकरण  के

 पुनर्सथापन  और  पुनरवांस  उप  दल  द्वारा  किया  जा  रहा  इस
 उप  दल  द्वारा  फील्ड  दौरे  भी  किये  जाते  हैं  तथा  भारत  के

 सर्वोच्च  न्यायालय  को  उनके  निदेशों  के  अनुसार  जैमासिक

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जाती

 (५४)  बांध  की  ऊंचाई-बांध  की  ऊंचाई  सहित  पैरामीटरों  की  पुनरीक्षा

 सन्‌  2024  से  पहले  नहीं  की  जा  अर्थात  नमंदा  जल

 बिवाद  अधिकरण  पंचाट  (1979)  की  राजपत्र  अधिसूचना  के

 45  वर्ष  के  बाद  ही  की  जा  सकती

 हाइड्रोकार्न  क्षेत्र  में  तेल  के  मूल्य

 764.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  क्या  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक

 गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  की  तेल  कंपनी  संबंधी  समिति  ने

 हाइड्रोकार्बन  क्षेत्र  में  सरकारी  मूल्य  प्रणाली  समाप्त  करने  सहित

 कतिपय  सिफारिशें  की
 हु

 यदि  तो  क्या  इन  सिफारिशों  को  सरकार  द्वारा  स्वीकार

 कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  ले

 लिया

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  सांजनिक  एवं  निजी

 क्षेत्र  के  शीर्ष  प्रबंधकों  तथा  शैक्षिक  एवं  अनुसंधान  संस्थानों  से  प्रमुख

 विशेषज्ञों  को  सम्मिलित  करके  राष्ट्रीय  तेल  उद्योग  को  पुनस॑रचना  के

 संबंध  में  एक  निर्धारण  योजना  दलਂ  तैयार  किया  गया  दल

 ने  अभी  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की
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 मीडिया  के  माध्यम  से  हिंसा  और  अश्लीलता

 765.  उम्मारेडिड  बेंकरेस्थरलु  :

 श्री  शोभनाद्ठीश्यर  राव  बाडडे  :

 श्री  पूलचंद  वर्मा  :

 श्रीमती  भागना  चिललिया  :

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  को  फीचर  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  और

 विज्ञापनों  में  हिंसा  और  अश्लीलता  के  प्रदर्शन  में  वृद्धि  की  जानकारी

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  इस  प्रदर्शन  के  जनता  पर
 बिपरीत  प्रभाव  पड़ने  के  संबंध  में  अध्ययन  करने  हेतु  कोई  सर्वेक्षण

 कराया

 यदि  तो  इसका  क्या  निष्कर्ष  और

 दूरदर्शन  कार्यक्रमों  और  विशापनों  में  इस  प्रकार

 की  फूहड़ता  और  अश्लीलता  के  अवांछित  प्रदर्शन  पर  रोक  लगाने  हेतु
 अलग  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए

 जाने  का  विचार

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रलय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  से  चलचित्र  1952  और  इसके  अन्तर्गत

 जारी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  प्रावधानों  के  भारत  में  सार्बभनिक

 प्रदर्शन  हेतु  आशयित  सभी  फिल्मों  को  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड

 द्वारा  प्रमाणित  किया  जाना  अपेक्षित  इन  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के

 अनुसार  प्रमाणन  हेतु  फिल्‍मों  पर  जिचार  करते  समय  नोर्ड  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  यह  सुनिश्चित  करेगा  कि  अभद्रता  तथा

 चरित्रहीनता  द्वारा  मानवीय  संजेदनाओं  को  आधात  न  पहुंचे  और  हिंसा

 जैसे  असामाजिक  कार्यकलापों  को  महिमामण्डिल  न  किया

 हाल  के  तुलनात्मक  आंकड़ों  से  यह  इंगित  होता  है  कि  फीचर

 फिल्मों  के  मामले  में  स्पष्ट  प्रमाणपत्रों  की  संख्या  में  कमी  आईं

 है  और  काट-छांट  सहित  प्रारंभिक  अस्थीकृति  रुथा

 उत्पाद  शुल्क  याली  सामग्री  की  लम्बाई  में  वृद्धि  हुई  इसके  अलावा

 केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  की  जांच/पुनरीक्षण  समिति  में  महिलाओं

 को  50  प्रतिशत  प्रतिनिधित्थ  दिया  गया

 हिंसा  तथा  अश्लीलता  बाले  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  को  रोकने  को

 सुनिश्चित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  प्रसारण  संहिता  के

 प्रावधानों  के  अनुसरण  में  दूरदर्शन  अपने  सभी  कार्यक्रमों  को  टेलीकास्ट

 करने  से  पहले  उनकी  समीक्षा  करता

 दूरदर्शन  पर  विज्ञापनों  का  जाणिज्यिक  जिज्ञापन  संहिता

 द्वारा  शासित  होता  इस  संहिता  में  यह  सुनिश्चित  किया  गया  है  कि

 सभी  विज्ञापन  स्वस्थ  रूचि  और  शालीनता  के  सुस्थापित  मानदण्डों  के

 अनुसार
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 अतिरिक्त  जल  का  उपयोग

 १66.  श्री  कुमारासामी  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केरल  में  पश्चिम  दिशा  की  ओर  बहने

 वाली  नदियों  से  समुद्र  में  गिरने  वाले  अप्रयुक्त  जल  की  मात्रा  का  पता

 लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  कराया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  तमिलनाडु  से  लगे  हुए  क्षेत्रों

 में  इस  जल  के  बेहतर  प्रयोग  हेतु  कोई  कदम  उठाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  कीरल  में  पश्चिम  दिशा  की
 ओर  बहने  बाली  नदियों  के  अतिरिक्त  जल  के  उपयोग  हेतु  ऐसा

 अध्ययन  कराने  का  विचार

 जल  संसाथन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्था

 :  राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण  ने  विकास  के  चरम

 स्तर  में  बेसिन  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  बाद  अधिशेष  जल

 जाली  बेसिनों  स ेजल  की  कमी  वाली  बेसिनों  को जल  का  अन्तःबेसिन

 करने  की  योजना  बनाने  के  लिए  अधिशेष  जल/जल  की  कमी

 की  मात्रा  का आकलन  करने  हेतु  केरल  की  अनेक  पश्चिम  प्रजाहित

 नदियों  के  जल  संतुलन  अध्ययन  किंए

 से  अभिकरण  ने  केरल  में  पम्ब  और  अचनकोबिल

 के  अधिशेष  जल  के  एक  भाग  का  अन्तरण  तमिलनाडु  में  वैप्पार  की

 जल  की  कमी  वाली  बेसिन  में  करने  के  लिए  व्यवहार्यता  अध्ययन  भी

 किए  इस  प्रस्ताव  का  क्रियान्वयन  करने  से  केरल  राज्य

 सरकार  की  सहमति  अपेक्षित

 महाराष्ट्र-कर्नाटक  सीमा  वियाद

 767.  श्री  भ्रषण  कुमार  पटेल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  महाराष्ट्र-कर्नाटक  सीमा  विवाद
 के  निपटारे  के  संबंध  में  कोई  नई  पहल  की  .

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  संबंध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  उक्त  विवाद  के  निपटारे  के

 संबंध  में  महाराष्ट्र  विधान  मंडल  द्वारा  पारित  कोई  संकल्प  भी  प्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से

 महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  के  मध्य  सीमा  1956  में  राज्यों

 के  पुनर्गठन  के  बाद  से  लम्बित  पड़ा  इस  मामले  की  जांच  करने

 20  1995  लिखिल  उत्तर  236

 के  लिए  भारत  सरकार  ने  महाजन  आयोग  का  गठन  किया  था  और

 आयोग  ने  1967  में  अपनी  सिफारिशें  दे  दी  जिन्हें  कर्नाटक  सरकार

 ने  पूरी  तरह  मान  लिया  लेकिन  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इन्हें  अस्त्रीकार

 कर  दिया  मतभेद  बने  हुए

 महाराष्ट्र  विधान  सभा  ने  17/18.6.1986  और  16.3.1988  को

 एकसर्व-सम्मत  संकल्प  पारित  किया  जिसमें  केन्द्र  सरकार  से  सीमा

 विवाद  को  हल  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 भारत  सरकार  का  यह  मत  है  कि  विवाद  का  हल  प्राथमिक  रूप

 से  दोनों  संबंधित  राज्य  सरकारों  आपसी  विचार-विमर्श  और  एक

 दूसरे  का  ख्याल  रखते  हुए  निकालना  है  और  केन्द्र  सरकार  को  इस

 संबंध  में  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  आवश्यक  सहायता  प्रदान

 में  प्रसन्‍नता
 '

 पाइप  लाइन  के  द्वारा  रसोई  गैस

 768.  श्री  लालाजान  वाशा  :  क्या  पैट्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  घरेलू  उपभोक्ताओं  को  रसोई  गैस  के

 वितरण  के  लिए  अधिक  कारगर  प्रणाली  तैयार  करने  और  लागू  करने

 के  लिए  तेल  कपनियों  को  निर्देश  दिए

 क्या  प्रमुख  शहरों  में  रसोई  गैस  की  आपूर्ति  पाइप  लाइन

 के  माध्यम  से  किए  जाने  का  बिचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  मैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सतीश  कुमार  :  से  नयी  हाउसिंग
 -  कालोनियों  में  पाइपलाइन  के  माध्यम  से  घरेलू  उपभोक्ताओं  को  एल

 पी  जी  की  आपूर्ति  के  प्रस्ताव  सरकार  तेल  कंपनियों  के  अध्ययन  तथा

 जांच  अधीन

 अमेरिकन  ब्रोंडकास्टिंग  कार्पोरशन

 769.  श्री  गुरुदास  कामत  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अमेरिकन  ब्रॉडकास्टिंग  कार्पोरेशन  को

 भारतीय  बाजार  में  प्रवेश  करने  की  अनुमति  दे  दी  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या

 सूथना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह
 :  इस  मंत्रालय  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 प्रश्न  नहीं
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 आमन्श्न  प्रदेश  कुंआ  परियोजना

 770.  श्री  जेंकटेश्वर  राव  :  क्या  जल  संसाथन  मंत्री  यह  जीयर  प्रसंस्करण
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नीदरलैंड  आन्श्र  प्रदेश  कुंआ  परियोजना  के  लिए
 सहायता  देने  पर  सहमत  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  कया

 अतिरिक्त  सहायता  देने  पर  सहमत  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ()  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत  किन-किन  जिलों  के  लाभान्यित
 होने  की  संभावना

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या
 :  और  Ca).  इस  परियोजना  के  लिए  39

 मिलियन  नीदरलैंड  गिल्डर  की  सहायता  राशि  हेतु  भारत  सरकार  और

 नीदरलैंड  सरकार  के  बीच  एक  करार  पर  14  1994  को

 हस्ताक्षर  किए  गए

 और  केन्द्रीय  सहायता  समग्र  रूप  सभी  परियोजनाओं

 के  राज्य  सरकारों  को  एक  मुश्तरोशि  निमुक्त  की  जाती

 इसलिए  इस  परियोजना  के  लिए  पृथक  रूप  से  कोई  सहायता  निर्धारित

 नहीं  की  गई

 यह  परियोजना  महबूब

 चित्तूर  और  कड्डप्पा  जिलों  को  लाभ

 यूरोपीय  देशों  में  लड़कियों  को  भेजा  जाना

 77.  श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामय्या  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  पता  चला  है  कि  उड़ीसा  से  प्रतिवर्ष  लड़कियों

 को  बड़ी  संख्या  में  यूरोपीय  देशों  में  भेजा  जा  रहा

 यदि  तो  उड़ीसा  से अब  तक  कितनी  लड़कियों  को

 भेजा  गया

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (=)  सरकार  द्वारा  देश  में  इस  गैर-कानूनी  गतिविधि  पर

 रोक  लगाने  तथा  नियंत्रण  पाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 गृह  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  :  से

 (४2.  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  भी  इस  परियोजना  के  लिए  .
 कर्क

 772.  श्री  राठवा  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  गुजरात  में  एक  बीयर  प्रसंस्करण

 एकक  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  संबंध  में
 क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  और

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण
 :

 (@  प्रश्न  नहीं

 भारत  सरकार  स्वयं  बीयर  निर्माण  यूनिटों  की  स्थापना  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 दूना  मछली

 773.  जी  सुधीर  सावन्त  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  खाद्य  और  कृषि  संगठन  द्वारा  दूना  जैसी

 मछलियों  का  वैज्ञानिक  प्रबन्ध  सुनिश्चित  किए  जाने  हेतु  हिन्द  महासागर

 दूना  आयोग  में  शामिल  होने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 भारत  में  टूना  मछलियों  की  कुल  उपलब्धता  कितनी  है

 तथा  इस  संबंध  में  भारत  का  हिस्सा  कितना

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण

 :  और  दूना  आयोग  की  स्थापना  का

 उद्देश्य  हिन्द  महासागर  में  टूना  दूना  जैसी  अन्य  मछलियों  के

 युक्तिसंगत  संरक्षण  और  प्रबन्ध  को  सुनिश्चित  करना

 आशा  की  जाती  है  कि  इस  आयोग  की  स्थापना  से  हिन्द  महासागर  के

 तटबर्ती  राज्यों  और  उन  जिनके  राष्ट्रिक  इस  क्षेत्र  में  दूना  और

 दूना  जैसी  अन्य  मछलियों  का  शिकार  करते  के  बीच  सहयोग

 अनुमान  है  कि  भारतीय  अनन्य  आर्थिक  क्षेत्र  मे ंलगभग

 3  लाख  टन  टूना  मछली  उपलब्ध  यहरहाल  1992  में  भारत  में

 लगभग  36,000  टन  दूना  का  उत्पादन



 239  लिखित  उत्तर

 हावड़ा  में  परिक्रमा  रेलवे

 774.  श्री  प्रेम  चन्द  राम  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  हावड़ा  में  परिक्रमा  रेलवे  शुरू
 करने  का  और

 यदि  तो  इस  प्रणाली  को  शुरू  करने  के  लिए  सरकार

 क्या  कदम  उठा  रही

 कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 :

 दमदम  से  प्रिसेप  घाट  तक  एक  सर्कुलर  रेलवे  शुरू  करने

 के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  रेल  इण्डिया  टेक्नीकल  एण्ड  हक्‍नामिक

 सर्विसेज  लिमिटेड  के  माध्यम  से  एक  साध्यता  अध्ययन

 कराया  जा  रहा  यह  अध्ययन  चल  रहा  है  और  इसके  1996

 तक  पूरा  होने  की  सम्भावना

 बल्क  औषधियों  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस

 775.  श्री  परसराम  भारद्दाज  :

 श्री  माणिकराव  होडल्या  गावीत  :

 क्या  रसायन  और  उर्यरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  औषधि  एवं

 1995  के  अन्तर्गत  बलल्‍्क  औषधियों  और  उनमें  प्रयुक्त  पदार्थों  क ेलिए
 औद्योगिक  लाइसेंस  देना  बन्द  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 किन  औषधियों  के  लिए  सरकारी  लाइसेंस  की  आवश्यकता

 बनी

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  जिभाग  में  राज्य  मंत्री  एदुआडों  :

 से  GD.  औषध  1986  में  संशोधनों  के  जो

 1994  में  घोषित  किए  गए  निम्नलिखित  को  छोड़कर  25

 1994  को  जारी  आदेशों  के  द्वारा  उद्योग  और

 1951  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  प्रपुंज
 मध्यवर्तियों  और  सूत्रयोगों  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  समाप्त  कर

 दिया  गया  है  :--

 विटामिन  बी  और  इसके  लवण

 और  व्युत्पाद  विटामिन  नी  2  और  इसके
 लबण  और  फोलिक  टेट्रासाश्क्लन
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 और  इसके  और  आक्सीटेट्रासाइक्लीन  और

 इसके

 री-कोम्बीनेन्ट  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  बाली

 प्रपुजु  औषधों  और  एक्टिव  प्रिसिंपल  के  में

 न्युक्सलीक  एसिड  के  बियो  प्रयोग  वाली  प्रपुंज

 स्पेसिफिक  सेल्स/टिसूज  टारगेटेड  फार्मूलेसन्स  पर  आधारित
 ॥

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के लिए  विश्व  बैंक  से  धनराशि

 776.  श्री  जेंकटेश्वर  राव  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  विजयवाड़ा  तथा  एलूरू  और  नंदीगाम

 तथा  चिलकालूरिपेटा  के  बीच  चार  लेन  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के

 निर्माण  कार्य  की  शीघ्र  पूरा  करने  हेतु  वित्त  प्रदान  करने  पर  सहमत  हो

 गया  और

 यदि  ता  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  और  एशियाई  विकास  5  पर

 विजय  वाड़ा  और  एलरू  के  बीच  मौजूदा  दो  लेन  वाली  सड़क  के  हिस्सों

 को  सुदृढ़  3.4  से  13.0  के  बीच  चार  लेन  बनाने  और

 एलरू  शहर  में  बाईपास  बनाने  तथा  9  पर  नन्दीगाम  और

 बिजयवाड़ा  के  बीच  मौजूदा  दो  लेन  थाली  सड़क  को  सुदृढ़  करने  और

 252  से  265  के  बीच  चार  लेन  बनाने  के  कार्य  के  लिए  ऋण

 सहायता  उपलब्ध  कराने  पर  सहमत  हुआ  उपर्युक्त  स्कीमों  की

 अनुमानित  लागत  लगभग  203  करोड़  रुपये  इस  ऋण  समझौते  पर

 शीघ्र  ही  हस्ताक्षर  किए  जाने  की  संभावना

 कनेक्शन  के  लाइसेंस

 शुल्क  में  कमी

 777.  श्री  राम  नाईक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  निजी  तथा  व्यावसायिक  उपयोग  हेतु
 कनेक्शन  के  लाइसेंस  शुल्क  में  कमी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  वियाराधीन

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संयार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  H)  और

 दूरसंचार  विभाग  ने  10.12.94  अर्थात्‌  गजट  अधिसूचना  जारी

 होने  के  तारीख  से  पी  एस  टी  एन  पर  फैक्स  प्रयोग  के  लिए  निजी  एवं
 बाणिज्यिक  प्रयोजन  हेतु  दिए  लाइसैंस  फीस  घटाकर  पहले  ही

 300  और  5000  कर  टी  फैक्स  टैरिफ  पर  पुनर्वियार  का  कोई

 नया  प्रस्ताव  नहीं
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 विदेश  संचार  निगम  लिमिटेड  के  संसाधन

 778.  जसंत  पवार  :  क्या  संयार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  विदेश  संचार  निगम  लिमिटेड  का  यूरो  इश्यू  द्वारा
 अपनी  बिस्तार  योजनाओं  के  लिए  संसाधन  जुटाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 प्राथमिकता  वाले  किन  क्षेत्रों  में  इन  संसाधनों  का  उपयोग
 किया

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  अधिकतम  मूल्य  की  बसूली  के

 लिए  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  10  मूल्य  बर्ग  के  समतुल्य
 अलग-अलग  20  मिलियन  के  नए  शेयर  जारी  किए

 यूरो  निर्गम  से  प्राप्त  जिन  क्षेत्रोंਂ  मे ंउपयोग  किए
 जाने  की  संभावना  के  प्राथमिकता के  क्षेत्र  हैं  :--

 @  जालमाला  केबिल  :  भारत  के  तटीय  क्षेत्र  से  गुजरने
 बाली  सबमैरीन  फाइबर  आप्टिक

 Gi)  मेट्रो  स्विचेज  :  बड़े  नगरों  में  उच्च  क्षमता  वाली  टेलीफोन

 स्विच-कार्य-प्रणाली  का  संस्थापन  करके  स्थानीय  क्षमता

 में

 (४४2  फाइबर  आप्टिक  लिंक  अरांउड  दि  ग्लोब  :

 :  यूरोप  तथा  दूर-दराज  के  देशों  को  भारतीय  सागर

 के  क्षेत्रों  क ेसाथ  जोड़ने  के  लिए  एक  अंतर्राष्ट्रीय  सब

 मैरीन

 (५)  इनमारसेट  :  पी-ग्लोबल  सेटेलाइट  पर  आधारित  मोबाइल

 पर्सनल  कम्यूनिकेशन  प्रदान  करने  के  लिए  इनमारसेट

 द्वारा  प्रस्तावित

 केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  बिहार  की

 धनराशि  का  आबंटन

 779...  औ  लाल  बाबू  राय  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  बिहार  को  गत  तीन  वो  के  दौरान

 प्रतिबर्ष  कितनी-कितनी  धनराशि  का  आबंटन  किया

 इस  अवधि  के  दौरान  विभिन्‍न  परियोजनाओं  के  लिए

 कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गयी  और  कितनी  धनराशि  वास्तव  में  दी

 ु
 .

 (q)  उन  लंबित  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिनके
 लिए

 बिहार  सरकार  ने  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  केन्द्रीय  सहायता  मांगी

 और
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 केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  1994-95  के  दौरान  कितनी
 धनराशि  दिए  जाने  का  बिचार

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  और  गत  तीन  षर्षों  के  दौरान  बिहार  राज्य

 को  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  तहत  आरबोटेत  राशि  और  स्वीकृत  कार्यों

 के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 वर्ष  कार्य  का  नाम  स्वीकृत  आबंटित

 राशि  राशि

 1991-92.  समस्तीपुर-दरभंगा  सड़क
 पर  219.17  20.00

 बूढ़ी  गंडक  नदी  के

 मेगरडिही  घाट  पर  बने  पुल
 को

 1992-93  —  शून्य  100.00

 1993-94  —  शून्य  40.00

 छपरा  मांझी  सड़क  (13  को  चौड़ा  करने  और

 मजबूत  बनाने  के  भूपटल  को  चौड़ा  करके  3.05  मीटर  से

 5.5  मीटर  करना  और  अधिक  यातायात  के  लिए  पेबमेंट  को  उपयुक्त
 रूप  से  मजबूत  के  लिए  1994-95  में  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ
 था  और  उसके  लिए  168.533  लाख  की  मंजूरी  दी  गई  थी  जिसमें

 154.29  लाख  रुपये  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  भाग  के  रूप  में  और

 14.243  लाख  राज्य  के  एक  भाग  के  रूप  में

 संशोधित  बजट  अनुमान  पारित  होने  के  बाद  वर्ष

 1994-95  के  लिए  उपलब्धता  के  अनुसार  निधियां  आबंटित  की

 टेलीफोन  बिलों  के  लिए  प्राइवेट  कूरिअर  सर्विस

 780.  श्री  राम  कापसे  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  महानगर  टेलीफोन  निगम  मुम्बई  ने

 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  के  कुछ  क्षेत्रों  मे ंउपभोक्ताओं  तक

 टेलीफोन  बिल  पहुंचाने  हेतु  कोई  प्राइवेट  कूरि अर  सर्विस  योजना  शुरू
 की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 योजना  को  शुरू  करने  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  पर

 कितना  अतिरिक्त  वार्षिक  खर्च
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 संचार  मंत्रलाय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 $  क्षेत्रों  में बिलों  को डिलीवर  करने  के  प्रयोगात्मक

 उपाय  के  रूप  में  बाहक  नियुक्त  किया  गया

 उपभोक्ताओं  को  बिलों  की  शीघ्र  डिलीवरी  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  वाहक  द्वारा  टेलीफोन  बिलों  की  डिलीवरी  करने  का

 प्रयोग  किया  जा  रहा  अतिरिक्त  जार्षिक  व्यय  करीब  30  लाख

 का  उत्पादन

 781.  श्री  विश्वनाथ  शास्त्री  :  क्या  रसायन  और  उर्जरक  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  पारादीप  फास्फेट्स  लिमिटेड

 ने  डाई-अमोनियम  फास्फेट  के  उत्पादन  में  3३0  से  40

 प्रतिशत  की  कमी  कर  टी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडूआडों  :

 और  प्रश्न  नहीं

 बिहार  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 782.  श्री  भुवनेश्थर  प्रसाद  मेहता  :

 श्री  ललित  उरांव  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा-सूची  में

 जिले-वार  कितने  व्यक्ति

 क्या  इन  सभी  लोगों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  लिए

 कोई  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई

 (yt)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 संयार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 जिला-बार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  राष्ट्रीय  दूरसंचार  1994  में  बिहार  राज्य

 सहित  संपूर्ण  देश  में  1997  तक  व्यावहारिक  रूप  से  मांग  होने  पर

 टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है

 प्रश्न  नहीं

 लिखित  उत्तर

 विवरण

 बिहार  में  31.1.95  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रतीक्षा

 सूथी  के  जिला-वार  ब्यौरे

 छपरा

 गोपालगंज

 सिवान

 बेगूसराय

 1313

 119

 1153

 1090

 3082

 1244

 6297



 क्‍या  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  में  निष्कर्षण  कार्य  करने  के

 लिए  हालैण्ड  की  किसी  निष्कर्षण  कम्पनी  को  आमंत्रित  किया  गया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश

 :  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  से  संबंधित  निष्कर्षण  कार्य

 के  लिए  1993-94  अथवा  1994-95  के  दौरान  किसी  डच  निकर्षण

 कंपनी  को  आमंत्रित  नहीं  किया  गया

 प्रश्न  नहीं
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 ।.  2  9  सुरक्षा  परिषद  का  विस्तार

 34.  सिंहभूम  1007
 लि

 784.  मल्लू  :  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 35.  कटिहार  123
 करेंगे  कि  :

 36.  किशनगंज  4  सुरक्षा  परिषद  के  बिस्तार  के  बारे  में  ताजा  स्थिति  क्या

 37.  पूर्णिया  519  क्या  इस  संबंध  में  मानदंड  की  रूपरेखा  तय  करने  याले

 3.  जमूई  103  समूह  ने  अपनी  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  और

 39.  लखीसराय  98  यदि  तो  इसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्‍या

 40.  शेखपुरा  3  विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 41...  चंपारन  92  से  परिषद  में  औचित्यपूर्ण  प्रतिनिधित्व  और  उसकी

 42.  चंपारन  508  सदस्य  संख्या  में  वृद्धिਂ  के  प्रश्न  पर  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  का  कार्यदल

 43.  मुजफ्फरपुर  1157
 विचार-विमर्श  कर  रहा

 44...  सियोहार  37  अलंग  शिप  ब्रेकिंग  यार्ड
 45.  सीतामढ़ी  479

 46...  वैशाली  94  785.  श्री  सुरेन्द्र  रेडी  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की

 |  कृपा  करेंगे  कि  :
 47...  नालंदा  हा  .

 देशी *
 ६.  पटना  ३622

 क्‍या  सरकार  ने  यार्ड  के  जिस्तार  और  विकास  हेतु  बिः

 ॥॒
 गुमला

 पूंजी  निवेशकर्त्ताओं  को  आकर्षित  करने  के  लिए  अलंग  शिप  न्नेकिंग
 49...  युमला  88  यार्ड  में  उपलब्ध  आधारभूत  सुविधाओं  का  जायजा  लिया
 50.  लोहरदग्गा  136  ;

 तो  तत्संबंधी
 संची

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 5.  रा  923 हे

 क्या  जापानी  पूंजी  निवेशकत्तांओं  के  एक  दल  ने  हाल  ही
 52...  माधोपुरा  208

 में  इस  यार्ड  का  दौरा  किया
 53.  सहरसा  (61

 यदि  तो  जापानी  पूंजी  निवेशकर्त्ताओं  क ेदल  की  इस
 54...  सुपौल  30  संबंध  में  प्रतिक्रिया  क्‍या
 55.  आररिया

 ___ ्््स़््््  ही  (=)  क्या  सरकार  का  विचार  इस  यार्ड  में  आधारभूत  सुविधाओं

 योग  36447  का  सुधार  करने  का

 का  यदि  तो  इन  सुविधाओं  का  सुधार  कब  तक  हो

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 निष्कर्षण  हालैन्ड  की  कम्पनी  .
 मंत्री

 !  कार्य  हेतु  ह
 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :

 783.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  और  गुजरात  सरकार  द्वारा  स्थापित  एक  स्वायत्त  निकाय  गुजरात

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  मैरिटाइम  जो  अलंग  शिप  ब्रेकिंग  यार्ड  के  लिए  प्रशासनिक

 प्राधिकारी  ने  सूचित  किया  है  कि  अलंग  शिप  ग्रेकिंग  यार्ड  का

 भुुनियोजित  विकास  और  बिस्तार  कार्य  शुरू  करने  के  लिए  गुजरात

 सरकार/गुजरात  मैरिटाइम  बोर्ड  ने  अलंग  क्षेत्र  की  विस्तृत  विकास

 योजना  तैयार  की  140  करोड़  रुपए  की  कुल  परियोजना  लागत  में

 चरणबद्ध  ढंग  से  यातायात  और

 सामाजिक  संरचना  सार्वजनिक  सुविधाओं  आदि  के  विकास  को

 परिकल्पना  की  गई

 और  गुजरात  मैरिटाइम  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है  कि

 जापानी  निवेशकों  के  किसी  दल  ने  हाल  ही  में  यार्ड  का  दौरा  नहीं

 किया
 ॥

 च्क
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 (=)  से  गुजरात  मैरिटाइम  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्हें
 आशा  है  कि  बे  प्रस्तावित  विकास  योजना  के  चार  वर्ष  की  अवधि  के

 भीतर  कार्यान्यित  कर  अतिरिक्त  शिप  ब्रेकिंग  प्लांटों  क ेविकास

 कार्यों  क ेसाथ  ही  साथ  सड़कों  तथा  पुलों  का  निर्माण  कार्य  इस  समय

 प्रगति  पर

 भारतीय  लौह  एवं  इस्पात  कम्पनी  में

 स्वेच्छिक  सेवानिवृत्ति

 786.  लाल  बहादुर  रावल  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  लौह  एवं  इस्पात  कम्पनी  के  दिल्ली  स्थित

 कार्यालय  से  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  का आवेदन  करने  वाले  कर्मचारियों

 का  ब्यौरा  क्‍या

 स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  के  आग्रह  को  स्वीकार  करने  में  देरी

 होने  के  क्या  कारण  और

 इन  कर्मचारियों  को कब  तक  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  दे  दी

 जायेगी  2

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍तोष  मोहन  :

 राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  से  अनुदान  सहायता  सहित  स्वैच्छिक  सेवा

 निवृत्ति  योजना  के  तहत  1.11.94  से  अब  तक  इण्डियन  आयरन  एण्ड
 स्टील  कम्पनी  के  टिल्ली  कार्यालय  के  6  कर्मचारियों  (4  कार्यपालकों

 और  2  ने  स्वैच्छिक  ख्रेवा  निवृत्ति  क ेलिए  आवेदन

 किया

 और  चार  कर्मचारियों  (३  कार्यपालक  और  एक
 के  आबेदन-पत्रों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ओर

 उन्हें  सेबा  मुक्त  कर  दिया  गया  एक  आबेदन  आयु  संबंधी  मानदण्ड
 पूरा  नहीं  करता  और  इसलिए  स्वैच्छिक  सेवा-निषृत्ति  के लिए  उनके

 आघवेदन-पत्र  पर  बिचार  नहीं  किया  अन्य  आवेदकों  के

 आबेदन-पत्रों  को  संगठनात्मक  आवश्यकताओं  के  हित  में  स्जीकार

 नहीं  किया  अतः  स्वैच्छिक  सेवा-निवृत्ति  अनुरोधों  की  स्वीकृति
 में  बिलम्ब  होने  का  प्रश्न  नहीं

 पंचायतों  में  डाकधर

 787.  श्री  खेलन  राम  जांगडे  :  क्या  संयार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  अनेक  ग्राम  प्रचायतों  में  डाकघर

 सुविधा  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  देश  में  राज्य-बार  ऐसी  कितनी  ग्राम  पंचायतें

 (a)  क्या  सरकार  का  बिचार  देश  में  प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  में

 डाकघर  खोलने  का  और

 20  1995  लिखित  उत्तर  248

 यदि  तो  य ेडाकधर  कब  तक  खोल  दिए  जायेंगे  और

 इस  संबंध  में  निर्धारित  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गये

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  और

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी

 GD  और  योजना  के  ग्राम  पंचायल  वाले  गांवों  में

 उत्तरोत्तर  डाकधर  खोले  जाते  बशरतें  कि  विभागीय  मानदंडों  को  पूर्ति
 होती  हो  और  संसाधन  उपलब्ध  डाकघर  खोलने  के  लिए  ग्राम

 पंचायत  मुख्यालय  को  प्राथमिकता  दी  जाती  आठवीं  पंचबर्षीय

 योजनाबधि  के  प्रथम  दो  वर्षों  के  दौरान  देश  में  1302  अतिरिक्त

 विभागीय  शाखा  डाकघर  खोले  गए  वर्ष  1994-95  के  दौरान  देश

 में  80  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघर  खोलने  का  प्रस्ताव

 इसके  सरकार  का  पंचायत  संचार  सेवा  योजना  नामक  एक
 योजना  आरम्भ  करने  का  भी  प्रस्ताव  जिसके  माध्यम से  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  लोगों  को  ग्राम  पंचायतों  के  माध्यम  से  कुछ  बुनियादी  डाक  सुविधायें

 सुलभ  कराई

 बिहार  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 788.  श्री  छेदी  पासवान  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  चौड़ा  करने  संबंधी

 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश

 :  से  GD.  पंचवर्षीय  योजना  में

 निम्नलिखित  राष्ट्रीय  राजमार्ग  खंडों  को  2  लेन  का  बनाने  का

 प्रावधान  है  :--

 खण्ड  लम्बाई

 2  399  से  422  तक  बरसा-अदहा  से  43  कि.मी

 बढ़ाकर  खण्ड  को  4  लेन  का  बनाना

 23  34.8  से  85.76  तक  5।

 ओरमांझी  खण्ड  को  2

 लेन  का  बनाना

 23  53  से  77.2  तक  24.2

 खंड  को  2  लेन  का  बनाना

 32  143  से  147  तक  4

 चान्दिल  खंड  को  2  लेन  का  बनाना
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 केरल  में  टेलीफोन  एक्सचेंज

 789.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  कया  संचार  मंत्री  यह
 जताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  1995-96  के  दौरान  केरल  में  नए
 टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 जैसा  कि  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 वर्ष  1995-96  के  दौरान  केरल  में  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज
 खोले  जाने  की  योजना  उनका  ब्यौरा  :

 i,  छोटी/मध्यम  क्षमता  के  एक्सचेंज

 एक्सचेंज  का  नाम  क्षमता  की

 रििरिििि  िओओ

 1.  चैंपानोड  88

 2.  थौटुमुक्कोम  88

 3.  पेरिया  88

 4...  बाझायुर  88

 5.  चुलीकोड  88

 6.  पाडिचिरा  88

 7.  आवबाला  184

 8...  किजीसेरी  184.

 9...  चापानानगाड़ी  184

 10...  कोलाथुर  184

 11...  पादीनहाराथारा  184

 12.  विलयपल्ली  368

 त्रियूर  एस  एस  ए

 13.  श्रीनारायणपुरम  184

 14...  बल्लाकन्नू  552

 15.  .  बेंकीतांगु  552

 कोट्टायम  एसएसए

 16.  184
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 जिवेन्द्रण  एस  एस  ए

 18.  भारतहान्यूर  88

 19.  मानन्रकोनम  184

 कुईलोन  एस  एस  ए

 20.  चोजियाकोड़  88

 21.  कुम्मिल  184

 एनांकुलम  एस  एस  ए

 22...  काठियापाड़ा  88

 23.  सूरिएनेली  88

 24...  स्वराज  184

 25,  मंजापाड़ा  368

 26.  श्रीअमूलनाश्रम  368

 27...  मूथाकुनाम  368

 28...  अलानगाद  368

 29...  इदाबानाकाड  368

 30.  बाईपिन  368

 कैन्नूर  एस  एस  ए

 31.  वाणी  नगर  88

 32...  वालियापारम्बा  184

 33.  बानियापाड़ा  184

 34.  वाराम  184

 35.  कानियाला  184

 36.  कालीचानादक्कोम  184

 37.  मूलूपारम्बा  184

 बड़ी  क्षमता  वाले  एक्सजेंज

 एक्सचेंज  का  नाम

 2

 1.  अिवेन्द्रम

 2...  तिवेन्द्रम-मानाकोड

 3.  एनकुलम-कोचीन

 4...  एनक्लम-कैसिला

 5...  कालीकट

 6...  कुईलोन-वैलेइड्टाम्बालम

 7.  त्रिवेन्द्रम-कास्थीपारा
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 कीमती  पत्थरों  की  तस्करी  ।.  2  हि

 790.  श्री  गोपी  नाथ  गजपति  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  8.  बारकन  88
 कृपा  करेंगे  कि  :

 9...  अरगदा  88
 क्‍या  सरकार  इस  तथ्य  से  परिचित  है  कि  उड़ीसा  के  10...  परवाहा  88

 कोरापुट  तथा  फूलबनी  जिलों  से  बेशकीमती  तथा  कुछ  कम  कीमत
 11...  रामगढ़  88

 बाले  पत्थरों  की  बृहत  पैमाने  पर  तस्करी  हो  रही

 त
 12.  गंगती  56

 छाथा  राज्य  में  इन  कीमती  पत्थरों  के  खनन  को  नियंत्रित
 13...  पटाही  88

 करने  की  आवश्यकता  और
 14...  राजौरा  शह

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  पर  क्‍या  कदम  उठाए  गए  15.  रांची  10000

 मंत्री  सिंद
 16.  रामपुर  88

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :
 17...  नमकुम  500

 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जाएगी  ।
 18.  करजन  88

 19.  बेनी  184

 20.  चैनपुर  88

 बिहार  में  स्क्‍्चालित  टेलीफोन  एक्सचेंज
 21...  शाखान  88

 22...  घोसैठ  88
 79.  श्री  ललित  उरांव  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  23.  .  सरायढ़ेला  3000

 कृपा  करेंगे  कि  :
 24.  नरबापहाड़  88

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  बिहार  में  स्वचालित  टेलीफोन  25.  अनीशाबाद  2000
 एक्सचेंजों  की  स्थापना  करने  का

 26...  तामर  88
 यदि  तो  स्थान-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  27...  एमआईटी-मुजफ्फरपुर  2000

 इन  एक्सचेंजों  को  कब  तक  स्थापित  कर  दिया  28.  साबिया  88

 संयार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  29...  बिहार  शरीफ  2000

 और  जैसा  कि  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  30.  धनबाद  5000

 31...  कतराश  1000

 विवरण  32.  आदित्यपुर  2000

 1994-95  के  दौरान  चालू  किए  गए  कम  और  अधिक  क्षमता  33.  टेल्को-जमशेदपुर  2000

 बाले  ऑटोमेटिक  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  न्यौरे  34...  बालीदीह  1000

 स्थान  का  नाम
 ..

 क्षमता  े

 पायय्र
 यययगयाएार्फ्रएरणएखडख्ाुाुाआायए  त  ())  वर्ष  के  लिए  बड़े  एक्सचेंजों  के  प्रस्ताव

 णण
 ः

 गा  1.  बोकारो  3500
 1...  आलका  88

 2.  डाल्टनगंज  2000
 2...  भरमारपुर  88  3.  पूर्णिया  2000

 3.  गोला  88  4...  अराह  2000

 4...  मुंगेर  88  5.  छपरा  1500

 5...  सरदहा  88  _6.  दभा  __ __
 3000

 6...  आलमनगर  88  ni)  छोटे  एक्सलेंज  :  विभाग
 की

 नीति  के  उन

 स्थलों  पर  छोटे  एक्सचेंज  खोले  जाते  जहां  10  या  उससे  अधिक  दत्त
 7.  बेलाटेरहा  88

 पंजीकृत  मांग  दर्ज  अतः  उन  स्थानों  के  ब्यौरे  नहीं  दिए  जा



 अंतर्राज्यीय  परियहन  योजनाएं

 792.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  ब्षों  के  दौरान  स्वीकृत  की  गयी  महत्वपूर्ण
 अंतर्राज्यीय  परिवहन  योजनाओं  की  क्‍या  संख्या  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  पर  कितना  खर्या
 आयेगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  और  राज्य  सरकारों  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  ह ैऔर  लोकसभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  एस.टी.डी./सार्वजनिक
 टेलीफोन  केन्द्र

 793.  श्री  राम  कृपाल  यादव  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  राजमागों  पर

 सुविधा  युक्त  सार्बजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  राज्य-वार  ये  केन्द्र  कहां-कहां  स्थापित  किए

 और

 यह  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  करा  दी

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 सरकार  कौ  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  युक्‍त  सार्वजनिक

 टेलीफोन  प्रदान  करने  की  योजना

 इन्हें  राजमार्गों  पर दस-दस  किलोमीटर  की  दूरी  पर  प्रदान

 किया

 यह  सुविधा  उत्तरोत्तर  रूप  से  प्रदान  को  जा  रही

 हिन्दुस्तान  स्टील  वर्क्स  कंसट्ूक्शन

 लिमिटेड  का  आधुनिकरण

 794,  श्री  सूरज  मंडल  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  बोकारो  स्टील  लिमिटेड  के  अन्तर्गत  हिन्दुस्तान

 स्टील  बर्क्स  कंसट्रक्शन  लिमिटेड  ने  आधुनिकीकरण  के  कार्य  को

 1994  के  नजस्मर/दिसम्नर  माह  में  कुछ  निजी  पार्टियों  को  दिया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सौंपे  गए  कार्य  और  पार्टियों  के

 साथ  हुए  समझौते  की  विषयबस्तु  का  ब्यौरा  क्या
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 क्‍या  पार्टी  को  कुछ  अग्रिम  राशि  का  भुगतान  फिया  गया
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :
 से  हिन्दुस्तान  स्टील  वर्क्स  कंसट्रक्शन  लिसिटर

 ने  इस्पात  म
 सतत  ढलाई  प्रभाग  के  लिए  सिविल  इंजीनियरी  और

 स्ट्रक्चरल  फेब्रिकेशन  कार्य  सहायक  इकाई  के  लिए
 सिविल  कार्य  और  बोकारों  इस्पात  संयंत्र  के  तप्त  बेलन  मिल  क्षेत्र  में

 पुनर्तापन  भट्टी  के  लिए  शेष  कार्य  हेतु  बातथीत  के  आधार
 पर  बोकारो  स्टील  लिमिटेड  के  सिविल  इंजीनियरिंग  कार्य  और  एम

 में  सी  सी  डी  के  लिए  कुछ  स्ट्कक्‍्थरल  फैन्रिकशन  कार्यों
 को  24  करोड़  रुपए  और  9.27  करोड़  रुपये  के  मुल्य  पर  क्रमशः
 28.11.94  और  4.2.95  को  मैसर्स  बख्तावर  सिंह  बालकृष्ण
 को  दिया  इसी  प्रकार  सहायक  इकाई  के  लिए  सिविल  काय  आर

 तप्त  बेलन  मिल  क्षेत्र  में  पुनर्तापन  भट्टी  के  शेष  कार्य  2.23
 .  करोड़  रुपए  के  मूल्य  पर  24.12.94  को  मैसर्स  टर्नको  इन्टरनेशनल

 लिमिटेड  को  दिया  गया

 संधिदा  की  शर्तों  के अनुसार  उनको  अग्रिमों  का  भुगतान  किया

 गया  महत्वपूर्ण  शर्तें  निम्मलिखित  हैं  :--

 सिविल  इंजीनियरिंग  वकक्‍्स-बोकारो  इस्पात  संयंत्र  के
 में  सी  सी  डी  जक्स

 ।.  आशय  पत्र  की  स्वीकृति  और  उतनी  ही  राशि  की  बैंक

 गारन्टी  देने  के  बाद  संबिदा  मूल्य  की  10  प्रतिशत  राशि
 के  ब्याज  मुक्त  प्रारम्भिक  अग्रिम  का  भुगतान  किया

 अप्रिम  की  बसूली  चालू  खाते  से

 आधार  पर  की

 .  बैंक  गारन्टी  का  मूल्य  चालू  खाता  बिलों  से  ली  गई
 अप्रिम  के  लिए  बसूल  की  गई  राशि  की  सीमा  तक

 उत्तरोत्तर  रूप  से  कम

 »  आशय-पत्र  स्वीकार  होने  और  उतनी  ही  राशि  का  ऋण

 भार  मुक्त  बंधक  ब्रोण्ड  प्रस्तुत  करने  पर  संयंत्र  और

 उपस्करों  के  लिए  भुगतान  किए  जाने  वाले  चल  अग्रिम

 के  लिए  संबिदा  मूल्य  का  अतिरिक्त  5  प्रतिशत  भुगतान
 किया  भुगतान  किए  गए  अग्रिम  की  वसूली  चालू
 खाता  बिलों  से  अनुपात  आधार  पर  की

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  की  में  सी  सी  डी  के

 लिए  स्ट्रकक्‍्वरल  फैब्रिकेशन  कार्यों  हेतु

 1.  उतनी  ही  राशि  की  बैंक  गारंटी  देने  पर  कार्य  के  कुल

 मूल्य  की  ।5  प्रतिशत  राशि  न्याज  मुक्त  प्रारंभिक  अप्रिम

 योग्य  के  रूप  में  दी  बैंक  गारंटो

 का  मूल्य  किए  गए  फैब्रिकेशन  कार्य  के  मुल्य  के  आधार

 पर  प्रगामी  रूप  से  कम  होता

 ह्

 हक
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 बोकारो  हस्पमत  संयंत्र  की  सहायक  इकाई  के  सिविल  कार्यों
 और  तप्त  बेलन  मिल  आर  एम  में  पुनर्तापन  भट्टी
 के  लिए  शेष  कार्य

 1.  आशय-पत्र  स्वीकार  होने  और  बैंक  गारंटी  देने  पर  संविदा

 मूल्य  की  10%  राशि  का  भुगतान  ब्याज  मुक्त  प्रारंभिक

 अग्रिम  के  रूप  में  दिया  दिए  गए  अग्रिम  की  बसूली

 चालू  खाता  बिलों  से  आधार  पर  की

 गैस  तथा  पैद्रोल  पर  आधारित  विश्युत  केन्द्र

 795.  ओ  सुशील  चन्द्र  जर्मा  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  यताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 निजी  क्षेत्र  में  पैट्रोलियम  गैस  पर  आधारित  बिद्युत  केन्द्रों

 20  1995

 क्षमता

 लिखित  उत्तर

 की  स्थापना  हेतु  प्राप्त  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इन  विद्युत  केन्द्रों
 को  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  करने  का  विचार

 प्रत्येक  विद्युत  केन्द्र  की  अधिष्ठापित  क्षमता  कितनी-कितनी

 है  तथा  उनमें  प्रतिवर्ष  कितनी  मात्रा  में  पैट्रोल  अथवा  गैस  की  खपत

 होने  का  अनुमान

 क्या  पैट्रोल  तथा  गैस  की  आवश्यक  मात्रा  की  पूर्ति  के

 लिए  सरकार  से  स्वीकृति  प्राप्त  कर  ली  गयी

 इस  संबंध  में  वर्तमान  स्थिति  क्या  और

 इस  प्रयोजनार्थ  गैस  अथवा  पैट्रोल  के  आयात  के  संबंध

 .  में  क्‍या  व्यवस्था  की  गयी

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 से  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को  अभी  तक

 गैस/पैट्रोलियम  पदार्थों  पर  आधारित  चौदह  बिद्युत  परियोजना  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुए  विद्युत  अधिष्ठापित  वार्षिक  प्राप्त

 लिंकेज  इत्यादि  के  बारे  में  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 परियोजना/अवस्थिति  का  नाम  इंधन  लिंकेज  की  स्थिति

 गैस  आन्श्र  प्रदेश  208  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  द्वारा  1.00  एमसीएमडी  की  तुलना
 में  0.75  एमसीएमडी  गैस  लिंकेज  की  सहमति  दी  गई

 2...  पागुथान  जीटीसीसी/गुजरात  655  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  द्वारा  2.25  एमसीएमडी  की  तुलना
 में  1.50  एमसीएमडी  गैस  लिंकेज  पी  सहमति  दी  गई

 3.  जेगुरूपाडू  सीसीपीपी/आनश्र  प्रदेश  235  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  द्वारा  1.00  एमसीएमडी  की  तुलना
 में  0.75  एमसीएमडी  गैस  लिंकेज  की  सहमति  दी  गई

 4...  दभोल  सीसीजीटी/महाराष्ट्र  2015  आयातित  एलएनजी  पर  आधारित  695  एचएसडी2*

 5.  खारसांग  गैस  अरुणाचल  प्रदेश  8  पैट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  द्वारा  गैस  लिंकेज  के लिए  सहमति

 दी  गई

 6.  हजीरा  जीटीसीसी  टीपीएस/गुजरात  500  इंधन  लिकेज  अभी  सुनिश्चित  किया  जाना

 7.  145  सीसीपीपी/गुजरात  145  इंधन  लिंकेज  अभी  सुनिश्चित  किया  जाना

 8...  पिपावाब  सीसीपीपी/गुजरात  615  इंधन  लिंकेज  अभी  सुनिश्चित  किया  जाना

 9...  भंडेर  सीसीजीटी/मध्य  प्रदेश  330  इंधन  लिंकेज  अभी  सुनिश्चित  किया  जाना

 9.  पिल्लईपेरूमलनल्लूर/तमिलनाडु  300  2.00  एमसीएमडी  के  लिए  गैस  लिंकेज  की  सहमति  दी  गई  लेकिन

 पैद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  द्वारा  1990  से  आस्थगित

 रखा  नापथा  के  उपयोग  की  परिकल्पना  की  गई  अभी  तक  लिंकेज

 सुनिश्चित  नहीं  किया  गया

 11...  भिवपुरी  जीटीसीसी/महाराष्ट्र  450  द्रव  इंधन  के  उपयोग  की  परिकल्पना  की  गई  इंधन  लिंकेज  अभी

 सुनिश्चित  किया  जाना

 12.  ग्वालियर  टीपीएस/मध्य  प्रदेश  126  द्रव  इंधत  के  उपयोग  की  परिकल्पना  की  गई  इंधन  लिंकेज  अभी

 सुनिश्चित  किया  जाना

 13...  समायानल्लूर  डीजल/लमिलनाडु  100  द्रव  इंधन  के  उपयोग  की  परिकल्पना  की  गई  इंधन  लिंकेज  अभी

 सुनिश्चित  किया  जाना

 14.  जामनगर  टीपीएस/गुजरात  500  र्फाइनरी  से  पैट्रोलियम  कोक  के  सीधे  उपयोग  की  परिकल्पना  की  गई

 *  पग्रवर्तक  द्वारा  आयात  सुविधा  सुनिश्चित  की  जानी
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 भारत-म्यांमार  सांस्कृतिक  संगठन

 796.  और  राम  प्रसाद  सिंह  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  आगरा  में  विदेशी  डाकधर
 कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  भारत-म्यांमार  सांस्कृतिक  संगठन
 बनाने  हेतु  कोई  व्यापक  कार्यक्रम  शुरू  करने  का  है  जिससे  म्यांमार  के
 साथ  सांस्कृतिक  तथा  द्विपक्षीय  सम्बन्ध  सुदृढ़  और

 यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठा  रही

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :

 प्रश्न  नहीं

 केरल  में  छोटे  और  मध्यम  शहरों  का  विकास

 797.  औ  थाइल  जॉन  अंजलोज  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  केरल  में  छोटे  और  मध्यम

 शहरों  के  विकास  के  लिए  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  मिला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 केन्दीय  सरकार  द्वारा  इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शहरीकार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :

 और  आठर्यी  पंचवर्षीय  योजना  (15.03.95  के

 केरल  राज्य  में  कस्बों  के  5  नए  परियोजना  प्रस्ताव  मिलें  हैं  जो

 छोटे  तथा  मझौले  कस्नों  के  समेकित  विकास  की  केन्द्रीय  प्रयोजित

 योजना  के  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुरूप  इनका  अनुमोदन  कर  दिया

 गया  है  और  168.50  लाख  रुपये  कौ  केन्द्रीय  सहायता  रिलीज  कर  दी

 गई  जिसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :-

 कस्ने  का  नाम  केन्द्रीय  सहायता

 रुपये

 अल्लाप्पुश  25.00

 2  अलूबा  30.50

 3  चेरतला  13.00

 4  कोल्लाम  40.00

 5  तिरूबल्ला  60.00

 6850  ॑ौेशनशणशणशशणशणशनशि  रा

 798.  भी  भगवान  शंकर  राजत  :  क्या  संचर  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  आगरा  में  विदेशी  डाकघर  खोलने  के
 संबंध  में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संगंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (™  इस  संबंध  में  निर्णण  कब  तक  ले  लिया

 संचार  मंऋलय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 और  संजय  प्लेस  उप  आगरा  में  1.4.1995
 से  इन-हाउस  कस्टम  क्लीयरेंस  सुविधाओं  सहित  एक  एक्सपोर्ट
 एक्सटेंशन  काउंटर  खोला  जा  रहा

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  चौड़ा  करना

 799.  और  चाको  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार से  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  चौड़ा
 करने  के  संबंध  में  कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 क्या  इन  प्रस्तावों  में  शेरथाल्ली  से  एलबॉय  तक  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  को  चार  लेनों  का  बनाया  जाना  शामिल

 @  क्या  इन  प्रस्तावों  में  पहले  चरण  में  इन  परियोजना  का

 बिस्तार  त्रियूर  तक  किया  जाता  भी  शामिल

 क्या  इन  प्रस्तावों  की  मंजूरी  दे  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यदि  नहीं  तो

 इसके  क्या  कारण

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :

 से  के  अलवई  से  वित्तिला  और  अरूर  से

 शेरतलै  खंड  को  4  लेन  का  बनाने  तथा  वितिला  से  अरूर  खंड  में

 मौजूदा  दो  लेन  को  मजबूत  बनाए  जाने  संबंधी  प्रस्ताव  को  अनुमोदन
 दिया  जा  चुका  47  के  अलबई-ब्रियूर  खंड  की  मौजूदा  2  लेन

 वाली  सड़क  को  4  लेन  का  बनाए  जाने  के  बारे  में  केरल  सरकार  से

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन

 800.  खुशीराम  डुंगरोमल  जेस्वाणी  :  क्‍या  स्याष

 प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  गहरे  समुद्र  में  मत्स्थन  उद्योग  की  स्थापना  करने

 संबंधी  जो  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  स्वीकृति  हेतु  लंबित

 की  अद्यतन  स्थिति  सहित  ब्यौरा  क्‍या  और
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 इसे  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 हैं  और  सभी  प्रस्तावों  को  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 जाएगी  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण

 :  आज  की  तारीख  में  गुजरात  में  गहन  समुद्री  मत्स्यन

 परियोजना  की  स्थापना  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  लंबित  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 विदेशी  मामले  रासायनिक  हथियार  कन्वेंशन

 801.  श्री  अंकुशराज  टोपे  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  वियार  रासायनिक  हथियार  कन्वेंशन  को

 लागु  करने  के  लिए  कोई  कानून  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  कन्वेशन  की

 मुख्य  विशेषताएं  क्‍या

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  और

 रासायनिक  शस्त्र  जिसका  भारत  मूल  पक्षकार  के

 अनुसमर्थन  के  लिए  एक  प्रारूप  विधेयक  प्रस्तुत  करने  का  सरकार  का

 प्रस्ताव

 यह  अभिसमय  रासायनिक  हथियारों  के

 अन्तरण  और  इस्तेमाल  का  निषेध  करता  है
 और  इसमें  एक  कड़ी  सत्यापन  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  उन्हें  नष्ट  करने

 का  प्रायधान  इसमें  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  उपद्रव  नियंत्रण  कारकों

 का  युद्ध  क  तरीके  के  रूप  में  इस्तेमाल  न  किया  यह  अभिसमय

 अनुसमर्थन  का  65  वां  दस्तावेज  जमा  होने  की  तारीख  से  180  दिन  के

 बाद  प्रवृत्त  हा  रासायनिक  शस्त्र  अभिसमय  एक  बहुपक्षीय
 निरस्त्रीकरण  करार  है  और  यह  सार्वभौमिक  रूप  से  लागू  इसका

 विषय  व्यापक  है  और  यह  भेदभाव  रहित  स्वरूप  का  इस  प्रकार

 रासायनिक  शस्त्र  अभिसमय  के  उद्देश्य  भारत  की  निरस्त्रीकरण  नीति  के

 अनुरूप

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ना

 802.  श्री  सुधीर  गिरि  :  कया  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  देश  के  पारम्परिक  मछआरों  के  हित
 में  पचास  फुट  से  अधिक  गहरे  समुद्र  वाले  क्षेत्रों  मे ंमछली  पकड़ने  के

 लिए  नवानतम  प्रौद्योगिकियों  से  सुसज्जित  मत्स्य  नौकाओं  की

 गतिविधियां  को  नियमित  करने  संबंधी  कोई  तमन्‍्त्र

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  जिचार  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  के  लिए
 के  लाइसेंस  रद्द  करने  का
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 साद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण
 :  और  ।2  समुद्री  मील  के  भीतर  चलने  वाले

 मत्स्यन  जलयानों  पर  राज्य  सरकारें  समुद्री  मत्स्यन  विनियमन

 अधिनियम  के  अनुसार  नियंत्रण  रखती  तटवर्ती  मछुआरों  के  हितों
 की  रक्षा  के  लिए  भारतीय  स्वामित्व  याले  गहन  समुद्री  मत्स्यन

 जलयानों  को  भी  दोनों  तटों  पर  12  समुद्री  मील  के  भीतर  चलने  की

 अनुमति  नहीं  विदेशी  ध्वज  वाले  भारतीय  उद्यमियों  द्वारा  चलाए
 जाने  वाले  गहन  समुद्री  मत्स्यन  जलयानों  को  भी  पूर्वी  तट  पर  12

 समुद्री  मील  के  बाद  और  पश्चिमी  तट  पर  24  समुद्री  मील  के

 बाद  चलने  की  अनुमति  बिदेशी  ध्यज  वाले  गहन  समुद्री
 जलयानों  के  कार्यों  पर  भारत  का  समुद्री  क्षेत्र

 1981  और  उसके  तहत  बने  नियर्मों  के  अनुसार  नियंत्रण  रखा

 जाता

 भारतीय  अनन्य  आर्थिक  क्षेत्र  में  गहन  समुद्री  मत्स्यन  के

 लिए  विदेशियों  को  कोई  लाइसेंस  जारी  नहीं  किया  गया  है  इसलिए

 लाइसेंसों  को  रद्द  करने  का  प्रश्न  नहीं

 चीन-म्यांमार  सैनिक  सहयोग

 803.  श्री  श्रीकान्त  जेना  :

 ज्री  राम  विलास  पासवान  :

 लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  25  1994  के

 एक्सप्रेसਂ  में  जान्ट्स  कन्द्रोल  ऑफ  इण्डिया  ओसियनਂ

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 क्या  सरकार  को  चीन  तथा  म्यांमार  के  बीच  सैनिक

 सहयोग  के  फलस्वरूप  नंगाल  की  खाड़ी  में  सैनिक  गतिविधियों  की  भी

 जानकारी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :

 और  सरकार  को  चीन  तथा  म्यांमार  के  बीच  सैन्य

 सहयोग  तथा  हमारी  समुद्री  तथा  प्रादेशिक  सीमाओं  के  बहुत  निकट

 बंगाल  की  खाड़ी  में  चीन  की  सैन्य-गलिविधियों  की  जानकारी

 सरकार  ने  इस  मसले  को  चीन  तथा  म्यांमार  दोनों  ही  देशों  क ेसाथ  कई

 बार  उठाया  चीन  ने  यह  कहा  है  कि  म्यांमार  के  साथ  इस  क्षेत्र  में

 उसके  सैन्य  सहयोग  से  सैन्य  संतुलन  नहीं  बिगड़ता  ह ैऔर  यह  सहयोग
 प्राप्तकर्ताओं  की  औधित्यपूर्ण  रक्षा  संबंधी  जरूरतों  के  लिए  है  और

 इसमें  कोई  शर्तें  नहीं  लगाई  गई  म्यांमार  न ेयह  कहा  है  कि  उनकी

 क्षमता  का  उन्‍नयन  किसी  देश  के  खिलाफ  निर्देशिल  नहीं  है  और  उसने

 अपनी  इस  प्रबल  इच्छा  की  भी  पुनः  पुष्टि  की  है  कि  वह  भारत  के

 साथ  सौहार्दपूर्ण  संबंध  बिकंसित  करना  चाहता
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 राष्ट्रीय  भेषज  मूल्य  निर्धारण  प्राधिकरण  और  राष्ट्रीय
 औषध  प्राधिकरण  का  कार्यकरण

 804.  श्री  धर्मण्णा  मोंडय्या  सादुल  :

 श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बत्ताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  भेषज  मूल्य  निर्धारण  प्राधिकरण  और

 राष्ट्रीय  औषध  प्राधिकरण  के  प्रशासनिक  और  वित्तीय  पहलुओं  के
 सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 QD  ये  दोनों  प्राधिकरण  कब  तक  कार्य  करना  आरम्भ  कर

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआड्डों  :

 से  1994  में  1986  में  संशोधर्नोंਂ

 की  घोषणा  के  परिणामस्वरूप  इस  मंत्रालय  द्वारा  राष्ट्रीय  भेषज  मूल्य
 निर्धारण  प्राधिकरण  और  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  राष्ट्रीय  औषध  प्राधिकरण  की

 स्थापना  के  लिए  आवश्यक  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  गई  है  और  इन  दोनों

 मामलों  पर  कार्रवाई  हो  रही

 प्रमुख  पत्तनों  की  उत्पादकता

 805.  श्री  अशोक  आनन्दराव  देशमुख  :  क्या  जल-भूतल

 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  प्रमुख  पत्तनों  की  क्षमता  बढ़ाने  संबंधी  कोई

 योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 प्रमुख  पत्तनों  की  उत्पादकता  और  उनके  कार्यनिष्पादन  में

 सुधार  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का

 बिचार

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश

 :  और  महापत्तनों  की  कार्गो  हैंडलिंग

 क्षमता  को  169.23  मिलियन  टन  से  बढ़ाकर  237.09  मिलियन  टन

 करने  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  1992-97  में  2984  करोड़

 का  परिव्यय  उपलब्ध  करवाया  गया

 महापत्तनों  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  ,

 अनेक  प्रयास  किए  गए  हैं  जैसे  पत्तनों  की  मौजूदा  आधारभूत  संरचना

 को  एक  नियोजित  तरीके  से  बदलना  तथा  उसका  आधुनिकीकरण

 करना  ताकि  व्यापार  और  उद्योग  की  बढ़ती  मांग  को  पूरा  किया  जा
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 उत्पादकता  में  सुधार  के  लिए  सरकार  ने  पहले  ही  प्रोत्साहन

 योजनाएं  और  उत्पादकता  से  जुड़े  बोनस  को  शुरू  कर  दिया  इसके
 पत्तन  प्रबंधन  और  फ्तन  तथा  कामगारों  के  परिसंघ  के

 6  1994  को  एक  वेतन  समझौता  हुआ  है  जिसके  अंतर्गत  ८!

 पक्ष  1993-94  को  आधार  वर्ष  मानकर  कम  से  कम  ?  प्रतिशत  का

 से  उत्पादकता  स्तर  में  सुधार  के  लिए  संयुक्त  प्रयास  करने  पर  सहमत

 हुए

 गुजरात  में  गैस  पर  आधारित  विद्युत  परियोजनाएं

 sos.  थ्री  हरिभाई  पटेल  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  में  निकट  भविष्य  म॑  निजी  क्षेत्र  की  सहायता

 से  गैस  पर  आधारित  कोई  लघु  परियोजनाए  स्थापित  किए  जाने  का

 विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  शर्तें  और  व्यौरा  क्‍या  और

 प्रस्तावित  परियोजनाएं  कहां-कहां  स्थापित  की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारप्त

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 और  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 दवाओं  का  आयात

 807.  श्री  अनंतराव  देशमुख  :  क्या  रसायन  और  उर्थरक

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मलेरिया  की  कुछ  दवाओं  के  आयात  पर

 रोक  लगा  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  इस  रोक  की  समीक्षा  करने  का  निर्णय

 लिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 रसायन  तथा  उर्जरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रानिकी  जिभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एशुआडों  :

 से  सरकाई ँने  किसी  सलेरियारोधी  औषध  कः  आयात  पर

 प्रतिकध  नहीं  लगाया  नई  औषधों  के  आयात  के  लिए

 औषध  और  प्रसाधन  उसके  अन्तर्गत  बने  नियमों  क॑

 अनुसार  औषधों  की  खुरक्षा  और  प्रभावशीलता  की  पूर्व  जांचा  «

 आवश्यकता  और  अनुगोदद्भ:की  आवश्यकता  होती  कुछ  4.

 महलेरियारोधी  ख्ाषधें  देश  में  जांच  की  विभिन्‍न  अगक्रक्षओं  में  और

 तदनुसार  सरकार  द्वारा  उनको  अनुमोदित  नहीं  किया  गया  है



 '  फिनलैंड  द्वारा  भारत  में  ऊर्जा  विकास

 sos.  औी  पंकज  चौधरी  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फिनलैंड  ने  भारत  में  विद्युत  क्षेत्र  मे ंरूचि  दिखायी

 क्या  इस  संबंध  में  दोनों  देशों  के  बीच  कोई  समझौता  हुआ
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डर्मिला

 प्रश्न  ढल्पन्न  नहीं

 ध्सरतीय  इम्क्लेजों  में  मतदारत  सूची

 809.  क्री  अमर  रायप्रणान  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  बंगलादेश  में  भारतीय  इन्क्‍लेयों  में  रह  रहे

 anda  घ्शरतीय  नागरिकों  की  मतदाता  सूची  और  तैयार  करने  हेतु  क्या

 कार्यवाही  को  और  ह

 इस  संबंध  में  क्‍या  प्रबंध  किए  गए  हैं  ताकि  थे  भारतीय

 नागरिक  आगामी  आम  चुनाथों  में  अपने  मताधिकार  का  प्रयोग  कर

 विदेश  मंत्री  €औ  अ्रणब  :  और  भारत

 सरकार  का  अंगलादेश  के  अन्दर  इन  बस्तियों  पर  कोई  प्रशासनिक

 नियंत्रण  अथंजा  पहुंच  नहीं  भारत  के  पास  इन  बस्तियों  की

 जनसंख्या  के  सम्बन्ध  में  कोई  विश्वसनीय  आंकड़े  नहीं

 टाटा  समूह  द्वारा  ईरान  में  स्नायु  गैस

 संयंत्रों  का लगाना

 810.  औ  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  बांशिगटन  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 समायार  का  ओर  गया  है  कि  टाटा  समूह  द्वारा  इंरान  में  स्तायु  गैस  के

 उत्पादन  हंतु  संयंत्रों  का  निर्माण  कर  रहा

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  समाचार  में  प्रकाशित  तथ्यों

 को  सच्चाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  जांच  कराई  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  सरकार  ने

 टाइम्स  में  30  1995  को  प्रकाशित  यह  रिपोर्ट  देखी  है  जिसमें

 कहा  गया  है  कि  टाटा  कन्सलटिंग  इंजीनियरिंग  सहित  तीन  भारतीय

 कप्पनियां  ईरान  में  एक  गुप्त  जहरीली  गैस  काम्पलैक्स  के  निर्माण  में

 सहायता  कर  रही

 और  यह  रिपोर्ट  गलत  ये  तीन  भारतीय  कम्पनियां

 इंरान  में  कौटनाशक  सयंत्र  के  निर्माण  से  सम्बद्ध  एक  परियोजना  पर

 कार्य  कर  रही  इस  परियोजना  का  कार्य  एक  अन्तर्राष्ट्रीय
 निषिदा  के  जिसमें  विश्व  भर  की  कम्पनियों  ने  भाग  लिया

 टाटा  कन्सलटिंग  इंजीनियरी  सहित  भारतीय  कम्पनियों  को  सौंपा  गया

 तेलुगु  गंगा  परियोजना

 812.  औ्री  अन्यारासु  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  तथा  तमिलनाड  में  मुख्यमंत्रियों  ने

 तेलुगु  गंगा  परियोजना  के  अन्तर्गत  मद्रास  शहर  के  लोगों  के  हित  में

 पेयजल  के  उद्देश्य  से  कृष्णा  नदी  के  जल  बंटवारे  से  सम्बन्धित  किसी

 समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  इस  परियोजना  की  लागत  कया  है  तथा  अभी

 परियोजना  किस  चरण  में  है

 QD  यह  कब  तक  पूरा  होगी  तथा  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत

 मद्रास  शहर  को  कितनी  मात्रा  में  पेयजल  की  आपूर्ति

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  ने  इस  परियोजना  हेतु  केन्द्र

 सरकार  से  वित्तीय  सहायता  मांगी  और

 (572  यदि  तो  इस  उद्देश्य  के  लिए  केन्द्र  ने  राज्य  सरकार  को

 कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराई

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंशझलय  में  राज्य  मंत्री

 और  GD.  इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  1438

 करोड़  रुपये  यह  बताया  गया  है  कि  लगभग  80  प्रतिशत  वास्तविक

 निर्माण-कार्य  पूरा  हो  चुका  शेष  निर्माण-कार्य  वित्तीय  यर्ष

 1995-96  के  अन्त  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  जिससे  तमिलनाडु
 सीमा  तक  पानी  आ  मद्रास  में  जल  के  वितरण  के  लिए

 1!  मद्रास  जल  आपूर्ति  एवं  पर्यावरणीय  सेनिटेशन

 परियोजना  नामक  एक  अलग  जिसे  अभी  भी  शुरू  किया
 .  जाना  के  तहत  प्रारम्भ  किया

 इस  मंत्रालय  के  पास  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  विचाराधीन

 नहीं

 प्रश्न  नहीं
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 फ्लैटों  का  आवंटन

 813.  राम  टहल  चौधरी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  नगर  परिषद  ने  अपने  फ्लैटों  के आबंटन

 के  लिए  नियम  बनाए  हैं  तथा  ये  नियम  कब  बनाए  गए

 सरकार  को  इन  नियमों  के  सम्बन्ध  में  बरती  हुई
 अनियमितताओं  की  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  परिषद  ने  बताया

 है  कि  वे  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  परिषद्‌  द्वारा  7.12.1963  को  बनाए

 गए  आवंटन  1964  अपने  कर्मचारियों  को  फ्लैट

 आवंटन  करते

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  परिषद्‌  ने  बताया  है  कि  उन्हें  इन

 में  हुई  किसी  अनियमितता  की  जानकारी  नहीं

 और  उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 दूरसंचार  नीति

 814.  ओऔ  सुडला  गिरियप्पा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दृरसंचार  में  आत्मनिर्भरता  को  बढ़ावा  देने  संबंधी

 समिति  ने  नई  दूरसंचार  नीति  में  परिषर्तन  करने

 हेतु  एक  ज्ञापन  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 और  On.  दूरसंचार  के  क्षेत्र  में
 आत्म-निर्भरता

 के  लिए  गठित  समिति  ने  अपने  दिनांक  20.10.94,  29.12.94,  18.1.95

 तथा  1.2.95  के  ज्ञापनों/पत्नों  में  मुख्य  रूप  से  यह  मांग  कौ
 है  कि

 ,  (2  क्रयादेशों  को  कमी  को  समाप्त  कर  आई  टी

 आई  की  क्षमता  का  समुचित  प्रयोग

 (४2  आई  टी  आई  को  मूलभूत  सेथाओं  में  प्रवेश  कौ  अनुमति

 (४)  आई  टी  आई  को  निजी  क्षोत्र/बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के

 साथ  प्रतिस्पर्दा  करने  के  काबिल  बनाने  के  लिए  उसे

 समान  कार्य  क्षेत्र  प्लेयिंग  उपलब्ध  करा
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 अपनी  राष्ट्रीय  दृश्संचार  नीति  तथा  संबंधित

 मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में  संशोधन  के  लिए  आवश्यक

 कार्रवाई

 दूरसंचार  विभाग  अपने  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  नामतः

 आईटीआई  तथा  एच  टी  एल  की  अवसंरचना  का  अधिकतम
 उपयोग  करने  और  साथ  ही  इन्हें  वाणिज्यिक  रूप  से  व्यवहार्य  बनाने

 की  टृष्टि  एक  ऐसी  नीति  का  अनुसरण  कर  रहा  जिसके  अंतर्गत

 इन  दोनों  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  द्वारा  विनिर्भित  मर्दों  के  लिए

 दूरसंचार  विभाग  के  कुल  आर्डरों  के  30  से  35  प्रतिशत  भाग  को

 सुरक्षित  रखा  जाता

 आई  टी  आई  सहित  साव॑जनिक  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  मूलभूत
 सेवाओं  में  प्रवेश  न  देने  का  निर्णय  लिया  गया  क्‍योंकि  सरकार  ने

 इन  उपक्रमों  की  स्थापना  विशेष  प्रयोजनों  के  लिए  की  है  और  इनमें

 अपने  कार्य  क्षेत्रों  में  प्रगति  की  पर्याप्त  क्षमताएं  एक  ओर

 गतिशील  अर्थव्यवस्था  और  दूसरी  ओर  संसाधनों की  कमी  के

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  इस  अवस्था  में  उनके  अपने-अपने
 '

 व्यवसाय  क्षेत्र  में  पूरा  ध्यान  केन्द्रित  करने  की  आवश्यकता

 जहां  तक  सतत्‌  प्रक्रिया  क ेएक  अंग  के  रूप  में  समान  कार्य  क्षेत्र

 प्लेमिंग  मुहैया  कराने  का  संबंध  सरकार

 समय-समय  पर  ऐसे  कदम  उठाती  रही  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया

 जा  सके  कि  आईटीआई  सहित  साव॑जनिक  क्षेत्र  के  निजी  क्षेत्र

 के  साथ  प्रभावी  ढंग  से  प्रतिस्पर्धा  करने  के  योग्य  हो

 जवाहर  लाल  नेहरू  विश्यविद्यालय  परिसर  में
 '

 आजासीय  क्षेत्र

 815.  ओ  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :

 ञी  अच्ुशराबय  टोपे  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  नई  दिल्‍ली  के  परिसर

 में  सचियालय  प्रशिक्षण  तथा  प्रबन्ध  संस्थान  के

 कब्जे  में  कुल  कितना  आवासीय  क्षेत्र

 को  जयाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय

 परिसर  में  कितने  आबासों  का  आवंटन  किया  गया  है  तथा  संस्थान  ने

 कितने  आवासों  को  अपने  अधिकार  में  लिया

 क्‍या  जयाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  सम्पदा  निदेशालय

 के  निर्देशानुसार  निर्धारित  अवधि  के  समाप्त  हो  जाने  पर  भी  सरकार  की

 शर्तों  का  उल्लंघन  करते  हुए  आवासों  को  को  नहीं

 सौंप  रहा

 (aq)  यदि  तो  जयाहरलाल  नेहरू  थिश्वविद्यालय  के  जिरूद्ध

 कया  कार्यवाही  किए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 Ce)  सम्पूर्ण  सम्पदा  को  सरकार  को  कब  तक  सौंप  दिया  जाएगा

 तथा  सभी  आवोटित  आजास  कब  तक  के  अधिकार

 में  आ
 ह
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 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  और  ओल्ड  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय

 परिसर  में  के  5  फ्लैट  के  अधिकार  रमें

 कुल  आच्छादित  क्षेत्रफल  350  बर्ग-मीटर

 से  (5).  को  ओल्ड  जवाहर  लाल  नेहरू

 विश्वविद्यालय  परिसर  में  46  रिहायशी  इकाई  आवंटित  करने  का

 निर्णय  लिया  गया  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के

 प्राधिकारियों  से  उनके  नियंत्रणाधीन  इकाइयां  खाली  कराने  की  बाबत

 मामला  उठाया  गया  है  ताकि  ये  को  सौंपी  जा

 को  खाली  रिहायशी  वास  का  कब्जा  सौंपने  की  बाबत

 कोई  समय॑  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई  वर्तमान  में

 के  बिरूद्ध  कार्यवाही  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  समय  सीमा

 बताना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  इन  क्वार्टरों  में  रह  रहे  स्टाफ

 द्वारा  ये  इकाइयां  खाली  कर  देने  के  पश्चात्‌  ही  कब्जा  दिया  जा

 सकता

 अनधिकृत  कालोनियों  को  नियमित  करना

 816.  श्री  सण्जन  कूमार  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनधिकृत  कालोनियों  को  नियमित  करने  सम्बन्धी

 विविध  पहलुओं  का  अध्ययन  कर  इस  सम्बन्ध  में  नीति  बनाने  हेतु  26

 1994  को  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  किया  गया

 यदि  तो  उक्त  समिति  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर

 सरकार  द्वारा  अनधिकृत  कालोनियों  के  लिए  क्या  शर्तें  निर्धारित  की

 भाई

 (x)  क्या  ये  शर्तें  1977  तक  बस  गई  उन  612  अनधिकृत
 कालोनियों  को  नियमित  करने  के  बारे  में  अपनाई  गई

 क्या  1993  तक  बनी  अनधिकृत  कालोनियों  को

 नियमित  करने  के  बारे  में  ये  शर्तें  लागू  हो  और

 @)  यदि  तो  इन  कालोनियों  को  नियमित  करने  तथा

 नागरिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कटम  उठाए  जा  रहे

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  से  GD.  सरकार  ने  दिल्ली  में  समय-समय  पर  बनी

 अनधिकृत  कालोनियों  के  सम्बन्ध  में  मामला-दर-मामला  अध्ययन

 करने  तथा  ऐसी  कालोनियों  के  भविष्य  पर  निर्णय  लेने  के  लिए  26

 1974  को  एक  समिति  का  गठन  किया  समिति  ने  26.02.75

 को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  समिति  की  रिपोर्ट  की  जांच  के

 सरकार  गांवों  के  लालडोरा  क्षेत्र  मे ंऔर  उसके  बाहर
 तथा  नियमित  कालोनियों  के  अनधिकृत  विस्तार  के  रूप  में

 भी  उन  कालोनियों  सहित  दिल्ली  में  बनी  विभिन्‍न  कालोनियों  को
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 सलंग्न  विवरण  में  उल्लिखित  शर्तों  और  निबन्धरनों  के  अनुसार  नियमित

 करने  का  निर्णय  लिया

 (a  और  (S).  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  सिविल  रिट  याचिका

 4771/9  कॉमन  कॉज  पंजीकृत  सोसायटी  बनाम  भारत  सरकार  व

 अन्य  एक  न्यायिक  मामला  लम्बित  दिल्ली  उच्च  न्यायालय

 के  एक  डिवीजन  बैंच  ने  13.10.  1993  को  एक  आदेश  पारित  करते

 हुए  प्रतिवादी  द्वारा  अगले  आदेशों  तक  दिल्ली  में  किसी  भी  अनधिकृत
 कालोनियों  को  नियमित  करने  हेतु  लिए  जाने  वाले  किसी  अग्रिम  निर्णय

 अथवा  कार्रवाई  पर  रोक  लगा  दी  मामला  न्यायाथीन

 जहां  तक  जन-सुविधाओं  का  प्रश्न  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 दिल्ली  सरकार  ने  नगर  नियोजक  द्वारा  अनापत्ति  प्रमाण-पत्र  जारी  करने

 की  शर्त  पर  31.03.1993  तक  बनी  सभी  कालोनियों  में  जल  तथा

 विद्युत  कनेक्शन  मुहैया  करने  का  निर्णय  लिया  दिल्ली  उच्च

 न्यायालय  ने  भी  दिनांक  19.08.1994  के  आदेशों  के  माध्यम  से  सरकार

 की  नीति  के  अनुसार  तथा  कानून  के  तहत  अनधिकृत  कालोनियों  को

 जल  तथा  विद्युत  कनेक्शन  मुहैया  कराने  की  अनुमति  दे  दी

 विवरण

 रिहायशी  और  वाणिज्यिक  दोनों  ढांचे  क्रमशः  30.06.1977

 और  26.02.1977  की  निर्धारित  तिथि  के  अन्दर  नियमित

 किये

 ढांचों  विन्यास  नक्शों  में  दर्ज  किये  जाने  के पश्चात  और

 सड़कों  और  अन्य  सामुदायिक  सुविधाओं  के  लिए  स्पष्ट

 जगह  रखे  जाने  के  पश्चात  नियमित  कर  दिया

 निकटस्थ  अथवा  परिवेश  में  सड़कों  और  अन्य  सामुदायिक

 सुविधाओं  के  लिए  पहले  से  उपलब्ध  भूमि  को  इन  प्रयोजनों

 के  लिए  उपयोग  में  लाया  जाना

 डी.डी.ए.।/दि.न.नि.  द्वारा  निर्धारित  विकास  परिसम्पत्तियों

 के  मालिकों  इन  निकायों  द्वारा  निर्धारित  तरीके  के

 अनुसार  देय

 सड़कों  और  अन्य  सामुदायिक  सुविधाओं  के  लिए  मुहैया
 कराये  जाने  की  प्रक्रिया  में  विस्थापित  परिवारों  को  निम्न

 प्रकार  से  पुनर्स्थापित  किया

 (2  मकाने  जिसका  अथवा  जिसके  किसी  परिवार

 के  सदस्य  का  दिल्ली  में  कोई  मकान/भूखण्ड  न  को
 '

 वैकल्पिक  भूमि/फ्लैट  मुहैया  किया

 (४)  किरायेदारों  इस  शर्त  पर  कि  उनका  अथवा  उनके

 परिवार  के  किसी  सदस्य  का  दिल्‍ली  में  मकान/भूखण्ड  न

 वैकल्पिक  वास  मुहैया  कराया

 (5)  मास्टर  प्लान/जोनल  प्लान  के  प्रावणानों  क ेतहत  नियमितीकरण

 की  प्रक्रिया  जहां  भी  आवश्यक  भूमि  उपयोग  के

 परिषर्तन  पर  जिचार  किया
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 जिन  कालोनियों  को  अधिग्रहण  के  लिए  अधसूचित  किया

 गया  उन  पर  भी  नियमितीकरण  के  लिए  विचार  किया

 जायेगा  और  जहां  कहीं  भी  आवश्यक  आनुषंगिक
 कदम  उठाये

 डी.डी.ए./दि.न.नि.  सभी  कालोनियों  में  मामले-दर-मामले

 के  अध्ययन  का  जो  कि  पहले  नहीं  किया  जा

 को  उच्च  प्राथमिकता  के  आधार  पर  पूरा

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  नीति  के  अनुसार  अनधिकृत  कालोनियों

 के  नियमितीकरण  और  विकास  की  प्रगति  की  समीक्षा  के

 लिए  एक  उच्च  स्तरीय  कार्यान्वयन  समिति  स्थापित  की

 डी.डी.ए./दि.न.नि.  कार्यान्वयन  करने  बाले  प्राधिकरण

 इस  प्रकार  नियमित  की  जाने  वाली  कालोनियों  में  भविष्य

 जो  नन-सुविधाएं  मुहैया  की  जायेंगी  तथा  जिनमें  ये  सुविधायें
 पहले  से  ही  विद्यमान  का  अनुरक्षण  दिल्‍ली  नगर  निगम

 द्वारा  किया

 दिल्‍ली  नगर  निगम  विशेष  रूप  से  सभी  अनधिकृत
 कालोनियों  में  जल  तथा  बिद्युत  कनेक्शन  मुहैया  कराने  के

 लिए  तत्काल  कदम  जिन्होंने  पहले  ही  धन  जमा

 करा  दिया  उन्हें  प्राथमिकता  दी

 नी

 च्ी (a

 विदेश  संकर  निगम  लिमिटेड  के

 कर्मचारियों  की  हड़ताल

 817.  श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  विदेश  संचार  निगम  लिमिटेड  ने  सरकार

 को  हड़ताल  का  नोटिस  दिया  .

 यदि  तो  उनकी
 मांगे.का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  इस  पर  क्‍या

 संयार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पूछ  :

 कर्मचारियों  की  मांग  विदेश  संवार  निगम  के

 कर्मचारियों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  जैरी  करने  के  बारे  में

 सरकार  इस  मामले  में  गंभीरता  सेविचार  कर  रही

 हि

 जिभागेत्तर  कर्मचारियों  के  लिए  समिति

 818.  प्रेम  धूमल  :  क्या  संचार  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  विभागेत्तर  कर्मचारियों  के  वेतन्व्रानों  तथा  अन्य
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 लाभों  के  बारे  में  अध्ययन  तथा  सिफारिश  करने  के  बारे  में  अब  तक

 कोई  समिति  गठित  की  गई

 यदि  तो  यह  समिति  कब  गठित  की  गई  थी  और

 समिति  के  सदस्य  कौन-कौन

 इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  करने  के

 लिए  कहा  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  से

 अतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  के  बेतन-ढांचे  तथा  सेवा  शर्तों  आदि  की

 जांच  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  करने  हेतु  कार्रवाई  की  गई

 समिति  का  कार्यकाल  एक  वर्ष  का

 विद्युत  परियोजनाओं  पर  विचार

 819.  श्री  चेतन  चौहान  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  परियोजना  कार्य  में  बिलम्ब  के

 कारण  1000  मेगावाट  पर  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  को

 विश्व  बैंक  को  वायदा  शुल्क  देना  पड़ा

 यदि  तो  परियोजनाओं  पर  विचार  करने  में  बिलम्ब

 के  क्‍या  कारण  और  *

 वायदा  शुल्क  के  रूप  में  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 और  एनटीपीसी  की  बिद्युत  उत्पादन  परियोजनाओं

 के  लिए  400  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  स्‍लाइसਂ  ऋण  हेतु
 विश्व  बैंक  और  राष्ट्रीय  ताप  बिद्युत  निगम  के  बीच  हुए

 समझौते  के  एनटीपीसी  से  यह  अपेक्षित  है  कि वह  ऋण  की

 मूल  जिसकी  निकासी  समय-समय  पर  नहीं  की  पर  विश्व

 बैंक  को  वायदा  शुल्क  के  रूप  में  भुगतान  बिन्ध्याचल  सुपर  ताप

 विद्युत  परियोजना  (2+500  को  1995  में

 अनुमोदन  प्रदान  किया  गया  निवेश  सम्बन्धी  अनुमोदन  मिलने  में

 बिलम्ब  पर्यावरणीय  स्वीकृति  के  कारण  जोकि

 1994  में  प्रदान  कर  दी  गई  ऋण  समुपयोजन  अब  आरम्भ  हो

 गया

 एनटीपीसी  द्वारा  विश्व  बैंक  की  वायदा  शुल्क  के  रूप  में

 दिनांक  7.2.1994  से  दिनांक  15.12.94  तक  की  अवधि  हेतु  भुगतान

 की  गई  राशि  852054.79  अमरीकी  डालर  बैठती
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 महाराष्ट्र  में  टेलीफोन  कनेक्शन  14.  कोल्हापुर  11236

 820.  श्री  दत्ता  मेथे  :  रा

 दया
 पुर

 12826

 ओऔ  रास  कापसे  :  16...  सांगली  7500

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  17.  सतारा  360

 महाराष्ट्र  मे ंजिला-बार  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए
 हे

 सिंघुद्ग
 3046

 जिला-बार  प्रतीक्षा  सूची  में  कितने  व्यक्ति
 19

 उुद
 1395

 क्या  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  सभी  व्यक्तियों
 को  पे

 4779)

 कनेक्शन  देने  हेतु  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई  धूले  405!

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 ह  अम ाआा  हा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  7  ु  24...  भण्डारा  1056
 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  सूचना  25...  वर्धा  1432

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  26.
 *

 बुल्डाना  2026
 और  राष्ट्रीय  दूरसंचार  1994  में  महाराष्ट्र  सहित  27.  यबतमाल  1726

 समूचे  देश  में  1997  व्यायहारिक  रूप  मांग  होने  पर  टेलीफोन  ;  गढ़चिरौली
 कनेक्शन  प्रदान  करने  की  परिकल्पना  की  गई

 9.  सृपा+
 _

 29

 प्रश्न  नहीं  कुल
 __

 2,97,631

 विवरण

 28.2.95  की  स्थिति  के  अनुसार  महाराष्ट्र  में
 सरकारी

 टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा-सूची  में  दर्ज

 लोगों  की  जिलेवार  संख्या  821.  ओ  दत्तात्रेय  बंडारू  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह

 क्र  खिला  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सा लोगों  की  संख्या  गत  तीन  ब्षों  के  दौरत  विशेष  पूलों  के  पात्र  कितने

 पा  य्र जययिया/उए__्शिाओआयओणएए
 सरकारी  कर्मचारियों  को  सामान्य  पतन  से  आवास  आवंटित  किए

 जाााफमाकार
 ऐसे  आवंटन  किस  भाधार  पर  किए

 1...  चस्जह
 एस.ट.एन

 64831
 इस  समय  ऐसे  अधास  आवंटन  हेतु  कितने  आबेदन  पत्र

 2  थाणे  34855  लम्नित  पड़े

 हें
 2246

 क्‍या  इस  अभप  में  ऐसे  आवंटन  के  लिए  कई  अनुरोधों
 4...  नागजु  23855  को  रद  किया  गया  और

 ॥

 ५  आज
 9909  (2)  यदि  ते  इसके  क्या  कारण

 रायगढ़  3625  .
 मंत्री >  13050

 शहरी  कार्य  औः  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 औरंगाबाद
 :  वर्षों  के  दौरान  अन्य  पूल  के  कर्मचारियों  को

 8
 बाद

 8619  जो  सामान्य  पूल  ह  क्वार्टर  के  आवंटन  के  लिए  पात्र  नहीं  41
 9...  जालना  1291  क्यार्टर  आवंदित  बिए  गए

 10.  नाब्देड़  1613  आबंटां  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  अनुकम्पा  आधारों  पर
 11...  परभनी  1247  किए  गए  ॥

 {
 12...  लादूर+ओस्मानाबाद  6107  से  फिलहाल  8  आजेदन  लम्बित  रद्द  किए
 3. we  262  आवेदनों  की  संख्क  संबंधी  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे
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 समुद्री  प्रशिक्षण  संस्थान

 822.  श्री  विजयराधघजन  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  केरल  में  नया  समुद्री  प्रशिक्षण
 संस्थान  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  और  केरल  के  कोजीकोड  जिले  में

 एक  नाथिक  प्रशिक्षण  अकादमी  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  केरल

 सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  इस  प्रयोजनार्थ  एक  उचित
 स्थल  निर्धारित  राज्य  सरकार  द्वारा  अभी  भूमि  अधिगृहीत
 की  जानी

 गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का रख-रखाव

 823.  श्री  शंकरसिंह  जाघेला  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  लम्बाई  कितनी  और

 राज्य  को  इन  राजमार्गों  के  रख-रखाब  के  लिए  वर्ष

 1993-94  तथा  1994-95  के  दौरान  अब  तक  कितनी  केन्द्रीय  बित्तीय

 सहायता  दी  गई  तथा  अगले  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कितनी  सहायता  दी

 ु

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  1631

 गुजरात  राज्य  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेरख-रखाव  और

 मरम्मत  के  लिए  1993-94  के  दौरान  और  1994-95  में  अभी  तक

 1035.95  लाख  और  888.84  लाख  जारी  किए  गए

 अगले  बित्त  वर्ष  1995-96  के  लिए  अनुदान  मांगें  संसद  द्वारा  पारित

 किए  जाने  तक  यह  बता  पाना  संभव  नहीं  है  कि  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के
 रख-रखाव  और  मरम्मत  के  लिए  अगले  बित्त  वर्ष  में  कितनी  राशि

 आवंटित  की

 दिल्ली  में  टेलीफोन

 824.  श्री  थिन्मयानन्द  स्वामी  :

 जी  गोपी  नाथ  गजपति  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  टेलीफोन  कनेक्शन  की  प्रतीक्षा  सूची

 लम्बी

 यदि  तो  प्रतीक्षा  सूची  में  शामिल  व्यक्तियों  को  कब

 तक  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए
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 क्या  महानगर  टेलीफोन  निगम  दिल्ली  ने  1995
 में  सभी  प्रतीक्षा  सूचियों  को  निपटाने  का  आश्वासन  दिया

 यदि  तो  यह  कार्य  कब  तक  पूरा  कर  दिया

 इस  संबंध  में  तैयार  की  गई  कार्य  योजना  क्या

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  1.3.95
 की  स्थिति  के  अनुसार  दिल्ली  की  प्रतीक्षा  सूची  में  121189  व्यक्तियों
 के  नाम  दर्ज

 प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  इन  सभी  आवेदकों  को  1995-96  के
 दौरान  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करने  की  योजना

 @)  और  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  ने  स्थयं

 1995  के  अंत  तक  ही  सभी  प्रतीक्षा  सूचियों  का  निपटान  करने  का

 लक्ष्य  निर्धारित  किया  बशतें  कि  सामग्री  तथा  अन्य  वित्तीय
 संसाधन  समय  पर  उपलब्ध  हो  इस  दिशा  में  सभी  संभव  प्रयास

 किए  जा  रहे

 @)  उपर्युक्त  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  महानगर
 टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  की  1995-96  के  दौरान  लगभग  2.6  लाख

 नए  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करने  की  योजना

 उर्वरकों  का  आयात

 825.  श्री  सत्थनारायण  जटिया  :  क्या  रसायन  और  उर्थरक

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  तथा  1995  तक  विभिन्‍न

 किस्मों  के  कुल  कितने  उर्वरकों  का  आयात  किया  गया  तथा  कितने

 मूल्य  के  उर्बरकों  का  आयात  किया

 उक्त  अबधि  के  दौरान  विभिन्न  किस्मों  के  उर्बरकों  का

 देश  में  घर्ष-बार  उत्पादन  का  ब्यौरा  क्या  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  1995  तक  उर्वरकों  के

 मूल्यों  तथा  खपत  में  बर्षबार  कितनी  वृद्धि  हुई

 रसायन  तथा  उर्जरक  मंत्रालय  में  राण्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआड्डों  :

 1992-93  से  आयातित  उर्वरकों  के  ब्यौरे  निम्मानुसार  हैं  :-

 लाख  टर्नों

 आयालित  उर्गबरक  1992-93  1993-94.  1994-95

 यूरिया  18.57  28.40  26.84  95

 डीएपी*  15.57  15.69  8.25  94

 एमओपीਂ  17.61  14.28  15.45  94

 एमओपी  0.05  -  -

 एनपीके  1.30  -  -

 अनियंत्रण  एवं  असरणीबद्ध  किये  जाने  के  पश्चात्‌  आयातों  के  आंकड़े  मात्र

 अनुमान
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 विचाराधीन  अवधि  के  दौरान  सरकारी  खाते  में  आयातित  उर्वरकों

 के  लागत  तथा  भाड़ा  मूल्य  निम्नानुसार  हैं  :-

 सर्ष  सरकारी  लेखे  में  आयातित  उर्बरकों  का
 लागत  एवं  भाड़ा  मूल्य  करोड़

 1992-93  2216.00

 1993-94  1300.18

 1994-95  95)  1578.21

 प्रश्नाधीन  अवधि  के  दौरान  उत्पादित  उर्बरकों  की  मात्राएं

 पोषकों  के  रूप  में  नीचे  दी  गई  हैं  :-

 लाख  टन  पोषकों

 वर्ष
 |

 कुल

 1992-93  74.30  23.06  97.36

 1993-94  72.31  18.15  90.46

 1994-95  95  72.31  22.52  94.03

 पोटाश  का  कोई  स्वदेशी  उत्पादन  नहीं  है  क्योंकि  इस  पोषक  तत्य

 का  देश  में  कोई  ज्ञात  एवं  वाणिज्यिक  रूप  से  व्यवहार्य  स्रोत  नहीं

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  उर्वरक  पोषकों  की  खपत

 नीचे  दी  गई  है  :-

 टनों

 की

 वर्ष  नाहट्रोज  पोटाश  एन+पी+के

 1992-93  84.27  28.44  8.84...  121.55

 1993-94  87.89  26.69  9.08...  123.66

 1994-95  96.42.  30.06  11.82  138.30

 बर्ष  के  लिए

 दिनांक  25.8.92  को  यूरिया  का  सांविधिक  जारी  मूल्य
 टन  से  घटाकर  2760/-  प्रति  टन  लिया  गया  और

 10.6.94  से  बढ़ाकर  3320  प्रति  टन  किया  25.8.92  को

 गपास्फेटिक  एवं  पोटाशिक  उर्बरकों  के  अनियंत्रण  के  इन
 उर्बरकों  के  उपभोक्ता  मूल्य  बाजार  शक्तियों  द्वारा  निर्धारित  किए  जाते

 हैं  और  ये  राज्य-दर-राज्य  तथा  समय-समय  पर  परिवर्तित  होते  रहते

 इन  उर्वरकों  के  उपभोक्ता  मूल्यों  में  कमी  करने  के  एम  ओ

 पी  और  स्वदेशी  डीएपी  की  बिक्रो  पर  1000/-  प्रति  टन  की  विशेष

 रियायत  और  फास्फेटिक  एवं  पोटाशिक  पोषकयुक्त  अन्य  स्वदेशी

 उर्वरकों  पर  आनुपातिक  रियायत  प्रदान  की  गई
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 टेलीफोन  लाइनों  का  दुरूपयोग

 826.  यादव  :

 श्रीमती  सरोज  दुबे  :
 ु

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  दिल्ली  में  लाइनमैन  की  मिलीभगत  से

 टेलीफोन  लाइनों  के  दुरूपयोग  के  कुछ  मामलों  की  जानकारी  मिली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इसत्फे  परिणामस्वरूप  सरकार  को  राजस्व  की  कितनी  हानि

 हुई  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा

 उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 टेलीफोन  लाइनों  का  दुरूपयोग  करने  के  निम्नलिखित  पांच

 मामलों  का  पता  लगाया  गया  है  :-

 (2  एक  सर्बिस  टेलीफोन  का  काली  बाड़ी  मार्ग  स्थित

 अनधिकृत  परिसर  में  विपथन  पाया  गया

 (४2  किसी  भूतपूर्व  संसद  सदस्य  के  टेलीफोन  दिल्ली

 उच्च  न्यायालय  के  परिसर  में  घिपथन  किया  पाया

 गया

 Gi)  सीमा  सुरक्षा  बल  के  एक  टेलीफोन  का  एण्ड्यूजगंज  क्षेत्र

 बिपथन  पाया  गया

 (iv)  बाटला  ओखला  में  अनधिकृत  रूप  से  एस  टी

 डी/आई  एस  डी  कॉलें  करवाने  वाले  का  गिरोह  का  पता

 लगाया  गया

 (५)  ग्रेटर  कैलाश  क्षेत्र  मे ंएक  टेलीफोन  का  विपथन  अन्य

 उपभोक्‍ता  की  लाइन  पर  पाया  गया

 हालांकि  ठीक-ठीक  कितनी  राशि  का  नुकसान  हुआ
 यह  बता  पाना  कठिन  फिर  भी  इससे  सरकार  को  लगभग  107  लाख

 रुपये  की  हानि  हुई

 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  के  दो  कर्मचारियों  को

 निलंबित  कर  दिया  गया  है  और  उनके  बिरूद्ध  विभागीय  कार्रवाई  को

 जा  रही  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड

 के  और  दो  कर्मचारियों  तथा  दो  प्राईबेट  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया

 गया

 में  इस्पात  का  गायब  हो  जाना

 827.  श्री  राम  विलास  पासवान  :

 श्रीमती  सरोज  दूबे  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1994  में  से  लाखों  रुपये  मूल्य  का

 इस्पात  गायब  पाया



 277  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :

 और  प्रश्न  नहीं

 चाणक्यपुरी  में  फ्लैट  आवंटन

 828.  श्री  जीवन  शर्मा  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  27

 1994  के  अतारांकित  प्रश्न  462  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  परिषद  की  कार्यालय

 आवासीय  एककों  के  आवंटन  सम्बन्धी  नियम  बनाने  के  लिए
 कौन  प्राधिकारी  जिम्मेदार  होता

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  परिषद  के  पूर्व  प्रशासक  के

 पदभार  ग्रहण  करते  समय  ऐसे  कोई  नियम  नहीं  होने  के  क्या  कारण

 नियम  नहीं  बनाने  के  लिए  जिम्मेदार  अधिकारियों  के

 किरूद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  और

 अब  बनाए  गए  नियमों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 उन  नियर्मो  के  अन्तर्गत  कितने  आवंटन  किए  गए  हैं  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल

 पर  रख  दी

 नये  औषध  मूल्य  नियंत्रण  आदेश

 829.  असीम  बाला  :

 श्री  कुमारासामी  :

 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  घोषित  औषध  मूल्य  आदेश  से  बल्क

 ओऔषधों  के  घरेलू  उत्पादन  और  इसके  आयात  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 है  जैसाकि  22  1995  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा

 उठाए  जाने  का  बिचार

 क्‍या  इसके  फलस्वरूप  बल्क  औषधों  की  कीमतें  आम

 आदमी  की  पहुंच  से  बाहर  हो  और
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए
 गए

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथ  इलेक्ट्रानिकी  जिभाम  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडरुआडों  :

 से  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अधिसूचना
 8/95.9-2-1995  के  तहत  21  प्रपुंपज  औषधों  को  पहले  ही  डी  सी  ओ

 1987  की  प्रथम  अनुसूची  के  अन्तर्गत  सूचीकृत  होने  के  फलस्थरूप

 उत्पाद  शुल्क  से  छूट  डी  पी  सी  1995  की  अधिसूचना  के  बाद

 उत्पाद  शुल्क  से  छूट  दे  दी  गई

 इन्दौर  आवास  सुधांर  परियोजना

 830.  श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  चार  बच्चों  के  दौरान  इंदौर  आवास  सुधार  परियोजना  कं

 अन्तर्गत  विभिन्‍न  एजेंसियों  द्वारा  किए  गए  खर्च  का  ब्यौरा  क्या

 परियोजना  के  अन्तर्गत  अब  तक  कितने  परिवारों  का

 पुनर्वास  किया  गया

 क्‍या  सरकार  ने  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए
 समय-सीमा  सम्बन्धी  कोई  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  उपलब्ध  जानकारी  के  इस  परियोजना  पर  शुरू

 से  39.66  करोड़  रुपये  1995  खर्य  किए

 इस  परियोजना  के  तहत  86,985  परिवारों  को  लाभान्वित

 किया  जा  चुका

 GD)  और  इस  परियोजना  के  पूरा  होने  की  नियत  तिथि

 31.03.95  इस  परियोजना  को  1997  तक  बढ़ाए  जाने  के  लिए

 मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  का  अनुरोध  13.03.95  को  मिला

 पाक  के  पास  परमाणु  बम  होना

 831.  श्री  मोहन  रावले  :

 श्री  मुडला  गिरियप्पा  :

 श्री  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 श्री  तारा  सिंह  :

 श्री  वेंकटेश्वर  राव  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  2  1995  के  दैनिक

 समाचार  पत्र  टाइम्सਂ  में  में  बी  हैजिंग  15  न्यूकिलअर

 बम्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  सरकार  ने  यह  समाचार

 देखा

 पाकिस्तान  पिछले  कई  बों  से  चोरी-छिपे  तथा  शस्त्रोन्मुख
 नाभिकीय  कार्यक्रम  चला  रहा  इस  कार्यक्रम  का  संचालन  विदेशी

 स्रोतों  से  प्राप्त  सामग्री  एवं  प्रोद्योगिकी  स ेकिया  जाता  रहा  है और  किया

 जा  रहा

 सरकार  उन  सभी  गतिविधियों  पर  निरन्तर  निगाह  रखती

 जिनका  भारत  की  सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़ता  हो और  उसकी  सुरक्षा  के

 लिए  सभी  आवश्यक  उपाय  करती

 इलाहाबाद-पटना  डिवीजन  में  नौवहन  सुविधा

 852.  श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलाहाबाद-पटना  डिबीजन  में  नौजहन  सुविधा  का

 विकास  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किए  गए  कार्य  का  ब्यौरा  क्‍या

 और

 इस  कार्य  को  कब  तक  पूरा  कर  लिया

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश

 :  से  भारतीय  अंतर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण

 की  पटना  से  बलिया  तक  2  महराई  बनाए  रखने  की  योजना  है  जो

 पर्याप्त  कार्मो  आश्वासन  पर  निर्भर  करती  भारतीय  अंतर्देशीय

 जलमार्ग  प्राधिकरण  पंचवर्षीय  योजना  के  कार्गो  पेशकश  के

 आधार  पर  राष्ट्रीय  जलमार्ग  ।  के  पटना-हल्दिया  खंड  में  2

 गहरी  नौचालन  योग्य  चैनल  एवं  आधारभूत  सुविधाओं  तथा  टर्मिनलों

 के  विकास  कार्य  प्रारंभ

 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  का

 दूरसंचार  नेटवर्क

 833.  श्री  बलराज  पासी  :  कया  संयार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरसंचार  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  मे ंतेजी  से  विकास  के

 फलस्वरूप  दूरसंचार  नेटवर्क  की  कार्य  प्रणाली  में  परिवर्तन  हो  रहा

 और

 यदि  तो  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  द्वारा

 नवीनतम  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  ने  अपनी  टेलीफोन

 एक्सचेजों  की  प्रौद्योगिकियों  का  उन्‍नयन  किया  है  और  समाप्त  स्विचन

 क्षमता  का  83  प्रतिशत  अब  इलैक्ट्रानिक  मैनुअल  ट्रंक  सेवाओं

 को  उच्च  प्रौद्योगिकी  स्विच  के  प्रयोग  के  साथ  कम्प्यूटरीकृत  किए  जाने

 का  प्रस्ताव  जंक्शननेटवर्क  में  एक्सचेंजो  को  जोड़ने

 फाइबर  ऑपटिक  तकनीक  जोड़ी  गई  है  जो  कि  दूरसंचार  के  क्षेत्र  में

 अद्यतन  बिकास  पहले  ही  1100  फाइबर  ऑपटिक  केक्‍ल

 दिल्ली  और  बम्बई  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  में  टेलीफोन
 संदेश  पहुंचा  रहे  भविष्य  में  एकीकृत  सेवा  डिजिटल  नेटबर्क  आरंभ

 करने  के  लिए  योजनाएं  बनाई  जा  रही  साथ  ही  बेहतर  निष्पादन  तथा

 विश्वसनीयता  के  लिए  उपभोक्‍ता  लूप  में  फाइबर  ऑपटिक  प्रौद्योगिकी

 और  स्थानीय  लूप  में  प्रौद्योगिकी  का  परीक्षण  किया  जा  रहा

 इटली  के  राष्ट्रपति  का  भारत  दौरा

 834.  श्री  राजेश  कुमार  :

 श्रीमती  शीला  गौतम  :

 श्रीमती  दिल  कुमारी  भंडारी  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इटली  के  राष्ट्रपति  के  नेतृत्॑  में  एक  उच्चस्तरीय

 शिष्ट  मंडल  ने  हाल  में  भारत  का  दौरा  किया

 यदि  तो  इसका  उद्देश्य  सहित  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  दौरे  के  दौरान  विभिन्न  द्विपक्षीय  हित  के  मामलों  पर

 विचार  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  दौरे  के  दौरान  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो समझौले-वार  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्‍या

 क्या  वार्ता  के  दौरान  कश्मीर  मसले  पर  भी  बात  हुई
 और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  2

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :

 और  हमारे  राष्ट्रपति  के  निमंत्रण  पर  इटली  के  राष्ट्रपति  श्री

 ओस्का  लुइगी  स्काल्फारों  9  से  ।2  1995  तक  सरकारी  यात्रा

 पर  भारत  राष्ट्रपति  स्काल्फारों  के  साथ  विदेश  मंत्री  सुसान्ना
 विदेश  व्यापार  राज्य  मंत्री  मारियो  वरिष्ठ  अधिकारी

 और  उच्च  स्तरीय  व्यवसाय  प्रतिनिधिमण्डल  भारत  यह  यात्रा

 भारत  इंजीनियरी  व्यापार  मेला  1995  में  भागीदार  देशਂ  के  रूप  में

 की  भागीदारी  के  अवसर  पर  जिसका  उद्घाटन  भारत  और

 इटली  के  राष्ट्रपतियों  ने  संयुक्त  रूप  से

 और  इस  यात्रा  के  दौरान  विचार-बिमर्श  में  द्विपक्षीय
 व्यापार  और  आर्थिक  संबंध  के  विस्तार  पर  मुख्य  रूप  से  ध्यान  केन्द्रित
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 किया  इटली  के  राष्ट्रपति  ने  इटली  की  इस  इच्छा  पर  बल  दिया
 कि  वैज्ञानिक  और  सांस्कृतिक  क्षेत्रों  मे ंभारत  के

 साथ  संबंध  सुदृढ़  किए  उन्होंने  कटटरवाद  और  आतंकवाद  से

 होने  बाले  खतरे  का  सामना  करने  के  लिए  भारत  और  इटली  के  बीच

 निकटतम  सहयोग  के  महत्व  पर  भी  बल  इटली  के  बिदेश  मंत्री

 और  बिदेश  राज्य  मंत्री  के नीच  नातचीत  के  दौरान  क्षेत्रीय

 और  आपसी  हित  के  बहूपक्षीय  जिनमें  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा
 परिषद  का  विस्तार  और  सुधार  शामिल  पर  बिचारों  का  आदान-प्रदान

 किया  इटली  पक्ष  ने  अपनी  यह  इच्छा  दोहरायी  कि  जे  प्रधान  मंत्री

 की  शीघ्र  यात्रा  तथा  इटली  में  शीघ्र  भारतीय  सांस्कृतिक  प्रदर्शन  का

 स्वागत  करना  चाहते  हैं  जो  भारत  से  उच्च  स्तर  की  भविष्य  में  होने
 वाली  यात्रा  के  अजसर  पर

 इटली  के  विदेश  मंत्री  और  विदेश  राज्य  मंत्री  क ेबीच  एक

 विज्ञप्ति  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  जिसमें  द्विपक्षीय  संबंधों  के  सभी

 पहलुओं  की  समीक्षा  करने  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर  विचारों  का

 प्रदान  करने  के  लिए  नियमित  विदेश  कार्यालय  परामर्शों  की

 व्यवस्था  है  और  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  मे ंतथा  आपसी  हित  के  मसलों  के

 बारे  में  परस्पर  कार्रवाई  करने  की  व्यवस्था

 और  इटली  के  विदेश  मंत्री  को  जम्मू  एवं  कश्मीर  की

 राज्य  में  चुनाव  कराने  के  सरकार  के  उग्रवाद  और

 आतंकवाद  को  निरन्तर  दिए  जाने  बाले  पाकिस्तानी  समर्थन  से  होने

 बाली  समस्याओं  और  शिमला  समझौते  के  अनुसार  सभी  मसलों  का

 समाधान  करने  के  लिए  पाकिस्तान  के  साथ  द्विपक्षीय  बातचीत  करने

 के  लिए  भारत  की  बार-बार  पेशकशों  के  बारे  में  जानकारी  दी

 इटली  पक्ष  ने  भारत  के  संदशों  और  चिन्ताओं  के  प्रति  समझ-बूझ

 व्यक्त  इटली  के  राष्ट्रपति  ने  अपने  प्रैस  सम्मेलन  में  कश्मीर  के

 मसले  को  भारत  की  समस्या  बताया  जिसका  समाधान

 जम्मू  एवं  कश्मीर  की  जनता  के  साथ  बातचीत  के  जरिये  किया

 इसके  स्वरूप  और  संदर्भ  का  निर्धारण  भारत  सरकार  को  करना

 पत्रों  का  त्रितरण

 835.  श्री  जनादन  मिश्र  :

 जी  पंकज  चौधरी  :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  पत्र  पहुंचाने

 के  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  शहर  और  गांव  दोनों  स्थानों  पर  पत्रों  का वितरण

 बिलंब  से  किया  जा  रहा
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 क्या  सरकार  का  जिचार  पत्रों  के  शीघ्रतापूर्वक  वितरण  हेतु
 कोई  दिशा  निर्देश  जारी  करने  का

 यदि  तो  ये  दिशा  निर्देश  कब  तक  जारी  कर  दिए
 और

 (@)  गत  छः  माह  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 निर्धारित  समय  सीमा  के  बाद  कितने  पत्रों  का वितरण  किया

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 (32  महानगरों  अर्थात्‌
 हैदराबाद  और  बेंगलूर  में  अन्य  महानगरों  क्रे  लिए  पोस्ट  किए  गए  पिन

 कोड  अंकित  पत्रों  को  48  घंटों  के  भीतर  बितरित  किया  जाना

 (४)  उपर्युक्त  G)  में  उल्लिखित  महानगरों  को  छोड़कर  दिल्ली

 तथा  राज्यों  की  राजधानियों  के  बीच  पिनकोड  अंकित  पत्र  48  घंटों  के

 भीतर  वितरित  किए  जाने

 Gi)  उपर्युक्त  (2  और  Gi)  में  उल्लिखित  शहरों  के  अलावा

 हवाई  उड़ानों  से  जुड़े  शहरों  के  बीच  पत्रों  को  72  घंटों  के  भीतर  जितरित

 किया  जाना

 Gv)  एक  ही  राज्य  के  पत्रों  का  उसी  राज्य  में  48-72  घंटों  में

 बितरण  किया  जाना

 (५)  एक  ही  जिले  के  पत्रों  का  उसी  जिले  के  भीतर  48  घंटों  के

 भीतर  वितरण  किया  जाना

 ये  सामान्य  मानदंड  बिनिर्दिष्ट  शर्तों  की  पूर्ति  होने  पर  ही  लागू  होते

 हैं  तथा  दूर-दराज  के  और  दुगर्म  क्षेत्रों  क ेलिए  लागू  नहीं

 विभाग  इन  मानदंडों  के  अनुसार  पत्र  वितरित  करने  के

 लिए  हर  संभव  प्रयत्न  करता  डाक  की  सीजनल  बहुलता
 तथा  परिवहन  गत्याबरोधों  के  कारण  कुछ  बविलम्ब  होने  से  इंकार  भी

 नहीं  किया  जा

 और  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  पहले  से  ही  मौजूद

 अपंजीकृत  पत्रों  से  संबंधित  कोई  रिकार्ड  नहीं  है  जिससे

 स्थिति  को  दर्शाया  जा  उत्तर  प्रदेश  सकिल  में  जैसा

 कि  1994  की  डाक  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  से  पता  चलता  सामान्यतः

 संतोषजनक  प्रतीत  होती

 टेलीफोन  एक्सचेंज

 836.  रमेश  चन्द  तोमर  :

 श्री  टेजी  बक्स  सिंह  ५

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1994  तक  देश  में  कुल  कितने  टेलीफोन

 एक्सचेंज  राज्यवार  कार्यरत  थे  और  उनकी  क्षमता  क्या

 1993-94  के  दौरान  इस  संबंध  में  कितनी  प्रतिशत  की

 वृद्धि  दर्ज  की



 (aan  क्या  सरकार  ने  वर्ष  1995-96  के  दौरान  अधिक  टेलीफोन

 एक्सचेंज  उपलब्ध  कराने  हेतु  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  कुल
 टेलीफोन

 क्षमता  संबंधी  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  संख्या

 सज्जित  क्षमता

 -  9.6  प्रतिशत
 -  23.6  प्रतिशत

 और  वर्ष  1995-96  के  लिए  20  लाख  सकल

 लाइनों  का  लक्ष्य  रखा  गया

 विवरण

 31.12.1994  को  कार्यरत  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  संख्या
 आीनी-++_नननीनसजजनईकनसइ  सी  नी  _-  लत  ततस  ना
 राज्य  का  नाम  एक्सचेंजों  की  क्षमता

 संख्या

 अंडमान  निकोबार  18  4897

 आंध्र  प्रदेश  2033  688264

 असम  275  99435

 बिहार  766  282509

 गुजरात  1282  817235

 हरियाणा  630  266654

 हिमाचल  प्रदेश  416  91187

 जम्मू  तथा  कश्मीर  194  52327

 कर्नाटक  1886  726274

 केरल  719  560466

 मध्य  प्रदेश  2396  649824

 महाराष्ट्र  2238  2089575

 उत्तर-पूर्व  206  68954

 उड़ीसा  666  176645

 पंजाब  यश  442042

 राजस्थान  1283  422438

 तमिलनाडू  1329  838425

 उत्तर  प्रदेश  1558  739441

 पश्चिम  बंगाल  560  529179

 दिल्ली  112  970550

 19288  10515962
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 इस्पात  संयंत्रों  का आधुनिकीकरण

 837.  श्रीमती  शीला  गौतम  :

 श्रीमती  कृष्णेन्द्र  कौर  :

 श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  इस्पात  संयंत्रों
 के आधुनिकीकरण  तथा

 आधुनिक  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  रूस  के  साथ  बातचीत

 हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :

 और  दुर्गापुए  और  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  की  आधुनिकीकरण
 परियोजनाओं  के  उन  जिनमें  रूस  के  त्याजप्रोमेक्सप्रोट  पी

 संघ  के  नेता/प्रमुख  ठेकेदार/सदस्य  के  रूप  में  शामिल  के  कार्यों

 की  प्रगति  के  बारे  में  द्वारा  रूसियों  क ेसाथ  आवधिक  रूप  से

 समीक्षा  संबंधी  विचार-विमर्श  किया  जाता

 प्रत्यक्ष  अपचयन  प्रक्रिया  के  जरिए  तप्त  धातु/कच्चे  लोहे  के

 उत्पादन  के  लिए  नई  विकसित  प्रौद्योगिकी  के  हस्तान्तरण  के

 संबंध  में  रूसियों  के  साथ  ने  हाल  ही  में  आगे  और

 विचार-विमर्श  किया  है।.“सेलਂ  द्वारा  प्रौद्योगिकी  के  अध्ययन

 के  उद्देश्य  से  ने  तीन  रूसी  अभिकरणों  नामशः  अमेट

 इंस्टीच्यूट  आफ  स्टील  एण्ड  मास्को  और  मैसर्स

 नोबोलिपेटस्क  स्टीट  रूस  के  साथ  समझौते  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर
 किए

 के  बेड़े  में  वृद्धि

 838...  श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन

 .  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  के.-बेड़े  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  वृद्धि  कब  तक  की

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :

 और  प्रश्न  नहीं

 गुजरात  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  लिए  भवन

 839.  श्री  गाभाजी  मंगाजी  ठाकुर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  क ेलिए  नए  भवनों

 का  निर्माण  किया  जा  रहा
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 यदि  तो  तत्संबंधी  स्थान-वार  ब्यौरा  क्‍या

 (QD)  इनके  निर्माण  पर  कितना  खर्च  और

 इन  भवनों  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 से  संलग्न  विवरण  के

 विवरण

 टेलीफोन  एक्सचेंज  अवस्थिति  किया  जाने  बाला  बह
 के  लिए  नया  भवन  संभावित  व्यय  तक  ये  भवन  पूरे  हो  जायेंगे

 रुपयों

 1.  टीई  बापूनगर  40  के  ई-0बी  अहमदाबाद  300"  95

 2.  गुलबई  टेकरा  40  के  ई-0बी  400  97

 3...  साबरमती  आरएलयू  अहमदाबाद  20  95

 4...  बड़ोदा  कंपाउंड  में  बड़ौदा  20  95

 5.  सूरत  20  के  ई-0बी  सूरत  300  97

 6.  कलोल  10  के  सी-डॉट  कलोल  150  95

 7.  सिद्धपुर  5  के  सी-डॉट  सिद्धपुर  225  95

 8...  नडियाद  आरएलयू  नडियाद  20  95

 9...  भावनगर  भावनगर  20  95

 10.  उमरगाम  10  के  सी-डाट  उमरगाम  200  96

 11...  सिलवासा  10  के  सी-डाट  सिलवासा  225  95

 12.  अदीपुर  आरएलयू  अदीपुर  25  95

 13.  अंकलेश्वर  आरएलयू  अंकलेश्थर  80  95

 14.  सरदारनगर-बीबी  आरएलयू  भावनगर  25  95

 15.  अंजर  बर्टिकल  एक्सटेंशन  अंजर  20  95

 16.  .  रेया  राजकोट  राजकोट  25  95

 17.  पोरबंदर  जुनागढ़  168  96

 टिकटों  का  मुद्रण

 840.  श्री  जगत  बीर  सिंह  द्रोण  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  निर्माण

 की  कृपा  करेंगे कि  :  841.  श्री  अर्जुन  सिंह  यादव  :  क्या  जल-भूतल  परिषहन
 क्या  डाक  विभाग  ने  संग्रह  हेतु  टिकटों  के  मुद्रण  का  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  नागपुर  को  देने  क ेबजाए  कानपुर  की

 एक  प्राइबेट  फर्म  को  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 संथार  मंज्रालय  क्हे  राज्य  मंत्री  सुख  :

 डाक  विभाग  ने  स्मारक  तथा  जिशेष  डाक-टिकर्टो  की  छपाई  का

 इंडिया  सिक्‍योरिटी  नासिक  के  कानपुर  में  निजी  क्षेत्र  के

 एक  अन्य  सिक्‍योरिटी  प्रिंटर  को  भी  सौंपा

 ऐसा  करना  इसलिए  आवश्यक  हो  गया  है  क्योंकि  इंडिया

 सिक्‍योरिटी  नासिक  विभाग  की  समस्त  आवश्यकताओं  की  पूर्ति

 करने  में  असम्रर्थ

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  बड़े  हिस्से  में  पक्‍की  सड़क  नहीं

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  अध्ययन  करवाया

 गया

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं।उठाए  जामे  का

 वियार

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदौश

 :

 से  प्रश्न  नहीं



 विदेशी  शिष्ट  मंडलों  की  भारत  यात्रा

 842.  श्री  फूलचन्द  वर्मा  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ह  |

 क्या  दक्षिण  स्विटजरलैंड  और  जर्मनी

 बे  शिष्ट  मंडल  हाल  ही  में  भारत  की  यात्रा  पर  आये

 यदि  तो  प्रधान  मंत्री  और  अन्य  भारतीय  नेताओं  द्वारा

 उनके  साथ  किन-किन  मुद्दों  पर  चर्चा  की  गई  और  इस  चर्चा  के  क्या

 परिणाम

 क्‍या  इन  शिष्टमंडलों  की  भारत  यात्रा  के  दौरान  किन्‍्हीं

 समझौतों  पर  हस्ताक्षर  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  समझौतावार  प्रमुख  बातें  कया

 विटेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और

 संयुक्त  राज्य  अमरीका

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  निम्नलिखित

 प्रतिनिधिमंडल  हाल  ही  में  भारत  आए  :-

 ()  अमरीका  के  रक्षा  मंत्री  बिलियम  पेरी  ।2  से  14

 1995  तक  भारत  की  यात्रा  पर

 .  (9)  34  सदस्यीय  व्यवसाय  प्रतिनिधिमण्डल  सहित  अध्यक्षीय

 व्यवसाय  विकास  मिशन  पर  अमरीका  के  वाणिज्य  मंत्री

 श्री  रोनाल्‍ड  ब्राउन  ने  ।4  से  17  1995  तक

 दिल्ली  की  सरकारी  यात्रा

 (७)  अमरीका  के  ऊर्जा  मंत्री  हजेल  ओ  लीरी  ने  ।  से  15

 1995  तक  भारत  की  यात्रा

 GG  प्रधान  मंत्री  और  अमरीका  के  रक्षा  मंत्री  पेरी  के  बीच

 वियार-विमशो  में  अन्य  बातों  क ेसाथ-साथ  अमरीका

 के  भबीच  द्विपक्षीय  संबंध  सुदृढ़  अधिकाधिक

 अमरीकी  रक्षा  सहयोग  और  संयुक्त  राष्ट्र  शांति

 मिशन  आदि  शामिल

 (७)  प्रधान  मंत्री  और  मंत्री  ब्राउन  के  बीच  विचार-विमशशों  में

 .  अपेक्षाकृत  अधिक  मजबूत  भारत-अमरीकी  आर्थिक

 एवं  वाणिज्यिक  संबंध  विकसित  करने  और  भारत  के
 आर्थिक  सुधारों  पर  ध्यान  केन्द्रित  किया  प्रधान  मंत्री
 ने  भारत  में  आधारिक  संरचनात्मक  परियोजनाओं  में

 अमरीकी  कम्पनियों  की  भागीदारी  तथा  विशिष्ट  व्यवसाय

 सौदे  सम्पन्न  करने  का  स्वागत  विद्युत  एवं

 दूरसंचार  के  क्षेत्रों  मे ंलगभग  7  बिलियन  अमरीकी  डालर
 के  व्यजसाय  सहयोग  की  संजिदाओं  पर  भी  हस्ताक्षर

 किए  -
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 (५)  मंत्री  पेरी  की  यात्रा  के  दौरान  राज्य  अमरीका

 और  भारत  के  बीच  रक्षा  संबंधों  के  बारे  में  सहमत

 कार्यवृत्तਂ  पर  हस्ताक्षर  किए

 Gi)  मंत्री  ब्राउन  की  यात्रा  के  दौरान  एक  भारत-अमरीकी

 वाणिज्यिक  एलायन्स  के  गठन  के  लिए  एक  समझीता

 ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए

 मंजी  हजेल  ओ  लीरी  की  यात्रा  के  दौरान  लगभग  1.4

 बिलियन  अमरीकी  डालर  के  ऊर्जा  से  सम्बद्ध  सौदों  पर

 हस्ताक्षर  किए

 (DQ  मंत्री  पेरी  की  यात्रा  के  दौरान  हस्ताक्षरित  कार्यबृत्त  शीत

 युद्धोपरान्‍्त  अवधि  में  भारत  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 के  दो  रक्षा  मंत्रालयों  के बीच  पहला  दस्तावेज  यह  जो

 कुछ  पहले  बताया  जा  चुका  है  या  लागू  है  उसके  अगले

 कदम  का  प्रतिनिधित्व  करता  है  और  उसे  औपचारिक

 रूप  प्रदान  करता

 (५४)  मंत्री  ब्राउन  की  यात्रा  के  दौरान  हस्ताक्षरित  वाणिज्यिक

 संधि  सहकारी  उद्यम  गठित  करने  के  ज़िनमें

 गोल-मेजें  और  कार्य-योजनाएं  शामिल  अमरीकी

 और  भारतीय  व्यवसाय  के  लिए  केन्द्र  बिन्दु  के  रूप  में

 कार्य  वाणिज्यिक  संधि  का  उद्देश्य  व्यवसाय  संबंध

 और  व्यापार  बढ़ाने  क ेलिए  एक-साथ  मिलकर  काम

 करने  के  बास्ते  दोनों  देशों  के  गैर-सरकारी  उद्योगों  के लिए

 एक  कार्यविधि  प्रदान  करना

 दक्षिण  अफ्रीका

 दक्षिण  अफ्रोका  के  राष्ट्रपति  ने  24-27

 1995  तक  भारत  की  यात्रा

 अन्तर्राष्ट्रीय  और  आपसी  द्विपक्षीय  हित  के  कई  मसलों

 पर  घिचार-विमर्श  किया  इनमें  आर्थिक  और

 तकनीकी  क्षेत्रों  में  द्विपक्षीय  सहयोग  और  कम  कीमत  के  लघु
 सार्वजनिक  स्वास्थ्य  और  प्राथमिक  और  उच्चतर  शिक्षा  के  क्षेत्रों

 में  सहयोग  बढ़ाने  के लिए  विचार  और  तरीके  शामिल

 GD.  इस  यात्रा  के  दौरान  निम्नलिखित  तीन  करारों  पर

 भी  हस्ताक्षर  किए  गए  :-

 ())  भारत  गणराज्य  और  दक्षिण  अफ्रीका  गणराज्य  के  बीच

 अन्तर-राज्य  संबंध  और  सहयोग  के  सिद्धान्तों  के  संबंध

 में

 (४2  भारत  गणराज्य  और  दक्षिण  अफ्रीका  गणराज्य  के  नीय

 वैज्ञानिक  एवं

 तकनौकी  सहयोग  संबंधी  अन्तर-सरकारी  संयुक्त  आयोग

 के  संबंध  में

 Gi)  भारत  गणराज्य  के  विदेश  मंत्रालय  और  दक्षिण  अफ्रीका

 गणराज्य  के  विदेश  कार्य  विभाग  के  बीच  सहयोग  के

 संबंध  में

 नी
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 अन्तर-राज्य  संबंध  और  सहयोग  के  सिद्धान्तों  के  संबंध
 में  संधि  में  लोकतंत्र  तथा  धर्म-निरपेक्ष
 जातीय  भेदभाव  और  धार्मिक  कट्टरवाद  के  धिरूद्ध  संघर्ष  के  लिए
 उनके  नाभिकीय  अस्त्र  मुक्त  एवं  अहिंसक  विश्व  की  प्राप्ति
 के  लिए  प्रयास  करने  और  इस  टृढ़  विश्वार  के  साथ  कि  उनके  द्विपक्षीय
 सहयोग  से  शांति  और  अन्तर्राष्ट्रीय  सुरक्षा  सार्वभौम  रूप  से  और
 विशेषकर  एशिया  और  दक्षिण  अफ्रीका  में  और  अधिक  बहु्मुखी
 द्विपक्षीय  संबंध  विकसित  करने  की  उनकी  इच्छा  के  दोनों  देशों  के
 सिद्धान्त  निर्धारित  किए  गए  दोनों  पक्षों  ने  इस  संधि  में  यह  भी
 सहमति  व्यक्त  की  कि  थे  अन्तर्राष्ट्रीय  सभी  प्रकार  कें

 नागर  विमानन  जहाजरानी  और  अन्य  प्रकार  के
 के  विरूद्ध  और  हथियारों  तथा  सांस्कृतिक

 एवं  ऐतिहासिक  जस्तुओं  के  अवैध  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  के  विखूद्ध
 संघर्ष  में  सहयोग

 संयुक्त  आयोग  करार  में  दोनों  पक्षों  न ेअपने  इन  इरादों  की  पुष्टि
 की  है  कि  वे  विज्ञान  एवं

 संस्कृति  और  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  के  क्षेत्रों  में

 परस्पर  लाभप्रद  सहयोग  विकसित

 भारत  गणराज्य  के  विदेश  मंत्रालय  और  दक्षिण  अफ्रीका  गणराज्य
 के  विदेश  कार्य  विभाग  के  बीच  सहयोग  संबंधी  प्रोटोकोल  में  दोनों  पक्ष

 इस  बात  पर  सहमत  हुए  कि  थे  आपसी  हित  की  अन्तर्राष्ट्रीय  और

 क्षेत्रीय  समस्याओं  और  द्विपक्षीय  संबंधों  से  संबद्ध  प्रश्नों  के  नारे  शें

 बिदेश  मंत्रियों  के  स्तर  पर  तथा  अन्य  स्तरों  पर  बर्ष  मे ंकम  स ेकम  एक
 बार  नियमित  बातचीत  और  परामर्श

 स्विटयरलैंड

 स्थिटजरलैंड  के  उप  राष्ट्रपति  और  संघीय  आर्थिक  कार्य

 काउन्सलर  श्री  जीन-पिस्कल  डेलामूराज  वित्त  मंत्री  के  निमंत्रण  पर

 4  से  8  1995  तक  सरकारी  यात्रा  पर  भारत  उनके  साथ

 16  वरिष्ठ  जिनमें  बहुत  से  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले

 स्थिटजरलैंड  की  प्रमुख  कम्पनियों  के  बहुत  से  मुख्य  अधिशासी

 अधिकारी  शामिल  और  विदेश  और  अर्थव्यवस्था  मंत्रालयों  के

 वरिष्ठ  अधिकारियों  सहित  एक  उच्च  स्तरीय  सरकारी  प्रतिनिधिमंडल

 भारत

 श्री  डेलामूराज  ने  वित्त  मंत्री  और  बाणिज्य  मंत्री  के  साथ

 बातचीत  की  और  ये  उप-राष्ट्रपति  से  वित्त  मंत्री  क ेसाथ  बैठक

 के  दौरान  दोनों  देशों  द्वारा  आपसी  हित  के  विभिन्‍न  द्विपक्षीय  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर  बिचार-बिमर्श  किया

 और  इस  यात्रा  के दौरान  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं

 किए

 जर्मनी

 जर्मनी  के  निम्नलिखित  मंत्रियों  ने  हाल  ही  में  भारत  की

 यात्रा  की  :-

 G)  बबेरिया  के  परिवहन  एवं  प्रौद्योगिकी  मंत्री

 ओत्तो  वेशू  22  से  29  1995  तक  भारत  की

 यात्रा  पर
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 (02  बाड़ेन-वुर्तेम्बँग  के  मिनिस्टर-प्रेसीडेंट  श्री  इविन  तुफेल  ने
 16  से  26  1995  तक  भारत  की  यात्रा  की

 बलेरिया  के  मंत्री  ने निम्नलिखित  अधिकारियों  से
 की  :-

 (2  वित्त  मंत्री

 (४2  वाणिज्य  मंत्री

 (५४2  विदेश  राज्य  मंत्री  सलमान

 वाडेन-वूर्तेम्बर्ग  के  मिनिस्टर-प्रेसीडेंट  ने  निम्नलिखित  अधिकारियाँ
 से  मुलाकात  की  :-

 (i)  संचार  मंत्री

 (४2  विद्युत  मंत्री

 (४2  कित्  मंत्री

 (iv)  विदेश  राज्य  मंत्री  सलमान

 इस  विचार-विमर्श  में  भारत  के  आर्थिक  सुधार  कार्यक्रम  ओर

 विदेश  निवेश  विशेषकर  विद्युत  एवं  दूर-स॑चार  जैसे  मुख्य-आधारिक
 संरचना  के  क्षेत्रों  मे ंउपलब्ध  अवसरों  पर  ध्यान  केन्द्रित  किया

 और  इन  यात्राओं  के  दौरान  किसी  आधिकारिक/सरकारी

 करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं

 मध्य  प्रदेश  में  विद्युत  को  कमी

 243.  भी  सूरजभानु  सोलंकी  .:  क्‍या  विश्युत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  वियार  मध्य  प्रदेश  में  विद्युत
 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  हेतु  नये  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  थे  संयंत्र  किन-किन

 स्थानों  पर  स्थापित  किए

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डर्मिला  :

 और  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  राज्य

 में  लाभ  प्राप्त  करने  हेतु  निम्नलिखित  ज़िद्युत  परियोजनाओं  की

 परिकल्पना  की  गई  है  :-

 परियोजना  का  नाम  क्षमता  जिला

 1.  तावा  एलबीसी  होशंगाबाद
 2...  हसदेव  बांगो  ३९40  बिलासपुर
 3.  बाणसागर  टोम्स  zis+sx3o «=  रौजा

 4...  रामधाट  22.5  ललितपुर  और  मुत्रा
 5...  आणसागर  20.0  रोबा

 ताप  विद्युत
 6...  संजय  गांधी  यूनिट  |  एवं  2  patio  शाहडोल

 7...  संजय  गांधी  यूनिट  3  एवं  4  2५410  अरसिंहपुर
 8.  पेंच  टीपीएस  20210  छिन्दवाड़ा
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 भारत
 में  विदेशी  विद्युत  कम्पनियां

 244.  उम्मारेड्ड  बेंकटेस्थरलु  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेश  निर्मित  तथा  जिदेशी  प्रबन्धन  वाले  विद्युत
 संयंत्रों  को  देश  में  स्थापित  किए  जाने  के  लिए  परमिटों  को  स्वीकृति  देने

 हेतु  प्रतिस्पर्धा  के  आधार  पर  बोली  लगाए  जाने  की  व्यवस्था  शुरू  किए

 जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  व्यवस्था  कब  से  शुरू  की

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उमिला  :

 से  भारत  सरकार  ने  अपने  दिनांक  18.1.95  के  पन्न  के  जरिए
 सभी  राज्य  सरकारों  को  सूचित  किया  है  कि  भविष्य  में  सभी  निजी  क्षेत्र

 की  समझौता  शापन  ओ  के  जरिए  प्रस्तुत  किए
 जाने  की  बजाए  प्रतिस्पर्धात्मक  प्रक्रिया  के  माध्यम से  प्रस्तुत  की

 टिहरी  यांज  परियोजना

 845.  श्री  देजी  जकस  सिंह  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  टिहरी  गढ़वाल  जिले  में  निर्माणाधीन  बांध

 परियोजना  इस  समय  किस  चरण  में

 उक्त  परियोजना  कब  तक  पूरी  होगी  और  इसकी  कुल
 कितनी  लागत

 Gp  परियोजना  को  वर्तमान  कार्य  प्रगति  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 यह  कन  तक  पूरी  हो  और

 Ca)  सब  तक  इस  पर  कुल  कितनी  लागत  से  कितनी  अधिक

 लागत

 विद्युत  मंग्रालय  में  राज्य  मंत्री  डर्मिला  :

 इस  टिहरी  जल  विद्युत  काप्प्लैक्स  का  यथा

 टिहरो  बांध  और  एच  पी  पी  (1000  निर्माणाधीन
 के  कार्यों  पर  पर्याप्त  जास्तथिक  प्रगति  कर  ली  गई

 सभी  चार  जिपयथन  सुरंगों  को  पूरा कर  लिया  गया  है  तथा  नदी  का
 माग  दा  दायां  तट  सुरंगों  के  जरिए  व्ययवर्तित  कर  दिया
 ।.।  की  पूरी  लम्बाई  पर  प्रमुख  बांध  की  नींज  को  रख  दिया  गया

 है  तथा  कांफर  बांध  के  साथ-साथ  प्रमुख  बांध  को  रिवर-बैड  स्तर  से
 09  बोशर  ऊपर  उख  दिया गया  परियोजना  कार्य-स्थल  पर  विभिन्न
 आधारचयूत  कार्यों  क्मे पुरा कर  लिया  गया  चार  हैड-रेस  सुरंगों
 जल  विद्युत  परियोजना  तथा  दो  पम्पड  स्टोरेज  परियोजना  के

 की  खुदाई  का  कन्य॑  पुरा  कर  लिया  गया  भूमिगत  विद्युत  केन्द्र

 सुरंगों के  पहुंच  ब्लर्ग  औ  पृत  कर  लिए  गए  चालू  कार्य-सत्र  के  टौरान
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 काफेर  जांध  के  निर्माण  कार्य  को  आरम्भ  कर  दिया  गया

 से  इस  परियोजना  को  2963.66  करोड़  रुपये  की

 अनुमानित  लागत  पर  के  मूल्य  स्तर  के  आधार

 1999  तक  पूरा  किए  जाने  के  1994  में  अनुमोदित  कर  दिया
 गया

 दिल्‍ली  में  खराब  पड़े  टेलीफोन

 846.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  मुंडा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ेु

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  में  विशेषकर  पूरी  क्षेत्र

 खराब  पड़े  टेलीफोनों  के  संबंध  में  प्रतिवर्ष  कितनी  शिकयतें  मिली

 और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  पिछले

 तीन  वर्षों  में  198  पर  बुक  की  गई  शिकायतों  की  संख्या  निम्नानुसार  -

 अतिरिक्त  दिल्‍ली और  उसके पूर्वी क्षेत्र क  लिए  १६

 2088790  2828596  -

 इसके  अतिरिक्त  दिल्‍ली  और  उसके  पूर्वी  क्षेत्र  क  लिए  प्रति  सौ

 स्टेशन  प्रतिमाह  बुक  की  गई  शिकायतों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  मं

 दिया  गया

 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  शिकायतां  का  सब्ब्या

 कम  करने  के  लिए  विभिन्‍न  कदम  उठा  रहा  उनमें  य  भा

 शामिल  हैं  :-

 वाहा  संयंत्र

 (3)  बाह्य  संयंत्र  को  पुनः  संस्थापित

 (2)  कैबिनेट  और  पिलर्स  को  ताला  लगाना  और

 ठीक  ठाक

 (३3)  प्राइमरा  और  सेकेंडरी  केनलों  के  जंक्शन  का

 (4)  डकक्‍्टों  में  अंडरग्राउंड  केबल

 (5)  ऐसी  केबलों  को  जहां  अक्सर  दोष  उत्पन्न

 होता

 टेलीफोन  एक्सचेंज  उपस्कर

 नेटयर्क  में  पुरानी  और  अप्रचलित  एक्सचेंज
 (2)  बड़ी  संख्या  में  डिजिटल  इलैक्ट्रानिक  एक्सचेंज

 अंतःसंयोजन  माध्यम

 पीसीएम  ऑपटिकल  फाइनर  और  डिजिटल

 माइक्रोवेज  को  मीडिया  के  रूप  में  आरंभ

 कम्प्यूटरोकरण

 सभी  एफ  आर  एस  और  अन्य  महत्वपूर्ण

 सेबाओं के कंप्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर
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 म्यांमार  सक  सड़क  मार्ग  द्वारा  प्रवेश

 847.  जी  मंजय  लाल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ु

 क्या  म्यांमार  से  बिस्थापित  हुए  लाखों  भारतीयों  में  से

 अधिकांश  व्यक्तियों  को  उस  देश  में  अपने  संबंधियों  स ेअलग  हो  जाना

 पड़ा

 क्या  बिमान  किराया  बहुत  अधिक  होने  के  कारण  इनमें
 से  अधिकांश  व्यक्ति  अपने  संबंधियों  से  मिलने  का  खर्च  नहीं  उठा

 क्या  ये  व्यक्ति  मणिपुर-मोरे  व्यापार  मार्ग  से  यात्रा  करने

 की  अनुमति  की  मांग  करते  रहे  और

 यदि  तो  सरकार  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठा  रही

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  से  सरकार  के
 बर्मा  से  विस्थापित  व्यक्तियों  की  एसोसिएशन  से  याचिका  प्राप्त

 हुई  जिसमें  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  अपने  सम्बन्धियों  को

 मिलने  के  लिए  सड़क  मार्ग  से  म्यांमार  की  यात्रा  की  सुविधा  प्रदान  की

 जाए  क्‍योंकि  वायु-मार्ग  से  यात्रा  मंहगी  यह  सुझाव  सम्बद्ध

 प्राधिकारियों  के  जिचाराधीन

 बैलाडिला  परिसर  में  भण्डार

 848...  जी  जार्ज  फर्नान्डीज  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  बैलाडिला  परिसर  में  उच्चस्तरीय

 लौह  अयस्क  खान  के  1५  बी  भण्डार  को  निजी  पार्टी  के  हाथों  में  सौंपने
 का

 यदि  तो  क्या  राष्ट्रीय  खनिज  निगम  से  इस  खान  से

 स्वयं  को  अलग  रखने  के  लिए  कहा  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  खान  को  निजी  हार्थों  में  सौंपने  की  शर्तें  क्या

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :

 से  बैलाडिला  लौह  अयस्क  निक्षेप  [४  बी  में  उपलब्ध  अयस्क
 :

 को  गैस  पर  आधारित  संयंत्रों  में  स्पंज  लोहे  के  उत्पादन  के  लिए  सबसे

 उपयुक्त  बताया  गया  नेशनल  मिनरल  डेवलमेंट  कारपोरेशन
 लिमिटेड  और  निजी  क्षेत्र  के  एक  जो  देश  में  मैस  पर  आधारित
 स्पंज  लोहे  के  संयंत्र  का  प्रचालन  कर  रहा  हो  अथवा  स्थापित  कर  रहा
 हो  और  सयंत्र  क ेलिए  लौह  अयस्क  की  आवश्यकता  के  अधिकांश
 भाग  का  पूरा  करने  के  लिए  से  उनको  पहले  ही
 भाश्वासन  मिल  गया  के  साथ  संयुक्त  उद्यम  के  रूप  में  निक्षेप  [५

 यो  का  विकास  कार्य  आरम्भ  करने  का  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन

 इस  संबंध  में  अभी  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 20  1995

 विदेशी  जेलों  में  भारतीय  मछूआरे

 849.  भरी  डेनिस
 :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  देशों  के  जेलों  में  देश-बार  कितने  भारतीय

 मछुआरे  बंद  और

 सरकार  द्वारा  इनकी  शीघ्र  रिहाई  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए
 गये  हैं।डठाए  जायेंगे  2

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 1995  की  स्थिति  के  अनुसार  380  भारतीय  मछआरे
 निम्नलिखित  देशों  की  जेलों  में  बन्द  हैं  :-

 1.  बंगलादेश  205

 2.  पाकिस्तान  170*

 3.  कतर  1

 4.  श्रीलंका  4
 #  स्थानीय  सरकार  ने  151  मछआरों  के  बन्दी  होने  की  पुष्टि  कौ  19

 मछुआरों  के  सम्बन्ध  में  स्थानीय  सरकार  द्वारा  पुष्टि  की  जानी

 भारतीय  मछुआरों  की  गिरफ्तारी  की  सूचना  मिलने  पर

 हमारे  मिशन  कौंसली  सम्पर्क  के  लिए  तुरन्त  कायंबाही  करते  हैं  तथा

 गिरफ्तारी  का  कारण  तथा  परिस्थितियां  जानने  के  लिए  कौंसली

 अधिकारी  बन्दी  बनाए  गए  व्यक्ति  को  मिलने  जाता  भारतीय  मिशन

 ऐसे  सभी  मामलों  की  समीक्षा  के लिए  तथा  उनकी  अततः  शीघ्र  रिहाई

 के  लिए  स्थानीय  प्राधिकारियों  से  सम्पर्क  करते  जेल-प्राधिकारियों

 के  साथ  नियमित  बैठकों  के  अलावा  ये  मामले  आवश्यकता  पड़ने  पर

 सम्बन्धित  विदेश  कार्यालयों  के  साथ  उठाए  जाते  हैं  बहुत-सी
 सरकारें  न्यायालय  द्वारा  निर्धारित  कारावास  की  अवधि  की  समीक्षा  करने

 से  सम्बन्धित  अनुरोधों  पर  जिचार  करने  को  तैयार  नहीं  कैदी

 आमतौर  पर  अपनी-अपनी  कारावास  की  अवधि  पूरी  कर  लेने  के  बाद

 ही  रिहा  किए  जाते  भारतीय  मिशन  इस  बात  का  सुनिश्यय  करने

 के  लिए  सभी  प्रयास  करते  हैं  कि  कैदियों  जब  कभी  भी  आवश्यक

 प्रभावकारी  विधिक  सहायता  उपलब्ध

 सम्पत्तियों  का  परिवर्तन

 850.  श्री  शिव  शरण  वर्मा  :

 जी  परसराम  भारद्दाज  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भूमि  तथा  विकास  कार्यालय  ने  सामूहिक  आवास
 तथा  वाणिज्यिक  कॉम्प्लेक्सों  में  सम्पत्तियों  को  परिवर्तित  करने  हेतु
 आवेदनों  के  लिए  नये  मार्ग  निर्देश  जारी  किए  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अपनाई  गई  प्रक्रिया  का  ब्यौरा
 क्‍या
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 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 इस  बारे  में  मंत्रालय  द्वारा  हाल  ही  में  जारी  दिशा-निर्देशों

 की  प्रति  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 विवरण

 भारत  सरकार

 शहरी  बिकास  मंत्रालय

 ््ा  निर्माण  नई  दिल्ली
 दिनांक  ।]  1995

 सेवा

 भूमि  विकास

 निर्माण  नई

 बिषय  :  दिल्ली/नई  दिल्ली  में  सहकारी  आवास/वाणिज्यिक  परिसरों

 का  विकास--परिवर्तन  प्रभार  तथा  अन्य  शर्तों  को  तकसंगत

 तथा  सरल  बनाना-संशोधित

 उक्त  बिषय  पर  पहले  के  सभी  निर्देशों  के  अधिक्रमण

 नई  दिल्‍ली  में  सहकारी  आवास/बहुमंजिले  निर्माण  कार्यों  तथा

 वाणिज्यिक  के  विकास  से  संबंधित  सभी  मामले  अब  से  इस

 प्रकार  निपटाए  जाऐंगे  :-

 1.  निर्णायक  तिथि

 परिवर्तन  हेतु  अपेक्षित  दस्तावेजों  और  धरोहर  जहां

 लागू  के साथ  आवेदन  रूप  से  प्राप्त  होने

 की  परिवर्तन  प्रभारों  की गणना  के  लिए  लागू  भूमि
 दरों  के  निर्धारण  बाबत  निर्णायक  तिथि

 जिन  मामलों  में  परिवर्तन  हेतु  आवेदन  न  किया  हो

 अथवा  ऐसा  आवेदन  भवन  नक्शे  की  स्वीकृत  के  बाद

 किया  गया  उनमें  स्थानीय  निकाय  द्वारा  नक्शे  की

 स्वीकृति  की  तिथि  निर्णायक  तिथि

 जिन  मामलों  न  तो  आवेदन  किया  गया  हो  और  न  ही

 निर्माण  कार्य  मूल  रूप  से  स्वीकृत  नक्शे  के  अनुसार
 किया  गया  उनमें  ऐसे  नजशों  की  पुनः  वैधीकरण  की

 तिथि  निणाबवः  ति  होंगी  ।

 आवेदनों/अनुरोधों  पर  स्वयं  पट्टाधारी  अथवा  इस

 प्रयोजनार्थ  सामान्य  मुख्तारनामा  धारक  प्राधिकृत  व्यक्ति

 द्वारा  हस्ताक्षर  किए  जा  सकते  यदि  एक  से  अधिक

 पट्टे  धारक/सामान्य  मुख्तारनामा  धारक  तो
 आवेदन

 पर  किसी  पट्टाधारक/सामान्य  मुख्तारनामा  धारक  द्वारा

 हस्ताक्षर  किए  जा  सकते  ऐसे  मामलों  में  शर्तों

 की  सूचना  देने  से  पूर्व  पटटाधारी  द्वारा  उन

 जी

 टर (

 29  1916  लिखित  उत्तर  298

 सह-पटटेधारियों/सामान्य  मुख्तारनामा  धारक  व्यक्तियों

 जिन्होंने  मूल  आवेदन  पर  हस्ताक्षर  न  किए
 विकास  को  अनुमति  प्रदान  करने  के  लिए  उपयुक्त  मूल्य
 के  नॉन  ज्यूडिशियल  स्टैम्प  पेपर  पर  अनापत्ति  प्रमाण-पत्र
 लिया

 च्व्न्ी  इस  तथ्य  पर  विचार  करते  हुए  कि  कुछ  मामलों  में

 अपंजीकृत  सामान्य  मुख्तारनामे  प्रस्तुत  किए  गए  थे  तथा
 सामान्य  मुख्तारनामे  का  पंजीकरण  अनिवार्य  नहीं

 पुराने  मामलों  में  पंजीकृत  सामान्य  मुख्तारनामा  प्रस्तुत
 किए  जाने  पर  जोर  नहीं  दिया

 2.  अधिभारों  का  निर्धारण

 (32  परिवर्तन  हेतु  अतिरिक्त  प्रीमियम  का  निर्धारिण  भजन  उप
 नियमों  तथा  क्षेत्रीय  योजना  के  अनुसार  प्लाट  के  साथ

 संलग्न  के  अनुसार  निर्णायक  तिथि  को

 लागू  भूमि  दरों  के  संदर्भ  में  किया

 (४2  जिन  मामलों  में  भूमि  दरों  को  निर्धारित  के

 साथ  जोड़ा  गया  उनमें  भूमि  दरों  में  निर्णायक  तिथि  को

 प्लाट  पर  लागू  वास्तविक  एफ  ए  आर  के  संदर्भ  में

 आनुपातिक  रूप  में  वृद्धि/कमी  की

 Gi)  ऐसे  मामलों  जहां  भूमि  दर्रें  मौजूदा  एफ  ए  आर  के

 अनुसार  निर्धारित  की  गयी  परिवर्तन  प्रभारों  की गणना

 करते  समय  भूमि  दरों  में  आनुपातिक  वृद्धि।कमी  करने
 की  जरूरत  नहीं

 (१४)  सभी  लम्बित  मामलों  में  अतिरिक्त  प्रीमियम  की  गणना

 के  उद्देश्यों  क ेलिए  भूमि  दरों  को  दोगुना  करने  की

 जैसा  कि  पहले  कुछ  मामलों  में  प्रावधान  किया  गया

 निर्णायक  तिथि  को  मंत्रालय  द्वारा  समय-समय  पर

 अधिसूचित  एकत्र  दर  को  ध्यान  में  रखा

 (५)  अतिरिक्त  प्रीमियम  की  गणना  का  सूत्र  इस  प्रकार

 होगा  :-

 निर्णायक  तिथि  को  प्रधालित  दर  तथा  पिछले  सौदे  के  समय

 प्रचालित  दरों  के  अनुसार  यथास्थिति  बाणिज्यिक/रिहायशी  भूमि  के

 बीच  के  अन्तर  का  50  प्रतिशत

 3.  संशोधित  भूमि  किराया

 संशोधित  भूमि  किराया  सैद्धान्तिक  प्रीमियम  अर्थात  भूमि
 क्षेत्रफल  को  निर्णायक  तिथि  के  समय  लागू  भूमि  दरों  से

 गुण  कर  आंके  गए  प्रीमियम  के  2.5  प्रतिशत  के  हिसाब

 से  बूसल  किया

 उपयुक्त  संशोधित  भूमि  परिवर्तन  की  शत्तों  की

 सूचना  देने  की  नक्शे  की  स्वीकृति  अथवा  भवन

 के  पूरे  होने/कब्जे  की  तिथि  जो  भी  पहले  तीन  वर्ष

 पूरे  होने  पर  तत्काल  लागू  हो
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 यदि  पट्टाचारी  कोट-केस  अथवा  सरकार/स्वानीय  प्राधिकरण

 के  किसी  स्थगन  ओदश  के  कारण  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ

 न  कर  पाए  तो  उस  स्थिति  में  स्थगन/प्रतिबन्ध  प्रभावी

 रहने  की  अवधि  के  लिए  संशोधित  भूमि  किराए  से

 विलम्बन  समय  दिया  पट्टेधारी  को  इस

 अवधि  के  दौरान  संशोधन  से  पूर्व  लागू  भूमि  किराया  अदा

 करना  जारी

 4.  दुरूपयोग  तथा  क्षति

 (9)

 (9)

 जिस  प्रयोजनार्थ  भूमि/भवन  को  आवंटित  किया  गया  था

 यदि  भूमि/उस  पर  बने  भवन  को  किसी  अन्य  उद्देश्य  के

 लिए  दुरूपयोग  करने  बावत  अधिकारों  जिस  दिन

 ऐसा  दुरूपयोग  सिद्ध  हो जाय  उस  तिथि  से  लेकर  शतों  की

 सूथना  की  तिथि  अथवा  निर्माण  कार्य  के  निष्पादन  के

 अनुसार  भवन  नक्शे  की  स्जीकृति  की  तिथि  तक  अथवा

 निर्माण  कार्य  शुरू  करने  की  तिथि  जो  भी  पहले

 संशोधित  किया

 ब्याज  की  गणना  शर्त-पत्र  में  यथा  उल्लिखित  भुगतान  के

 लिए  अनुमेय  अवधि  की  समाप्ति  से  अर्थात  शर्तों  की

 सूचना  के  याद  90  दिन  के  बाद  से  की

 अतिरिक्त  प्रीमियम  3  जर्ष की  अवधि  में  किश्तों  में  अदा

 करने  की  अनुमति  दी  जा  सकती  इस  प्रकार

 अतिरिक्त  प्रीमियम  के  किश्तों  में  भुगतान  पर  उपर्युक्त
 के  तहत  उल्लिखित  तिथि  से  दूसरी  तथा

 तीसरी  किश्तों  पर  14  प्रतिशत  वार्षिक  दर  पर  ब्याज

 Gu)  निर्धारित  राशि  के  भुगतान  में  एक  जर्ष  स ेअधिक  विलम्ब

 पर  उपयुक्त  पैरा  s(n)  के  तहत  उल्लिखित  सामान्य

 ब्याज  दर  के  अतिरिक्त  प्रति  वर्ष  2  प्रतिशत  पैनल  ग्याज

 दर

 6.  पट्टादान्री  की  अनुमति  के  बिना  निमांण

 फ़े
 जिन  मामलों  में  निर्माण  कार्य  पट्टादाता  की  पूर्व  अनुमति
 के  बिना  शुरू/निष्पादित  किया  गया  हो  अथवा  पट्टादाता
 द्वारा  सूचित  शर्तों  की  अनुपालन  करने  से  पूर्व  शुरू  किया
 गया  उनमें  निर्णायक  तिथि  में  संशोधित  भूमि  किराया

 देय  होने  की  तिथि  तक  5  प्रतिशत  वार्षिक  अतिरिक्त

 प्रीमियम  देय

 (४2  जिन  मामलों  में  भूमि  तथा  विकास  कार्यालय  द्वारा  शर्तें

 पहले  ही  सूचित  कद  दी  गई  हैं  परन्तु  उन  पर  पार्टियों  द्वारा

 पूर्ण  रूप  से अमल  न  किया  जाक्त  उन  मामलों  में  यदि

 पार्टी  द्वारा  अनुरोध  किया  तो  उपर्युक्त  पहलुओं  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  मांगों  में  संशोधन  किया  ऐसे
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 मामलों  मांग  में  यथा  उपर्युक्त  संशोधन  करने  और

 पार्टी  द्वारा  पहले  से  अदा  राशि  के  समायोजन  के

 बकाया  राशि  पर  अंतिम  तिथि  अर्थात  पहले  से  जारी  पत्र

 के  अनुसार  पार्टी  द्वारा  भुगतान  करने  के  लिए  अपेक्षित

 अन्तिम  तिथि  की  समाप्ति  क़े  बाद  से  ।4  प्रतिशत  वार्षिक

 दर  पर  ब्याज  जसूल  किया  जाएगा  तथा  यह  वास्तविक

 भुगतान  की  तिथि  तक  वसूल  किया

 7.  अतिरिक्‍त  प्रभार

 जिन  क्षेत्रों  में  व्यापक  पुनर्थिकास  कार्य  चल  रहा  वहां

 चूंकि  बहुमंजिले  निर्माण  कार्यों  में  मौजूदा  सुविधाओं  के

 सुधार  और/अथवा  नयी  सर्विस  लाइनें  बिछाने  की

 परिकल्पना  इसलिए  391  वर्ग  गज  प्रति  एकड़  की  टर

 से  प्लाट  क्षेत्रफल  की  गणना  कर  उसे  जहां  शर्तों  का

 पालन  न  किया  जाता  हो  अथवा  नयी  शर्तें  दी  गयी

 उन  सभी  मामलों  में  निर्णायक  तिथि  को  लागू  भूमि  दर्रो

 से  गुणा  कर  अतिरिक्त  अधिभार  निर्धारित  किए

 जहां  पटटाधारी  को  आवश्यक  सुविधाओं  के

 प्रावधान  के  लिए  भूमि  उपलब्ध  करानी  अपेक्षित  उसे

 परिवर्तन  के  साथ  अतिरिक्त  प्रभार  अदा  नहीं  करने

 8.  पुनःप्रथिष्टी  मामले

 जिन  मामलों  में  पटटे  की  शर्तों  का  उल्लंधन  करने  पर

 पटटेदाता  द्वारा  पुनःप्रविष्टि  के  आदेश  दिए  गए  उन

 सभी  मामलों  में  पुनःप्रविष्टि  की तिथि  स ेलेकर  निरसन

 तिथि  अर्थात  शर्तें  सूचित  करने  की  तिथि  तक  प्रतिदिन

 100  अथवा  प्रतिवर्ष  अधिकतम  3000  के  हिसाब

 से  निरसन  प्रभार  वसूल  करने  के  पश्चात  पुनः  प्रविष्टी

 आदेश  निरस्त  कर  दिया  जायेगा  बशतें  कि  अन्य  देय  राशि

 अर्थात  दुरूपयोग  प्रभार/क्षति  प्रभार  अदा  कर  दिए  गए

 -.  ये  आदेश  0।  1995  से  लागू  दिनांक

 31.12.1994  तक  जारी  दिशा-निर्देशों  के अनुसार  अन्यथा

 निपटाए  गए  सभी  मामले  द्रोबारा  नहीं  खोले

 10.  लम्बित  मामलों  के  लिए  आवेदन

 सभी  लम्बित  मामलों  को  इन  दिशा-निर्देशों  में

 उल्लिखित  प्रावधानों  के  अनुसार  विशेष  मामले  के  रूप

 में  भी  निपटाया  जा  सकता  बशतें  कि

 उनके  प्रीषकृत  व्यक्तियों  द्वारा  01.01.1995  से  तीन  माह

 की  अवधि  के  दौरान  इस  आशय  का  आवेदन  किया

 जिन  मामलों  में  ऐसे  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  होते
 उनमें  पहलें  दी  गयी  शर्तों  को  उस  समय  प्रयालित
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 दिशा-निर्देशों  के अनुसार  अन्तिम  समझा  जाएगा  और  इस
 प्रकार  निर्धारित  तथा  भुगतान  न  किए  गए  अधिभारों  को

 भू-राजस्व  अधिनियम  के  तहत  भू-राजस्थ  की  बकाया

 राशि  के  रूप  में  जसूल  किया  दूसरे  शब्दों  इसे

 पुराने  मामलों  के  निपटान  की  बिशेष  कल्याण  योजना

 माना  जाएगा  और  यह  मात्र  तीन  माह  की  अबधि  के  लिए
 उपलब्ध

 .  यह  कार्य  करने  के  लिए  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  बनाया

 जाना  चाहिए  और  प्रत्येक  स्तर  पर  निपटाए  गए  ऐसे
 मामलों  के  लिए  टाइम  फ्रेम  बनाया  जाय  और  उसकी

 एक  प्रति  इस  मंत्रालय  को  भेजी  जानी

 .  ऐसे  मामलों  को  निपटाने  में  किसी  अधिकारी  की  ओर  से

 की  गयी  शिधथिलता  को  गम्भीरता  से  लिया  जाय  और

 उत्तरदायित्थ  निर्धारित  कर  आगामी  आदेशार्थ

 मंत्रालय  को  प्रस्तुत'किए

 .  भूमि  तथा  विकास  अधिकारी  द्वारा  एक  पाक्षिक  रिपोर्ट

 मंत्रालय  के  अवलोकनार्थ  प्रस्तुत  की  जिसमें

 लम्बित  तथा  नए  मामले  दर्शाए

 इसे  वित्त  प्रभाग  के  दिनांक  07.12.1994  के

 संख्या  -]708/एफ/जे.एसं.एंड.एफ.ए.  द्वारा  उसकी  सहमति

 से  जारी  किया  जाता

 भबदीय

 अवबर  भारत  सरकार

 «  लेखा  एंड

 नई

 वित्त  प्रभाग  शहरी  विकास

 भूमि  प्रभाग  के  सभी  डेस्क

 सचिव  के  निजी

 अवर  सचिव  के  निजी

 संयुक्त  सचिव  के  निजी

 निदेशक

 प्रेस  सूचना  शहरी  विकास

 कृपया  इस  पत्र  में  उल्लिखित  विषय-वस्तु  का  व्यापार

 स्तर  पर  प्रधार-प्रसार  किया

 अतिरिक्त

 अबर  भारत  सरकार
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 नागार्जुन  फर्टिलाइजर्स  एण्ड
 कैमिकल्स  लिमिटेड

 851.  ओ  कुमारासामी  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1995  के  दौरान  आन्श्र  प्रदेश  के  समुद्र  तट

 पर  तेल  एबं  प्राकृतिक  गैस  निगम  रिंग  में  आग  लगने  से  काकीनाडा

 स्थित  नागार्जुन  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल्स  लिमिटेड  में  उर्बरकों  के

 उत्पादन  पर  दुष्प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  उत्पादन  में  कुल  कितनी

 कमी  आई  है  तथा  कितनी  राशि  की  हानि  हुई  और

 किसानों  को  उर्बरकों  की  उपलब्धता  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 नहीं  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा

 उठाए

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रोनिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभ्माग  में  राज्य  मंत्री  एडुआडों  :

 और  मैसर्स  नागार्जुन  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल्स

 ने  सूचित  किया  है  कि  उनका  काकीनाड़ा  स्थित

 यूरिया  संयंत्र  आन्भ्र  प्रदेश  में  ओ.एन.जी.सी  के  रिंगों  में  स ेएक  में  आग

 लगने  के  कारण  7.1.1995  से  12.1.95  तक  प्रभावित  जिसके

 परिणामस्वरूप  8.50  करोड़  रुपए  के  मूल्य  के  लगभग  10,000  टन

 यूरिया  उत्पादन  की  हानि

 उपयुक्त  घटना  के  कारण  किसानों  को  यूरिया  की  समग्र

 उपलब्ध्धता  प्रभावित  नहीं

 हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड्स  लिमिटेड  का

 आधुनिकीकरण

 852.  थामस  :  क्या  रसायन  और  उर्थरक  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइद््स  लिमिटेड

 की  कोचीन  इकाई  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे

 रसायन  तथा  उर्थरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  और

 महासागर  जिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्रुआर्डो  :

 हिन्दुस्तान  इन्सेटिसाइड्स  लिमिटेड  ने  विभिन्न  प्रकार  की  विविधीकरण

 योजनाएं  प्रारम्भ  की  डिकोफोल  और  मैकोजेब  का  निर्माण  करने  के

 लिए  संयंत्रों  को  पंचवर्षीय  योजना  के  क्रियान्वयन  के  लिए  मंजूरी
 दी  गई  केरल  में  उद्योग-मंडल  स्थित  डिकोफोल  संयंत्र  की  4.03

 करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  150  मीट्रिक  टन  की  क्षमता

 मैंकोजनब  संयंत्र  को  भी  उद्योग-मंडल  में  5  करोड़  की

 प्रस्तावित  लागत  से  1000  मीट्रिक  टन  प्रति  वर्ष  की  क्षमता  से  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  डिकोफोल  संयंत्र  के  यांत्रिक  रूप  से
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 1995  के  आस-पास  पूरा  होने  की  आशा  की  जाती  है  जबकि  1997  के

 अन्त  तक  मैंकोजेब  संयंत्र  प्रारम्भ  हो  जाने  की  आशा  इन  दोनों

 संयंत्रों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड्स  लिमिटेड  के

 इन  हाऊस  अनुसंधान  एबं  विकास  द्वारा  विकसित  की  गई

 विदेशों  में  नियुक्त  कर्मचारियों  के  लिए  सरकारी
 आवास

 853.  श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशों  में  नियुक्त  कर्मचारियों  को  दिल्ली  में  सरकारी

 आवास  आवंटित  कर  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  तत्संबंधी

 मंत्रालय-वार  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसे  कर्मचारियों  को  दिल्ली  में  सरकारी  क्वार्टर  आवंटित

 करने  हेतु  क्‍या  मानदंड  अपनाये  गये

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  विदेश  में  तैनाती  के  दौरान  सरकारी  कर्मचारी  को  दिल्ली

 में  सरकारी  आवास  आवंटित  नहीं  किया  जाता

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 फ्लैटों  का  अवैध  कब्जा

 854.  श्री  छीतृभाई  गामीत  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनेक  लोगों  ने  के  मकानों  पर  अवैध

 कब्जा  कर  रखा

 .  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 के  कितने  मकानों  पर  अवैध  कब्जा  है और  इन

 मकानों  पर  किन-किन  लोगों  का  अवैध  कब्जा

 सरकार  द्वारा  इन  मकानों  को  खाली  कराने  हेतु  क्या  ठोस

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं।उठाए  जाने  का  विचार  और

 इस  अवैध  कब्जे  के  लिए  कौन-कौन  से  अधिकारी

 जिम्मेदार  हैं  और  उनके  विरूद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल

 पर  रख  दी

 चिकित्सा  आधार  पर  टेलीफोन  कनेक्शन

 855.  गुणवन्त  रामभाऊ  सरोदे  :  क्‍या  संयार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चिकित्सा  आधार  पर  टेलीफान  कनेक्शन  स्वीकृत  किए

 जाने  के  संबंध  में  क्‍या  मानदंड/नियम  बनाए  गए
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 क्या  सामान्य  अथवा  विशिष्ट  श्रेणी  में  पंजीकरण  के

 पश्चात्‌  आबेदकों  को  अस्थाई  रूप  से  टेलीफोन  कनेक्शन  स्वीकृत

 किए  जाते  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  क्या  सरकार  का

 विचार  इस  परम्परा  को  समाप्त  करने  का

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  अस्थाई

 टेलीफोन  कनेक्शन  नितांततः  चिकित्सा  आधार  पर  छह  महीने  की

 अवधि  के  लिए  आबेदक  के  अनुरोध  पर  मंजूर  किए  जाते  हैं  बशतें  कि

 आवेदक  के  आधवेदन-पत्र  के  साथ  पंजीकृत  डाक्टर  द्वारा  प्रमाणित

 प्रमाण-पत्र  लगा  छह  महीने  से अधिक  का  समय  बढ़ाने
 के  लिए  आवेदक  को  अपने  नाम  से  टेलीफोन  कनेक्शन  संबंधी

 पंजीकरण  के  ब्यौरे  प्रस्तुत  करना  अपेक्षित  होता

 गैर-ओबाईटी  विशेष  श्रेणी  के  अंतर्गत  पंजीकृत  आबेदकों

 के  भी  टेलीफोन  कनेक्शन  अस्थाई  आधार  पर  बिना  चिकित्सा  प्रमाण

 पत्र  के  वास्तविक  उ:उश्यलूताओं  के  लिए  मंजूर  किए  जा  सकते

 अस्थाएं  टेलीफोन  आवेदकों  को  उनकी  वास्तविक

 आवश्यकताओं  और  सरकारी  विभागों  को  आपातकालीन  तथा

 जनहित  के  कार्यों  के  लिए  मंजूर  किए  जाते  वर्तमान  व्यवस्था

 समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 खनिजों  का  दोहन

 856.  अमृतलाल  कालिदास  पटेल  :

 श्री  रतिलाल  वर्मा  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राजस्थान  और  मध्य  प्रदेश  में

 खनिजों  के  सर्वेक्षण  तथा  दोहन  के  लिए  कोई  संयंत्र  स्थापित  किए

 गए

 यदि  तो  ऐसे  कितने  संयंत्र  स्थापित  किए  गए  हैं  तथा

 किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किए  गए

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  सयंत्रों  का विस्तार  अथवा  नए

 एककों  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :

 और  राजस्थान  तथा  मध्य  प्रदेश  में  सर्वेक्षण  और

 गवेषण  के  लिए  कोई  संयंत्र  स्थापित  नहीं  किया  गया

 प्रश्न  नहीं
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 @)  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  जिसके
 कार्यालय  गांधीनगर  जयपुर  तथा

 जबलपुर  तथा  रायपुर  में  खनिजों  के  लिए  स्वीकृत
 कार्यक्रमों  के  अनुसार  सर्वेक्षण  और  गवेषण  करता  अतः  नई
 इकाइयां  लगाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 संयुक्त  राष्ट्र  की  स्वर्ण  जयंती

 857.  श्री  रामाश्य  प्रसाद  सिंह  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संयुक्त  राष्ट्र  के पचास  वर्ष  पूरे  होने  क ेअवसर  पर  भारत

 29  1916  क्र

 में  क्‍या  कार्यक्रम  तैयार  किए  गए  और

 Ce)  इन्हें  कहां  तक  लागू  किया  गया

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  संयुक्त  राष्ट्र  की  स्वर्ण
 जयन्ती  मनाने  के  विदेश  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  भारतीय  राष्ट्रीय
 समिति  द्वारा  एक  भव्य  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  इन  कार्यक्रमों
 की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 स्मारक  सिक्‍के  निकालने  से  सम्बद्ध  कार्यक्रम  के  सिवाय

 आज  तक  बनाए  गए  सभी  कार्यक्रम  पूर्णतः  क्रियान्बित  किए  जा  चुके
 हैं  और  स्मारक  सिक्के  निकालने  से  संबद्ध  कार्यक्रम  शीघ्र  ही  पुनः  तय

 किया  जा  रहा  संभार  तन्त्रीय  व्यवस्था  तथा  भारतीय  राष्ट्रीय  समिति

 के  अनुमोदन  के  अनुरूप  क्रियान्जित  किए  जाते

 विवरण

 संयुक्त  राष्ट्र  की  50  वीं  वर्षगांठ  के  संबंध  में  स्मारक  क्रियाकलाप  आयोजन  सूची
 क्रियान्वित  किए  जा  चुके  कार्यक्रम

 तारीख  प्रस्तावित  कार्यक्रम  क्रियान्बयन  अभिकरण

 1.  30  रविवार  उद्घाटन  जिसमें  फोटो  प्रदर्शनी  का  आयोजन  भी  शामिल  बिदेश  मंत्रालय

 2.  30  अक्तूबर  राष्ट्रीय  दूरदर्शन  नेटवर्क  पर  प्रधान  मंत्री  का  राष्ट्र  के  नाम  संदेश  विदेश  मंत्रालय/दूरदर्शन

 3.  14  नवम्बर  स्कूलों  और  कालेजों  में  झंडों  की  बिक्री  आई  एफ  यू  एन  ए

 4.  16  नवम्बर  और  संयुक्त  राष्ट्रਂ  पर  गोलमेज  सम्मेलन  नेहरू  स्मारक  न्यास

 5.  3  दिसम्बर  बम्बई  में  जूबिन  मेहता  कसर्ट  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद

 6.  13  दिसम्बर  एन  इन  2045,  100  ईयर्स  पर  संगोष्ठी  आईं  आई  सी

 7.  शीतकालीन  सत्र  लोक  सभा/राज्य  सभा  में  विशेष  प्रस्ताव  पेश  22  दिसम्बर  को  दोनों

 सदनों  ने  इसे  सर्वसम्मति  से  पारित  किया  बिदेश  मंत्रालय

 8.  1  जनवरी  राष्ट्रीय  नेटवर्क  पर  विशेष  प्रसारण  दूरदर्शन

 9.  ।  जनवरी  संयुक्त  राष्ट्र  पर  कलेंडर  जारी  करना  डीएजीपी

 विवरण

 संयुक्त  राष्ट्र  की  50  वीं  वर्षगांठ  के  संबंध  में  स्मारक  क्रियाकलाप  आयोजन  सूची
 क्रियान्वित  किए  जा  चुके  कार्यक्रम

 तारीख

 ..._
 प्रस्ताबित  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  अभिकरण  अद्यतन  स्थिति  या

 त  2  या  3  4
 _

 ।.  जनवरी  स्मारक  सिक्‍के  निकालना  डीईए  डिजाइन  को  अन्तिम  रूप  दे

 दिया  गया  सिक्का  ढाला  जा

 रहा  है  और  फरवरी  के  प्रारम्भ

 में।जनबरी  के  अन्स  में  निकाला

 जा  सकता

 2.  16-17  जनवरी  संयुक्त  राष्ट्र  को  भारतीय  योगदान  बम्बई  विश्वविद्यालय  विदेश  सचिज  मुख्य  भाषण  देने

 .  पर  संगोष्ठी
 के  लिए  सहमत  हो  गए
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 3  4

 आई  एफ  यू  एन  ए  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 नेहरू  युवक  केन्द्र

 जम्नई  विश्वविद्यालय

 जे  एन  यू  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 राजीव  गांधी  फाउंडेशन

 बिदेश  मंत्रालय  प्रचार

 प्रभाग  तथा  यू  एन

 दूरदर्शन

 भारत  स्थिर  संयुक्त  राष्ट्र  अभिकरण

 डाक  विभाग

 भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  केन्द्र/बम्बई

 विश्वविद्यालय

 जेएनयू

 यू  एन  डी  पी

 यू  एन  डी  पी

 भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद्‌

 ३07  लिखित  उत्तर  20  1995

 2
 या

 3.  1995  स्कूलों  में  आभासी  महासभाओं  और

 प्रश्न  मंच  के  आयोजन  जैसे  युवा  कार्यक्रम

 4...  1995  विश्व  विद्यालय  स्तर  पर  आभासी

 महासभा  का

 5...  1995  संयुक्त  राष्ट्र  में भारत  की  हित  चिन्ता  के

 प्रासंगिक  मुददों  पर

 6...  भध्य  मार्च  बच्चों के  लिए  (10  से  18  वर्ष की  आयु
 ऑफ  द  यू  एनਂ  नामक

 पुस्तक  का

 7.  1995  संयुक्त  राष्ट्र  मंचों  पर  प्रमुख  भारतीय
 नेताओं  द्वारा  दिए  गए  भाषणों  के  संकलन

 का  प्रकाशन

 8.  1995  शान्ति  स्थापना  कार्यों  में  भारत  के  योगदान

 पर  एक  वृत्तचित्र  का  दूरदर्शन  से

 9...  1995  निबन्ध  प्रतियोगिता

 10.  1995  डाक  टिकट  निकालना

 11.  जून/जुलाई,  1995  विगत  50  वर्षों  के  दौरान  संयुक्त  राष्ट्र  में

 भारत  के  कार्य  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर

 एक  पुस्तक  का

 12.  1995  बहु-जातीय
 समाजों  इत्यादि  जैसे  साबंभौमिक  विषयों

 पर

 13.  1995  स्कूलों  और  कालेजों  में  संयुक्त  राष्ट्र  पर

 पुस्तिकाओं  का

 14...  1995  समाचार  पत्र  परिशिष्ट

 15.  1995  संयुक्त  राष्ट्र  मुख्यालय  में  आयोजित

 सांस्कृतिक  कार्यक्रम  में

 16.  22-24  1995  संयुक्‍त  राष्ट्र  मुख्यालय  में  विशेष  शिखर

 सम्मेलन  में  प्रधान  मंत्री

 द्वारा  भाग

 विश्वेश्यरैया  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड

 858.  औी  हरिन  पाठक  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वेश्वरैया  आयरम  एण्ड  स्टील  भद्रावती

 के  आधुनिकीकरण  तथा  बिस्तार  का  कार्य  चल  रहा

 यदि  तो  इस  प्रक्रिया  में  पूंजीगतਂ  परिव्यय  कितना  है

 तथा  कार्यक्रम  की  मुख्य-मुख्य  विशेषताएं  क्या

 क्या  इसमें  भट्टी  के  आधुनिकीकरण  के  कार्य  को  पूरा
 करने  के  लिए  नार्वे  के  विशेषशों  की  सहायता  मांगी  गईं

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्या  और

 के  आधुनिकीकरण  का  कार्य  कंब  तक

 पूरा  हो
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 इस्फत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :

 और  विश्वेश्नरैया  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  के

 महत्वपूर्ण  आधुनिकीकरण  और  बिस्तार  कार्यक्रमों  तथा  उन  पर  हुए
 परिव्यय  का  संक्षिप्त  बिबरण  निम्नानुसार  है  :-

 (५)  75  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  530  घन  मीटर
 की  एक  नई  धमन  भटटी  की

 Gi)  11.07  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  दो  फैरो
 सिलिका  भटिटयों  का

 Gi)  10  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  दो  बिद्युत  चाप

 दो  फैरों  सिलिका  भटिटयों  और  लाइम
 कैलशिनेशन  क्ल्निस  के  लिए  बायु  प्रदूषण  नियंत्रण

 उपस्करों  की  प्रदूषण  नियंत्रण  योजनाओं  सहित

 परिवर्धन/संशोधन/पुनर्स्थापन  योजनाएं  भी

 जिनके  लिए  50  करोड़  रुपए  का  परिग्यय

 और  आधुनिकीकृत  फैरो  सिलिकॉन  भट्‌टी
 को  चालू  करने  के  लिए  और  इसके  उत्पादन  को  स्थिर  करने  के  लिए

 द्वारा  नार्बे  क ेएक  विशेषज्ञ  की  सेवाएं  ली

 1994  में  एक  फैरो  सिलिकान  भट्टी  चालू  हो  गई

 लाइम  कैलशिनेशंन  संयंत्र  और  फैरो  सिलिकान  संयंत्र  में  बायु

 प्रदूषण  नियंत्रण  उपस्कर  और  1994  में  स्थापित/चालू
 हो  गए  530  घन  मीटर  की  धमन  भटटी  हाल  ही  में  चालू  की  गई

 अन्य  भटिटयों  का  आधुनिकीकरण  वर्ष  1995-96  में  करने  को

 योजना  बनाई  गई  है  जबकि  परिवर्धन/संशोधन/पुनर्श्थापन  योजनाएं  शुरू
 की  जाएंगी  और  प्रगामी  रूप  से  पूरी  की

 गुजरात  क्षेत्र  में  आवास  निर्माण  के  लिए  सहायता

 859.  श्रीमती  भावना  चिखलिया  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कच्छ  और  सौराष्ट्र  क्षेत्र  मे ंमध्यम  और  निम्न  आय

 थर्ग  के  लोगों  को  आवास  निर्माण  हेतु  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए

 गुजरात  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबध  में  कया  निर्णय  लिया  है

 और  की  अद्यतन  स्थिति  क्‍या

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  आज  तक  कितनी  योजनाएं

 स्वीकृत/अस्थीकृत  की  गई  हैं  तथा  कितनी  योजनाएं  मंत्रालय  के  पास

 लंबित  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को  ऐसी  योजनाओं  के

 लिए  अभी  तक  कितनी  धनराशि  स्वीकृत/प्रदान  की  गई  है  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :

 से  प्रश्न-नहीं  उठत े|
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 पाकिस्तान  द्वारा  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में

 कश्मीर  मुददे  का  उठाया  जाना

 860.  श्री  रतिलाल  बर्मा  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कश्मीर  मुद॒दे  को  पाकिस्तान  द्वारा

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  उठाने  हेतु  किए  जा  रहे  प्रयासों  तथा  इस  संबंध
 में  विशेष  संसदीय  समिति  के  गठन  के  प्रस्ताव  की  जानकारी  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  उठाए  जा  रहे
 जवानी  कदमों  का  ब्यौरा  क्या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  1993  में

 पाकिस्तान  की  संसद  ने  कश्मीर  के  संबंध  में  एक  विशेष  समिति  का

 गठन  किया  सरकार  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  पाकिस्तान

 कश्मीर  मसले  को  अन्तर्राष्ट्रीय  स्वरूप  देने  का  प्रयास  कर  रहा

 सरकार  जम्मू  और  कश्मीर  की  वास्तविक  स्थिति  से

 अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  को  अवगत  कराती  रही  सरकार  पाकिस्तान

 के  साथ  सभी  मतभेदों  को  शिमला  समझौते  की  रूपरेखा  के  भीतर

 शान्तिपूर्वक  और  द्विपक्षीय  बातचीत  के  जरिए  सुलझाने  के  प्रति

 बचनबद्ध

 भारत-अमरीका  संबंध

 861.  श्री  सुल्तान  सलाठददीन  ओषेसी  :  क्‍या  विदेश  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  अमरीका  ने  परमाणु  परमाणु
 बिखंडन  सामग्री  के  उत्पादन  पर  रोक  तथा  बौद्धिक  सम्पदा  अधिकार

 के  मुद्दों  पर  मतभेदों  को  दूर  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  क्या  1994  के  दौरान  भारत  में

 अमरीका  के  नए  राजदूत  ने  प्रधान  मंत्री  सहित  भारतीय  नेताओं  के  साथ

 कई  बैठकें  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  परस्पर  समझ-बूझ

 बढ़ाने  के  उद्देश्य  स ेभारत  और  अमरीका  के  नीच  विभिन्न  मसलों  पर

 निरन्तर  बिचार-विमर्श  होता  रहा  जिनमें  नाभिकीय  अप्रसार  तथा

 बौद्धिक  सम्पत्ति  अधिकार  से  सम्बन्धित  विषय  भी  शामिल

 और  भारत  में  अमरीका  के  राजदूत  ने  2

 1994  को  अपना  प्रत्यय-पत्र  प्रस्तुत  किसी  भी  राजदूल  द्वारा

 प्रत्यय-पत्र  प्रस्तुत  करने  के  जैसी  कि  प्रथा  रही  अमरीका

 के  राजदूत  ने  प्रधान-मंत्री  सहित  कई  मंत्रियों  तथा  बरिष्ठ  अधिकारियों

 से  1994  के  दौरान  मुलाकात  उनकी  इन  मुलाफकातों  के

 दौरान  द्विपक्षीय  हित  के  अनेक  मसलों  तथा  क्षेत्रीय  एवं  सार्वभौम  हित

 के  प्रश्नों  पर  बातचीत
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 मध्य  प्रदेश  की  जलापूर्ति  परियोजनाएं

 862.  श्री  भवानीलाल  वर्मा  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  20,000  से  कम  आबादी  बाले  शहरों  में  जलापूर्ति  की

 परियोजनाओं  के  बारे  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार

 के  पास  स्वीकृति  के  लिए  लंबित  और

 इन  पहरयोजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  की

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :

 प्रश्न  नहीं

 श्रीलंका  में  हत्या  संबंधी  मामला

 865.  श्री  माणिकराव  होडल्या  गाजीत  :  क्या  किटेश  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीलंका  सरकार  ने  श्री  जैमिनी  दिसानायके  की  हत्या

 की  जांच  के  संबंध  में  भारत  से  सहायता  प्राप्त  करने  का  अनुरोध  किया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  संबंध  में

 सरकार  कौ  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 श्रीलंका  की  सरकार  ने  श्री  जैमिनी  दिसानायके  की  हत्या
 के  मामले  में  उनके  द्वारा  की  जा  रही  जांच-पड़ताल  में  भारत  सरकार

 से  सहायता  का  अनुरोध  किया  भारत  सरकार  ने  इस  संबंध  में

 श्रीलंका  की  सरकार  द्वारा  की  जा  रही  जांच-पड़ताल  में  उसे  यथासम्भव

 सहायता  देने  का  निर्णय  लिया

 कृषि  उत्पादन  का  उपयोग

 864.  औी  अरविंद  त्रिवेदी  :  क्या  स्वाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंअधिशेष  पैदावार  का  आधुनिक  प्रसंस्करण

 एककों  के  माध्यम  से  उपयोग  करने  के  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 बनाई  गई  नीति  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  खाद्य

 प्रसंस्करण  के  क्षेत्र  में  गुजरात  में  कोई  योजना  कार्यान्वित  की  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  उपलब्धि  प्राप्त  हुईं
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 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण
 :  सरकार  ने  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  को  नढ़ावा  देने  के

 लिए  विभिन्‍न  उपाय  किए  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 अधिकांश  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  को  उच्च  प्राथमिकता  बाला  उद्योग

 घोषित  अल्कोहल  पेयों  के  किण्बन  और  आसबन  और  लघु
 क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  मदों  को  छोड़कर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  को

 लाइसेंस  मुक्त  घरेलू/विदेश/  अनिवास  भारतीय  पूंजी  निवेश  को

 बढ़ावा  वित्तीय  राहत  उपलब्ध  कराना  आदि  शामिल  सरकार

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विभिन्‍न  योजना  स्कीमें

 भी  चला  रही

 -  और  GD,  उदारीकरण  से  लेकर  1995  तक  किए

 गए  विभिन्‍न  उपायों  के  फलस्वरूप  गुजरात  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों

 की  स्थापना  के  लिए  210  औद्योगिक  उद्यमी  ज्ञापन  पेश  किए  गए
 जिनमें  3116  करोड़  का  पूंजी  निवेश  किया  उनमें  से  56

 औद्योगिक  उद्यमी  ज्ञापनों  ने  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  कर  दिया

 इसके  अलावा  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुखी  संयुक्त  उद्यमों  की

 स्थापना  विदेशी  सहयोग  आदि  के  लिए  24  प्रस्तावों  को  मंजूरी
 दी  गई  इनमें  103  करोड़  का  पूंजी  निजेश  किया  मंत्रालय

 स्वयं  किसी  राज्य  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  की  स्थापना  नहीं

 मंत्रालय  की  योजना  स्कीर्मों  के  तहत  गुजरात  से  प्राप्त

 प्रस्तावों  के  सिलसिले  में  वर्ष  1993-94  और  1994-95  के  दौरान

 क्रमशः  8.55  लाख  और  6  लाख  की  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 फल  और  सब्जियों  का  प्रसंस्करण

 865.  श्री  दिलीप  भाई  संघाणी  :  क्या  व्वाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  में  1992-93  तथा  1993-94  के  दौरान

 उत्पादित  फल  तथा  सब्जियां  बड़ी  मात्रा  में  सड़  गई  थीं  अथवा  उन्हें

 नष्ट  कर  दिया  गया
 ह

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये

 गए  हैं  अथवा  उठाए

 GD)  गुजरात  में  कुल  कितने  प्रतिशत  फलों  तथा  सब्जियों  का

 प्रसंस्करण  किया

 क्या  सरकार  का  विचार  राज्य  में  फलों  तथा  सब्जियों  के

 प्रसंस्करण  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  कुछ  कदम  उठाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्यौरा  क्या  और

 प्रसंस्कृत  फलों  तथा  सब्जियों  का  निर्यात  करने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण
 :  से  1992-93  और  1993-94  के  दौरान  गुजरात

 में  न  तो फलों  और  सब्जियों  का  आसामान्य  रूप  से  अपव्यय  हुआ  है
 और  न  ही  उन्हें  नष्ट  किया  गया  लेकिन  जल्दी  खराब  हो  जाने  बाला
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 उत्पाद  होने  के  कारण  कुछ  नुकसान  जरूर  1993-94  के  दौरान

 गुजरात  में  लगभग  40  लाख  फल  और  सब्जियों  का

 अनुमानित  उत्पादन  प्रसंस्करण  उद्योग  द्वारा  इस्तेमाल  किए  जाने
 वाले  फल  और  सब्जियों  की  खरीद  देशभर  से  की  जाती  इसलिए
 इस  राज्य  में  उद्योग  द्वारा  प्रसंस्कृत  की  गई  फल  और  सब्जियों  का
 कितना  प्रतिशत  स्थानीय  तौर  पर  उगाया  इसका  अनुमान  लगाना
 संभव  नहीं  बहरहाल  1994  के  दौरान  प्रसंस्कृत  फल  और  सब्जियों
 की  मात्रा  लगभग  51,780  टन  थी  जो  देश  में  कुल  प्रसंस्‍कृत  फल

 और  सब्जी  उत्पादों  का  लगभग  7.66  प्रतिशत

 से  फल  सब्जी  प्रसंस्करण  उद्योग  को  उच्च  प्राथमिकता
 बाला  उद्योग  घोषित  करने  के  अलावा  सरकार  ने  फल  और  सब्जी

 प्रसंस्करण  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उत्पादन  शुल्क  पर

 पूंजीगत  उपकरणों  पर  लगन  वाले  आयात  शुल्क  में  परियोजना

 के  लिए  स्वतः  मंजूरी  आदि  जैसी  वित्तीय  राहतें  दी  सरकार  फल

 और  सब्जी  प्रसंस्करण  को  बढ़ावा  देने  के लिए  अन्य  योजना  स्कीमें  भी

 लागू  कर  रही  प्रसंस्‍्कृत  फल  और  सब्जियों  के  निर्यात  को  बढ़ावा

 देने  वाली  स्कीमों  में  कृषि  उत्पाद  और  निर्यात  बिकास  प्राधिकरण  द्वारा

 लागू  की  गई  टैस्ट  मार्कोटिंग  के  लिए  उत्पाद  नमूने  की

 प्रचार  और  विदेशों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  में  भाग

 पैकेजिंग  का  गुणवत्ता  को  बेहतर  बनाना  आदि

 शामिल

 फोर्डलेस  और  फैक्स  मशीन

 866.  श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूरे  देश  में  बड़े  शहरों  में  शहर-बार  टेलीफोन  लाइन  से

 जुड़े  (1)  कोर्डलेस  (12  फैक्स  डेटा

 (iv)  उत्तर  देने  बाली  (४)  पी.नी.एक्स./पी.ए.बी.एक्स.  की

 संख्या  कितनी  और

 डीओटी/एमटीएनएल  द्वारा  कितनी  लाइनें  उपलब्ध  करायी

 गयी  हैं  और  उनमें  से  कितनी  लाइनें  उपभोक्ताओं  द्वारा  उपलब्ध  करायी

 गई

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  और

 सूचना  क्षेत्रीय  इकाइयों  से  एकत्र  की  जा  रही  हैं  और  शीघ्र  ही

 सदन-पटल  पर  रख  दी

 जीवरन-रक्षक  औषधियां

 867.  औ  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  क्‍या  रसायन  और  उ्॑रक

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  जीवन-रक्षक

 औषधियों  तथा  कम्पाउण्ड  औषधियों  का  उत्पाद  कितना  रह
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 क्या  सरकार  ने  बढ़ती  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  विदेश
 से  जीवन-रक्षक  औषधियों  का  आयात  करने  का  फैसला  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथ्या  इलेक्ट्रोनिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एशुआर्डो  :

 से  पिछले  3  बर्षों  में  प्रपुज  औषधों  तथा  सूत्रयोगों  का

 वर्षवार  उत्पादन  इस  प्रकार  है  :-

 करोड़

 वर्ष  प्रपुंजं  औषध  सूत्रयोग

 1992-93  1150.00  6000.00

 1993-94  1320.00  6900.00

 1994-95  1518.00  7953.00
 ह

 देश  विभिन्‍न  उपचारात्मक  समूहों  के  लिए  अच्छी  गुणवत्ता  की

 दवाइयों  की  जरूरत  पूरा  करने  में  लगभग  आत्मनिर्भर  बढ़ती  हुई
 मांग  को  घूरा  करने  के  लिए  स्वदेशी  उत्पादन  बढ़  रहा  प्रपुंज  ओषर्धों

 और  सूत्रयोगों  का  निर्यात  भी  बढ़  रहा  कुछ  औषधों  तथा  सूत्रयोगों
 को  जो  आयात  की  प्रतिबन्धात्मक  सूची  में  दवाइयों  का

 आयात  के  अधीत

 हरियाणा  में  पंचायतों  को  टेलीफोन

 ४5०४.  श्री  अवतार  सिंह  भडाना  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3।  1995  तक  हरियाणा  में  जिलाबार  कितनी

 ग्राम-पंचायतों  में  उक्त  सुविधा  उपलब्ध  कराई  और

 हरियाणा  में  विशेषकर  फरीदाबाद  जिले  के  कितने  गांवों  में

 डाक  एवं  तार  सुविधा  उपलब्ध  है  तथा  आगामी  तीन  वर्षों  में  कितने

 गांवों  में  उक्त  सुविधा  उपलब्ध  कराई  जाएगी  7

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  हरियाणा

 में  31  1995  तक  सार्वजनिक  टेलीफोन  सुविधा-युक्‍त  ग्राम

 पंचायतों  की  संख्या  4,029  चालू  वर्ष  के  420  ग्राम  पंचायतों

 में  सार्वजनिक  टेलीफोन  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव  जिला-बार

 ज्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 1.  हरियाणा  में  31  1995  तक  तार  सुविधा-युक्‍त
 ग्रामों  की  संख्या  4367  फरीदाबाद  जिले  में  यह  सुविधा  196  ग्रामों

 में  उपलब्ध  जिन  ग्रार्मों  मे ंअगले  तीन  वर्षों  के दौरान  यह  सुविधा

 उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव  उनकी  संख्या  2823

 हरियाणा  में  2,270  ग्रामों  में  डाकधर  सुविधा  उपलब्ध

 हरियाणा  के  फरीदाबाद  जिले  87  ग्रार्मो  मे ंडाकधरों  की  व्यजस्था  की
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 गई  डाकघर  विभिन्‍न  निर्धारित  मानदंडों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 उत्तरोत्तर  रूप  से  खोले  जाते  हैं  नबशतें  कि  संसाधन  उपलब्ध  हों  और

 लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  अतः  क्रिसी  समय-सीमा  का  उल्लेख  नहीं

 किया  जा

 विवरण

 हरियाणा  की  उन  ग्राम  पंचायतों  के  जिला-वार

 जहां  दूरसंचार  सुविधा  उपलब्ध  हैं  और  उपलब्ध

 कराने  का  प्रस्ताव  है

 जिले  का नाम  31.1.95  तक  जिन  ग्राम  पंचायतों

 संचार  सुविधा  में  चालू  वर्ष  के

 युक्त  दौरान  दूरसंचार
 की  संख्या  सुविधा  प्रदान

 करने  का  प्रस्ताव

 उनकी  संख्या

 1.  अम्बाला  434  50

 2.  यमुनानगर  310  30

 3...  करनाल  185  15

 4...  कैथल  144  40

 5...  पानीपत  117  15

 6.  क्रुक्षेत्र  276  15

 7...  रोहतक  298  30

 8...  भिवानी  287  30

 9...  सोनीपत  272  30

 10.  फरीदाबाद  196  35

 11.  गुड़गांव  252  30

 12.  .  रिवाड़ी  215  15

 13.  महेन्द्रगढ़  190  15

 14.  हिसार  362  20

 15...  सिरसा  232  20

 16.  ..  जींद  259  30

 योग  4,029  420...

 हुडको  आवास  योजना

 869.  श्री  अष्टभूजा  प्रसाद  शुक्ल  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हुडको  ने  निजी  आवास  के  लिए  कोई  आवास

 योजना  शुरू  की
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 यदि  तो  उक्त  योजना  के  क्‍या  उद्देश्य  और

 उक्त  योजना  किन-किन  शहरों  में  लागू  की

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  अलग-अलग  आबास  के  लिए  खुदरा

 बित्त-पोषण  की  योजना  अभी  तक  लागू  नहीं  की  गई

 और  उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विकास

 870.  श्री  आनन्द  अहिरवार  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  सागर-झांसी  सेक्शन  के  बीच

 सड़क  विकास  का  क:र्थ  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 (a)  इस  सेक्शन  पर  सड़क  विकास  का  कार्य  कब  तक  पूरा  हो

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  से  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का विकास  एक  सतत

 प्रक्रिया  है  तथा  ये  कार्य  निधियों  की  उपलब्धता  एवं  सकल

 प्राथमिकताओं  के  आधार  पर  बिभिन्‍न  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  तहत

 चरणों  में  किए  जाते  सागर  और  झांसी  के  बीच  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 26  के  इस  खंड  में  फिलहाल  439.68  लाख  की  लागत  के  कार्य

 चल  रहे  87.139  से  94.00  के  मध्य  ललितपुर  बाईपास  का

 97  पर  सड़क  के  किनारे  पाकिंग  स्थल  का  निर्माण  तथा

 मौजूदा  सड़क  को  147  से  156  तक  सुदृढ़  बनाने  के  कार्य

 विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  हैं  और  1996  तक  इन्हें  पूरा  करने  का

 लक्ष्य

 ब्रिटेन  के  ऑफ  स्टेट  एंड  कामनवेल्थ

 अफेयर्सਂ  की  भारत  यात्रा

 871.  श्री  बारे  लाल  जाटवज  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  .

 क्या  ब्रिटेन  के  आफ  स्टेट  एंड  कामन्‌वेल्थ
 अफेयर्सਂ  ने  हाल  ही  में  भारत  की  यात्रा  की  और

 यदि  तो  उन्होंने  किन-किन  नेताओं  के  साथ  किन-किन

 विषयों  पर  बातचीत  की  और  इस  बातचीत  के  क्‍या  परिणाम  निकले  7

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  और  के

 विदेश  एवं  राष्ट्रकुल  मामलों  से  सम्बद्ध  सेक्रेटरी  ऑफ  स्टेट  श्री  डगलस

 हर्ड  5  से  7  1995  तक  भारत  की  यात्रा  पर  यह  प्रधान

 मंत्री  से मिले  तथा  उन्होंने  बिदेश  वित्त  गृह  मंत्री  तथा  विदेश
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 राज्य  मंत्री  स ेबातचीत  इन  बातचीतों  जिन  प्रमुख  विचारों  पर
 चर्चा  उनमें  व्यापारिक  और  आर्थिक

 आतंकवाद  तथा  नशीले  पदार्थों  के  अवैध  व्यापार  को  रोकने
 के  लिए  द्विपक्षीय  सहयोग  और  हमारे  क्षेत्र  में  बर्तमान  गतिविधियों  एबं
 स्थिति  से  सम्बन्धित  विषय  शामिल  नियमित  स्तरीय
 आदान-प्रदान  के  माध्यम  से  राजनीतिक  तथा  आर्थिक  दोनों  क्षेत्रों  में
 द्विपक्षीय  सम्बन्धों  को मजबूत  करने  में  हुई  प्रगति  पर  सन्‍्तोष  जाहिर
 किया

 लीजहोल्ड  से  फ्रीहोल्ड  में  परिवर्तित  करने  की  दर

 872.  श्री  कुप्पुस्थामी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  आवंटित  बिभिनन  श्रेणियों

 के  फ्लैटों  को  लीजहोल्ड  से  फ्रीहोल्ड  में  परिवर्तित  करने  की  वर्तमान

 दर  क्या

 क्या  30  1994  तक  की  परिवर्तन  दर  के  अनुसार  इन

 दरों  में  वृद्धि  का  प्रतिशत  भी  शामिल
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 क्या  उक्त  बढ़े  हुए  प्रतिशत  को  वापस  लेने  की  मांग  की

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया
 '

 (5)  क्या  सरकार  को  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  द्वारा  यह  निर्देश
 दिया  गया  है  कि  सरकार  द्वारा  घोषित  परिवर्तन  दरों  के  ढांचे  को

 युक्तिसंगत  बनाया  और

 यदि  तो  उपरोक्त  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हए

 क्या  कार्यवाही  की  गईं  है  अथवा  की

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  से  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  विभिन्न  श्रेणियों

 के  फ्लैटों  को  लीजहोल्ड  से  फ्रीहोल्ड  में  परिवर्तित  करने  की  दरें  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई  ये  दरें  31/12/94  तक  लागू  होंगी  और  बाद  में

 यह  प्रावधान  किया  गया  कि  1.1.95  से  31.3.95  तक  ये  दरें  27%  तक

 बढ़  इस  बढ़े  हुए  प्रतिशत  को  जापस  लेने  हेलु  अभ्याबेदनों  के

 आधार  प्रारम्भ  में  निर्धारित  की  गई  दरों  पर  परिवर्तन  की  अनुमति
 देने  हेतु  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 ()  और  इस  स्कीम  का  संशोधन  सरकार  के

 विचाराधीन

 विवरण

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  और  स्लम  विंग  द्वारा  लीजहोल्ड  आधार  पर  आबेटित  फ्लेटों/टेनामेंटों  के  लिए  परिवर्तन  दर्रे

 फ्लैटों/टेनामेंटों  पूर्वी  जोन  दक्षिणी  ..
 की  श्रेणी  पश्चिमी  जोन  जोन  जोन

 जनता  शून्य  श््‌न्य  श्न्य  शून्य

 एल  आईं  जी  3,000  9,000  12,000  15,000

 एमआईजी/एसएफएस  (एल)/टाइप-॥  4,250  12,750  17,000  21,250

 एसएफएस(]2/एचआईजी/टाइप-॥]  6,250  18,750  25,000  31,250

 ए/टाइप-त  एसएफएस  (ID  7,500  22,500  30,000  37,500

 दिल्ली  में  धनादेशों  का  भुगतान  न  किया  जाना

 873.  श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डाक  विभाग  दिल्ली  के  नई  दिल्ली  दक्षिण-पश्चिम  मंडल

 के  वरिष्ठ  डाकघर  अधीक्षक  को  धनादेश  का  भुगतान  न  किये  जाने  के

 बारे  में  1994  से  1995  तक  कितनी  शिकायतें  प्राप्त

 धनादेशों  का  भुगतान  न  करने  के  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  और

 दोषी  अधिकारियों  के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है/किये  जाने  का

 बिचार

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 1994  से  1995  के  नीच  दक्षिण-पश्चिम

 डाक  नई  दिल्ली  के  बरिष्ठ  अधीक्षक  डाकघर  के  कार्यालय  को

 मनीआर्डरों  का  भुगतान  न  होने  के  बारे  में  1056  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 सामान्यतया  मनीआर्डरों  के  पारगमन  के  दौरान  गुम
 गलत  भुगतान  होने  या  भुगतान  करने  बाले  कर्मचौरियों  द्वारा  धनराशि

 का  दुर्बिनियोग  करने  के  कारण  मनीआर्डरों  का  भुगतान  नहीं  हो

 पाता

 उक्त  अवधि  के  दौरान  प्राप्त  1056  शिकायतों  में  7:  -

 शिकायतें  उक्त  अजधि  के  दौरान  ही  निपटा  दी  गई  जैसे  हा

 मनीआर्डर  का  भुगतान  न  होने  के  बारे  में  कोई  शिकायत  मिलती



 319  लिखित  उत्तर

 तत्काल  जांच  शुरू  की  जाती  यदि  मनीआर्डर  गुम  हो  गया  तो

 दुप्लीकेट  मनी  आर्डर  जारी  किया  जाता  है  और  भुगतान  कर  दिया  जाता

 भुगतान  करने  वाले  कर्मचारियों  द्वारा  गलत  भुगतान  करने  या

 दूर्विनियोग  के  मामले  वास्तविक  प्राप्तकर्ता  को  धनराशि  का  भुगतान
 करने  के  लिए  तत्काल  कार्रवाई  की  जाती  दोषी  कर्मचारियों  के

 ग्विलाफ  उचित  विभागीय  कार॑वाई  भी  की  जाती

 पाकिस्तान  द्वारा  समर्थित  आतंकवाद

 874.  श्री  सत्यदेज  सिंह  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ।4  1995  के  दैनिक

 समाचार  पत्र  टाइम्स  में  पाकिस्‍तान  फो  आतंकवाद

 प्रायांजत  करने  वाला  देश  घोषित  करने  संबंधी  प्रकाशित  समाचार  की

 ओर  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  सरकार  ने  इस
 संबंध  में  क्या  कदम  उठाए

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :

 नई  दिल्ली  में  ।3  1995  को  एक  प्रैस  कान्फरैंस  के

 दोरान  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  अमरीका  के  रक्षा  मंत्री  विलियम  पेरी  ने

 कहा  कि  के  पास  उपलब्ध  साक्ष्य  इस  बात  का  समर्थन  नहीं
 करत  कि  पाकिस्तान  को  आतंकजादी  सूची  में  रखा  जाना

 अमरीका  के  रक्षा  मंत्री  को यह  बताया  गया  कि  पाकिस्तान  द्वारा
 भारत  में  आतंकवाद  को  सक्रिय  समर्थन  देना  जारी  है  जिसमें

 उपकरणों  की  आपूर्ति  तथा  प्रशिक्षण  एवं  घुसपैठ  शामिल

 जैपोर  और  गजूजका  के  बीच  सीधी  विद्युत  लाइन

 875.  श्री  चोक्‍का  राज  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  में  जैपोर  और  आन्श्न  प्रदेश
 में  गजुबका  के  बीच  700  करोड़  रुपये  की  500  मेगावाट  क्षमता  वाली
 उच्च  क्षमता  बाली  सीधी  विद्युत  लाइन  की  स्वीकृति  दी  और

 यदि  तो  यह  परियोजना  कन  से  चालू  हो  जाएगी  और
 इससे  आन्श्र  प्रदेश  को  कितनी  बिजली

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :
 और  Ge.  उड़ीसा  में  जैपोर  तथा  आन्श्र  प्रदेश  में

 गजुबका  के  बीच  500  की  एचवीडीसी  बैक-टू-बैक  पारेषण  .
 लाइन  659.98  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  स्वीकृत  कर  दी

 गईं  परियोजना  के  चार  वर्ष  की  अवधि  में  पूरा  किए  जाने  की

 प्रत्याशा  परियोजना  में  पूर्वी  क्षेत्र  और  दक्षिणी  क्षेत्र  के  मध्य

 क्षत्राय  पारेषण  लिंक  स्थापित  किए  जाने  की  परिकल्पना  की  गई
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 जिसके  माध्यम  से  राष्ट्रीय  ग्रिड  तैयार  करने  के  एक  अंग  के  रूप  में

 विद्युत  का  पूर्वी  क्षेत्र  से  दक्षिणी  क्षेत्र  में  और  विपरीत  दिशा  में  अन्तरण
 किया  जा  कथित  एचवीडीसी  लिंक  के  माध्यम  से  आन्ध्र  प्रदेश
 समेत  दक्षिणी  क्षेत्र  को  उपलब्ध  कराई  जाने  वाली  विद्युत  की

 किसी  विशेष  समय  में  दक्षिणी  क्षेत्र  में  विद्युत  की  मांग  एवं  उपलब्धता

 तथा  पूर्वी  क्षेत्र  मे ंअधिशेष  ऊर्जा  की  मात्रा  पर  निर्भर

 फिजी  में  भारतीय  मूल  के  फिजीवासी

 876.  मेजर  जरनल  भुवषन  चन्द्र  खण्ड्ूरी  :  क्या

 विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फिजी  में  बस  गए  भारतीय  मूल  के  फिजीवासियों  को

 संख्या  कितनी  ह ैऔर  उस  देश  की  कुल  आबादी  को  तुलना  में  ऐसे
 लोगों  का  प्रतिशत  क्‍या

 फिजी  सरकार  ने  भारत  को  1990  में  वहां  भारतीय  मिशन

 बन्द  कर  देने  को  बाध्य  कर  दिया  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 यहां  बसे  भारतीयों  के  हितों  की  रक्षा  कैसे  हो  पाती

 फिजी  में  1990  में  सैनिक  विद्रोह  के  बार्द  फिजी  छोड़ने
 जाले  भारतीयों  की  अनुमानित  संख्या  क्या  और

 फिजी  सरकार  द्वारा  भारतीय  मूल  के  फिजीवासियों  के

 बिरूद्ध  जातीय  भेदभाव  अपनाने  की  नीति  को  अन्तरष्ट्रीय  मंचों  पर

 भारत  सरकार  द्वारा  उठाने  के  प्रयासों  का  परिणाम  क्‍या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 फिजी  में  लगभग  3,50,000  फिजीवासी  भारतीय  मूल  के  और  उनकी

 यह  संख्या  कुल  जनसंख्या  का  लगभग  41  प्रतिशत

 बेलिंगटन  और  सिडनी  स्थित  भारतीय  मिशन  उनके  हितों
 की  टेखरेख  करते

 सेना  द्वारा  तख्ला  पलटने  के  जो  भारतीय  फिजी

 छोड़कर  चले  गए  उनकी  सही-सही  संख्या  के  बारे  में  आंकड़े
 उपलब्ध  नहीं  कतिपय  अनुमानों  के  अनुसार  उनकी  संख्या  60,000

 बताई  जाती  है  और  ये  लोग  अधिकतर  व्यावसायिक

 भारत  सरकार  राष्ट्रमंडल  के  देशों  के  साथ  संपर्क  बनाए

 हुए  1990  के  जातीय  आधारित  संविधान  की  तीन  सदस्यीय  आयोग

 द्वारा  व्यापक  समीक्षा  की  जानी  है  और  यह  आयोग  ।  1995  से

 अपना  कार्य  आरम्भ  सरकार  स्थिति  की  समीक्षा  कर  रही

 गुजरात  में  पे  फोन

 877.  औ  हरिसिंह  चावड़ा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बतान  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तरी  गुजरात  में  फोनਂ  कनेक्शन  आबंटित  किए

 गए

 यदि  तो  भूतपूर्व  सैनिकों  तथा  आर्थिक  रूप

 से  पिछड़े  वर्गों  को  य ेकनेक्शन  किन-किन  स्थानों  पर  आबंटित  किए
 गये

 हु
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 @)  क्या  इन  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  आबंटन  में  किसी  तरह
 की  अनियमितताएं  पायी  गई  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  और
 निर्धारित  शर्तें  पूरी  करने  वाले  शिक्षित  बेरोजगारों  को

 सार्वजनिक  फोन  फ्रेंचाइज  किए  जाते  शारीरिक  रूप  से  बिकलांग
 और  भूतपूर्व  सैनिक  प्राथमिकता  वाली  श्रेणी  में  शामिल
 संस्थापन  केन्द्रों  सहित  शारीरिक  रूप  से  बिकलांग  और  भूतपूर्ब  सैनिकों
 को  फ्रेंजाइज  किए  गए  का  अलग  से  कोई  रिकार्ड  नहीं  रखा

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 उर्वरक  संयंत्र  को  बन्द  करना

 878.  साक्षीजी  :

 श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :

 क्‍या  रसायन  और  उर्जरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  उर्वरक  इकाइयों  का  उत्पादन  उनकी

 अधिष्ठापित  क्षमता  से  काफी  कम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इनकी  उत्पादन

 क्षमता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  गए

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ  इस्पात  संयंत्रों  को  हाल  ही  में

 बन्द  कर  दिया  गया

 यदि  तो  ये  इकाइयां  कौन-कौन  सी  हैं  और  कहां-कहां

 पर  स्थित

 (=)  इन  इकाइयों  के  बन्द  करने  के  क्‍या  कारण  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 उपलब्ध  कराई  गई  सुविधाओं/सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 रसायन  तथा  उर्बरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रोनिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एदुआर्डों  :

 और  Ce),  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  स्थिति  प्रमुख  उर्वरक  एकक

 क्षमता  उपयोगिता  के  संतोषजनक  स्तर  पर  प्रचालन  कर  रहे
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 सिंगल  सुपर  फास्फेट  एस  बनाने  बाले  जो लघु  एबं
 मध्यम  आकर  क्षेत्र  में  की  क्षमता  उपयोगिता  25.8.1992  से
 अनियंत्रण  के  पश्चात  मूल्यों  में  बढ़ोत्तरी  के  कारंण  उठान  में  कमी  की
 यबजह  से  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कम  रही

 भारत  सरकार  एस  एस  पी  की  बिक्री  पर  340  प्रति  टन  की
 दर  से  विशेष  रियायत  दे  रही  चालू  बर्ष  के दौरान  एस  एस  पी  एककों
 के  निष्पादन  में  सुधार  हुआ

 (7)  से  @).  फर्टिलाइजर  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  के  गोरखपुर
 जो  संयंत्र  में  दुर्घटना  के कारण  जून  1990  से  बन्द  पड़ा  हुआ

 को  छोड़कर  अभी  हाल  में  कोई  उर्वरक  संयंत्र  बन्द  नहीं  किया  गया

 सुरारी  समिति

 879.  श्री  लालजान  जाशा  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आशभ्ध्र  प्रदेश  में  रूप्ण  मत्स्यन  उद्योगों  के  संबंध  में

 मुरारी  समिति  की  सिफारिशें  1994-95  के  दौरान  लागू  कर  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  .

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण
 :  से  भारत  में  गहन  समुद्री  मत्स्यन  उद्योग  के  बारे

 में  श्री  मुरारी  की  अध्यक्षता  में  गठित  तकनीकी  समिति  ने  अपनी

 रिपोर्ट  पेश  कर  दी  तकनीकी  समिति  की  सिफारिशों  पर

 अन्तमंत्रालय  स्तर  पर  का्यंबाही  शुरू  कर  दी  गई

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  क ेविषणन  अधिकार

 ,  880.
 ओर  हरि  किशोर  सिंह

 :
 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ”

 क्‍या  देश  में  अवैध  निर्माण  के  क्षेत्र  में  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियों  के  अन्य  विपणन  अधिकारों  को  10  वर्ष  से कम  करके  7

 यर्ष  कर  दिया  गया  है  जैसा  कि  गैट  समझौते  में  निर्धारित  किया  गया

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथ्या  इलेक्ट्रोनिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एदुआर्डो  :

 और  1.1.1995  को  अथवा  उसके  बाद  पेटेन्ट  की  गई

 औषधियों  के  लिए  पेटेन्ट  1994  में  पांच  वर्ष  की

 अवधि  के  लिए  अथवा  पेटेन्ट  स्वीकृत  अथवा  अस्थीकृत  किए  जाने

 तक  जो  भी  पहले  एकमात्र  जिपणन  अधिकार  देने  का  प्रावधान
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 विवरण

 नेहरू  रोजगार  योजना  हेतु  आयंटन  केन्द्रीय  निधियों  का  राज्यों  शासित  प्रशासनों  को  आबंटन

 नेहरू  रोजगार  योजना
 881.  औ  राज  नारायण  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  --..-

 की  कृपा  करेंगे  कि  :  राज्य/संघ  शासित  1992-93  1993-94

 राज्य  का  नाम
 क्या  1994-95  के  दौरान  नेहरू  रोजगार  योजना  हेतु

 धनराशि  आबंटन  में  भारी  कमी  की  गई  1.  आआ्ध्र  प्रदेश  527.40  679.94

 यदि  तो  इस  आबंटन  के  1992-93  और  1993-94  के  2...  बिहार  457.35  359.30

 राज्यवार  तथा  संघ-राज्य  क्षेत्रवार  तुलनात्मक  आंकड़े  क्‍या  3...  गुजरात  198.45  212.52

 उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्यवार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  4.  हरियाणा  111.90  123.29
 प्रति  एक  हजार  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  कितनी-कितनी  धनराशि

 5...  कर्नाटक  510.20  440.17
 आनोटत  की  गई

 योजना  के  अन्तर्गत  आनुसूचित  जातियों  को
 6.  केरल  225.90  234.82

 घर  क्या  इस  योजना
 के

 अन्तगत  अनुसूततत  जे
 7...  मध्य  प्रदेश  550.40  684.48

 बेरोजगार  युवकों  के  लिए  विशेष  कोटा  आरक्षित  करने  का  कोई

 प्रावधान
 8.  महाराष्ट्र  700.50  669.60

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 >

 उड़ीसा
 191-60  29-80

 10.  पंजाब  192.90
 -  से

 क्‍या  इस  योजना  के  अन्तर्गत  महिलाओं  के  लिए  अलग
 है

 से  धनराशि  रखी  गई  और  राजस्थान  309.40  379.60

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उत्तर  हरियाणा  तथा  12,  तमिलनाडु  587.00  .  765.58

 हिमाचल  प्रदेश  के  लिए  किए  गए  प्रावधान  का  ब्यौरा  क्‍या  13.  उत्तर  प्रदेश  1426.20  1711.54

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  4  परिचम  बंगाल  48-20.  259.00

 :  नेहरू  रोजगार  योजना  के  लिए  1992-95  की  15.  गोवा  - 19.70  17.85

 अवधि  हेतु  आबंटित  निधियों  के  न्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :-  16.  अरुणाचल  प्रदेश  16.60  19.75

 थषत  धनराशि  रुपयों  17.  असम  156.20  89.49
 क्््ज्ज्ज्ज्ज्ज््ज्््््््ञ्््खचख्ख्््््््््फण

 18.  हिमायल  प्रदेश  64.30  56.19
 1992-93  7079.75

 19.  जम्मू  व  कश्मीर  86.50  87.48
 1993  -94  7477.00

 20.  मणिपुर  40.90  43.33
 1994-95  95  6980.00

 हु
 ने  पपतपपपपतपिपिपापपपयपपपापपयपथपयायाा  21.  मेघालय  37.45  24.10

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  22...  प्रिजोरम  24.30  21.74

 योजना  के  अन्तर्गत  राज्यों/संघ  शासित  प्रशासनों  को  23...  नागालैंड  19.20  15.70

 निधियां  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  चक्र  में  दी गई  उनकी  24...  सिक्किम  34.20  29.68

 गरीब
 के

 आधार ने  के  लिए  कफ  सओ  सोच  पात्मक
 25.  अ्रिपुरा  25.20  25.60

 आबंटन
 ॥

 भी  अपनाये
 ए  एक  नरचत  न्यूनतम  राह  स्तर

 26.  अण्डमान  व  निकोबार
 एसएफए

 ट्वरीपसमूह  9.20  13.53
 से  शहरी  नेहरू  रोजगार

 योजना
 का  व्यापक  27...  चंडीगढ़  12.20  13.86

 लक्ष्य  समूह  इस  लक्ष्य  समूह  के  अन्तर्गत  महिलाएं  और  अनुसूचित
 एवं  नगर  हवेली

 जाति  तथा  अनुर्साचत  जनजाति  के  लाभार्थी  विशेष  लक्ष्य  समुह  यह
 28...  दादर

 दत
 डी

 हे
 8-40  11.05

 आशा  है  कि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  29.  दमन  एवं  दीव  15-10  18.25

 लाभार्थियां  कु  लिए  निधियां  शहरी  आबादी  में  उनके  अंश  के  अनुपात  30.  पाण्डिचेरी  17.90  11.70

 में  नियतित  का  इसके  स्वरोजगार  उद्यम  स्थापित  31.  22.00  22.00

 करने  खाते  लाभ्यरथियों  में  मोटे  तौर  पर  30%  महिलाएं  होने  की  जप  5  बा
 योग  7079.75  7477.00

 आशा
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 टेलीफोन  उपकरण

 882.  श्री  राम  पूजन  पटेल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  और  निजी  क्षेत्र  में  टेलीफोन  के
 उपकरणों  का  निर्माण  शुरू  हो  गया

 यदि  तो  कब

 इस  संबंध  में  वर्ष  1993-94  और  1994-95  के  लिए
 सरकारी  क्षेत्र

 और
 निजी  क्षेत्र  के  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या

 क्या  उक्त  अबधि  के  दौरान  दोनों  क्षेत्रों  ने  इन  उपकरणों
 का  निर्यात  किया  और

 यदि  तो  निजी  क्षेत्र  की  कौन-कौन  सी  कम्पनियां

 इसका  निर्यात  कर  रही

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 सार्वजनिक  क्षेत्र  शुरू  से  ही  दूरसंचार  उपस्कर  बिनिर्मित

 कर  रहा  1984  के  बाद  उत्तरोत्तर  रूप  से  निजी  क्षेत्र  में  दूरसंचार
 बिनिर्माण  की  अनुमति  दी  गई

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी

 (70  निजी  क्षेत्र  की  प्रमुख  निर्यातक  कम्पनियों  1  संलग्न

 में  दिये  गए

 विवरण

 निजी  क्षेत्र  की  प्रमुख  निर्यातक  कम्पनियां

 ।.  भारती  टेलीकॉम

 2.  बी  पी  एल  प्रोजेक्ट्स  एंड  सिस्टम्स

 3.  प्रियाराज  इलेक्ट्रानिक्स

 4.  थी  एक्स  एल  इंजीनियरिंग

 5.  मोटोरोला  प्राइबेट

 .  6.  पफुजित्सु  इंडिया

 7.  क्रॉम्प्टन  ग्रीब्ज  ।

 8.  टाटा  टेलीकॉम

 9,  ए  ऊा  एस  इप८.९नरे
 7  हि
 10.  संयिता

 1.  सुराना  उद्योग

 12.  झम्बैल  पैट्रो
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 13.  श्याम  टेलीकॉम

 स  टेलेसिस्टम्स

 15.  एसियन  ब्राउन  ब्राउरीज  ।

 14,  डब्ल

 16.  यूनाइटेड  टेलीकॉम

 17.  सुराना  पैट्रो

 18.  एल्काटेल  मोदी  नेटबर्क  सिस्टम्स  लि

 आन्भ्र  प्रदेश  में  टेलीफोन  एक्सचेंज

 885.  भरी  येल्लैया  नंदी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  आनश्र
 प्रदेश  में  बहुत  से  मैकेनिकल  टेलीफोन  एक्सचेंज  लम्ने  समय  से  कार्य
 कर  रहे

 यदि  तो  ।  1995  को  ऐसे  कितने  एक्सचेंज
 किन-किन  स्थानों  पर  कार्यरत

 इन  एक्सचेंजों  को कब  तक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में

 बदल  दिया

 क्या  राज्य  के  सभी  मंडल  मुख्यालयों  में  इलेक्ट्रानिक
 टेलीफोन  एक्सचेंज  उपलब्ध  करा  दिए  गए  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  संख्यावार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  ये  एक्सचेंज  ठीक  ढंग  से  कार्य  कर  रहे  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 संयार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुअ  :

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 आठवीं  योजना  के  उद्देश्यों  के  कम  क्षमता  वाले

 सभी  एक्सचेंजों  और  लाइन  फाइंडर  टाइप  वाले  मध्यम  क्षमता  के  सभी

 एक्सचेंजों  को  मार्च  1997  तक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  में  बदल  दिया

 जाएगा  बशर्ते  कि  निधियां  उपलब्ध  अन्य  एक्सचेंज  जैसे  ही  पुराने
 और  मियाद-बाहर  हो  उन्हें  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  से  बदल

 दिया

 और  @).  आंध्र  प्रदेश  में  1104  मंडल

 मुख्यालयों में  से  866  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों की  व्यवस्था  की  जा  चुकी

 इनमें  690  इलेक्ट्रानिक  टाइप  के  एक्सचेंज  हैं  और  176

 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल

 प्रश्न  नहीं
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 विवरण

 जिले  का  नाम
 ..

 अवस्थितियों  को  संख्या

 ।.  आदिलाबाद  1

 2.  अनन्तपुर  69

 3.  चित्तुर  64

 4...  कुड्डापा  45

 5.  पूर्वी  गोदाबरी  17

 6.  गुन्दूर  13

 7.  हैदराबाद  9

 8...  करीमनगर  64

 9...  खम्माम  3

 10.  कृष्णा  4

 1...  कुरनूल  38

 12.  महबूबनगर  51

 13.  मेडक  56

 14...  नालगोंडा  34

 15  नेल्लोर  42

 16.  निजामाबाद  47

 17.  प्रंकाशम  43

 18...  श्रीकाकुलम  2

 19...  लिशाखापत्सनम  19

 20...  बिजयनगरम  12

 21.  बारंगल  43

 22...  पश्चिमी  गोदावरी  19

 जोड़  रा  742

 उर्वरक  निर्यात

 824.  कुमारी  सुशीला  तिरिया  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलादेश  सरकार  ने  भारत  को  उर्बरकों  के  निर्यात

 पर  रोक  लगा  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 GD.  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  2

 रसाथन  तथा  डर्थरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रोनिकी  विभाग  और

 20  1995  लिखित  उत्तर  3  हट

 महासागर  घिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एदुआर्डो  :

 से  बंगलादेश  की..सरकार  ने  भारत  सहित  सभी  देशों  को

 यूरिया  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध  लगाया  प्रतियन्‍्ध  के  15.4.95  तक

 हटाए  जाने  की  सम्भावना  यह  उपाय  उस  देश  में  हर  वर्ष  जनवरी

 से  मार्च  तक  उर्वरकों  की  शीर्ष  खपत  की  अवधि  के  दौरान  किया

 जाता

 उड़ीसा  में  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज

 885.  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  किन-किन  स्थानों  पर  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज

 कार्यरत

 1994-95  के  दौरान  किन-किन  स्थानों  पर  इलेक्ट्रॉनिक

 एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 1994  तक  किन-किन  स्थानों  पर  इलेक्ट्रॉनिक

 एक्सचेंज  स्थापित  किए  गए  हैं  और  प्रत्येक  एक्सचेंज  में  कितनी  लाइन

 क्षमता  और
 -

 राज्य  में  1994  को  एक्सचेंज-वार  टेलीफोन

 कनेक्शन  के  लिए  कितने-कितने  आवेदन  पंजीकृत

 संयार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  662

 स्थानों  की  सूची  संलग्न  में  दी  गई

 और

 ())  नए  एक्सचेंज  1994-95  के  दौरान

 1994  तक  खोले  गए

 एक्सचेंज  का  नाम
 ह

 oat

 मुखलिश  56

 मोटो  88

 केरूपाडा  56

 वीनगारपुर  88

 सिंगरी  56

 सुनकी  88

 टिकारी  56

 धुतरा  56

 रहमाल  56

 बरकोटे  ,  56

 छाटीकाना  88
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 G)  पुराने  टाइप  के  एक्सचेंज  बदलना  डोलासाही

 ः  गांडीबेडा
 एक्सचेंज  का  नाम  लाइने

 गा

 बता
 घंटेशर

 अस्का  544  गोपालपुर

 बुराला
 752  जलेशर

 हाटाकुंड  376

 जगतपुस  1000  खुआड

 जछानी  1000  कुपारी

 परलाखेमुंडी  400  मनातरी

 कांताबनजी  1400  मलारीबान

 नारबिल  1000  माउन

 रा  ग्

 न
 नगरा

 सूची  में  दी  गई  आओपाड़ा

 माड़ापुर

 उड़ीसा  में  उन  स्थानों  की  जहां  इलेक्ट्रॉनिक
 पापाना

 एक्सचेंज  हैं  स्थानों  की  कुल  662)  पीरीहाटा

 अचाग
 रजघाट

 अनंतपुर
 रजनीलागरी

 रानीताल
 अरनापाल

 पुर
 जयाओ

 बहाबलपुर

 बाहंगरा
 शेरगढ़

 बालासोपालपुर  का

 बाला
 टिहडी

 पीलीपाल
 तोडीगुडा

 बंट
 गुडा

 बारापाडा
 बहालादा

 बस्ता  बाईसिंच
 बासुदेवपुर

 बाईसिंघा

 पर
 बानगिरीपोशी

 बाडला

 बटसूहीहा
 बारासाही

 न्‍
 मारीपाडा

 हा
 बेटनहाटी

 मंडारीपोक्करई  बसौली

 अन्देशर
 चितरडा

 देवलकी

 जाना
 डुकुरा
 गोपालमशानी

 ॥
 जामासाला

 हे
 जानडा

 लिखित  उत्तर  330



 331  उत्तर  20  1995  लिखित  उत्तर

 17411111114111111।

 £कः  a a

 332



 333  लिखित  उत्तर

 पीताताली

 29  1916  लिखित  उत्तर

 पालासरोडा

 राकिया

 बाजपुर

 बालाकाटी
 '

 बालंगा

 चालीन्टा

 बालीपाटना

 बालूगांव

 बनामलीपुर
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 झांकिया

 जानला

 जारीपटना

 20  1995  लिखित  उत्तर

 सरवीगोपाल

 ३3%
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 धनमनाढ़ा  चौडूकुलाट

 जयपटना  छोट्पुर

 जूनागढ़  कटक

 काझ  दातारी

 केसिंगा  दानापुर

 खरिपार  रोड  दशरतीपुर

 लाडूसाव  घेनकेनाल

 लानीगढ़  डुबरी

 रामपुर  इरासना

 मुरलारोड  गजेन्द्रपुर

 नामोपाडा  यावत  गोपालपुर

 राजखरियार  गोबिन्दपुर

 रूटारोड  गुरूडीजटिया

 उतकेला  इंदूपुर

 अधनग्नडिया  जगतपुर

 अखुलपाडा  जगतसिंहपुर

 अहगाली  जाजपुर

 अरीकाना  जाजपुर  रोड

 आठगढ़  जाजपुर

 औल  जरवापुरा

 मालगाम  जखापुर

 बैलीसिमोंगा
 जरका

 बालीकोंडा  कापरबंधा

 जालीतुहा
 काडूपाडा

 बांकी  कला

 बारबा  कलापाठर

 बारंगा
 कालीपानी

 बाडी
 कनकपुर

 बारूला
 कंडापुर

 बारूलदेई  कारलीपोडम

 बौलंगा  काटिपन

 भोभीथापुर
 कारीकाटा

 जीरोबारी  कांडोपारा

 मारीडी
 कोंडपाटना

 बोटीकीना
 खुंदुनी

 ्रह्मपारदा  किशोरनगर

 जरमनीपाल  किरोली
 कृष्णनदपुर

 का  कुकाहिय
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 कुटांजा  तारीकुंडा

 कुंडा-जाजपुर  तिगेरिफ

 कूंडाल  तिरान

 कुशपुर  तिरोल

 नखूलपाडा  तुलसीपुर

 नरसीधाई  अंनतपुर

 मुंडा  अंगुल

 मालीबार  अठालिक

 नंदीपुर  बडकेरा

 नरकेन्द्रपुर
 *
 बगेडिया

 व्याशिनपुर  बनलानी

 नेपाल  बानीसिंह

 निलाई  बानापाल

 निशिकांतिदोली  बांसपाल

 नवगांवहाट  बंताला

 ओलापुर  बारबिल

 ओस्तार  बत्तू

 पंचावसद  बालूपुर

 पानीकोली  बेलदा

 पारादीप  झापुर

 प्रदीपगढ़  मुबन

 पाटनमगुडी  बेलीपाड़ा

 पाटलीकुरा  बाडेन्दा

 फिलोनारा  झंपुआ

 पुरबन  छेदीपाड़ा

 रघुनाथपुर  देवगढ़

 रायकनिका  धाकटा

 राजनगर  धेनीकोटे

 रामबाग  मंदनवाली

 साफा  गोन्दिया

 बेलापुर  भारगांव

 सोनोतरश  गोधीबंधा

 सिंगापुर  गोबिन्दनार

 सिंगरी  गुजेबिल

 सुजानपुर  हरीचन्द्रपुर

 सुकिन्दा  हाटहीही

 सुनगरा  हिंदोल

 (५  नै  1
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 जारपाड़ा  तेलकोई

 जिरोई  तुलसीपाल

 जोगडा  तुलसीगंगा

 जोरांदा  आगडोला

 ज्योतिपुर  अंबागुडा

 कैमारी  बालीमेला

 कालाचूनी  बंधुगांव

 कनकन्‍्नार  बिसमकटक

 कनिहा  बिपरीडीह

 कनकदांढा  डोटीगुमा

 खेद॒हार
 चंदनहांडी

 केसुपुराल
 चंदनपुर

 खुरूजीकला  चित्रहोंडा

 खुमारा  दाबूगांव

 किरीबुरू  दामनजोड़ी

 महन्तगोला
 दानसेरजा

 मेहरामंडी  दसमतपुर

 नागछी  गुडारी

 नालोनगर  गुमपुर

 पाइकाशी  पुर

 पालासापंगा  जगबतपुर

 कल्लारा
 जैपोर

 पानुडा  झाटीगांव

 पारिंग  जिमनीपेडा

 पिंगुआ
 सिंगपुर

 रायसेन  कालीमेला

 राजकिशोरनगर
 कासीपुर

 रामचन्द्रपुर
 केनुगुडा

 रसोल
 काटीगुडा

 रेमुली
 किडिंगा

 रंगाली
 कोडरपुर

 सामबल
 कोटपाड़

 सनकापुर  कुजेन्द्रटी

 दक्षिणबालोन्दरा
 कुन्दरा

 सोकेती  लंपटपुर

 सूनापटना  लक्ष्मीपुर

 तालचर
 79

 तालुमुला
 मल्कागिरी
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 सुबदेगा

 सुन्दरगढ़

 तेनसा

 बिहालगढ़

 अटाबिरा

 बागदेही

 बागपल्ली

 बेलपहाड़

 भातली

 20  1995  लिखित  उत्तर



 29  1916

 विवरण-ाा

 कूल  एक्सचेंजों  की  संख्या  666

 31.12.94  की  स्थिति  के  अनुसार

 लिखित  उत्तर
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 शेरगढ़

 शिमुलिया

 सोर्द

 तिहिड़ी

 तुड़िगाड़िया

 बादमपहाड़

 राहाड़ी

 बैसिंधा

 बागरीपोशी

 बारासाही

 बरियापाड़ा

 बेटानाटी

 बिसोही

 झारपोरवारिया

 जोशीपुर

 कापतीपाड़ा

 कारांजिला

 खुंटा

 कोस्था

 कुआमारा

 लक्ष्मीपोसी

 पाकुरी

 बी
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 __
 2  ।

 गुमा  0  रामगाड़ा

 गुरून्थी  10  रमागिरी

 हादांमांगी  0  रामामा

 हिन्जिलीकुट  2  सातामिल्द  जंकशन

 जगन्नाथ  प्रसाद  7  शेरगाड़ा

 जामलनी  0  सिंधेश्वर

 रारादा  0  सिताला

 जारदागढ़ा  सोलोधर

 जयन्तोपुर  0  सुमानदल

 काबोसूमनिगर  0  सुरादा

 कारराडा  3  सुरामोनी

 कारामुलो  ०  तुरबुदी

 कासीनगर  0  बालीगुडा

 खाजुरीपाड़ा  0  बालसुनी

 खालो  खोटे  2  कीरानारसांधिपुर

 खतरों  बेरहमपुर  5  बाउर

 कोडाला  0  ब्राहमनीगांज

 ऋुदुतई
 ॥  चाकड़पाड़

 कूकृदाखंडी
 0  दारिनगीतबाड़ी

 कुलार्दा
 2  धामपुर

 महानंदापुर
 ।  जी  उदयगिरि

 मानातोरा
 0  गुरिनजीमा

 मोहाना
 ९  हरभंगा

 मुजागाडां
 3  जानपंक

 नरेस्द्रपुर
 0  कांतामल

 नुआपाड़ा
 0  जोहानजुररपाड़ा

 मापथा
 ९  कोरेगढ़

 मादमपुर
 0  हिंदासदादा

 पंचऋटी
 2

 नुआगांव
 पालाखेलुन्डी

 |
 पानरिया

 पारापुर
 22  पालासासुदा

 पात्रापुर
 2

 फिरंगिया

 पिताताली
 ह

 फुलनानी

 पितोला
 ९  पुरुताकटक

 पोलासारा
 ं  रामकिया

 पुदामारी
 3  सुमनगढ़

 पुरूसोतामपुर
 ह

 सीमाननाड़ी

 आरसुमान्दी
 2  रिकानाली

 आर  उदमगिरि  )
 तृमुझेबंध

 लिखित  उत्तर  डा
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 भुवनेश्वर  ई-0नी

 भुवनेश्वर  एक्सवार

 भुसंदपुर  ,

 बोलागढ़

 बहमगिरि

 हल्दिया

 इन्सचिलका

 जनकिया

 जानला

 जारीपांथा

 जाटानी

 वियतोसाबरा

 3  प्उ

 -

 ६५

 Oo

 ४

 NR
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 (७
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 20  1995

 कल्याणपुर

 कामागुरू

 सजनपुर

 राजसुकाला
 रेतांग

 साखीगोपाल

 सादारा

 सारानकुजला
 सातसाखा

 सिको

 लिखित  उत्तर  352
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 2

 17  जूनागढ़
 8  करमना

 3  केसिंगा

 खारियाररोड

 0  लाहुगाब
 0  लानजीम

 2  एम  रामपुर
 4  नारलारोड

 0  नामनापाड़ातानजत
 0  राजखरियार
 0  उनकेला
 1  आधम  गाबाड़ा
 ०

 अखुआपाडा
 9  अंगलो
 ४  आरेकाना
 3  अथगढ

 आडल

 हैं  बाहुग्राम
 2

 बैतालशिमाला
 !

 बालादूथा

 हि  जानकी

 हं  कारामका !
 बारांगा ०
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 कूद्रेमुलआ  आयरन  ओर  कंपनी  लिमिटेड  तथा

 मेटलजिंकल  एंड  इंजीनियरिंग  कंसल्टेंटस

 लिमिटेड  का  ईरान  के  साथ  समझौता  पाकिस्तान  को  फ्रेंच  पनड्ब्नियां

 826.  बसंत  पथार  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  888.  मल्लू  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  करेंगे  कि  :

 क्या  कॉुद्रेमुख  आयरन  ओर  कंपनी  लिमिटेड  तथा

 मेटलर्जिकल  एण्ड  इंजीनियरिंग  कन्सलटेंटस  लिमिटेड  ने  ईरान  की  दो

 प्रमुख  कंपनियों  के साथ  किसी  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए

 और

 यदि  तो  प्रस्तावित  समझौता  ज्ञापन  की  मुख्य-मुख्य

 विशेषताएं  क्‍या  .

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :

 और  कुद्रेमुख  आयरन  ओर  कंपनी  लिमिटेड

 ने  तकनीकी  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  और  नेशनल

 इईरानियन  स्टील  कंपनी  की  एक  इकाई  मैसर्स  आद्वान  स्टील  कैम्पलैक्स

 को  परामर्श  देने  के लिए  उनके  साथ  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए

 कुद्रेमुख  आरयन  और  कंपनी  लिमिटेड  और

 मेटलर्जिकल  एण्ड  इंजीनियरिंग  कंसल्टेंट्स  लिमिटेड

 ने  ईरानियन  स्टील  संयंत्र  रूप  से  अपेक्षित  तकनीकी  सहायता

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  समझौता  ज्ञापन  किया

 जलयानों  का  जय्त  किया  जाना

 887.  .  श्री  जिश्यनाथ  शास्त्री  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलादेश  ने  हाल  ही  में  बंगाल  की  खाड़ी  में  कुछ
 झारतीय  जलयान  जब्त  किए

 यदि  तो  किसने  और  इन्हें  कब  जब्त  किया  गया

 क्या  सरकार  ने  बंगलादेश  से  जब्त  किए  गए  जलयानों  को

 मुक्त  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  अनुरोध  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :

 हमारे  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  बंगलादेश  के

 प्राधिकारियों  ने  1989  से  1994  को  अवधि  के  दौरान

 कुल  39  भारतीय  नौकाएं  |  1995  से  कर्मीदल  के  205
 सटस्थों  सहित  14  और  नौकाएं  पकड़ी  गईं  बताई  जाती

 बंगलादेश  की  सरकार  ने  यह  बताया  है  कि  इन  नौकाओं
 को  बंगलादेश  के  प्रादेशिक  समुद्र  में  गैर  कानूनी  प्रवेश  की  वजह  से  जब्त

 किया  गया  1989  से  1994  के  दौरान  पकड़ी  गई
 39  नौकाओं  के  कर्मीदल  के  सभी  सदस्यों  को  बंगलादेश  प्रवेश  नियंत्रण
 अधिनियम  के  अंतर्गत  ।  माह  की  नजरबंदी  के  बाद  रिहा  कर  दिया

 गया

 क्‍या  सरकार  को  हाल  ही  में  हुए  हथियारों  के  सौदे  को

 जानकारी  है  जिसके  अंतग्गत  फ्रांस  ने  पाकिस्तान  को  तीन

 बी  पनडुब्बियां  बेचने  का  निर्णय  लिया

 क्या  इन  पनड्ब्बियों  को  प्रस्तावित  बिक्री  से  क्षेत्र  में

 संतुलन  गड़बड़ा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :

 और  सरकार  ने  इस  अत्याधुनिक  शस्त्र  प्रणाली  के

 हस्तांतरण  का  इस  क्षेत्र  के  सुरक्षा  पर्यावरण  पर  पड़ने  वाले  नकारात्मक

 प्रभाव  पर  अपनी  गहरी  चिन्ता  से  फ्रांस  की सरकार  को  अवगत  करा

 दिया

 सरकार  उन  सभी  गतिविधियों  पर  निरन्तर  निगाह  रखती  जिनका

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़ता  हो  तथा  इसकी  सुरक्षा  के  लिए
 आवश्यक  उपाय  करती

 शांति  क्षेत्र  के  रूप  में  हिन्द  महासागर

 889.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  नताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 शांति  क्षेत्र  के  रूप  में  हिन्द  विषय  पर  लंबे

 समय  से  लम्बित  पड़े  संयुक्त  राष्ट्र  सम्मेलन  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या
 .

 क्या  उक्त  सम्मेलन  के  आयोजन  का  बिचार  त्याग  दिया

 गया

 (  क्या  राजनैतिक  बातचीत  तथा  आर्थिक  सहयोग  को

 बढ़ावा  देने  के लिए  तटवर्ती  राज्यों  का एक  सम्मेलन  आयोजित  करने

 संबंधी  कोई  वैकल्पिक  प्रस्ताव  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  हिन्द  महासागर  का  शरंति  क्षेत्र  के  रूप  स्थापति  करने  से

 संबंधित  संयुक्त  राष्ट्र  की  तदर्थ  समिति  में  इस  पर  सक्रिय  रूप  से

 वजियार-जिमर्श  किया  जा  रहा  सुरक्षा  परिषद  के  3  स्थाई

 जो  प्रमुख  समुद्री  शक्तियां  इस  तदर्थ  समिति  के  कार्य  में  भाग

 नहीं  ले  रहे  उनकी  उपस्थिति  के  बिना  हिन्द  महासागर  की  एक  शांति

 क्षेत्र  के  रूप  में  स्थापना  से  संबंधित  संयुक्त  राष्ट्र  सम्मेलन  कोई  सार्थक

 निर्णय  नहीं  ले
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 संयुक्त  राष्ट्र  के  तत्वावधान  में  अथवा  हिन्द  महासागर  के
 सभी  तटीय  राष्ट्रों  का कोई  भी  वैकल्पिक  सम्मेलन  विचाराधीन  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 सड़क  की  मरम्मत  के  लिए  विदेशी  सहायता

 890.  औ  मूर्ति  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लगभग  सभी  राज्य  सरकारों  ने  सड़को  की  मरम्मत
 के  लिए  जित्तोय  सहायता  मंजूर  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के

 माध्यम  से  विश्व  मैंक  और  एशियाई  विकास  बैंक  तथा  जापान  सरकार
 को  प्रस्ताव  भेजे

 यदि  तो  कया  केन्द्र  सरकार  उक्त  स्रोतों  से  ऋण  प्राप्त

 करने  में  सफल  हुई

 इन  विश्व  निकायों  स ेअब  तक  कितना  ऋण  प्राप्त  किया

 जा  सका  और

 कब  तक  ये  ऋण  राज्य  सरकारों  को  उपलब्ध  करा  दिए

 जाएंगे  2

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  से  राज्यीय  सड़कों  में  सुधार  करने  के  लिए

 विश्व  एशियाई  विकास  और  जापानी  सरकार  से  ऋण

 सहायता  लेने  के  बारे  में  कुछ  राज्य  सरफारों  से  सुझाव  प्राप्त  हुए
 अभी  तक  किसी  प्रकार  की  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  नहीं  हुई

 अभी  यह  बता  पाना  संभव  नहीं  है  कि ऋण  सहायता  कब  तक  प्राप्त

 होने  की  संभावना

 आंध्र  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विस्तार

 891.  श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामय्या  :

 श्री  जेंकटश्वर  राव  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  कुछ  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विस्तार

 किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  कार्य  कब  तक  पूरा  हो

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  आंध्र  प्रदेश  में  5  के  विशाखापत्तनम

 खंड  को  35810  से  395/875  तक  तथा  विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर

 खंड  को  0  से  2.60  तक  चार  लेनों  का  बनाने  का  कार्य  चल

 रहा  है  जिसकी  अनुमानित  लागत  83.33  करोड़  इस  परियोजना

 को  3।  1997  तक  पूरा  करने  का  लक्ष्य
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 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  द्वारा  इस्पात  का  निर्यात

 892.  श्री  प्रेम  चनद  राम  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  का

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  उच्च  गुणवत्ता  बाल

 इस्पात  का  निर्यात  कर  रहा  और

 यदि  तो  आयातक  देशों  के  क्‍या  नाम

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :

 (९)  चालू  वित्तीय  वर्ष  1994-95  के  दौरा  ने

 निम्नलिखित  देशों  को  उत्कृष्ट  गुणवत्ता  फे  मृदु
 इस्पात  का  निर्यात  किया  है  :-

 संयुक्त  राज्य

 श्री  बंगलादेश  यूनाइटेड  अरब

 आस्ट्रेलिया  और

 (i)  वर्ष  1994795  के  दौरान  ने  निम्नलिखित

 देशों  को  बेदाग  इस्पात  का  भी  निर्यात  किया  है  :-

 संयुक्त  राज्य

 दक्षिण  और

 पश्चिम  एशियाई

 विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए
 राज्यों  को  दी  गई  धनराशि

 893...  श्री  खेलन  राम  जांगडे  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  1994-95  के  दौरान  विद्युत
 उत्पादन  के  लिए  मध्य  प्रदेश  को  धनराशि  प्रदान  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 और  मध्य  प्रदेश  राज्य  के  लिए  वर्ष  1994-95  हेतु  विद्युत
 क्षेत्र  परिव्यय  817.16  करोड़  रुपये  है  जिसमें  से  विद्युत  उत्पादन  हेतु
 परिव्यय  443.81  करोड़  रुपये

 स्पीड  पोस्ट  नेटवर्क

 894.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदये  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनेक  राज्यों  में  निजी  पार्टियों  की  प्रतिस्पर्धा  में  स्पीड-पोस्ट

 सुविधाओं  को  बेहतर  बनाने  तथा  इसका  बिस्तार  करने  के  लिए  कौन
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 से  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  हे और  इसके  लिए  कितनी  धनराशि

 उपलब्ध  कराई  गई

 क्या  सरकार  को  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  देश  में  स्पीड  पोस्ट

 के  विस्तार  तथा  आधुनिकीकरण  किए  जाने  के  संबंध  में  रिपोर्ट  प्राप्त

 हुई

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्रवाई  को  गई  और

 गोबा  में  कौन-कौन  से  स्थान  पहले  से  ही  स्पीड  पोस्ट

 योजना  के  अंतर्गत  हैं  तथा  अगले  वर्ष  के  दौरान  किन-किन  स्थानों  को

 इस  योजना  के  अंतर्गत  लाए  जाने  का  प्रस्ताव

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  प्राइवेट

 कुरिअरों  के  साथ  मुकाबला  करने  के  प्रयोजन  से  स्पीड  पोस्ट  सेवा  का

 स्तर  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  किए  जा  रहे  जैसे  :-

 ())  परियात  संभावनाओं  के  आधार  पर  नेटवर्क  का

 (32  भलीभांति  सुंसज्जित  तथा  कम्प्यूटरीकृत  बिजनेस  कार्यालयों

 के  माध्यम  से  बेहतर  आयास  सुविधाओं  की

 Gi)  प्रचालन  कार्य  को  तेजी  से  निष्पादित  करने  की  सुविधा  के

 लिए  कम्प्यूटरों  का

 Gv)  जांच-पड़ताल  संबंधी  कार्यों  पर  तत्काल

 और

 स्पीड  पोस्ट  नेटवर्क  के  विस्तार  तथा  आधुनिकीकरण  पर  कोई

 विशेषज्ञ  समिति  नहीं

 स्पीड  पोस्ट  नेटवर्क  पर  गोवा  में  पणजी  ही  एकमात्र
 स्टेशन  पणजी  सभी  राष्ट्रीय  नेटवर्क  स्टेशनों  से  तथा  अंतराष्ट्रीय
 नेटवर्क  के  सभी  देशों  के  साथ  जुड़ा  हुआ  पणजी  निम्नलिखित
 6  स्थान  यह  सुविधा  प्रदान  करते  हैं  :-

 ()  पणजी

 Gi)  भरगांव

 Gi)  भापुसा

 Civ)  वास्‍्को  द  गामा

 (५)  बिछोलिम

 (५)  पोंडा

 केरल  में  डाकथर

 895.  और  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  सचार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  धियार  केरल  में  कए  डाकघर  खोलने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  शाखा  डाकधघरों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  कोई

 अभ्यायेदन  प्राप्त  हुआ
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :

 वर्ष  1994-95  के  दौरान  2  शाखा  डाकघर  तथा  12

 उपडाकधघर  खोलने  का  प्रस्ताव

 और  @).  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  ह ैऔर  सभा  पटल

 पर  रख  दी

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  अंतर्गत  टेलीफोन

 896.  श्री  अमर  पाल  सिंह  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  अंतर्गत  दिल्ली  से  सीधे

 टेलीफोन  की  सुविधा  वाले  शहर  कौन-कौन से

 क्या  मेरठ  शहर  के  लिए  यह  सुविधा  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  मेरठ  शहर  को  सीधे  टेलीफोन  प्रदान  करने  संबंधी

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  ले

 लिया
 *

 संयार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 1.  फरीदाबाद  2.  बल्‍लभगढ़  3.  4.  गुड़गांव
 5.  बहादुरगढ़  6.  गाजियाबाद  7.  नोएडा  8.

 यह  सुविधा  उपलब्ध  नहीं

 यदि  निकटवर्ती  अल्प  दूरी  प्रभारण  क्षेत्रों  की  टेलीफोन

 प्रणालियों  का  कार्य  क्षेत्र  सांझा  होता  तो एक

 प्रणाली  से  दूसरी  प्रणाली  में  की  जाने  वाले  कॉलों  को  स्थानीय  कॉल

 माना  जाता  मेरठ  और  दिल्ली  कम  दूरी  के  निकटवर्ती  क्षेत्र  नहीं

 इसलिए  ये  इस  श्रेणी  में  नहीं

 (=)  भाग  के  उत्तर  को  देखते  प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5  को  चार  लेनों  बाला  बनाया  जाना

 897.  श्री  गोपी  नाथ  मजपति  :  क्या  जल-भूतल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  पांच
 सेक्शन  मार्ग  को  चार  लेनों  वाला  बनाने  में  बिलम्ब  होने  के  क्या

 कारण
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 यह  कार्य  कब  तक  शुरू  हो  और

 यह  कार्य  कब  तक  पुरा  हो

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  विश्व  जिसकी  ऋण  सहायता  से  यह

 परियोजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  की  अपेक्षाओं  के  अनुरूप
 परियोजना  के  विभिन्‍न  पैकेजों  के  लिए  ठेकेदारों  और  पर्यवेक्षी  परामर्श

 दाताओं  के  चयन  की  प्रक्रिया  के  कारण  कार्य  को  शुरू  करने  में  कुछ
 विलम्ब  हुआ

 और  इन  पैकेजों  कर  निर्माण  कार्य  शुरू  हो  चुका  है
 और  इसे  1998  तक  पूरा  करने  का  लक्ष्य

 गुजरात  में  तापीय  विद्युत  संयंत्र

 898.  श्री  राठवा  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 क्रपा  करेंगे  कि  :

 3।  1995  की  स्थिति  के  अनुसार  गुजरात  में

 कितने  तटीय  विद्युत  संयंत्र  कार्यरत

 इन  विद्युत  संयंत्रों  मे ंकितनी  मात्रा  में  विद्युत  उत्पादन

 क्या  सरकार  का  बिचार  गुजरात  में  केन्द्रीय  सहायता  से

 कुछ  और  अधिक  तापीय  संयंत्र  लगाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उमिला  :

 31  1995  की  स्थिति  के  अनुसार  गुजरात  राज्य  में  15

 ताप  विद्युत  संयंत्र  प्रचालनाधीन

 1994  से  1995  की  अवधि  के  इन

 बिद्युत  संयंत्रों  द्वारा  22156  विद्युत  का  उत्पादन  किया  गया

 से  राज्यों  को  ब्लॉक  ऋणों  और  ब्लॉक  अनुदान

 सहायताओं  के  रूप  में  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  जाती  है  और

 यह  किसी  विशिष्ट  परियोजना/कार्यक्रम  से  संबंधित  नहीं  होती

 उत्तर  प्रदेश  को  विश्व  बैंक  सहायता

 899.  श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपां  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  के  महत्वपूर्ण  नगरों  के

 विकास  के  लिए  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  उत्तर  प्रदेश

 शहरी  विकास  परियोजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संमंधी  ब्यौरा  क्या
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 क्या  राज्य  सरकार  ने  गंदी  बस्तियों  में  सुविधाओं  में  सुधार
 और  विकास  के  लिए  इंटरनेशनल  डेवलपमेंट  एसिस्टैंस
 आदि  के  साथ  कोई  अन्य  परियोजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  अभिगत  दस्तावेज  के
 रूप  में  भेजे  गये  प्रस्ताव  में  निम्नलिखित  घटक  हैं  :

 नगरपालिका  जल  आपूर्ति  व  यातायात  एवं
 तकनीकी  सहायता  और  प्रशिक्षण  परियोजना  की  अनुमानित
 लागत  600  करोड़  रुपये  परियोजना  6  वर्षों  में  पूरी  होनी  प्रस्तावित

 परियोजना  पर  विश्व  बैंक  के  अधिकारियों  के  साथ  शहरी  कार्य  तंथा

 रोजगार  मंत्रालय  ने  विचार-विमर्श  किया  अभी  बैंक  स्तर

 पर  परियोजना  की  वित्त  व्यवस्था  के  बाबत  पुनर्वियार  चल  रहा  यह

 बताना  संभव  नहीं  है  कि  विश्व  बैंक  द्वारा  परियोजना  पर  कब  तक

 बिचार  किया

 प्रश्न  नहीं

 विशाखाफ्तनम  इस्पात  संयंत्र

 900.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लिमिटेड  की  विशाखापत्तनम

 इस्पात  संयंत्र  मे ंअधिकतम  हांनि  होने  के कारण  सरकारोी  क्षेत्र  के  इस

 उपक्रम  के  समक्ष  गंभीर  वित्तीय  संकट  उपस्थित  हो  गया

 यदि  तो  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  में  बढ़ती  हानि

 के  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  विशाख्पत्तनम  इस्पात  संयंत्र  को  दीवालियेपन

 की  स्थिति  से  बाहर  निकालने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :

 और  कंपनी  को  सभी  दृष्टियों  से  स्थिति  में  परिबर्तन  होने  और

 यर्ष  1996-97  तक  शत  प्रतिशत  क्षमता  उपयोग  प्राप्त  करने  और  वर्ष

 1997-98  तक  निवल  लाभ  अर्जित  करने  की  आशा  निम्नलिखित

 कारणों  की  वजह  से  कंपनी  अब  तक  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  कर

 सकी  घन
 *

 (1)  ब्याज  और  मूल्यहास  के  लिए  पूंजी  संबंधी  अधिक
 .

 (20  आरम्भिक  जेस्टेशन

 (3)  आदानों  की  लागत  में

 (4)  बाजार  में  मनन्‍्दी  की
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 (5)  कतिपय  अप्रत्याशित  सम्भारिकी  दक्षता

 अपर्याप्त  अतिरिक्त  सुविधाओं  की

 आवश्यकता  और  तदनन्तर  प्रचालन  आरंभ  करने  के

 कारण  इस्पात  गलनशाला  और  सतत  ढलाई  मशीनों  में

 उत्पादन  को  स्थिर  करने  में  सामना  की  गई

 कंपनी  को  वित्तीय  रूप  से  व्यवहार्य  बनाने  क ेलिए  कपनी

 के  पूंजीगत  आधार  की  पुनर्सरचना  करने  के  प्रस्ताव  को  भारत  सरकार

 ने  1993  में  अनुमोदित  कर  दिया  इस  प्रस्ताव  से  कंपनी  को

 बकाया  सरकारी  ऋण  को  अंशतः  साम्या  में  और  अंशतः  7  प्रतिशत

 गैर  संचयो  तरजीह  शेयरों  में  परिवर्तित  करने  क॑  कारण  ब्याज  के

 भुगतान  में  350  करोड़  रुपए  से  अधिक  की  वार्षिक  राहत  इसके

 अतिरिक्त  कंपनी  ने  संशोधन  कार्य  शुरू  किए  हैं  और  इस्पात

 गलनशाला  और  सतत्‌  ढलाई  मशीनों  में  अतिरिक्त  सुविधाओं  की

 स्थापना  को  है  और  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  हेतु  प्रतिष्ठित  विदेशी  फर्म  से

 आवश्यक  प्रौद्योगिकीय  सहायता  प्राप्त  की

 मध्य  प्रदेश  में  कोयले  पर  आधारित  विद्युत  केन्द्र

 901.  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :  कया  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  निजी  क्षेत्र  द्वारा  कोयले  पर  आधारित  विद्युत
 केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  हेतु  विचाराधीन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या

 ये  बिद्युत  केन्द्र  कहां-कहा  स्थापित  किए  जायेंगे  तथा

 इनको  प्रस्तावित  क्षमता  कितनी-कितनी

 प्रत्येक  विद्युत  केन्द्र  के  लिए  प्रतिवर्ष  कितने  कोयले  की

 आवश्यकता  और

 क्या  इनके  लिए  कोयले  को  आवश्यकता  को  पूर्ति  हेतु
 कोल  इण्डिया  लिमिटेड  से  स्वीकृति  प्राप्त  हो  गई

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 और  मध्य  प्रदेश  में  निजी  क्षेत्र  के  माध्यम  से  कोयला

 आधारित  बिद्युत  गृहों  की  स्थापना  हेतु  विचाराधीन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा

 निम्नलिखित  है  :-

 परियोजना  का  नाम  अवस्थिति  क्षमता

 का

 2  3  4

 ।.  पेंच  छिंदवाड़ा  500

 2...  भिलाई  दुर्ग  500

 3.  कोरबा  पश्चिमी  जिस्तार  बिलासपुर  420

 4...  कोरबा  बिलासपुर  500
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 ।  2  3  4
 ॥

 5.  बीना  सागर  1000

 6.  बीरसिहपुर  बिलासपुर  500

 7.  कोरबा  पूर्वी  शहडोल  500

 8...  रायगढ़  रायगढ़  1000

 उपयुक्त  बिद्युत  परियोजनाओं  में  तीन  परियोजनाओं  की

 वार्षिक  कोयला  आवश्यकता  उपलब्ध  जोकि  निम्नलिखित  है  :-

 परियोजना  का  नाम  अनुमोदित  वार्षिक  कोयला

 आवश्यकता

 ।.  कारेबा  पश्चिमी  2.35

 2.  पेंच  2.00

 3.  भिलाई  2.47

 बीयर  उत्पादन  हेतु  अनिवासी  भारतीयों  को

 लाइसेन्स  देना

 9०02.  श्री  राम  प्रसाद  सिंह  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  अनिवासी  भारतीयों  को  बायर

 इत्यादि  के  उत्पादन  हेतु  लाइसेन्स  जारी  करने  के  लिए  कोई  नई  नोति

 शुरू  को

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या

 कारण  और

 ऐसे  उद्योग  लगाने  के  लिए  भारतीय  नागरिकों  को  क्या

 प्रोत्साहन  दिए

 स्थाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण

 :

 प्रश्न  नहीं

 भारत  सरकार  द्वारा  भारतीय  नागरिकों  या  अनिवासी

 .  भारतीयों  को  कोई  आर्थिक  अथवा  बित्तीय  प्रोत्साहन  नहीं  दिए  जाते

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  में  ग्रामीण  महिलाओं  को  रोजगार

 903.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्या  व्थाशय  प्रसंस्करण  उद्योम  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  में  बड़ी  संख्या  में  ग्रामीण

 महिलाओं  को  रोजगार  दिया  जा  रहा



 373  लिखित  उत्तर

 क्या  महिलाओं  को  अपना  व्यवसाय  चलाने  में  सहायता
 करने  की  कोई  योजना

 (q)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सरुण
 :

 से  मंत्रालय  केवल  महिलाओं  के  लिए  कोई  स्कीम
 विशेष  नहीं  मंत्रालय  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खाद्य

 प्रसंस्करण  केन्द्रों  की  स्थापना  में  सहायता  दे  रहा  है  और  पंचवर्षीय
 योजना  के  शुरू  के  तीन  ब्षों  में  ऐसे  140  केन्द्रों  को  स्थापना  के  लिए
 सहायता  दी  जा  चुकी  जिला  औद्योगिक  केन्द्रों  और  राज्य  नोंडल

 एजेंसियों  के  साथ-साथ  ये  केन्द्र  प्रशिक्षण  के  अलावा  खाद्य  प्रसंस्करण

 के  विभिन्‍न  पहलुओं  के  बारे  में  सूचना  का  प्रसार  करते  खाद्य

 प्रसंस्करण  प्रशिक्षण  केन्द्रों  मे ंइस  बात  पर  जोर  दिया  जाता  है  कि

 कृषि-खाद्य  उद्योगों  में  ग्रामीण  महिलाओं  को  प्रशिक्षण  दिया  जाए  ताकि

 उन्हें  लघु  खाद्य  प्रसंस्करण  यूनिटों  को  लगाने  और  उनको  प्रबंध

 व्यवस्था  करने  का  अनुभवਂ  प्राप्त  हो  महिला

 उद्यमियों  को  द्वारा  चलाई  जा  रहो  महिला  उद्योग

 निधि  स्कोम  द्वारा  वित्त  उपलब्ध  कराया  जाता

 राष्ट्रीय  को  चौड़ा  करना

 904...  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  आगरा  सड़क

 का  चौड़ा  करने  और  इसे  चार  लेनों  वाली  सड़क  बनाने  संबंधी

 परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  निविदाएं  पहले  ही  आमंत्रित  कर

 लो  गई  और

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  पर  कब  तक  निर्णय  ले

 लिए  जाने  की  संभावना  है  और  इन  पर  निर्माण  कार्य  कब  तक  आरंभ

 हो

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश

 :

 चूंकि  यह  कार्य  अभी  निविदा  स्तर  पर  है  इसलिए  यह

 बता  पाना  अभी  संभव  नहीं  है  कि  यह  कार्य  कब  प्रारंभ

 सड़क  को  चार  लेनों  वाला  बनाया  जाना

 905.  सावित्री  लक्ष्मणन  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अलवाय-कोल्लम-नत्रिवेन्द्रम  मार्ग  का
 चयन

 चार  लेनों  बाला  मार्ग  बनाए  जाने  के  लिए  किया  गया

 इसे

 29  1916  लिखित  उत्तर  374

 यदि  तो  क्‍या  त्रिचूर  मार्ग  को  भी  चार  लेनों
 बाला  मार्ग  बनाए  जाने  हेतु  योजना  में  शामिल  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  अलवाय  से  यायतिला  और  अरूर  से

 अलवाय-कोचोन-क्विलॉन-त्रिवेन्द्रम  मार्ग  के  शेरतलै  उपखंडों  को

 चार  लेन  का  बनाने  का  कार्य  चल  रहा  यार  लेन  बनाने  के  कार्य

 केनलिए  3  करोड़  की  अनुमानित  लागत  से  भूमि  अधिग्रहण  कार्य

 आठबीं  योजना  में  शामिल  किया  गया

 प्रश्न  नहीं

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  द्वारा

 कोयले  का  आयात

 906.  श्री  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारताय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  आस्ट्रेलिया
 और  चोन  से  कोयले  का  आयात  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  स्वदेशी  कोयले  का  उपयोग  करने  के  स्थान

 पर  कोयला  आयात  करने  के  क्या  कारण

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  कोयले  कर

 आयात  में  वृद्धि  करने  का  निर्णय  लेने  से  पहले  कोल  इंडिया  लिमिटेड

 के  साथ  परामर्श  किया

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है और  इस  पर  काल

 इंडिया  लिमिटेड  की  क्या  प्रतिक्रिया

 1995-96  और  1996-97  के  दौरान  इससे  पहले  बों  को

 तुलना  में  कितना  कोयला  आयात  किया  जायेगा  और  इस  पर  कितना

 विदेशी  मुद्रा  खर्च

 क्‍या  आयातित  कोयले  पर  स्वदेशो  कोयले  की  तुलना  में

 कम  लागत  आतो  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :

 और  स्टोल  अथॉरिटी  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड

 राखयुक्त  धातुकर्माय  उत्कृष्ट  कोककर  कोयलेਂ  का  अधिकांशतया

 आस्ट्रेलिया  से  आयात  कर  रहा  तर्थाप  चालू  वित्तोय  यर्ष  में  एक

 लोडਂ  चोन  से  आयात  किया  गया  को  आवश्यकता  आं

 और  स्वदेशी  स्रोतों  से  उपलब्धता  के  बीच  क॑  मात्रात्मक  ओर

 गुणवत्तात्मक  अंतर  को  पूरा  करने  के  लिए  कोककर  कायल  का

 आयात  करता

 और  सहित  एकोकृत  इस्पात  संयंत्रों  क  लिए

 कोककर  कोयले  को  आवश्यकता  और  कोयले  की  उपलब्धता  क

 संबंध  में  प्रत्येक  वर्ष  जनवरोी/फरवरी  में  होने  बाली
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 रेल  योजना  स्टील  अथॉरिटी  ऑफ  इण्डिया
 कोल  इण्डिया  लिमिटेड  आदि  की  संयुक्त  बैठक  में  विचार

 बिमर्श  किया  जाता  आयात  का  निर्णय  इस्पात  संयंत्रों  की

 आवश्यकताओं  और  स्वदेशी  स्रोतों  स ेकोककर  कोयले  की  उपलब्धता

 के  बीच  के  अंतर  के  आधार  पर  लिया  जाता

 (७32  1995-96  के  दौरान  60  लाख  टन  कोककर  कोयले  का

 आयात  करने  के  लिए  की  योजना  1996-97  के  दौरान

 आयात  को  जाने  वाली  मात्रा  1996-97  के  दौरान  स्वदेशी  कोयले  की

 उपलब्धता  पर  निर्भर  पिछले  तीन  बषों  के  दौरान  आयात

 प्राप्ति  पर  का  बिवरण  निम्नानुसार  है  :-

 1992-93  1993-94  1994-95

 94

 1.  कुल  मात्रा  लाख  4.248  4.750  3.865

 2.  लगी  विदेशी  मुद्रा  दस  लाख  229.1  247.3  203.6
 अमरीकन  डालर  कोयला  बीजक

 ओ  सबिदाओं
 के  लिए  लगाए  गए  विदेशी  जहाजों
 को  अमरीकन  डालर  में  भुगतान
 किया  गया  भाड़ा

 3.  भाड़े  सहित  अनुमानित  मूल्य  779.6  889.1  719.2
 क्रम  संख्या  2  पर  लगभग  रुपए

 के  समतुल्य+भारतीय  रुपए  में  भारतीय

 जहाजों  को  भुगतान  किया  गया

 और  स्वदेशो  कोककर  कोयले  तुलना  में  आयातित

 कोककर  कोयला  कम  राखयुक्त  और  उत्कृष्ट  कोककर  गुण  होने  के

 कारण  लागत  कार्यक्षम  न्यून  राख  अंश  सहित  कोककर  कोयले  की

 बेहतर  क्वालिटी  से  कोक  की  क्वालिटी  में  सुधार  होता  है  और  कोक

 दर  में  कमी  होती  है  जिससे  धमन  भट्टी  उत्पादकता  में  सुधार  होता  है

 और  उत्पादन  लागत  में  कमी  होती

 राष्ट्रीय  को  चौड़ा  करना

 907.  श्री  चाको  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार से  राष्ट्रीय  को  मजबूत
 बनाने  तथा  चौड़ा  करने  के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इन  अनुरोधों  में  राष्ट्रीय  पर  कोडुंगाल्लोर
 तथा  पाराबूर  के  बीच  इस  मार्ग  को  चौड़ा  करना  भी  शामिल

 क्या  इन  अनुरोधों  पर  कोई  निर्णय  ले  लिया  गया  और

 (S)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्‍या  कारण
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राग्य  मंत्री  जगदीश
 :  ।7  को  सुदृढ़  करने  और  चौड़ा  करने  के  लिए

 केरल  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हुआ

 से  (=).  प्रश्न  नहीं

 यूरिया  की  दुलाई

 908.  जी  महेश  कनोडिया  :  क्‍या  रसायन  और  उर्थरक  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूरिया  की  दुलाई  के  लिए  रेलवे  बैगन  की  कमी

 यदि  तो  क्‍या  उनका  मंत्रालय  इस  मामले  पर  रेल

 मंत्रालय  के  साथ  कार्यवाही  कर  रहा  और

 यदि  तो  इस  पर  रेल  मंत्रालय  की  क्या  प्रतिक्रिया

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रोनिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एद्रुआर्डो  :

 से  चालू  रबो  मौसम  क  दौरान  यूरिया  के  संचालन  के  लिए
 रेलबे  बैगनों  की  समग्र  उपलब्धता  संतोषजनक  रही  इससे  यूरिया  के

 प्रेषण  में  तेजी  लाने  में  योगदान  मिला  है  जो  1994  से

 1995  कि  अवधि  के  दौरान  कुल  81.68  लाख  हो  गया  है  जबकि  रबी

 1993-94  की  समकालीन  अवधि  के  दौरान  प्रेषण  69.88  लाख  टन

 इतनी  बड़ी  मात्रा  में  परिषहन  कार्य  से  मांग  में  और  बैगन  की  उपलब्धता

 में  स्थानीकृत  असंतुलन  आना  स्वाभाविकः  व्यस्त  मौसम  के  दौरान

 अन्य  महत्यपूर्ण  क्षेत्र  के  उद्योगों  से  प्रतियोगी  मांग  के  परिणामस्वरूप

 वैगन  की  मांग  करने  और  बैगनों  की  आपूर्ति  के  मध्य  यदा-कदा

 समयान्तर  होता  ऐसी  बाधाओं  को  अंतरमंत्रालयी  समन्वय  से  दूर
 किया  जाता

 गुप्त  अभियानों  के  लिए  हेरोइन  की  बिक्रमी

 909.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 _

 क्या  सरकार  का  ध्यान  13  1994  के

 हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  एलेजेज  ड्ग्स-फार  आर्म्स  प्लानਂ  शीर्षक

 से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है  और  इस  संबंध  में

 सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :

 (@)  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पाकिस्तान

 विभिन्‍न  स्रोतों  से  प्राप्त  धनराशि  जिसमें  नशीले  द्रव्यों  के  अवेध

 व्यापार  से  प्राप्त  होने  वाली  राशि  भी  शामिल  भारत  के

 सीमा  पार  आतंकवाद  को  समर्थन  दे  रहा  है  और  उसे  दुष्प्रोरित  कर

 रहा
 हि



 सरकार  आतंकवादियों  के  विरुद्ध  सभी  आवश्यक  उपाय  करने  के
 प्रति  टृढ़  रूप  से  बचनबद्ध  है  और  भारत  के  विरुद्ध  कार्रवाईयों  के  लिए
 बाहर  से  दिए  जाने  बाले  सामग्रीगत  वित्तीय  अथवा  किसी  भी  अन्य
 प्रकार  के  समर्थन  के  विषय  में  जागरूक

 व्यापार  से  संबंधित  बौद्धिक  सम्पदा  अधिकार

 910.  श्री  बिलासराव  नागनाथराव  गूंडेबार  :  क्‍या  रसायन
 और  उर्जरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  व्यापार  संबंधी  बौद्धिक  संपदा  अधिकार  के  लागू
 होने  के  बाद  पेटेंट  को  गई  औषधियों  का  मूल्य  बढ़ने  की  आशंका

 यदि  तो  मूल्य  में  अनुमानित  वृद्धि  प्रतिशत  का  ब्यौरा
 क्या  और

 (D  उन  दवाओं  के  नाम  कया  हैं  जिनके  मूल्य  बढ़ने  की  आशा

 रसायन  तथा  उर्यरक  मंत्रलय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रोनिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डों  :

 से  ओषधों  के  मूल्यों  पर  ट्रिप्स  समझौते  का  जो

 टिप्स  समझौते  के  लागू  हो  जाने  के  पश्चात  पेटेंट  अनेक  बातों  पर

 निर्भर  जिममें  बाजार  में  चिकित्सीय  समतुल्य  गैर-पेटैंट  औषधों

 की  उपलब्धता  की  पेटेंट  धारकों  द्वारा  अपनाई  गई  लाइसेंसिंग

 और  विपणन  स्थानीय  निर्माण  का  विकल्प  सहित  और  बाजार

 शक्तियों  के  बीच  परस्पर  संबंध  शामिल

 भारत  की  परमाणु  नीति  पर  पीसਂ  की  रिपोर्ट

 911.  श्री  विजय  कृष्ण  हांडिक  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  एक  अंतर्राष्ट्रीय  पर्यावरण  ग्रुप

 पीसਂ  की  उस  वर्तमान  रिपोर्ट  की ओर  आकृष्ट  किया  गया

 जिसमें  भारत  की  परमाणु  नीति  और  क्षमता  के  संबंध  में  गलत  एवं

 अशुद्ध  आंकड़े  दिए  गए  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कटम  उठाए

 जा  रहे

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  सरकार  को  इस  बात

 की  जानकारी  है  कि  पीसਂ  ने  हाल  ही  में  नाभिकोय  प्रसार  रिपोर्ट

 शीर्षक  से  एक  पुस्तिका  प्रकाशित  की  जिसमें  भारत  पर  भी  एक

 रिपोर्ट  शामिल

 सरकार  सभी  प्रासंगिक  बहुपक्षीय  मंचों  पर  यह  बात

 दोहराती  रही  है  कि  उसका  नाभिकीय  कार्यक्रम  मात्र  शांतिपूर्ण  उद्देश्यों
 के  लिए  चलाया  जा  रहा

 जापान  को  सहायता

 912.  श्री  शिवष्पा  :  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बलाने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  जापान  में  हाल  हीः  में  भूकम्प
 स  हुए  भारी  विनाश  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राहत  सामग्री  भेजी  और

 यटि  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :

 माल  भाड़े  तथा  हैन्डलिंग  प्रभार  सहित  2.97  करोड़  रुपये

 मूल्य  की  राहत  सामग्री  भेजी  गई  जिसमें  बेबी  मिल्क

 ऊनी  कम्बल  तथा  चाय  शामिल

 उत्तर  प्रदेश  में  सुविधा

 93.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोओ्री  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  पर्वतीय  क्षेत्र  क ेकितने  जिले

 सुविधा  से  जुड़े  हुए

 अब  तक  कुल  कितनी  ग्राम  पंचायतों  में  यह  सुविधा
 प्रदान  कर  दी  गई  और

 शेष  पंचायतों  में  यह  सुबिधा  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्तावित

 कार्यक्रम  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  28

 95  को  स्थिति  के  उत्तर  प्रदेश  के  गढवाल  क्षेत्र  में

 स्थित  पांच  पहाड़ी  जिलों  में  सुथ्षिधा  प्रदान  को  गई

 .  अभी  यह  सुविधा  ग्राम  पंचायतों  में  स्थित  सार्बजनिक

 टेलीफोनों  में  प्रदान  की  जानी

 (7)  सरकार  ने  एक  नीति  अपनाई  जिसके  अध्यधीन

 तकनीकी  दृष्टि  से  व्यबहार्य  होने  पर  ग्राम  पंचायतों  में  स्थित  सार्यजनिक

 टेलीफोनों  के  माध्यम  से  सुविधा  प्रदान  को  जानी

 गुड़गांव  सड़क

 914.  श्री  सज्जन  कुमार  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री

 यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि

 क्या  ईदिरा  गाषा  अतराष्ट्राय  विमानपत्तन  की  ओर  जाने

 बाली  गुड़गांव  सड़क  का  चोड़ो  करने  की  कोई  योजना  ओर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 सेल्युलर  टेलीफोन

 :

 आठवीं  पंचवर्षोय  1992-97  में  गुड़गांव  सड़क

 8)  को  19  से  ३0  से  30  तक  4  लेन

 से  6  लेन  का  बनाने  के  लिए  प्रावधान

 दूसरसंचार  सेवाओं  को  निजीकरण

 915.  श्री  रामपाल  सिंह  :

 श्री  शिवप्पा  :

 श्री  कृष्णा  राव  :

 श्री  जनाद॑न  मिश्र  :

 श्री  कोडीकुन्नील  सुरेश  :

 श्री  चित्त  बसु  :

 श्री  फूलचंद  वर्मा  :

 श्री  कुमारासामी  :

 श्री  पंकन  चौधरी  :

 श्री  विजय  नवल  पाटील  :

 श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झोटये  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दूरसंचार  सेवाओं  के  निजोकरण  क॑  संबंध

 में  अंतिम  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 उपरोक्त  निर्णय  को  कब  से  लागृ  किया

 क्‍या  ऑडिट  पेनलਂ  ने  दूरसंचार  सेवाओं  के

 निजाकरण  की  नोति  को  आलोचना  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 राष्ट्रीय  दुरसंचार  नोति  के  अनुसार  दुरसंचार  विभाग  निजी  क्षेत्र
 को  प्रवेश  करने  के  लिए  मुलभूत  सेबाएं  प्रदान  करने  के  क्षेत्र  में  अनुमति
 प्रदान  को  जा  रही

 और  GD.  सरकार  ने  मुलभूत  टेलीफोन  सेबाएं  प्रदान  करने
 के  उद्देश्य  से  दूरसंचार  विभाग  के  प्रयामां  को  आगे  बढ़ाने  क  लिए
 भारतोय  पंजोकृत  कम्पनियों  से  (16.1.1995$  निबिदाएं  आमंत्रित

 का  हैं  तथा  निविदाएं  प्रस्तुत  करन  कौ  अंतिम  ताररब  ३0  1995

 और  उपर्युक्त  भाग  क  उत्तर  का  टखत  प्रश्म

 नहां

 916.  श्री  राम  विलास  पासवान  :

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मानदंडों/नियमों  और  दिल्ली  उच्च  न्यायालय/उच्चतम

 न्यायालय  की  टिप्पणियों  की  उपेक्षा  करके  सेल्युलर  टेलीफोन  के  लिए
 ठेके  देने  क ेकतिपय  मामले  सामने  आए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या

 कारण  और

 GQ)  इस  मामले  में  क्‍या  सुधारात्मक  कदम  उठाए

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  से

 माननीय  उच्च  न्यायालय  तथा  उच्चतम  न्यायालय  ने

 दूरसंचार  बिभाग  द्वारा  अपनाई  गई  चयन  प्रक्रिया  को  सही  ठहराया

 कुछ  बोलोदाताओं  के  मामले  में  माननीय  न्यायालय  ने  बोली

 पर  पुनः  विचार  करने  के  आदेश  दिए  थे  और  ठेका  प्रदान  करने  से  पृर्व॑

 इन  पर  विचार  किया  गया  वाणिज्यिक  और

 वित्तीय  शर्तों  से  संबंधित  चयन  प्रक्रिया  सभी  बोलोदाताओं  पर  समान

 रूप  से  लागू  को  गई

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  रोजगार

 917.  रामकृष्ण  कुसमरिया  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बतान

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  क ेविभिन्‍न  एल्युमीनियम  उत्पादक  उपक्रमों

 में  कितने  व्यक्ति  कार्यरत

 गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  एकक  द्वारा  किए  गए

 निर्यात  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 आठवीं  और  नौंबीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  इन

 एककों  द्वारा  कितना  अनुमानित  उत्पादन  और  निर्यात

 खान  मंत्रालय  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह

 :  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  में  एल्यूमीनियम  धातु  को  दो

 उत्पाटक  कर्म्पनियों  नेशनल  एल्युमीनियम  कम्पनी  तथा

 भारत  एल्युमोनियम  कम्पनी  में  कार्यरत  कर्मचारियों  को

 संख्या  इस  प्रकार  है  :-

 वालका  6085

 जाल्का  70696
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 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  नाल्‍को  तथा  बाल्को  के  निर्यात  निष्पादन  इस  प्रकार  रहे  :--

 मात्रा

 1991-92  1992-93  1993-94

 नाल्‍को  मात्रा  मूल्य  मूल्य  मात्रा  मूल्य
 *

 एल्यूमिना  3,78,435  172.65  4,25,616  209.88  3,71,009  181.83

 एल्यूमीनियम  61,117  213.67  85,771  328.70  60,037  229.89

 बाल्को

 एल्यूमिना  न्‍+  न  -  149  0.10

 एल्यूमीनियम  273  1.78  170  0.95  28  0.15

 आठवीं  योजना  के  दौरान  नाल्‍को  और  बाल्को  में  प्रश्न  नहीं

 एल्यूमीनियम  उत्पादन  क्रमशः  10,21,000  मी.ठन  और  4,75,000
 टन  होने  का  अनुमान  आठवीं  योजना  के  दौरान  नाल्‍्को  की

 3,40,000  टन  एल्यूमीनियम  के  निर्यात  की  योजना  आठवीं  योजना  हरिजन  जस्तियों  में  विद्युतीकरण

 के  दौरान  बाल्को"ने  एल्यूमीनियम  निर्यात  की  कोई  योजना  नहीं  बनाई

 योजना  के  लिए  इन  कंपनियों  ने  उत्पादन  तथा  निर्यात  की

 अभी  तक  कोई  योजना  नहीं  बनाई

 मिशनों  में  हिन्दी  अधिकारी

 98.  श्री  मृत्युंजय  नायक  :

 श्री  आनन्द  अहिरवार  :

 कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  विदेश  स्थित  मिशनों  में  पदस्थ  हिन्दी

 अधिकारियों  के  कार्यों  की  समीक्षा  करती

 यदि  तो  ऐसे  कितने  अधिकारी  पाये  ज़ो  हिन्दी  में

 कार्य  नहीं  करते  हैं  तथा  उनके  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  बारे  में

 सरकार  द्वारा  क्‍या  सुधारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 इस  समय  पोर्ट  पोर्ट  ऑफ
 जार्ज  टाउन

 और  पारामारिबी  में  स्थित  भारतीय  मिशतों  में  हिन्दी  अधिकारी  तैनात

 वे  अपने-अपने  मिशन  में  हिन्दी  के  प्रकार-प्रसार
 तथा  राजपाणा

 नीति  के  क्रियान्वयन  से  सम्बद्ध  अपने  दायित्व  संतोषजत॒क
 ढंग  से  निभा

 रहे

 99.  श्री  छेदी  पासवान  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बतान  का

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  हरिजन  बस्तियों  और

 जनजातीय  गांवों  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  बिजली  के  कनेक्शन  .

 देने

 यदि  तो  विभिन्‍न  राज्य  ग्रामीण  विद्युतीकरण
 निगरमों  और  सम्बन्धित  एजेंसियों  को  इस  सम्बन्ध  में  दिए  गए  निर्देशों  का

 ज्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  विभिन्‍न  राज्यों  में  उपरोक्त  प्रस्ताव  का  किस

 सीमा  तक  कार्यान्वयन  किया  गया

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 और  हरिजन  नस्तियों  और  जनजातीय  गांवों  में  प्राथमिकता

 के  आधार  पर  बिजली  के  कनेक्शन  दिए  जाने  के  उद्देश्य  से  ग्रामीण

 विद्युतीकरण  निगम  ई  राज्य  बिजली  बोड़ों  को

 अधिमान्य  शर्तों  पर  रियायती  सहायता  प्रदान  करता  रहा  आर  ई  था

 राज्य  बिजली  बोड्डों  प्रमुख  गांवों  क ेसाथ-साथ  हरिजन  बस्तिया  का

 विद्युतीकरण  किए  जाने  की  भी  सलाह  देना  इसके  अभी

 हाल  ही  में  राज्य  बिजली  बोडों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  ग्रामाण

 विद्युतीकरण  स्कीम  के  एक  हिस्से  के  रूप  में  थे  हरिजन  बस्तियां  मे

 बितरण  ट्रांसफार्मर

 उपलब्ध  सूचना  के  आधार  2,62,960  हरिजन  बस्तियों

 तथा  70,091  जनजातीय  गांवों  का  1994  तक  विद्युतीकरण

 कर  दिया  गया
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 one

 नई  टूरसचार  प्रणाली

 920.  जी  तारा  सिंह  :

 श्री  श्रीनियास  प्रसाद  :

 श्री  चाको  :

 जी  कुमारासामी  :

 औ  परसराम  भारदहाज  :

 जी  माणिकराव  होडल्या  गावीत  :

 जी  शिव  शरण  वर्मा  :

 क्या  संयार  मंत्री  यह  नताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  एक  ऐसी  प्रणाली

 तथा  हेतु  दिल्ली  तथा  मुम्बई  में  प्रयुक्त
 को  लागू  करने  पर  बिचार  कर  रही  जो  ब्रिटेन  के  दूरसंचार

 नेटवर्क  का  प्रोटोटाइप

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इस  प्रणाली  का  अध्ययन  करने  के  लिये  एक  उच्च

 स्तरीय  प्रतिनिधिमंडल  ब्रिटेन  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (S)  इसे  कब  तक  लागू  किया

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  और

 बम्बई  और  दिल्ली  में  2  मिलियन  टेलीफोनों  से  अधिक  के

 केबल  डॉटा  और  रिकार्डों  की  विश्वनीयता  में  सुधार  करने  के लिए  एक

 प्रायोगिक  परियोजना  पर  विचार  किया  जा  रहा  एक  ऐसी  प्रणाली

 की  उपयोगिता  की  जांच  की  जा  रही  है  जो  बाहरी  रिकार्ड  क ेठीक

 होने  की  जांच  करती  है  और  केबल  पेयरों  में  खराबी  का  पता  लगाती

 ऐसी  प्रणालियों  का  प्रयोग  ब्रिटिश  दूरसंचार  व्यवस्था  में  भी  किया

 जा  रहा

 और  लन्दन  में  कार्यरत  ऐसी  ही  प्रणाली  का  अध्ययन

 करने  के  तथा  दूरसंचार  अभियांत्रिकी  केन्द्र  ई
 के  कनिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड  क ेएक-एक  अधिकारी  को  6  दिन  के

 लिए  लन्दन  भेजा  गया

 इस  सम्नन्ध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया
 डे

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय
 राणमा्न

 921.  औ  दत्ता  मेथे  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  कूल  लम्क्ब  कितनी
 '

 और
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 वर्ष  1994-95  में  राष्ट्रीय  राजमागों  क ेरख-रखाब  के  लिए
 कितनी  बित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  2918

 वर्ष  1994-95  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेरख-रखाव

 और  मरम्मत  हेतु  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  के  लिए  अब  तक  16.63

 करोड़  की  राशि  जारी  की  गई

 सड़क  परिवहन

 922.  श्री  लोकनाथ  चौधरी  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बनाई  गई  सड़कों  पर  किए  जाने

 वाले  खर्च  की  तुलना  में  सड़क  परिवहन  से  केन्द्र  को  प्राप्त  होने  वाले

 राजस्व  में  गत  पांच  ब्षों  में  कई  गुना  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश

 :  और  सड़क  परिवहन  पर  राजस्व  बसूल
 करना  और  सड़कों  के  रख-रखाब  और  विक़ास  पर  व्यय  किया  जाना

 मुख्यतया  राज्य  का  विषय  सड़क  परिवहन  पर  विभिन्‍न  प्रकार  से

 राजस्व  यसूला  जाता  है  जैसे  पुलों  पर  यात्री  परमिट

 मोटर  वाहनों  पर  शुल्क  इसके  यह  एक

 राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  भिन्‍न-भिन्‍न  होता  इस  बारे  में

 समेकित  रिकार्ड  उपलब्ध  नहीं  ऐसा  अनुमान  है  कि  सड़क

 परिवहन  पर  बसूले  गए  राजस्व  का  30  प्रतिशत  भाग  सड़कों  और

 सड़क  परिवहन  पर  व्यय  किया  जाता

 सरकारी  आवास

 923.  श्री  विजयराघजन  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  दिल्ली  में  केन्द्रीय  सरकार

 के  कर्मचारियों  क ेलिए  अधिक  आवा्सों  का  निर्माण  करने  की  कोई

 योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 @  सरकारी  आबास  के  आवंटन  में  कर्मचारियों  को  लंबी

 कदम  उठाए
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 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 तथा  हाल  ही  में  स्वीकृत  क्वार्टरों  की
 संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 निर्मणाधीन

 ()  नेहरू  नगर  --  टाइप-ता  के  135  क्‍्यार्टर
 Gi)  रोड  --  टाइप-ल्‍४  के  112  क्वार्टर

 हाल  ही  में  स्वीकृत

 @  .  (1)  सेक्टर  ५  टाइप  ९  के  200  क्वार्टर

 Gi)  टाइप  ५9  के  94  क्वार्टर

 (11)  टाइप  iv  के  96  क्वार्टर

 (iv)  हास्टल  के  106  सूदस
 (५)  के  60  बबार्टर

 (५)  मिंटो  रोड  टाइप-ए  56  क्वार्टर

 1.  निम्नलिखित  स्थानों  पर  रिहायशी  वास  के  निर्माण  हेतु  भूमि
 निर्धारित  की  गयी  है  और  प्रस्ताव  नियोजन  स्तर  पर  है  :--

 (1)  राउज  एवेन्यू  स्थित  भूमि  सुन्दरी

 (॥)  देव  नगर  स्थित

 (ii)  मार्केट  के  निकट  भूमि

 Civ)  मोतीबाग  स्थित  भूमि

 (५)  बसन्‍त  बिहार  में  भूमि

 (५१)  घिटोरनी  स्थित  भूमि

 Cy)  धनराशि  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  बैकलाग  को  पूरा

 करने  के  लिए  सरकारी  वास  के  निर्माण  की  योजनाएं  बनायी

 फैक्स  मशीनें

 924.  श्री  अमर  रायप्रधान  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 1993  और  1994  के  दौरान  उनके  मंत्रालय  को  पश्चिम

 बंगाल  के  किन-किन  स्थानों  से  फैक्स  मशीनें  लगाने  और

 सहित  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  खोलने  की  मांगें  प्राप्त

 3।  1994  तक  किन-किन  स्थानों  पर  ये  सुविधाएं

 उपलब्ध  करायी  और

 (0.  1995-95  के  दौरान  किन-किन  स्थानों  पर  ये  सुविधाएं

 उपलब्ध  करायी

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख
 :  अपेक्षित

 जानकारी  संलग्न  में  दी  गई

 Og)  अपेक्षित  जानकारी  संलग्न  में  दी  गई

 1995-96  के  दौरान  ब्यूरो  फैक्स  सुविधा  सूरी

 तथा  तामलुक  तथा  दिनहाटा  और  खागड़ा  दूरसंचार  केन्द्रों

 में  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना

 29  1916

 ्यर्ष  ब्यूरो  फैक्स  सेंटर  के  लिए  मांग  जाले  स्थान

 (1993  में

 (1993  में

 1993  (12  खड़गपुर

 (2)  न्यू  जलपाईगुडी  रेलये

 स्टेशन

 1994  (1)  कैमनिंग

 (2)  दिनहाटा

 (1994  में

 (1995-96  में  संस्थापना  का

 लक्ष्य  रखा  गया

 विवरण-ता

 पश्चिम  बंगाल  में  उन  स्थानों  के  नाम  जहां  31.12.94

 की  स्थिति  के  अनुसार  फैक्स  और  एसटीडी  पीसौओो

 प्रदान  किए  जा  चुके  हैं

 .  कलकत्ता

 ,  मैरेकपुर

 .  कलकत्ता  अलीपुर

 .  कलकत्ता  विधाननगर

 ,  कलकत्ता  आइटीओ

 .  कलकत्ता  एम  जी  रोड

 .  कलकत्ता  पार्क  स्ट्रीट

 ,  कलकत्ता

 ,  कलकत्ता  श्याम  बाजार

 10.  हाषड़ा

 11.  कृष्णनगर

 12.  बरगत

 13.  कलकत्ता  जादलपुर

 14.  बंदेल

 15.  कलकत्ता-बैदो  स्ट्रीट

 16.  कलकत्ता-बेहाला

 17.  कलकत्ता  इंताली

 18.  कलकत्ता  नगर  बाजार

 19.  कलकत्ता  नेताजी  नगर

 20.  श्री  रामपुर

 21.  रानाघाट

 22.  कलकत्ता  टीओ

 23.  हावड़ा  रेलवे  स्टेशन  टीसी

 24.  उल्टाडांगा  टीसी

 25.  चिनसुराह  टीसी

 26.  चंदननगर  टीसी

 wo
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 27.  कदमतल्ला  टीसी

 28.  कार  अस्पताल  टीसी

 29.  एसएसकरेएम  अस्पताल  टीसी

 30.  कैनिंग  टाउन  टीसी

 31.  बाघूहाटी  टीसी

 32.  उलबेरिय

 33.  आसनसोल

 34.  बरद॑बान

 .  बांकुरा
 :  36.  दुर्गापुर

 37.  बेरहामपुर

 38.  बोलपुर

 39.  रानीगंज

 40.  पुरुलिया

 41.  मिदनापुर

 42.  दुर्गापुर  स्टील  प्लांट  टीसी

 43.  आईटीआई  खरगपुर  टीसी

 44.  सिलीगुडी

 45.  जलपाईगुडी

 46.  दार्जिलिंग

 47.  मालदा

 48.  कूच  बिहार

 49.  गेहाट

 50.  रायगंज

 51.  न्यू  जलपाईगुडी  आरएसटीसी

 52.  आसनसोल  रेलवे  स्टेशन  टीसी

 ्ज  ह

 आवास  तथा  शहरी  विकास  निगम  का  दक्षिण  अफ्रीका

 की  एजेंसियों  क ेसाथ  समझौता

 925.  भरी  ब्रज  किशोर  त्रिपाठी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आवास  तथा  शहरी  विकास  निगम  आवास  तथा

 शहरी  जिकास  के  क्षेत्र  मे ंसहयोग  के  लिए  दक्षिण  अफ्रीका  की
 एजेंसियों

 के  साथ  बातचीत  कर  रहा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अन  तक  कितनी  प्रगति  हुई
 |

 क्‍या  आबास  तथा  शहरी  विकास  निगम  के  पास  वांछित

 लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  की  क्षमता  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :

 हुडको  ने  1994  में  जोहान्सबर्ग  में  हुई
 प्रदर्शनी  में  भाग  लिया  और  प्रदर्शनी  में  इसको  प्रदर्शित  उपलब्धियों  में

 साऊथ  अफ्रीका  बालों  ने  गहरी  रूचि  अनुवर्ती  कार्यवाही  के

 रूप  में  साऊथ  अफ्रीका  के  आवास  विभाग  के  महानिदेशक  ने  दौरा

 किया  और  उन्होंने  1994-99,  पांच  वर्ष  की  अवधि  में  एक  मिलियन

 मुहैया  करने  के  साऊथ  अफ्रीका  सरकार  के  कार्यक्रम  में

 हुडकों  से  सहायता  तदनतर  आबास

 साऊथ  अफ्रीका  और  अध्यक्ष  व  प्रबंध  हुडको  के  मध्य

 13.12.1994  को  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  हुए  जिसमें

 सहयोग  के  क्षेत्रों  की  पहचान  की  समझौता  ज्ञापन  के

 हुडको  और  आवास  साऊथ  अफ्रीका  के  मध्य  सहयोग  के

 विशेष  कार्य  क्षेत्रों  की पहचान  हेतु  मिशन  आजकल  साऊथ  अफ्रीका

 की  यात्रा  पर

 और  सहयोग  संबंधी  व्यवस्था  का  हडको

 मिशन  द्वारा  किये  जा  रहे  करारों  के  निष्कर्ष  पर  निर्भरਂ

 गुजरात  को  दी  गई  सहायता

 926.  श्री  शंकरसिंह  वाधेला  :  क्‍या  व्थाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  गुजरात  में  फलों  और  सब्जियों  पर  आधारित

 उद्योगों  को  सहायता  देती

 यदि  तो  गत  दो  ब्ों  के दौरान  और  आगामी  वित्तीय

 जर्ष  के  दौरान  दी  जाने  बाली  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  गुजरात  में  फलों  और  सब्जियों  पर  आधारित  उद्योगों

 संबंधी  कुछ  योजनाएं  सरकार  की  स्वीकृति  हेतु  लंबित

 स्वाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण

 :  से  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  अनेक

 विकासात्मक  योजना  स्कीमें  चला  रहा  है  जिनका  लक्ष्य  गुजरात  समेत

 विभिन्न  राज्यों  में  नई  फल  और  सब्जी  प्रसंस्करण  यूनिटों  की

 स्थापना/उनके  बिस्तार/उननयन  के  लिए  सहायता  उपलब्ध  कराना

 वर्ष  1992-93  और  1993-94  के  दौरान  गुजरात  को  निम्नलिखित

 सहायता  दी  गई  :--

 वर्ष  जारी  की  गई  सहायता  उद्देश्य

 1992-93  --

 1993-94  2.30  लाख  एक  खाद्य  प्रसंस्करण

 उद्योग  की  स्थापना

 इसके  गुजरात  में  2  खाद्य  प्रसंस्करण  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्रों

 की  स्थापना  के  लिए  गूजरात  कृषि  उद्योग  निगम  लिमिटेड  को  6.00

 लाख  की  सहायता  दी  सहायता  संबंधी  प्रस्ताव  संबंधित  राज्यों
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 के  संगठन  द्वारा  पेश  किए  जाते  हैं  इसलिए  अगले  बित्तीय  वर्ष  में  दी
 जाने  वाली  सहायता  का  इस  समय  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं

 चालू  वित्तीय  वर्ष  1994-95  के  दौरान  गुजरात  और  राजस्थान  में
 एग्रो  पार्लर  की  स्थापना  के  लिए  गुजरात  एग्रो  औद्योगिक  निगम
 लिमिटेड  से  सहायता  संबंधी  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  इस  पर
 कार्रवाई  शुरू  कर  दी  गई

 विदेशी  और  भारतीय  कंपनियां

 927.  श्री  चिन्मयानन्द  स्वामी  :

 असीम  बाला  :

 श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  :

 श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरसंचार  विभाग  ने  दूरसंचार  क्षेत्र  में  विदेशी  और

 भारतीय  कंपनियों  के  प्रवेश  के  संबंध  में  अपनी  नीति  को  अन्तिम  रूप

 दे  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  देश  में  गैर-सरकारी  बिदेशी  कंपनियों  का  टेलीफोन

 व्यवस्था  पर  नियंत्रण  स्थापित  होने  की  स्थिति  में  कोई  सुरक्षात्मक  उपाय

 किए  और
 ।

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  और

 सरकार  ने  94  में  घोषित  राष्ट्रीय  दूरसंचार

 जिसके  क्रियान्वयन  के  मार्गदर्शी  सिद्धांत  1994

 में  जारी  किए  गए  में  यथा  परिकल्पित  मूलभूत  टेलीफोन  सेवाएं

 प्रदान  करने  में  दूरसंचार  विभाग  के  प्रयासों  में  सहयोग  के  लिए  पंजीकृत

 भारतीय  कम्पनियों  से  निविदाएं  आमंत्रित  की  निविदा  प्रक्रिया  में

 भाग  लेने  बाली  कोई  बोलीदाता  कम्पमी  बिदेशी  कम्पनियों  के  साथ

 संयुक्त  उद्यम  वाली  कम्पनी  हो  सकती  है  बशतें  कि  विदेशी

 49  प्रतिशत  से  अधिक  न

 और  निबिदा  की  शर्तों  में  विशिष्ट  खण्डों  को शामिल

 किया  गया  है  जिनके  अनुसार  संस्थापन  कार्य  तथा  नेटवर्क  के  अनुरक्षण

 के  लिए  लाइसेंसधारक  द्वारा  विदेशी  कार्मिकों  को  तैनात  करने  से  पूर्व

 भारत  सरकार से  सुरक्षा  की  टृष्टि  स ेउनकी  तैनाती  की  अनुमति  प्राप्त

 की  साथ  ही  ऐसा  भी  उपबंध  किया  गया  है  जिसके  अनुसार

 आपातकाल या  युद्ध  या  कोई  छोटा-मोटा  विवाद  होने  की  स्थिति

 या  भारत  सरकार  द्वारा  जनहित  में  घोषित  किसी  अन्य  संभाव्य

 परिस्थिति  में  संबंधित  सेवा  क्षेत्र  के  लाइसेंसघारक  के  समग्र  सेवा
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 उपस्कर  और  नेटबर्कों  या उसके  किसी  भाग  को  अधिकार  में  लिया  जा
 सकता

 पाकिस्तानी  जेलों  झें  भारतीय  युद्धबन्दी

 928.  यादव  :

 ओऔमती  सरोज  डुबे  :

 श्री  बेकटेश्थर  राव  :

 मेजर  जनरल  भुजषन  चन्"्र  खण्यूरी  :

 श्री  पंकज  चौधरी  :

 जी  गृजभूषण  शरण  सिंह  :

 श्री  चन्द्रेश  पटेल  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पाकिस्तानी  जेलों  में  कितने  भारतीय  युद्धबन्दी

 C@)  पाकिस्तान  द्वारा  उन्हें  रिहा  न  करने  के  क्या  कारण

 क्या  पाकिस्तानी  जेलों  में  अभी  भी  महिलाओं  सहित  १00
 अन्य  भारतीय  बंद

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  पाकिस्तानी  जेलों  में  बंद  भारतीय  युद्धबन्दर्यों
 और  नागरिकों  की  शीघ्र  रिहाई  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  हैं  अथवा  किए

 ।

 विदेश  मंत्री  प्रणण  :  उपलब्ध  सूथना  के

 अनुसार  समझा  जाता  है  कि  54  लापता  रक्षा  कार्मिक  पाकिस्तान  की

 हिरासत  में

 यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  पाकिस्तान  बराबर  यह  कहता

 रहा  है  कि  ऐसा  कोई  भारतीय  रक्षा  कार्मिक  उसकी  हिरासत  में  नहीं

 खेद का  विषय  है  कि  इस  मानवीय  मसले  को  हल  करने  के  लिए  ब्षों

 से  भारतीय  पक्ष  द्वारा  किए  गए  अनेक  रचनात्मक  प्रस्तायों  के  प्रति

 पाकिस्तान  ने  अभी  तक  कोई  सकारात्मक  प्रतिक्रिया  नहीं  दिखाई
 लम्बे  अर्से  स ेचले  आ  रहे  इस  मसले  को  परस्पर  संतोषजनक  ढंग  से

 हल  करने  के  लिए  तकनीकी  स्तर  का  विचार-विमर्श  करने  के  संबंध

 में  पाकिस्तान  से  1992  के  दौरान  दिल्ली  में  विदेश  सचिव  स्तर

 की  वार्ता  के  छठे  दौर  में  जो  जिशिष्ट  जचन  दिया  उसे  पाकिस्तान

 द्वारा  अभी  निभाया  जाना

 और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  इस  समय  1007

 भारतीय  असैनिक  जिनमें  महिलाएं  भी  शामिल  पाकिस्तानी
 "  जेलों  में  नजरबंट

 पाकिस्तान  में  नजरबंद  सभी  भारतीय  बंदियों  की  शीघ्र

 रिहाई  और  उनके  स्वदेश  प्रत्यावर्तन  का  मामला  पाकिस्तान  की  सरकार

 के  साथ  बार-बार  उठाया  जाता  रहा  ये  प्रयास  जारी
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 नगर  भूमि  सीमा  और  अधिनियम

 929.  औ  रास  नाईक  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने

 कग  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  नगर  भूमि  सीमा  और

 अधिनियम  को  रद  करने  के  संबंध  में  मांग  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  इस  मांग  में  अधिनियम  को  रद्द  किए  जाने  के

 संबंध  में  दिए  गए  कारण  क्या

 क्‍या  सरकार  उक्त  अधिनियम  को  रद्द  करने  के  संबंध  में

 विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इस  पर  कब  से  विचार  किया  जा  रहा  है  और

 अब  तक  निर्णय  नहीं  लिए  जाने  के  क्‍या  कारण

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  राज्य  सरकारों  ने शहरी  भूमि

 सीमा  और  1976  को  निरस्त  करने  की  मांग  की

 वे  अपनी  अपेक्षाओं  और  जरूरतों  के  अनुसार  अपने

 अधिनियम  बनाना  चाहते

 प्रश्न  नहीं

 बाली  विवेकानन्द  पुल

 930.  असीम  बाला  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री

 थह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  में  गंगा  के  ऊपर  बाली  विजेकानन्द  पुल

 सुरक्षा  क  दृष्टिकोण  से  जोखिम  बाला  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रभावी  कदम  उठाए  गए
 हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  बिचार

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  और  कलकर्ता  में  गंगा  पर  बाली  विधेकानन्द

 रेल  एवं  सड़क  पुल  है  और  इसका  रख-रखाब  रेलवे  द्वारा  किया

 जा  रहा  सड़क  डेक  की  कुछ  आधारी  इस्पात  प्लेटें  खराब  हो  गई

 हैं  तथा  इनकी  मरम्मत  की  जा  रही  है/इन्हें  बदला  जा  रहा  है  और  इसके

 लिए  आवश्यक  मंजूरी  प्रदान  कर  दी  गई

 इंदौर  को  मूलघूत  सेजा  संसाधन  कार्यक्रम

 में  शामिल  करना

 os).  भीमती  सुमित्रा  महाजन  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  राह

 बलान॑  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इंटौर  को  शहरी  निर्धनों  के

 20  1995  हु
 2
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 कल्प्नाण  हेतु  मूलभूत  सेवा  संसाधन  कार्यक्रमਂ  में  शामिल  करने  संबंधी

 कोई  अभ्याबेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  इन्दौर  गरीबों  के  लिए  शहरी  बुनियादी  सेवा  संबंधी

 केन्द्रीय  प्रयोजित  योजना  के  तहत  शामिल  करने  के  लिए  कोई

 अभ्यावेदन  नहीं  मिला

 उपयुक्त  भाग  (wm)  को  देखते  प्रश्न  नहीं

 ओऔषध  मूल्यों  में  वृद्धि

 932,  श्री  मोहन  रावले  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  18  1995  के

 टाइम्सਂ  में  एट  प्रोपोज्ड  हाइक  ऑफ  डृग्सਂ  शीर्षक  से

 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्यू  प्रतिक्रिया

 रसायन  तथा  उर्थरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  शलैक्ट्रोनिकी  विभाग  और

 महासागर  थिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडु्‌आड्डों  :

 और  यह  समाचार  देख  लिया  बाजार  में  विद्यमान

 चाहे  थे  पेटेन्ट  की  गई  हों  या  पेटेन्ट  न  की  गई  की  व्करीमतों

 पर  टिप्स  समझौते  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  जो  औषधें  ट्रिप्स
 समझौते  के  बाद  लागू  होने  के  बाद  पेटेन्ट  की  उन  पर  ट्रिप्स

 समझौते  का  प्रभाव  अनेक  बातों  पर  निर्भर  करेगा  जिनमें  बाजार  में

 उपयारात्मक  समतुल्य  गैर  पेटेंटिड  औषधों  का  उपलब्धता  की

 पेटेन्ट  धारकों  द्वारा  अपनाई  गई  लाइसेंस  त्तथा  विपणन  नीतियों

 जिनमें  स्थानीय  विनिर्माण  का  विकल्प  शामिल  और  सामान्य

 परिदृश्य  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रचलित  शामिल

 डाक-तार  विभाग  के  कर्मचारियों  के  लिए
 आवास  सुविधा

 933.  श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  टौरान  डाक-तार  विभाग  के
 कर्मचारियों  के  लिए  क्वार्टरों  के  निर्माण  का  कोई  लक्ष्य  तय  किया  गया

 यदि  तो  राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  उक्त  लक्ष्य  पूर्णतः  प्राप्त  कर  लिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
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 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 हि
 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  डाक

 विभाग

 दूरसंचार  विभाग

 लक्ष्य  वार्षिक  आधार  पर  निथारित  नहीं  किया

 ताठबीं
 पंचवर्षीय  योजना  (1992-97)  के  अंत  तक  कुल  14  प्रतिशत

 '
 तुष्टि  स्तर  प्राप्त  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 से  डाक  विभाग

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 दूरसंयार  विभाग

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  ह ैऔर  सभापटल  पर  रख  दी

 नेहरू  रोजगार  योजना

 934.  श्री  बलराज  पासी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  नियंत्रक  महा-लेखापरीक्षक  द्वारा  नेहरू

 रोजगार  योजना  के  संबंध  में  हाल  ही  में  किये  गये  अध्ययन  के  अनुसार
 इस  योजना  में  अनेक  कमियां  ह

 यदि  तो  इस  अध्ययन  की  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या  हैं

 और  इसमें  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  योजना  को  सफल  बनाने  हेतु  उठाए  जा  रहे  कदमों  का

 ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :

 और  अध्ययन  की  मुख्य-मुख्य  विशेषताओं  का

 सारांश  और  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदम  संलग्न  और

 में  दिए  गए  लेखापरीक्षा  द्वारा  ऐसी  कोई  सिफारिशें  नहीं  की  गई

 यह  योजना  शहरी  निर्धनों  क ेलिए  स्व-रोजगार  और  मजदूरी  रोजगार  के

 सुअबसर  सृजित  करने  के  उद्देश्य  शुरू  की  गई  लक्ष्य  समूहों  को

 लाभ  पहुंचाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उसके  क्रियान्वयन  पर

 प्रभावशाली  रूप  से  निगरानी  रखी  जा  रही  योजना  के  क्रियान्वयन

 की  गति  को  लेज  करने  हेतु  उठाए  गए  कदम  संलग्न  में  दिए

 गए

 विवरणना

 नेहरू  रोजगार  योजना  के  क्रियान्वयन  पर  अध्ययन

 की  मुख्य  विशेषताओं  का  सारांश

 ।.  प्रतिवर्ष  एक  मिलियन  लाभार्थियों  के  ल़क्ष्य  से  शहरी

 निर्धनों  की  समस्या  पर  कोई  बड़ा  पड़ने  वाला

 नहीं
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 2.  उपलब्धियों  में  गिरावट  ।

 .  शहरी  आबादी  और  शहरी  निर्धनता  की  मात्रा  के  आधार
 पर  नि्ियों  का  केन्द्रीय  अंश  रिलीज  न  करना  तथा  कुछ
 राज्यों  को उनकी  अपेक्षा  स ेकम  धन  मिल  रहा  जबकि
 अन्य  राज्यों  को  उनकी  पात्रता  के  आधिक्य  निधियां
 मिली

 .  1989-90  के  दौरान  राज्यों/संघ  राज्य-क्षेत्रों  द्वारा  धन  का

 उपयोग
 न

 5.  परवर्ती  वर्षों  मे ंअधिकतर  राज्यों  द्वारा  धन  का  आंशिक

 6,  राज्य  अंश  के  रिलीज  में

 7.  लघु  उद्यम  स्कीम  के  तहत  ऋण  आवेदनों  पर  कार्रवाई
 करने  में

 8.  विशेष  लक्ष्य  समूह  पूर्णतया  लाभान्वित

 9.  कई  मामलों  में  सब्सिडी  का

 10.  कई  मामलों  में  सब्सिडी-ऋण  अनुपात  का  उल्लेख

 11.  मजदूरी  रोजगार  स्कीम  के  तहत  निजी  ठेकेदारों/एगजेंसियों
 को

 12.  शहरी  मजदूरी  रोजगार  स्कीम  के  तहत  सामग्री  श्रम  '

 अनुपात  नहीं  बनाए  रखा

 13.  शहरी  मजदूरी  रोजगार  स्कीम  के  तहत  सुजित  परिसम्पत्तियों
 के  रिकार्ड  कई  राज्यों  द्वारा  रखे  नहीं  जा  रहे

 14.  शहरी  मजदूरी  रोजगार  स्कीम  एक  लाख  से  अधिक  की

 आबादी  याले  शहरों  में  क्रियान्वित  की

 15.  एक  लाख  से  कम  की  आबादी  जाले  कस्नबों  में  आजास

 तथा  आश्रय  उन्नयन  का

 16.  राज्य  स्तर  प्रबोधन  इकाइयों  का  गठन

 विवरण-वा

 नेहरू  रोजगार  योजना  के  प्रभावकारी  क्रियान्‍्ययन

 के  लिए  उठाए  गए  कदम

 @  योजना  के  प्रबोधन  हेतु  1.4.92  से  प्रबंध  सूचना  पद्धति

 आई  तैयार  की  गईं  अधिकतर  राज्यों  ने

 एम  आई  एस  प्रपत्र  में  प्रगति  रिपोर्ट  भेजना  शुरू  कर  दिया

 (४2  एम  आईं  एस  प्रपत्र  के  विभिन्‍न  कालमों  की  बायत्‌
 स्पष्टीकरण के  लिए  विभिन्‍न  स्थानों पर कतिफ्य  कार्यशालाएं
 आयोजित की  गई  ताकि  राज्य  सरकार  के  अधिकारी  एम

 आई  एस  फार्मों  को  उचित  रूप  से  भर

 (४)  बैंकों  द्वारा  सांस्थानिक  विस  के  माध्यम  से  शहरी  लघु
 स्कीम  के  कार्या्ययन में  विभिन्‍न  अड़चनों  पर  जिचार  के

 लिए  सांस्थानिक  उधार  सहायता  पर  एक  उच्च  अधिकार

 प्राप्त  समिति  गठित  की  गई  है  और  इस  समिति  को

 ही

 कै
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 लिखित  उत्तर

 1991  और  1993  में  दो  बेैठकें  हो  चुकी
 उच्च  अधिकार  प्राप्त  समिति  की  तीसरी  बैठक

 1994  में

 उच्च  अधिकार-प्राप्त  समिति  की  बैठक  के

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  और  आर्थिक  कार्य  विभाग  के

 प्रतिनिधियों  ने  एस  यू  एम  ई  के  तहत्‌  लाभार्थियों  की

 पहचान  करने  की  प्रक्रिया  में  शहरी  स्थानीय  निकायों  के

 साथ-साथ  बैंकों  की  साझेदारी  का  सुझाव
 स्थानीय  स्तर  पर  अर्थात्‌  एन  आर  वाई  के  तहत
 लाभान्वित/लाभान्बित  किए  जाने  बाले  प्रत्येक  कस्बे  के

 लिए  कार्य  दल  के  गठन  हेतु  सभी  राज्य  सरकारों/संघ

 क्षेत्र  प्रशासनों  को  निर्देश  दिए  गए  इस  कार्य  दल

 में  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारी/निगमायुक्त,  लीड  बैंक  का

 एक  दो-तीन  अन्य  प्रमुख  बैंकों  का  एक

 जिला  रोजगार  कार्यालय  द्वारा  नामित  कोई

 व्यक्ति  होगा  तथा  यदि  ऐसा  कोई  कस्ना  निर्धनों  क ेलिए

 शहरी  बुनियादी  सेवाओं  के  कार्यक्रम  के

 तहत्‌  लाभान्वित  है  तो  के  समुदाय
 आयोजक  या  परियोजना  अधिकारी  को  का्यंदल  में

 सहयोजित  भी  किया  जा  सकता  प्रमुख  गैर-सरकारी

 संगठनों  जी  जो  इस  क्षेत्र  में  कार्यरत  को  भी

 तरजीह  देते  हुए  सम्बद्ध  किया  जा  सकता

 एन  आर  वाई  के  कार्य-निष्पादन  की  समीक्षा  के  लिए

 1991,  1992,  1993  और

 1994  के  दौरान  सचिव  स्तर  पर  चार  बैठकें  बुलाई  जा

 चुकी

 राज्यो/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रतिनिधियों  क ेसाथ  कतिपय
 «  समीक्षा  बैठकें  भी  दिल्‍ली  में  आयोजित  की  गई  हैं  तथा

 (  ही  )

 मंत्रालय  के  अधिकारियों  ने  एन  आर  वाई  के  कार्य

 निष्पादन  की  समीक्षा  की  टृष्टि  से  कतिपय  राज्यों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  के  दौर  भी  किए

 1993  की  अंतिम  तिमाही  में  योजना  आयोग  ने

 आंध्र  गुजरात  और  लमिलनाडु  नामक  पांच

 राज्यों  में  एन  आर  वाई  के  मूल्यांकन  का  कार्य  आपरेशन्स्‌
 रिसर्च  ग्रुप  आर  बड़ौदा  को  यह  समझा
 जाता  है  कि  ओ  आर  जी  ने  यह  रिपोर्ट  योजना  आयोग
 के  समक्ष  पेश  कर  दी  है  तथा  उस  रिपोर्ट  पर  उनकी

 प्रतिक्रिया  की  प्रतीक्षा

 यांजना  के  क्रियान्वयन  पर  कार्य-निष्पादन  का  उल्लेख
 करते  हुए  सरकारी  विशिष्ट  पत्र  1993  में  तथा

 पुनः  1994  में  सभी  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य
 क्षेत्र  प्रशासनों  को  इस  अनुरोध  सहित  गए  थे  कि

 कार्य  निष्पादन  की  गति  बढ़ाई  जाए  ताकि  उनके  पास
 उपलब्ध  अव्ययित  निषियों  का  उपयोग  पूरा  किया  जा

 20  1995  लिखित  उत्तर  3  के

 Gx)  राज्यों  से  उपयोगिता  प्रमाण-पत्र  नहीं  मिलने  की  जजह  से

 उपयोगिता  प्रमाण-पत्र  शीघ्र  भेजने  क ेलिए  शहरी  विकास
 '

 मंत्रालय  में  संयुक्त  सचिव  स्तर  से  सभी  राज्य  सचिवों  को

 1993  के  अंत  में  पत्र  भेजे  गए  थे  और  बाद  में  कतिपय

 अनुस्मारक  भी  भेजे  गए  ताकि  यह  मंत्रालय  निधियां

 रिलीज  कर

 (५2  आजास  एवं  आश्रय  उन्नयन  स्कीम  के  क्रियान्वयन

 इस  मंत्रालय  में  संयुक्त  सचिव  से  एक  पत्र

 1994  में  सभी  राज्य  सचियों  को  यह  आग्रह

 करते  हुए  भेजा  गया  था  कि  थे  इस  उद्देश्य  हेलु  उपलब्ध

 निधियों  के  उपयोग  के  लिए  आवास  एवं  नगर  विकास

 निगम  को  अधिक  से  अधिक  परियोजनाएं

 Gai)  आवास  एवं  आश्रय  उन्नयन  जो  अब  |

 लाख  से  20  लाख  के  बीय  की  आबादी  याले  कस्नों  के

 लिए  ही  लागू  उसे  अब  20  लाख  से  कम  की  आबादी

 वाले  सभी  कस्मों/शहरों  के  लिए  लागू  किया  गया

 Gai)  शासू  पर  अधिकार  प्राप्त  समिति  ने  उन  जिनके

 पास  दो  वर्षों  की  अबधि  से  उपयोग  न  की  गई  निधियां

 बकाया  पड़ी  से  नेहतर  कार्य-निष्पादन  करने  बाले

 राज्यों  को  निधियां  अंतरित  करने  का  मामला  अनुमोदित
 कर  दिया

 (7४)  शहरी  लघु  उद्यम  स्कीम  और  शहरी  मजदूरी
 रोजगार  स्कीम  के  तहत्‌  घटिया  कार्य-निष्पादन

 करने  वाले  राज्यों  से  बेहतर  कार्य-निष्पादन  करने  वाले

 राज्यों  को  निधियां  अंतरित  करना  वर्ष  1994-95  के  लिए

 बहाल  किया  गया
 -

 सड़क  दुर्घटनाएं

 935.  श्री  जनाद॑न  मिश्र  :  क्‍या  जल-भूतल  परियजहन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  सड़क  दुर्घटनाओं  में

 लगातार  वृद्धि  हो  रही

 ,  यदि  तो  गत  छः  माह  के  दौरान  अन्य  शहरों  में  कितनी

 सड़क  दुर्घटनाएं

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए

 कुछ  विशिष्ट  कदम  उठाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 '

 :

 दिल्‍ली  में  94  से  95  तक  4822

 दुर्घघनाओं  की  सूचना  मिली  देश  में  लगभग  600  शहर  हैं  और



 ३9  लिखित  उत्तर

 क्योंकि  किसी  भी  शहर  को  बिनिर्दिष्ट  नहीं  किया  गया  है  इसलिए  अन्य
 शहरों  के  बारे  में  सूचना  देना  संभव  नहीं

 और  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  किए  जा  रहे  उपाय
 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विवरण

 दिल्ली  में  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  किए
 गए/किए  जा  रहे  उपाय

 1.  वर्ष  1995  सुरक्षा  वर्षਂ  के  रूप  में  मनाया  जा  रहा
 सभी  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  सड़क  दुर्घटनाओं
 को  कम  करने  के  लिए  प्रभावी  उपाय  करें  तथा  पूरे  वर्ष  विभिन्‍न  प्रचार
 अभियान  जारी

 2.  दिल्‍ली  परियहन  विभाग  ने  वैज्ञानिक  विधि  से  चालक  प्रशिक्षण
 देने  क ेलिए  एक  मोटर  चालन  प्रशिक्षण  स्कूल  खोला

 3.  चालन-लाइसेंस  तथा  वाहनों  की  उपयुक्तता  का  प्रमाण-पत्र

 जारी  किए  जाने  के  संबंध  में  मोटर  वाहन  अधिनियम  के  प्रावधानों  को

 सख्ती  से  लागू  किया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपाय  किए

 गए

 4.  चालकों  के  लिए  1992  में  पुनश्चर्या  पाठ्यक्रम  शुरू
 किए  गए  जो  अभी  भी  जारी  चालकों  की  प्रबीणता  की  परीक्षा

 ली  जाती  इसके  लॉस  प्रिर्वेशन  एसोसिएशन  ऑफ

 इंडिया  भी  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  करती  नेशनल  एसोसिएशन

 ऑफ  क्रिटिकल  केयर  मेडिसिन  नई  दिल्ली  ने  भी  चालकों

 के  लिए  इंस्पेक्शन  नई  दिल्ली  में  60  एक  दिवसीय

 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  किंए  जिसमें  लगभग  6500  चालकों

 ने  भाग

 5.  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  दिल्ली  पुलिस  ने  भी

 निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं  :--

 G)  यातायात  संबंधी  नियमों  और  विनियमों  को  सख्ती
 से

 लागू

 (५)  खतरनाक  तरीके  से  तथा  लापरवाही  से  बाहन .
 लाइसेंस  बगैर  वाहन  शराब  पीकर  बाहन  चलाने

 और  लालबत्ती  पार  करने  के  खिलाफ  बिशेष

 (४0  उल्लंघनकर्त्ताओं  को  नोटिस  जारी  करके  उनका  नियमित

 रूप  से

 Civ)  दुर्घटना  बहुल  क्षेत्रों  में यातायात  संकेतक/ब्लिंकर

 (५)  दुर्घटना  बहुल  क्षेत्रों  में  और
 अधिक  यातायात  चुलिस

 कर्मी  तैनात

 (५)  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  विशेष  गश्ती

 (५४)  अल्कोमीटर  और  रडार  गन  जैसे  आधुनिक  उपस्करों  के

 माध्यम  से

 29  1916  लिखित  उत्तर  396

 (५४2  पुनश्चर्या  पाठयक्रमों  के  लिए  चल  प्रदर्शनी  बैन  को
 विभिनल  क्षेत्रों  में  ले

 (४७2  सड़क  सुरक्षा  संबंधी  साहित्य  का

 (५2  दिल्ली  यातायात  पुलिस  सड़क  दुर्घटनाओं  को  कम  करने
 तथा  चालकों  के  व्यवहार  को  सुधारने  के  लिए  दोषी
 चालकों  के  खिलाफ  नियमित  रूप  से  अभियोजन
 अभियानਂ  चला  रही  94  से  95  तक
 दिल्‍ली  पुलिस  ने  विभिन्‍न  यातायात  उल्लंघनों  के  लिए
 10062  दोषी  चालकों  को  गिरफ्तार  7644  वाहन
 जब्त  किए  और  15,83,997  वाहनों  का  अभियोजन

 टेलीफोन  कनेक्शन

 936,  रसेश  चन्द  तोमर  :

 श्री  देवी  यक्स  सिंह  $

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1994  तक  राज्य-वार  कुल  कितने  व्यक्तियों

 ने  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  आवेदन  किया

 31  1994  तक  राज्य-वार  किस  वर्ष  तक  के

 पंजीकृत  लोगों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  दे  दिए  गए

 QD  राज्य-वार  ऐसे  कितने  व्यक्तियों  ने  1988  में  पंजीकरण

 करवाया  था  जिन्हें  3।  1994  तक  कोई  टेलीफोन  कनेक्शन

 नहीं  दिया  गया  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  बिना  बारी  के  दिये

 गये  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  प्रतिशतता  क्या

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  3।  1994  जिन  व्यक्तियों

 ने  आषेदन  किया  है  और  जिनका  नाम  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  उनकी

 कुल  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है और  सदन-पटल  पर

 रख  दी

 विवरण

 3।  1994  की  स्थिति  के  जो  व्यक्ति  टेलीफोन

 कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षारत  उनकी  संख्या

 सकिल/यूनिट  31.12.94  की  स्थिति  के  अनुसार
 प्रतीक्षा  सूची

 1  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  145936

 2...  असम  15425

 3...  बिहार  35685
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 2  5

 4...  गुजरात  और  मिश्रित  इस्पात  संयंत्र  दुर्गापुर

 नगर  235972

 5.  हरियाणा  71058

 6...  हिमाचल  प्रदेश  19752

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  21995

 8.  कनटिक  133605

 9...  केरल  342240

 0.  मध्य  प्रदेश  61480

 1.  महाराष्ट्र  और  गोबा  334900

 12.  उत्तर-पूर्ष
 नागालैंड  और  6414

 13.  उड़ीसा  8383

 14.  पंजाब  सहित  204892

 15.  राजस्थान  184286

 16.  तमिलनाडु  सहित  यूटी
 34058

 17.  उत्तर  प्रदेश  134133

 18.  पश्चिम  बंगाल  और  अंडमान

 निकोबार  द्वीप  90371

 19.  दिल्‍ली  196109

 aig  जोड़  ~  95,83,194

 सस्ती  दरों  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  काल

 937.  श्री  प्रभू  दयाल  कठेरिया  :

 श्री  सत्थदेव  सिंह  :

 क्या  संयार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  देश  में

 कतिपय  ऐसे  गिरोह  सक्रिय  हैं  जो  लोगों  को  सस्ती  दरों  पर  अन्तर्राष्ट्रीय
 काल  सुविधा  उपलब्ध  करा  रहे

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  सरकार  को  कितना

 वार्षिक  घाटा

 1993-94  के  दौरान  इस  संबंध  में  कितने  लोगों  को

 गिरफ्तार  किया  गया  है  और  उनके  विरूद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  और

 इस  तरह  की  गैर  कानूनी  गतिविधियां  को  रोकने  के  लिए
 सरकार  क्या  कदम  उठाएगी  ?

 संयार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है और  सदन  पटल  पर  रख  दी

 938.  श्री  श्रीनियास  प्रसाद  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दुर्गापुर  का  मिश्रित  इस्पात  संयंत्र  जैगन  उद्योग  के

 लिए  निर्मित  अपने  उत्पादों  को  नगरपालिकाओं  की  रद्दी  की  टोकरियों

 के  निर्माण  के  लिए  इस्तेमाल  कर  रहा

 क्या  बम्बनई  और  कलकत्ता  की  नगरपालिफाओं  ने  दुर्गापुर
 के  मिश्रित  इस्पात  संयंत्र  को  इस  संबंध  में  अपने  आर्डर  भेज  दिये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  उद्देश्य  के  लिए  कीमती  मिश्रित  इस्पात  का  प्रयोग

 करने  का  क्‍या  कारण  हैं  और  सरकार  द्वारा  इसको  रोकने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :

 से  भारतीय  रेलवे  वैगन  आर्डर  में  कमी  करने  के  कारण  नए  ग्रेड

 के  एक  इस्पात  जो  उत्कृष्ट  संक्षारण  प्रतिरोधी  और

 सामर्थ्यवान  को  उठाने  में  कमी  हुई  है  जिससे  मिश्र  इस्पात  संयंत्र/सेल

 में  इस्पात  के  इस  ग्रेड  के  निर्माण  का  उपयोग  कम  हुआ

 इसके  फलस्वरूप  मिश्र  संयंत्र/सेल  को  इस्पात  के  इस  ग्रेड  के  लिए

 बैकल्पिक  बाजार  खोजने  पड़े  यह  पता  लगाने  के  बाद  कि  थर्मल

 उद्योग  में  और  कोयला  उद्योग  में  गारबेज  कन्टेनरों  के  निर्माण  के  लिए

 अन्य  देशों  में  इस्पात  के  इसी  प्रकार  के  व्रेडों  का  व्यापक  उपयोग  किया

 प्रयोग  जा  रहा  ने  कलकत्ता  नगर  निगम  को  5  कन्टेनर

 का  एक  लॉट  के  तौर  पर  सप्लाई  किया  इसी  प्रकार  के  आर्डरों

 के  लिए  बम्बई  नगर  निगम  के  साथ  भी  आगे  विचार-विमर्श  चल

 रहा

 कीमती  सामग्री  के  प्रयोग  करने  का  प्रश्न  नहीं

 बैगनों  के  निर्माण  के  लिए  रेलवे  इस  इस्पात  की  पर्याप्त  मात्रा  नहीं  ले

 रहा  इसलिए  मिश्र  इस्पात  संयंत्र/सेल  को  उपलब्ध  क्षमता  का  पूरा
 उपयोग  करने  के  लिए  इस्पात  के  इस  ग्रेड  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए

 सतल  रूप  से  नए  वैकल्पिक  बाजारों  का  पता  लगाना

 विद्युत  क्षेत्रों  में  निजी  विद्युत  कम्पनियां

 939.  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 जी  अटल  बिहारी  जाजपेयी  :

 मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खण्डूरी  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निजी  क्षेत्रों  की  उन  बिद्युत  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्या  है

 जिनकी  विद्युत  उत्पादन  की  परियोजनाएं  प्रत्येक  राज्य  में  सरकार  द्वारा

 स्वीकृत  की  गई



 401  लिखित  उत्तर

 इन  बिद्युत  परियोजनाओं  को  किन-किन  शर्तों  पर

 स्वीकृति  दी  गई

 इन  कम्पनियों  के  साथ  किए  गए  परचेज  एग्रीमेंटਂ
 पी  का  ब्यौरा  क्या  और

 प्रत्येक  विद्युत  परियोजना  का  पूंजीगत  परिव्यय  कितना  है
 और  इससे  उत्पादित  बिद्युत  उपभोक्ताओं  को  कितनी  लागल  पर
 उपलब्ध  कराई

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 से  केन्द्रीय  क्द्युत  प्राधिकरण  द्वारा  अनुमोदित  निजी  विद्युत
 परियोजनाओं  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  विद्युत  क्रय
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 समझौतों  में  अन्य  बातों  के साथ-साथ  सामान्य  तौर  पर  पी  पी  ए  की

 प्रधालन  एबं  अनुरक्षण  बिलिंग  और  भुगतान
 कार्य-निष्पादन  के  जुर्माना  तथा  निर्माण  की  प्रगति

 हेतु  बल  विवादों  का  समापन  और  ऊर्जा

 कीमतों  का  निर्धारण  किए  जाने  इत्यादि  का  प्रावधान  किया  जाता

 जिन  परियोजनाओं  हेतु  पी  पी  ए  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  उन

 परियोजनाओं  से  उत्पादित  विद्युत  सम्बन्धित  राज्य  बिजली  बोर्ड

 के  ग्रिडों  को  अंतरित  कर  दी  जाएगी  तथा  राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा

 उनके  टैरिफ  कार्यक्रम  के  अनुसार  उपभोक्ताओं  को  सप्लाई  कर  दी

 ्

 विद्युत  क्रय  करार  की  स्थिति

 डक  क्‍६:सससससस  क्‍मासससासस  सन  न  ननत  सीसी  न  स_नस  तन  क  त-नतननत-नन-----न+म+नत+मा+>जननन-माक-ननन+  नमन  ननननननमन  कक  न+  मनन  ननननान  न  नन  न  न  नमन  मनन  न  मनन  न  नानक  न  नननन-+-नानाननननननननन  न  नननननमननननए  77  7  पएए  7.

 परियोजना  का  परियोजना  रिपोर्ट

 जिला  और  के  अनुसार  अनुमानित
 प्रवर्तक  का  नाम  लागत  रुपये

 1  2  3

 उत्तरी  क्षेत्र

 हिमाचल  प्रदेश

 1.  बसपा  एचईपी  949.23
 -  3x100
 -  जिला  किन्‍्नौर
 -  जयप्रकाश  इंडस्ट्रीज

 बिद्युत  क्रय  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  जाने  हें  |

 पूर्वी  क्षेत्र

 महाराष्ट्र

 दभोल  जीटीसीसी  टीपीएस  9051.27  (1988  के  मूल्य  स्तर  पर  विद्युत  क्रय  करार  पर  हस्ताक्षर  कर  दिए  गए
 -  2015  एट  निर्माण  के  दौरान  ब्याज  समेत  2828.52

 --  रत्नागिरी  मिलियन  अमरीकी

 -  दभोल  पावर
 डबलपमेंट

 3.  भद्राबती  टीपीएस  5187.00  (1988  के  मूल्य  स्तर  पर  बिद्युत  क्रय  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  जाने

 -  2x536  निर्माण  के  दौरान  ब्याज

 --  जिला  चन्द्रपर

 सैंट्रल  पावर

 गुजरात

 4...  गंधार  सीसीजीटी  2298.14  के  दौरान  ब्याज  विद्युत  क्रय  करार  पर  हस्ताक्षर  कर  दिए  गए

 --  655  (1996  के  मूल्य  स्तर  जैसाकि  केबिप्रा

 -  भरूच  द्वारा  सूचित  किया  गया

 .  -  जीटीईसी

 अ््रे्रशई्ु्ंणर्)जय््ी्र्ण््ग्ख््ग्ग््8्ग्ग्म्म्त्म्क्त्त्त्कम्च्च्म्म्क्च्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्नम्त्ाा
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 2  3

 मध्य  प्रदेश

 5.  महेश्वर  एचईपी
 -  10x40
 —  खारगांव

 -  कुमार्स  एंड

 दक्षिणी  क्षेत्र

 आन्श्र  प्रदेश

 6.  जेगुरूपाडू  जीटीसीसी  टीपीएस
 --  210
 -  पूर्वी  गोदावरी
 -  जीबीके  इंडस्ट्रीज

 7.  गोदावबरी  जीटीसीसी  टीपीएस
 -  208
 -  पूर्वी  गोदाबरी
 -  स्पैक्ट्रम  पॉवर  जनरेशन

 8...  नैवेली  जीरो  यूनिट
 --  12<250
 -  दक्षिणी  अरकोट
 -  एसटी-सीएमएसई

 इलैक्टिक  कम्पनी

 पूर्वी  क्षेत्र

 उड़ीसा

 9.  इज  घाटी  टीपीएस  3  एबं  4)
 -  2x210
 --  बनहारापल्ली
 -  इब  घाटी  पाबर

 पश्चिम  बंगाल

 10.  बलारगढ़  टीपीएस
 -  2»<250
 -  हुगली
 -  बलारगढ़  पावर

 गुजरात  के  लिए  विशेष  अनुदान  का  आबंटन

 940.  खुशीराम  डुंगरोमल  जेस्वाणी  :  क्या  जल-भूतल
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  1994  के  दौरान

 राज्य  में  भीषण  वर्षा  से  सड़कों  को  हुईं  भारी  क्षति  की  भरपाई  के  लिए

 विशेष  अनुदान  आवंटित  करने  का  आग्रह  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 20  1995

 1073.00  के  दौरान  ब्याज

 (1993  के  मूल्य  स्तर  जैसाकि

 केविप्रा  द्वारा  अनुमोदित  किया  गया

 827.00  के  दौरान  ब्याज

 (1996  के  मूल्य  स्तर  जैसाकि  केबिप्रा

 द्वारा  अनुमोदित  किया  गया

 748.43  के  दौरान  न्याज

 (1996  के  मूल्य  स्तर  जैसाकि  केबिप्रा

 द्वारा  अनुमोदित  किया  गया

 1325.11  के  दौरान  ब्याज

 (1997  के  मूल्य  स्तर

 1993.63  के  दौरान  ब्याज

 (1997  के  मूल्य  स्तर

 2234.16  के  दौरान  ब्याज

 (1997  के  मूल्य  स्तर

 लिखित  उत्तर  “404

 विद्युत  क्रय  करार  पर  हस्ताक्षर  कर  दिए  गए

 बिद्युत  क्रय  करार  पर  हस्ताक्षर  कर  दिए  गए

 विद्युत  क्रय  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 विद्युत  क्रय  करार  पर  हस्ताक्षर  कर  दिए  गए

 विद्युत  क्रय  करार  पर  हस्ताक्षर  कर  दिए  गए

 चूंकि  प्रवतंक  सीईएससी  वितरण  हेतु
 विद्यमान  लाइसेंसधारी  हैं  इसलिए  पश्चिम  बंगाल

 राज्य  बिजली  नोर्ड  के  साथ  किसी  पीपीए  पर
 हस्ताक्षर  किए  जाने  की  आवश्यकता  नहीं

 क्‍या  सरकार  कुछ  अनुदान  जारी  करने  के  लिए  सहमत  हो

 गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  और  यह  मंत्रालय  मुख्यतया  राष्ट्रीय

 राजमार्गों  क ेबिकास  और  रख-रखाव  के  लिए  जिम्मेदार  राज्यीय

 सड़कें  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  अधिकार  क्षेत्र  में आती  जहां  तक

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  संबंध  है-गुजरात  सहित  लगभग  सभी  राज्यों  ने
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 1994  में  भारी  वर्षा/बाढ़  से  ग्रस्त  सड़कों  की  मरम्मत  के  लिए  अनुदान
 सहायता  हेतु  अनुरोध  किया

 GD  निधियों  को  आवश्यकता  और  उपलब्धता  के  आधार
 पर  उपर्युक्त  कार्यों  के  लिए  निधियां  आंबटित  की  गई  थी/की  जा

 रही

 प्रश्न  नहीं

 उन्नाव  डाकघर  में  अभनियमितताएं

 941.  श्री  जगत  बीर  सिंह  द्रोण  :  कया  संचार  मंत्री  यह  नताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  के  उन्‍नाव  मुख्य  डाकघर  में

 बचत  बैंक  नियंत्रण  संगठन  द्वारा  हाल  में  की  गई  जांच  के  टौरान  कई
 अनियमितताओं  का  पता  चलने  के  संबंध  में  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्यौरा  क्‍या

 इस  संबंध  में  दोषी  पाए  गए  लोगों  के  विरूद्ध  क्‍या

 कार्यवाही  की  गई  और

 ऐसे  मामलों  से  बचने  के  लिए  क्‍या  एहतियाती  उपाय

 करने  का  प्रस्ताव

 संथार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 उन्नाव  प्रधान  डाकघर  में  बचत  बैंक  नियंत्रण  संगठन  द्वारा  हाल  में  की

 गई  जांच  के  दौरान  कुछ  प्रक्रियात्मक  अनियमितताएं  ध्यान  में  आई

 जो  प्रक्रियात्मक  अनियमितताएं  देखी  गईं  उनका  विस्तृत

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 दोषी  कर्मचारियों  के  विरूद्ध  अनुशासनिक  कार्रवाई

 आरम्भ  कर  दी  गई

 सभी  संबंधितों  को  भविष्य  में  सतर्क  रहने  की  चेतावनी  दे

 दी  गई

 विवरण

 उन्नाव  प्रधान  डाकघर  में  हाल  ही  की  जांच  के  दौरान

 बचत  बैंक  नियंत्रण  संगठन  द्वारा  जिन  अनियमिततामों

 को  उल्लेख  किया

 ()  बचत  बैंक  से  संबंधित  लंबित  आपत्तियों  का निपटान  न

 (0  बंद  हो  चुके  मामलों  से  संबंधित  बाउचरों  सहित
 बचत

 बैंक  इंडेक्स  कार्ड  तथा  नमूना  हस्ताक्षर  बचत  बैंक

 नियंत्रण  संगठन  को  अंतरित  न
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 (४2  लैजर  कार्डों  पर  ब्याज  धारण  करने  वाले  शेष  का  इन्दराज
 ने

 (१५2  बकाया  की  तथा  लैजर  कार्ड  में  इन्दराज  न

 (५)  बिल  फालो  बाउचर्स  की  लंबितता  तथा  बथत  बैंक

 शाखा  द्वारा  बचत  बैंक  नियंत्रण  संगठन  को  अपूर्ण
 जिवरणियां  अंतरित

 (५)  उन्नाव  प्रधान  डाकघर  के  निम्नलिखित  खातों मे ंजमाकर्ताओं

 को  अधिक  भुगतान  :-

 कार्यालय  का  नाम  खाता  संख्या  अधिक  पुगतान
 की  गई  राशि

 1.  उन्नाव  प्रधान  डाकथर  एस

 2...  उन्‍नाव  प्रधान  डाकघर  एम  आईं

 मामलों  में  किया

 गया  अधिक  भुगतान

 बसूल  कर  लिया  गया

 (५४)  उन्‍नाव  बचत  बैंक  खाता  351964  में  दिनांक

 28.2.88/5.4.91  की  2  लाख  रुपये  जमा  की  अतिरिक्त

 की ओर  बचत  बैंक  नियंत्रण  संगठन  ने  दिनांक

 18.1.95  को  ध्यान  तफ्तीश  करने  पर  इसे  एक

 प्रक्रियात्मक  अनियमितता  पाया  गया  जिसकी  बजह  से

 कोई  धोखाधड़ी/अधिक  भुगतान  नहीं  बाद  में  इस

 अनियमितता  को  सुधार  लिया

 जाद  प्रसंस्करण  उद्योग  संगठन

 942.  श्री  अर्जुन  सिंह  यादव  :  क्‍या  ख्थाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  संगठित  क्षेत्र  के  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 एककों  की  संख्या  की  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इन  उद्योगों  क ेलिए  विकास  योजनाएं  किस

 आधार  पर  बनायी  जाती

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण

 :  और  केन्द्रीय  साख्यिकीय  संग्रठन  द्वारा  1990-91

 में  उद्योगों  क ेकिए  गए  वार्षिक  सर्वेक्षण  से  प्राप्त  नवीनतम  सूचना  के

 अनुसार  फैक्टरी  सैक्टर  में  28208  यूनिटें  खाद्य  उत्पाद  और  पेयों  का

 उत्पादन  कर  रहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 कच्याटिव्‌  समझौता

 943.  श्री  चित्त  बसु  :

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  ने  केन्द्र  से  1974  के

 कच्चाटिवू  समझौते  की  समीक्षा  के  मामले  पर  श्रीलंका  के  साथ

 बातचीत  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :

 भारत  की  सरकार  भारत-श्रीलंका  समुद्री  सीमा  के

 रेखांकम  से  सम्बन्धित  1974  तथा  1976  के  करारों  को  एक  निर्णीत

 मामला  मानती  इन  करारों  के  अनुसार  कच्चाटिवा  द्वीप  अन्तर्राष्ट्रीय
 सीमा  के  श्रीलंका  के  क्षेत्र  मे ंआता  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की

 स्थिति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं

 हिन्डालको

 944.  श्री  ललित  उरांव  :  क्‍या  खान  मंत्री  8  1994  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2240  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  क्षि  ई

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  हिन्दुस्तान  एल्युमीनियम  कार्पोरेशन  के

 विस्तृत  पांच  वर्ष  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  बिहार  में  बाक्साइट
 आधारित  उद्योग  की  स्थापना  नहीं  करने  पर  क्या  कार्यवाही  करने  का

 बिचार  और

 आगामी  वर्षों  में  प्रस्तावित  उद्योगों  की  स्थापना  करने  हेतु
 अपना  वायदा  पूरा  करने  में  असफल  रहने  पर  हिन्डालको  के  विरूद्ध

 क्या  कार्यवाही  करने  का  बिचार

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :

 और  खनिज  रियायत  नियमावली  1960  के

 नियम  27  में  निर्दिष्ट  शर्तों  क ेअनुसार  खनन  पट्टा  दिया  जाता  पड्टे
 को  शतों  का  उल्लंघन  करने  वाले  पट्टाधारियों  के  विरूद्ध  खनिज

 रियायत  1960  के  नियम  27(5)  के  केयल  संबंधित
 राज्य  सरकार  द्वारा  ही  कार्रवाई  की  जा  सकती  अतः  ऐरो  मामलों
 में  कन्द्र  सरकार  द्वारा  कार्रवाई  करने  का  प्रश्न  नहीं

 ध

 बिजली  की  मांग

 945.  उस्मारेड्ि  जेंकटेस्वरलु  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  बिजली  की  मांग  बढ़ती  जा  रही
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 यदि  तो  प्रतिवर्ष  बिजली  की  मांग  कितने  प्रतिशत  बढ़
 '
 रही  और

 इस  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे

 विद्युत  मंआलय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :
 “

 पिछले  बर्षों  में  विद्युत  की  मांग  में  वृद्धि  की  वार्षिक

 प्रतिशतता  निम्नवत्‌  है  :--

 बर्ष मांग में  वृद्धि  का  प्रतिशत

 1990-91  8.0

 1991-92  7.9

 1992-93  5.6

 1993-94  5.9

 1994-95  9.0

 95

 देश  में  बिद्युत  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए

 उठाए  जा  रहे  विभिन्‍न  कठमों  में  ये  शामिल  हैं-नई  उत्पादन  क्षमता  को

 त्वरित  रूप  से  चालू  अल्पाबधि  में  निर्माण  की  जाने  बाली

 परियोजनाओं  का  विद्यमान  विद्युत  केन्द्रों  के  कार्य

 निष्पादन  में  सुधार  पारेषण  एवं  वितरण  हानियों  में  कमी

 बेहतर  मांग  प्रबन्धन  और  ऊर्जा  संवर्धन  उपायों  को  लागू  अधिक

 ऊर्जा  बाले  क्षेत्रों  स ेकम  ऊर्जा  बाले  क्षेत्रों  में  बिद्युत  का  अंतरण  और

 विद्युत  क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  निवेश  को  प्रोत्साहित

 बिना  बारी  के  टेलीफोल  कनेक्शन

 946.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  मुंडा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आपके  मंत्रालय  द्वारा  बिना  किसी  कोटे  के
 और

 पंजीकृत  व्यक्तियों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  स्वीकृत  किए  जा  रहे  हैं

 जबकि  राज्यों  में  मुख्य  महाप्रबंधक  को  अपंजीकृत  व्यक्तियों  को

 टेलीफोन  कनेक्शन  स्वीकृत  करने  का  अधिकार  प्राप्त  नहीं

 यदि  तो  इस  प्रकार  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  क्या

 कारण

 क्या  राज्यों  के  मुख्य  महाप्रबंधक  संसद

 सदस्यों  द्वारा  पंजीकरण  संख्या  दिए  जाने  के  बाद  भी  टेलीफोन  कनेक्शन

 स्वीकृत  नहीं  करते  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख  :  और
 (@).  संसद  सदस्यों  की  सिफारिश  पर  मुख्य  महाप्रबंधकों  द्वारा  बड़ी
 संख्या  में  जारी  किए  गए  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  स्वीकृत  आदेश
 पंजीकरण  ब्यौरों  की  अनुपलब्धता  के  कारण  लम्बित  पड़े  इस
 लागत  तथा  परिणामस्वरूप  लाभभोगियों  को  होने  बाली  मुश्किलों  को
 कम  करने  के  लिए  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  ऐसी  सिफारिशों  पर  तभी
 विचार  किया  जाएगा  जब  इनके  साथ  पंजीकरण  ब्यौरे  पर  जोर  दिया  जा
 रहा  कुछ  मामलों  में  मामलों  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  इस
 अनिवार्यता  को  छोड़  भी  दिया  जाता  है  किन्तु  इन  मामलों  तक  ये  भी

 मुख्य  महाप्रबंधक  केवल  पंजीकरण  ब्यौरों  की  प्राप्ति  पर  ही  टेलीफोन
 कनेक्शन  संस्थापित  करने  के  औपचारिक  आदेश  जारी  करते

 उपर्युक्त  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 गुजरात  में  खाद्य  प्रसंस्करण  एकक

 947.  श्री  हरिभाई  पटेल  :  क्या  स्थाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  में  कार्यरत  खाद्य  प्रसंस्करण  एककों  का  ब्यौरा  क्या

 है
 ५

 गत  दो  बर्षों  से  घाटे  में  चल  रहे  एककों  का  ब्यौरा  क्या

 और

 सरकार  द्वारा  ऐसे  रुण्ण  एककों  को  बन्द  किए  जाने  अथवा

 अर्थक्षम  बनाए  जाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण

 :  से  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संगठित  और

 असंगठित  दोनों  क्षेत्रों  में  है ंइसलिए  सभी  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  के

 साथ-साथ  घाटे  में  चल  रहे  उद्योगों  के  बारे  में  सूचना  केन्द्रीय  रूप  से

 नहीं  रखी  रुग्ण  यूनिटें  पुनर्गठन/बंद  होने  के  लिए  औद्योगिक  तथा

 वित्तीय  पुनर्गठन  बोर्ड  से  संपर्क  कर  सकती

 साद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  के  माध्यम  से  रोजगार

 948.  श्री  मंजय  लाल  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंबड़ी  संख्या  में  निर्धन  और  बेरोजगार

 लोग  रह  रहे

 यदि  तो  क़्या  सरकार  का  बिचार  इन  क्षेत्रों  में  बड़े

 पैमाने  पर  खाद्य  प्रसंस्करण  कार्यक्रम  शुरू  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंझलय  के  राज्य  मंत्री  सरुण
 :  से  सरकार  ने  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  किए  हैं  जिनसे  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  अधिकांश  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  को  उच्च  प्राथमिकता

 बाला  घोषित  अल्कोहल  पेयों  के  किण्यन  और  चीनी

 और  लघु  क्षेत्र  के लिए  आरक्षित  मर्दो  को  छोड़कर  सभी  खाद्य

 प्रसंस्करण  उद्योगों  को  लाइसेंसमुक्त  उच्च  प्राथमिकता  वाले

 क्षेत्रों  और  प्रौद्योगिकी  करारों  में  5।  प्रतिशत  तक  बिदेशी  इक्बिटी  के

 लिए  विदेशी।अनिबासी  भारतीय  निवेश  की

 वित्तीय  राहतें  उपलब्ध  कराना  आदि  शामिल  सरकार  खाद्य

 प्रसंस्करण  उद्योगों  इनमें  लघु  और  छोटे  क्षेत्र  में  स्थित  उद्योग  शामिल

 के लिए  विभिन्‍न  योजना  स्कीमें  भी  चला  रहा  उदारीकरण  के

 बाद  से  लेकर  1995  तक  किए  गए  विभिन्‍न  उपायों  के

 फलस्वरूप  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  3046

 औद्योगिक  उद्यमी  ज्ञापन  प्रस्तुत  किए  हैं  जिनमें  38,408  करोड़  का

 निवेश  शामिल  है  और  उनसे  5.26  लाख  लोगों  को  रोजगार

 इनमें  से  2592  औद्योगिक  उद्यमी  ज्ञापन  गैर  नगरीय  क्षेत्रों  में  यूनिट
 स्थापित  करने  से  संबंधित  हैं  और  इनमें  33254  करोड़  का  पूंजी
 निवेश  किया  जाएगा  तथा  4.77  लाख  लोगों  को  रोजगार  इसके

 अलावा  7,600  करोड़  से  अधिक  पूंजी  निबेश  बाले  शत  प्रतिशत

 निर्यातोन्मुखी  यूनिटों  की  संयुक्त  विदेशी  अनुमोदनों
 आदि  को  भी  मंजूरी  दी  गई  इससे  लगभग  1.3  लाख  लोगों  को

 रोजगार  इसमें  से  लगभग  6,700  करोड़  से  अधिक  का

 निवेश  गैर  नगरीय  क्षेत्रों  मे ंखाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  लगाने  के  लिए  किया

 महाराष्ट्र  में  डाक  सेवाएं

 949.  औ  राम  कापसे  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  को  महाराष्ट्र  के  ठाणे  जिले  के  निवासियों  से

 डाक  विभाग  की  असन्तोषजनक  सेबाओं  के  बारे  में  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 CD  सरकार  ने  डाक  सेवाओं  को  दुरूस्त  बनाने  तथा  जनता  की

 शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  है  अथवा  किये

 जाने  का  बिचार

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  और

 (q@).  जर्ष  1994  के  दौरान  ठाणे  जिले  में  डाक  सेवाओं  से

 संबंधित  जैसे  पंजीकृत  पत्रों/।मनीआर्डरों  की  पाबती  न  डाफ

 स्टेशनरी  की  डाक  वितरण  में  डाक  सुविधाओं
 की  अपर्याप्तता  तथा  स्टाफ  की  कमी  के  बारे  में  6128  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  उपयुक्त  प्राधिकारियों  द्वारा  उन  पर  समुचित  कार्रवाई  की
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 (~  ठाणे  जिले  में  डाक  सेवाओं  को  बेहतर  बनाने  के  लिए

 निम्तानुसार  कार्रवाई  की  गई  है  :-

 ()  4  विभागीय  उप  डाकघर  तथा  27  अतिरिक्त  विभागीय

 शाखा  डाकघर  खोले

 (i)  पत्रों  के  संग्रहण  के  लिए  299  लेटर  बॉक्स  लगाए

 (9)  लाइसेंसशुदा  डाक-टिकट  बिक्रेताओं  की  नियुक्ति  द्वारा

 डाक  स्टेशनरी  की  बिक्री  के  लिए  35  आउटलेट  प्रदान

 किए

 (+५)  ठाणे  तथा  बम्बई  के  बीच  प्वाइंट-टू-प्वाइंट  स्पीड  पोस्ट

 सेवा  आरम्भ  की  गई

 (५)  कर्मचारियों  की  संख्या  में  डाक  सहायक  तथा  21

 डाकिये  और  शामिल  किए  गए

 (५)  कल्याण  आर.एस  तथा  कल्याण  सिटी  डाकघर  में

 पर्सनल  आधारित  काउंटर  मशीनें  उपलब्ध

 कराई

 (५४0  डाक  प्रणाली  में  सुधार  किया  गया  ।

 टेलीफोन  कनेक्शन  और  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र

 950.  श्री  आनन्द  रत्न  मौर्य  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वित्त  वर्ष  1994-95  दौरान  दूरसंचार  विभाग  ने

 टेलीफोन  कनेक्शन  जारी  गांगों  में  साबजनिक  टेलीफोन  और

 स्वचालित  टूंक  सकक्‍सचेंज-लाइन  लगाने  के  संबंध  में  क्‍या  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  और

 अभी  तक  कितना  लक्ष्य  वास्तव  में  प्राप्त  किया  गया

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  और

 वर्ष  1994-95  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  एवं  वास्तविक  लक्ष्य

 उपलब्धियां  निम्न  प्रकार  हैं  :-

 मद  निर्धारित  20.2.1995

 लक्ष्य  तक  वास्तविक

 लक्ष्य  उपलब्धियां

 1.  टेलीफोन  कनेक्शन  14.26  लाख  11.40  लाख

 2.  ग्रामीण  सार्बजनिक  50,000  27689

 3.  ट्रक  स्वचालित  ।
 एक्सचेंज  लाइनें  1,25,000  85,000

 पंजाब  नेशनल  फर्टिलाइजर्स  एंड  केमिकल्स

 951.  श्री  जा  फर्नान्डीज  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नया  नांगल  में  सोडा  ऐश  और  अमोनियम  क्लोराइड
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 उर्धरक  का  उत्पादन  करने  वाला  पंजाब  नेशनल  फर्टिलाइजर्स  एंड
 केमिकल्स  संयंत्र  बंद  कर  दिया  गया

 यदि  तो  इसका  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  परिवहन

 और  अन्य  क्षेत्रों  मे ंरोजगार  के  अतिरिक्घल  इस  संयंत्र  से  500  व्यक्तियों

 को  प्रत्यक्ष  और  कम  से  कम  एक  हजार  लोगों  को  अप्रत्यक्ष  रोजगार

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  संयंत्र  को  पुनः  चालू  करने

 का  और

 -  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रसायन  तथा  उर्बरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रोनिकी  विभाग  और

 महासागर  बिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :

 से  @).  नया  नांगल  स्थित  पंजाब  नेशनल  फर्टिलाइजर  एण्ड

 केमिकल्स  प्लांट  बन्द  नहीं  किया  गया  कम्पनी  ने  बताया  है  कि

 कम्पनी  में  500  कर्मचारियों  को  सीधा  रोजगार  प्राप्त

 श्रीलंका  में  भारतीय  मछूआरे

 952.  श्री  डेनिस  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  जानकारी  है  कि  भारत  औ

 श्रीलंका  के  बीच  के  समुद्री  क्षेत्र  में  श्रीलंका  की  नौसेना  द्वारा  भारती

 मछुआरों  पर  आक्रमण  किया  जाता

 यदि  तो  इस  संबंध  में  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  कोई  भारतीय  मछुआरा  श्रीलंका  में  हिरासत  में

 और  ल्‍़

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उक्त  मछुआरे
 को  शीघ्र  छुड़ाने  के लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  7

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :

 सरकार  ने  इन  वबारदातों  को  श्रीलंका  की  सरकार  के  साथ

 उठाया  दोनों  पक्ष  ऐसी  बारदातों  को  रोकने  के  लिए  कारगर  उपायों

 के  क्रियान्वयन  की  आवश्यकता  के  संबंध  में  सहमत  हो  गए  इस

 मामले  के  सभी  संगत  पहलुओं  पर  दोनों  सरकारों  के  बीच  विचार-थिमर्श

 जारी

 और  इस  समय  चार  भारतीय  मछेरे  श्रीलंका  की

 हिरासत  में  इनके  जिवरण  इस  प्रकार

 (9  सीताम्बरम  सिल्वाराज  इस  समय  श्रीलंका  की  हिरासत  में

 जिसे  श्रीलंका  की  नौ  सेना  ने  तस्करी  निषिद्ध  जस्तुओं  की  तस्करी  के
 :  संबंध  में  विन्यिर्मोਂ  के  तहत  19.6.91  को  देशी  नौका  से
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 क  च्चाटीवू  के निकट  मछली  पकड़ते  हुए  अन्य  तीन  मछेरों  के  साथ
 गिरफ्तार  कर  लिया  अन्य  तीनों  को  दिनांक  6.8.92  को  रिहा  करके
 भारत  सरकार  के  खर्चे  पर  जापस  स्वदेश  भेज  दिया  गया

 Gi  (9)  संथोनी  माइकेल

 (४2  एन्थोनी  पाण्डी

 (४2.  एस  1993  में  श्रीलंका  की  नौ  सैना  ने
 इन  तीनों  मछेरों  को  श्रीलंका  में  निषिद्ध  वस्तुओं  की  तस्करी  करने  के
 प्रयास  करने  के  अपराध  में  श्रीलंका  के  दो  राष्ट्रिकों  सहित
 बिनियमोंਂ  के  तहत  गिरफ्तार  किया  उन्हें  कोलम्बो  रिमांड  जेल
 में  रिमांड  किया  गया  ह ैऔर  उन  पर  अभी  मुकदमा  चलाया  जाना

 सरकार  ने  इन  मछेरों  की  शीघ्र  रिहाई  के  लिए  श्रीलंका  की  सरकार
 से  अनुरोध  किया

 कोलम्बो  स्थित  भारतीय  हाई  कमीशन  इन
 मामलों  में  सक्रिय  रूप  से  कार्यवाही  कर  रहा

 शहरी  आबादी  के  लिए  सफाई  सुविधाएं

 953.  श्री  अंकुशराज  टोपे  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  प्रतिशत  शहरी  आबादी  को  सफाई  सुविधाएं
 उपलब्ध  और

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में स्थिति  को  बेहतर  बनाने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  राज्य  सरकारों  द्वारा  उपलब्ध  करायी  गयी  सूचना  के

 देश  में  46.63  प्रतिशत  शहरी  आबादी  को  सफाई  सुविधाएं

 उपलब्ध

 सफाई  राज्य  का  विषय  इसीलिए  आठवीं  योजना  के

 शहरी  जल  आपूर्ति  एवं  स्वच्छता  क्षेत्र  क ेलिए  कूल  5757.28  करोड़

 रुपये  के  प्रावधान  में  से  4594.28  करोड़  रुपये  राज्य  क्षेत्र  को  मुहैया

 कराये  गये  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  263  करोड़  रुपये  की  सीमा  के  अंदर

 केन्द्र  सरकार  ने  150  करोड़  रुपये  कम  लागत  स्वच्छता  के  लिए  निर्दिष्ट

 किये  हैं  कम  लागत  के  सफाई  शौचालयों  के  निर्माण  और  शुष्क

 शौचालयों  को  सफाई  शौचालयों  में  परिवर्तित  करने  हेतु  सब्सिडी  का

 प्रावधान  8,73,229  शुष्क  शैचालयों  को  सफाई  शौचालयों  में

 परिवर्तित  करने  और  15,56,189  नये  शैचालयों  के  निर्माण  हेतु

 परियोजनाएं  आरंभ  की  गई  आठवीं  योजना  8  करोड़  और  शहरी

 आबादी  को  सफाई  सुविधाओं  के  अंतर्गत  लाने  पर  विचार  किया  गया

 मानवों  द्वारा  मल  ढोने  के
 काम  पर  लगाना  एवं  शुष्क  शौचालयों

 का  निर्माण  1993  नामक  एक  केन्द्रीय  कानून  भी

 शुष्क  शैचालयों  के  निर्माण  को  रोकने  के  लिए  पारित  किया  जा  चुका

 राज्य  सरकारों  को  यह  सुनिश्चित  करने  की  सलाह  दी  गई  है  कि

 शुष्क  शौचालयों  के  निर्माण  को  रोकने  के  लिए  स्थानीय  निकाय  अपने
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 उप-नियमों  में  समुचित  संशोधन  कर  स्लम  क्षेत्रों  में

 सामुदायिक  शौचालयों  के  निर्माण  हेतु  एक  कार्यक्रम  चलाने  का  भी
 प्रस्ताज  रखली  है  जिनका  अनुरक्षण  समुदायों  द्वारा  किया  राज्य
 सरकारों  को  समय-समय  पर  सलाह  दी  जाती  है  कि  शहरी  क्षेत्रों  में

 सफाई  व्यवस्था  में  सुधार  हेतु  पर्याप्त  ध्यान  दिया

 परमाणु  विस्फोटक  सामग्री  के  संबंध  में

 अन्तर्राष्ट्रीय  सन्थि

 954.  श्री  कुमारासामी  :

 श्री  मोहन  सिंह  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  परमाणु  विस्फोटक  सामग्री  के

 और  उत्पादन  पर  प्रतिबंध  लगाने  वाली  किसी  अंतर्राष्ट्रीय  सन्थि  पर

 हस्ताक्षर  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकर  ने  परमाणु  विस्फोटक  सामग्री  के  उत्पादन  पर

 प्रतिबंध  लगाने  के  संबंध  में  अन्य  देशों  के साथ  मिलकर  कोई  कदम

 उठाये  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  से  हथियारों  के

 लिए  विखण्डनीय  सामग्री  के  उत्पादन  पर  पूरी  तरह  से  रोक  लगाने  के

 सम्बन्ध  में  भारत  का  लम्बे  अरसे  से  एक  प्रस्ताव  रहा  है  जो  भारत  द्वारा

 सर्वप्रथम  1982  में  निरस्त्रीकरण  से  सम्बन्धित  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के

 द्वितीय  विशेष  सत्र  में  प्रस्तुत  किया  गया

 1993  में  भारत  द्वारा  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  का  आम

 सहमति  से  प्रस्तुत  एक  संकल्प  सह-प्रायोजित  किया  गया  जिसमें

 हथियारों  के  प्रयोजनार्थ  जिखण्डनीय  सामग्री  के  उत्पादन  पर  प्रतिबन्ध

 लगाने  से  सम्बन्धित  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  अभिसमय  को  मांग  की  गई  जो

 नहुपक्षीय  भेदभाव  रहित  होगा  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  से  एवं

 प्रभावकारी  ढंग  से  सत्यापनीय  जेनेवा  में  निरस्त्रीकरण  से

 सम्बन्धित  सम्मेलन  में  भारत  की  सक्रिय  भागीदारी  स ेएक  तदर्थ  समिति

 के  अधिदेश  का  मसौदा  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  चल  रही

 है  जो  प्रस्तावित  अभिसमय  के  बारे  में  कार्यजाही

 महानमरों  में  टेलौफोनों  से  राजस्थ  क्मे  प्राप्ति

 955.  श्री  अन्यारासु  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बतान  +..

 कृपा  करेंगे  कि  :

 1992-93,  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  महानगरों

 अर्थात  मुम्बई  और  कलकत्ता  में  टेलीफोन  से  प्राप्त

 कुल  राजस्व  का  ब्यौरा  क्‍या
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 क्या  तमिलनाडु  में  टेलीफोनों  से  राजस्व  सर्वाधिक

 होता

 यदि  तो  राज्य  को  पर्याप्त  टेलीफोन  उपकरण  उपलब्ध

 न  कराए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए

 संचार  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 महानगरों  में  टेलीफोनों  से  प्राप्त  राजस्थ  के  ब्यौरे  निम्नलिखित

 हैं  :-

 रुपयों

 जंबई  दिल्‍ली  मद्रास

 टेलीफोन  टेलीफोन  टेलीफोन

 1992-93  908.21  752.28  277.01  267.28

 1993-94 = _-  1272.19  966.38  391.19  372.89*

 1994-95  1171.04"  895.51*  363.88/  352.82"  है

 *  12194  तक
 **  ।/95  तक

 और  ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  देखते  प्रश्न

 नहों

 बिना  बारी  के  आजासों  का  आबंटन

 956.  श्री  लाल  यायू  राम  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक  एवं  तार  विभाग  के  लिए  निर्धारित  सरकारी

 आवासों  में  बिना  बारी  के  आबंटन  का  कोई  प्रावधान

 गत  तीन  वर्षों  के  राज्यवार  कुल  कितने  आवास

 बिना  बारी  के  आनोटित  किए  और

 गत  तीन  बच्चों  के  दौरान  संसद  सदस्यों  द्वारा  सिफारिश  किए

 गए  बिना  बारी  के  आवासों  के  आबंटन  हेतु  कितने  अनुरोध  पत्र  प्राप्त

 हुए  हैं  तथा  इन  अनुरोध  पत्रों  क ेआधार  पर  किन-किन  व्यक्तियों  को

 आवास  आबोटिेत  किए

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख

 और  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल
 पर  रख  दी

 जी
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 जहाजों  का  निर्माण

 90:  थामस  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जहाजों  तथा  अन्य  पोलों  की  शिपयार्ड  में  शिपयार्ड  बार
 वर्तमान  मांग  की  स्थिति  क्‍या

 आगामी  पांच  वर्षों  के  लिए  शिपिंग  कारपोरेशन  ऑफ

 इन्डिया  द्वारा  कितने  जहाजों  की  मांग  की  गई  और

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  जहाजों  के  निर्माण  की

 संभावना

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  प्रशासनिक

 नियंत्रण  के  अंतर्गत  आने  वाले  शिपयार्डों  की  मौजूदा  आर्डर  बुक  स्थिति

 इस  प्रकार  है  :-

 1.  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  9  जलयान

 2.  कोचयीन  शिपयार्ड  3  जलयान

 3.  हुगली  डॉक  एंड  पोर्ट  इंजीनियर्स  7  जलयान

 4.  का  राजाबागान  डाकयार्ड  13  जलयान

 और  अगले  पांच  ब्षों  में  आर्डर  किए  जाने  वाले

 जहाजों  के  बारे  में  भारतीय  नौबहन  निगम  ने  अभी  कोई  नहीं

 जनाई  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि

 (1992-97)  में  79  जहाजों  के  अधिग्रहण  के  बारे  एक  कार्यक्रम

 तैयार  किया

 कवास  ताप  विद्युत  केन्द्र  मे ंआरक्षण

 958.  श्री  छीतृभाई  गामीत  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  नताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  कवास  ताप  बिद्युत  केन्द्र

 में  तृतीय  और  चतुर्थ  श्रेणी  के  कितने  कर्मचारी  कार्यरत

 इनमें  से  कितने  कर्मचारी  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  हैं

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों
 के
 लिए

 आरक्षण  का  कोटा  कितने  प्रतिशत  है और  आरक्षित  कोटे  को  न  भरने
 के  क्या  कारण  और

 (a)  आरक्षित  कोटे  को  कब  तक  भर  दिया  जाएगा  और  इस
 बारे  में  क्या  कदम  उठउए  जा  रहे
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 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला
 और  राष्ट्रीय  ताप  बिद्युत  निगम  टी  पी  के  कबास

 गैस  विद्युत  केन्द्र  में  तृतीय  और  चतुर्थ  श्रेणी  के
 कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  और  दिनांक  1.1.95  की  स्थिति  के  अनुसार
 उनमें  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन-जातियों

 के  कर्मचारियों  की  संख्या  निम्नवत्‌

 ग्रुप/श्रेणी  कर्मचारियों  अनुसूचित  अनुसूचित
 की  कुल  संख्या  जाति  जनजाति

 २8  ए॑एऋ  आए  णएएछ-णआ
 द्वितीय  26  -

 तृतीय  22

 चतुर्थ  43  04

 प्रथम  और  द्वितीय  श्रेणी  क ेलिए  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  .  जनजातियों  का  अपेक्षित  आरक्षण  कोटा  और
 प्रतिशत  और  7५  प्रतिशत  तृतीय  और  चतुर्थ  श्रेणी  के  लिए
 आरक्षण  कोटा  क्षेत्रीय  आधार  पर  और  गुजरात  के  लिए  जहां
 परियोजना  स्थित  यह  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  7  प्रतिशत  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  प्रतिशत  तथापि  तृतीय  और

 चतुर्थ  श्रेणी  से सम्बन्धित  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  के

 कर्मचारियों  की  भर्ती  निर्धारित  कोटे  से अधिक  प्रथम  और

 द्वितीय  श्रेणी  के  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों
 '

 के  लिए  कोटा  निम्नलिखित  कारणों  के  कारण  नहीं  भरा  जा  सका  :-

 (1)  विज्ञापनों  और  अधिसूचनाओं  हेतु  अपेक्षानुसार  प्रतिक्रिया

 न  .

 (2)  मानदण्डों  में  छूट  देने  के  बाद  भी  योग्य

 उम्मीदवारों  का  उपलब्ध  न

 एन  टी  पी  प्रथम  और  द्वितीय  श्रेणी  जहां  कहीं  भी

 भर्ती  में  कमी  अधिक  से  अधिक  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित

 जनजातियों  के  कर्मचारियों  को  भर्ती  करने  का  प्रयास  कर  रहा  एन

 टी  पी  सी  द्वारा  इस  दिशा  में  उठाए  गए  कदमों  विशेष  भर्ती

 विशेष  जिसमें  अनुसूचित  जाति।अनुसूचित  जनजातियों  की

 घनी  आबादी  वाले  क्षेत्र  शामिल  होते  व्यापक  प्रधार-प्रसार  और

 इंजीनियरिंग  पादयक्रमों  में  अध्ययन  करने  वाले  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  को  छात्रवृत्ति  प्रदात  करना  शामिल

 इसके  इन  उम्मीदवारों  को  विभिन्‍न  प्रकार  की  रियायतें

 प्रदान  की  जा  रही  आयु  में  परीक्षा  की  फीस  न  दिए  जाने

 की  योग्यता/साक्षात्कार  आदि  में

 पड़ोसी  देशों  के  साथ  संबंध

 959.  गुणवन्त  रामभाऊ  सरोदे  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 इस  समय  पड़ोसी  देशों  के  साथ  भारत  के  द्विपक्षीय  संबंध

 कैसे  और

 29  1916  नखखित  उत्तर  418

 सरकार  द्वारा  पड़ोसी  देशों  के  साथ  अपने  संबंध  मजबूत
 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  और  सूचना
 संलग्न  विवरण  में  दिए  अनुसार

 विवरण

 बंगलादेश  :
 ु

 और  बंगलादेश  के  साथ  भारत  के  संबंध  मैत्रीपूर्ण  छल

 रहे  दोनों  देश  इस  बाल  को  स्वीकार  करते  हैं  कि  ट्विपक्षीय
 वाणिज्य  और  पूंजी  निवेश  की  अपार  सम्भावना  है  तथा  इन  क्षेत्रों  में
 संबंध  को  संजर्धित  करने  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा

 मालदीय  :

 और  मालदीब  के  साथ  सौहार्दपूर्ण  संबंध  भारत

 मालदीव  की  सरकार  को  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  उनके

 विभिन्‍न  आधारभूत  लक्ष्यों  और  विकास  उद्दश्यों  की  प्राप्ति  के  लिए
 बराबर  सहायता  दे  रही  उच्च  स्तरीय  क्रियाकलापों  से  भी  पारस्परिक

 संबंधों  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई

 स्थांमार  :

 और  म्यांमार  के  साथ  संबंध  और  संबर्धित  हुए
 गैर-सैनिक  सीमा  प्राधिकारियों  के  बीय  सम्पर्क  बढ़ाने  से  सम्बद्ध  करार

 कार्यान्वित  हो  गया  है  जिसमें  सीमा  पर  होने  जाले  औषध-द्रव्यों  और

 स्वापक  पदाथों  के  अवैध-व्यापार  को  तथा  बगावत  जिरोधी/तस्करी

 विरोधी  कार्रवाइ्यों  के  संबंध  में  चार  क्षेत्रीय  स्तर  की  बैठकों  हो  चुकी
 दोनों  देशों  के  नीच  सीमावर्ती  व्यापार  को  विनियमित  करने  से

 सम्बद्ध  सीमावर्ती  व्यापार  करार  को  शीघ्र  ही  कार्यात्मक  रूप  दे  दिया

 श्रीलंका  :

 और  श्रीलंका  के  साथ  आपसी  समझ-यूझ  और

 सौहार्दपूर्ण  संबंध  बरकरार  दोनों  पक्ष  व्यापार  और  पूंजी  निवेश

 क्रियाकलापों  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  करने  पर  बल  दे  रहे  हैं  ताकि  दोनों  देशों

 की  अर्थव्यवस्था  लाभान्वित  हो

 नेपाल  :

 और  नेपाल  के  साथ  भारत  के  मैत्रीपूर्ण  संबंध  जो

 दोनों  देशों
 के
 बीच  आर्थिक  सहयोग  और  उच्च  स्तरीय

 पारस्परिक  संपर्कों  के  द्योतक  के  उप-प्रधान  मंत्री  श्री  माधव  कुमार
 नेपाल  ने  1995  में  भारत  की  यात्रा  की  और  द्विपक्षीय  सहयोग

 की  समीक्षा  करने  के  लिए  कई  उच्च  स्तरीय  बैठकों  आयोजित  की  जा

 रही

 भूटान  :

 और  भूटान  के  साथ  भारत  के  मैत्रीपूर्ण  संबंध

 जरकरार  पन-बिजली  आधारभूत  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  जैसे
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 क्षेत्रों  मे ंआर्थिक  सहयोग  से  दोनों  देशों  के  मौजूदा  संबंध  और  सुदृढ़  हो
 रह  45  मेगावाट  की  कुरियू  पन-बिजली  परियोजना  कार्यान्वित  की

 जा  रही  है  तथा  1020  मेगावाट  की  ताला  पन-बिजली  परियोजना

 विचाराधीन

 चऔन  ई

 और  (@).  हाल  ही  के  वर्षों  में  भारत-चीने  संबंधों  में

 प्रत्यक्ष सुधार  हुआ  सरकार  चीन  के  साथ  स्थायी  और

 अच्छे  पड़ोसी  जैसे  संबंध  स्थापित  करने  के  लिए  बराबर  प्रयास  कर  रही

 दोनों  देशों  के  नीच  व्यापारा  और  आर्थिक  सहयोग  का  पर्याप्त

 विस्तार  हुआ  विज्ञान  और  संस्कृति  आदि  जैसे  क्षेत्रों  में

 भी  आदान-प्रदान  में  प्र्याप्त  वृद्धि  हुई  सीमा  के  प्रश्न  का  एक

 औचिस्यपूर्ण  और  परस्पर  स्वीकार्य  हल  तलाशने  के  लिए  दोनों  पक्षों

 ने  संयुक्त  कार्य  दल  में  अपने  प्रयास  जारी  रखे  इसी  बीच  सीमा  पर

 शान्ति  और  अमन  बनाए  रखने  के  संबंध  में  1993  में

 प्रधानमंत्री  श्री  नरसिंह  राव  की  चीन  यात्रा  के  दौरान  सम्पन्न  करार

 के  मुताबिक  वास्तणिक  नियंत्रण  रेखा  का  अनुपालन  करने  के  लिए

 दोनों  पक्ष  जचनबद्ध  भारत-चीन  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  स्थिति

 शान्तिपूर्ण  विश्वास  पैदा  करने  के  संबंध  में  भारत  और  चीन  द्वारा

 किए  गए  उपाय  ठीक  कार्य  कर  रहे  हैं  और  इस  प्रकार  के  अन्य  उपायों

 और  सीमा  पर  शान्ति  तथा  अमन  से  सम्बद्ध  करार  के  कार्यान्वयन  पर

 दोनों  देशों  कौ  बातचीत चल  रही

 पाकिस्तान  :

 पाकिस्तान  का  नकारात्मक  पाकिस्तान  द्वारा  भारत

 के  विरूद्ध  आतंकयादी  और  विघटनकारी  गतिविधियों  को  समर्थन  देना

 तथा  कश्मीर  मसले  को  अन्तर्राष्ट्रीय  स्वरूप  प्रदान  करने  के  उसके

 प्रयासों  से  भारत  के  साथ  द्विपक्षीय  संबंधों  का  माहौल  दूषित  हुआ

 सरकार  पाकिस्तान  के  साथ  द्विपक्षीय  संबंधों  से  सम्बद्ध

 मसलों  को  शिमला  समझौते  की  व्यवस्था  के  अनुसार  शान्तिपूर्वक  ढंग

 से  और  द्विपक्षीय  बातचीत  के  जरिए  सुलझाने  के  लिए  बचनबद्ध
 हाल  ही  में  सरकार  पाकिस्तान  को  इस  बात  से  बार-बार  अवगत  कराती

 रही  है  कि  हम  अनसुलझे  मसलों  को  सुलझाने  के  लिए  बिना  शर्त

 बातचीत  करने  के  लिए  तैयार

 रोहिणी  आवास  योजना

 960...  औ्री  रामाह्य  प्रसाद  सिंह  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रोहिणी  आवास  योजना  इस  आश्वासन  के  साथ  वर्ष

 1981  में  शुरू  की  गई  थी  कि  प्रत्येक  पंजीकृत  ख्ययि
 लत  को  पांच  वर्ज

 के  अन्दर  भुखंड  दिया
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 यदि  तो  क्‍या  हजारों  पंजीकृत  व्यक्ति  अभी  भी

 आवंटन  की  प्रतीक्षा  में

 इस  बीच  परियोजना  हेतु  आवश्यक  सारी  जमीन  का

 अधिग्रहण  हो  जाने  के  बावजूद  आवंटन  में  अत्यधिक  बिलम्ब  के  क्या

 कारण

 क्या  काफी  संख्या  में  भूखंडों  की  नोलामी  कर  दी  गई  है

 और  ब्रेचारे  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  इस  कारण  प्रतीक्षा  करनी  पड़

 रही

 @)  क्‍या  सभी  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  भूमि  आवंटित  होने

 तक  रोहिणी  में  भूखंडों  की  नीलामी  रोकने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताज

 और

 यदि  लो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  वर्ष  1981  में

 रोहिणी  रिहायशी  योजना  तथा  जनता

 श्रेणियों  में  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  5  वर्ष  के  अन्दर  संबॉँधत  श्रणियों  के

 प्लाटों  का  आबंटन  करने  हेतु  आरंभ  की  गई  निर्धारित

 अवधि  में  प्लाट  उपलब्ध  न  कराए  जाने  पर  पंजीकृत  व्यक्तियों  का

 अपने  डिपॉजिट  वापस  लेने  की  अनुमति  दी  गई

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है  कि  लगभग

 39,000  पंजीकृत  व्यक्ति  संबंधित  श्रेणियों  में  प्लाटों  के  आबंटन  हेतु
 प्रतीक्षा  सूची  में

 '

 (fees  दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है  कि  दिल्ली

 प्रशासन  द्वारा  परियोजना  के  लिए  आवश्यक  पर्याप्त  भूमि  का

 अधिग्रहण  नहीं  किया  जा सका  और  इसलिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 को  भूमि  उपलब्ध  नहीं  हो  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  तथा

 दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  आधारभूत  पेय  जल  मल

 निकासी  निजली  आदि  जैसी  सुविधाएं  भी  प्रदान  नहीं  की  जा

 सकी  पंजीकृत  व्यक्तियों  को फेज  1  और  ॥  में  कम  भूमि  आबंटित

 की  क्योंकि  बदलती  जरूरतों  के  कारण  ग्रुप  हाउसिंग

 उन  व्यक्तियों  को  बैकल्पिक  प्लॉट  जिनकी  भूमि
 सरकार  द्वारा  अधिगृहीत  कर  ली  गई  तथा  संस्थानों  के  लिए  भूमि
 का  आबंटन  करता  पड़ा

 से  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है  कि  रोहिणी

 आवास  योजना  में  अब  तक  100  मीटर  से  अधिक  क्षेत्रफल  के  केवल

 820  प्लाटों  की  नीलामी  की  गई  जो  पंजीकृत  व्यक्ति  प्रतीक्षा-सूची
 में  उनको  400  मीटर  से  कम  क्षेत्रफल  के  प्लाट  ड्रा  द्वारा  आबंटित

 किए  गए  नीति  अनुसार  केवल  100  मीटर  से  बड़े  कटे  हुए  प्लाटों
 की  नीलामी  प्लाटों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  तथा  पंजीकृत
 व्यक्तियों  के  अधिकारों  को  प्रभावित  किए  बिना  की  जाती  रोहिणी
 में  प्लाटों  की  नीलामी  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
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 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के
 अधिकारियों  और  कर्मचारियों  की  नियुक्तियां

 961.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 °

 बिदेशों  में  स्थित  भारतीय  मिशनों  में  अनुसूचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियों  से  सम्बद्ध  कितने  अधिकारी  और  कर्मचारी
 कार्यरत  और

 कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  की  दृष्टि  स ेइनका  औसत

 अनुपात  क्‍या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 बिदेश  स्थित  भारतीय  मिशनों  में  कार्यरत  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  के  अधिकारियों  एवं  कर्मचारियों  की  संख्या  क्रमशः
 316  और  92

 उनकी  यह  संख्या  विदेश  स्थित  मिशनों  में  कार्यरत  कुल
 अधिकारियों  और  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  का  क्रमशः  14.13
 प्रतिशत  तथा  4.12  प्रतिशत

 गुजरात  में  खनिजों  को  दोहन

 962.  श्रीमती  भावना  चिखलिया  :

 श्री  राठवा  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  गुजरात  में  खनिजों  के  दोहन  के

 लिए  नई  नीति  तैयार  करने  का

 क्या  इस  नीति  से  राज्य  में  अतिरिक्त  रोजगार  के  अवसर

 उत्पन्न  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  इसे  सदन  के  पटल  पर  रख

 दिया

 गुजरात  में  हिन्दी  में  टेलीग्राफ

 963.  श्री  रतिलाल  वर्मा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  और  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  टेलीग्राफ  आफिस

 चल  रहे

 इनमें  से  कितने  टेलीग्राफ  कार्यालयों  में  हिन्दी  में  टेलीग्राफ

 भेजने  की  सुविधा  के
 क्‍या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  ऐसे  और

 अधिक  कार्यालय  स्थाप्रित  करने  का  और
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 यदि  तो  ऐसे  कार्यालय  कब  स्थापित  किए

 संचार  मज्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  गूजरात

 तथा  उत्तर  प्रदेश  में  काम  कर  रहे  तारघरों  की  कुल  संख्या  1781
 और  6176  *

 इन  सभी  तारधरों  में  हिन्दी  में  तार  भेजने  की  सुविधा
 उपलब्ध

 .  तथा  आवश्यकता  और  व्यवहार्यता  पर

 निर्भर  करते  हुए  भविष्य  में  ऐसे  तारधर  खोले

 अतैषणि  उद्योग

 964.  भरी  सुल्तान  सलाडदीन  ओबवेसी  :  क्या  रसायन  एवं
 उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  औषधि  उद्योग  ने  औषध  मूल्य  1995  के

 अंतर्गत  विनियंत्रित  श्रेणी  के  अंतर्गत  आने  जाली  औषधियों  के  मूल्य
 को  स्थिर  रखने  का  फैसला  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इंडियन  ड्रग  मेनुफैक्चरर्स  एसोसिएशन  तथा  अोनाइजेशन
 आफ  फार्मास्युटिकल  प्रोसेडयोर  आफ  इंडिया  ने  आल  इंडिया

 आर्गेनाइजेशन  आफ  केमिस्ट  एंड  ड्रगिस्टस  के  साथ  औषधियों  के  मूल्य
 को  स्थिर  करने  संबंधी  कोई  समझौता  किया

 यदि  तो  क्‍या  इस  उद्योग  ने  केन्द्र  को  मूल्य  स्थिर  रखने

 के  संबंध  में  कोई  आश्वासन  दिया  और  .

 (3)  यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रसायन  तथा  उर्थरक  मंत्रास्‍त्य में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथ्या  विभाग  और

 महासागर  विकास  जिभान  में  राज्य  मंत्री  एडूआडों  :

 से  (52.  भेषज  उद्योग  संघों  को  सावधान  किया  गया  है  कि  मूल्य
 नियंत्रण  से  बाहर  जाने  वाली  दवाइयों  के  संबंध  में  अपने  सभी  सदस्यों

 को  संयम  और  स्व-अनुशासन  बरतने  की  सलाह  दें  और  सुनिश्चित  करें

 कि  उनकी  कीमतें  असंगत  रूप  से  न  बढ़ाई  जाएं  ताकि  सरकार  को  इन

 दवाइयों  को  मूल्य  नियंत्रण  के  अंतर्गत  लाने  क ेलिए  अपने  अधिकार

 का  प्रयोग  करने  के  लिए  बाध्य  न  होना

 उद्योग  संघ  ने  अपने  सदस्यों  की  तरफ  से  सहयोग  तथा  यह

 सुनिश्चित  करने  का  आश्वासन  दिया  है  कि  कीमतों  में  वृद्धियां

 अवास्तविक  नहीं

 सर्विया  के  उप-प्रथान  मंत्री  को
 *

 965.  औमती  दिल  कुमारी  भण्डारी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सर्बिया  गणतंत्र  के  उप-प्रधान  मंत्री  ने  हाल  ही  म॑

 भारत  यात्रा  की  नि
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  के  दौरान  द्विपक्षीय  हितों  के  मुद्दों  पर

 विचार-विमर्श  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या

 निष्कर्ष  निकले  2
 ह

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :

 और  Ce).  सर्बिया  गणराज्य  के  उप-प्रधान  मंत्री  एवं  विज्ञान

 मंत्री  6-9  1995  को  व्ल्ड  एसोसिएशन  ऑफ  यूनिवर्सिटीज  के

 महा  अधिवेशन  में  भाग  लेने  के लिए  भारत  उनके  साथ

 सर्बिया  गणराज्य  के  संस्कृति  मंत्री  भी

 और  उक्त  अधिवेशन  में  भाग  लेने  के  अलावा  इस

 प्रतिनिधिमण्डल  नें  संस्कृति  एवं  शिक्षा  उप  मंत्री  तथा  विदेश  मंत्रालय

 और  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  के  अधिकारियों  से  मुलाकात

 यूगोसलाबिया  संघीय  गणराज्य  की  ओर  से  इस  प्रतिनिधिमण्डल  ने

 संयुक्त  राष्ट्र  प्रतिबन्धों  में आंशिक  छूट  दिए  जाने  पर  अनुमति  प्राप्त

 क्षेत्रों  में  सम्पर्क  पुनः  स्थापित  करने  की  इच्छा  जाहिर

 1994  से  संयुक्त  राष्ट्र  ने  यूगोस्‍्लाबिया  संघीय  गणराज्य  के  संबंध  में

 खेल-कद  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  पर  लमे  प्रतिबन्धों

 में  झील  दे  दी  द्विपक्षीय  विचार-विमर्श  इसी  संदर्भ  में  किए  उन्हें

 यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  कि  इस  संदर्भ  में  कोई  भी  कार्यवाही  संयुक्त

 राष्ट्‌  जिसका  भारत  का  एक  पक्षकार  के  अनुरूप  ही  की

 पारपन्र  कार्यालयों  का  क्षेत्राधिकार

 966.  औमती  दिल  कुमारी  भण्डारी  :  कया  विदेश  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्रीय  पारपत्र  दिल्‍ली  के  क्षेत्राधिकार  का

 विस्तार  कर  दिया  गया

 यदि  तो  इस  परिवर्द्धित  क्षेत्राधिकार  के  अंतर्गत  और

 किन-किन  क्षेत्रों  को शामिल  किया  गया  है  और  इसके  क्या  कारण

 क्षेत्राधिकार  के  विस्तार  से  क्षेत्रीय  पारपन्र
 दिल्ली  की  क्षमता  और  कुशलता  पर  कोई  असर  नहीं  यह

 .  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  सरकार  कोई  कदम

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  अन्य  क्षेत्रीय  पारपत्र
 कार्यालयों  के  क्षेत्राधिकार  का  विस्तार  करने  का

 क्या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  सिक्किम  में  भी  '

 क्षेत्रीय  पारपत्र  कार्यालय  खोलने  का  है  जिससे  सिक्किम  के  लोगों  को
 इस  उद्देश्य  स ेकलकत्ता  न  जाता  और

 20  1995  लिखित  उत्तर  424

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो

 इसके  क्‍या  कारण

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  दिल्ली  के  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  के

 क्षेत्राधकार  को  13  1995  से  बढ़ा  दिया  गया  इसमें  अब

 उत्तर-प्रदेश  के  मेरठ  और  गाजियाबाद  जिले  तथा  हरियाणा  के

 रोहतक  और  सोनीपत  जिले  शामिल

 और  उत्तर  प्रदेश  और  हरियाणा  के  इन  अतिरिक्त  छह

 जिलों  को  शामिल  करने  के  परिणामस्वरूप  बढ़ने  बाले  कार्य  को

 निपटाने  के  लिए  दिल्ली  स्थित  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  में  तैनात

 स्टाफ  पर्याप्त

 से  फिलहाल  सिक्किम  में  कोई  नया  पासपोर्ट

 कार्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव  नहीं  किसी  भी  नए  पासपोर्ट  कार्यालय

 ,  का  खोला  जाना  कई  बातों  पर  निर्भर  करता  है  जिसमें  कार्यभार  और

 उपलब्ध  संसाधन  शामिल  हैं  और  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  से  ही

 स्वयं  सेवाओं  में  सुधार  नहीं  हो  जाता  जब  तक  कि  आवश्यक

 आधारभूत  संरचना  और  कार्मिक  उपलब्ध  न

 टेलीफोन  बिलों  के लिए  सचल-वैन

 967.  श्री  अरविन्द  त्रियेदी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि  :  *

 क्या  सरकार  ने  टेलीफोन  बिल  जमा  करने  के  लिए  एक

 सचल  बैन  सेवा  शुरू  की

 तो
 यह  सेवा  किन-किन  राज्यों  में  शुरू  की  गयी

 GQ)  क्या  सरकार  का  बियार  गुजरात  के  टेलीफोन  उपभोक्ताओं

 को  भी  यहे  सेवा  उपलब्ध  करने  का

 यदि  तो कब  और

 यह  सुविधा  किन-किन  शहरों  में  प्रदान  की

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  से

 सूचना  मंगाई  गई  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी

 अल्यूमिनियम  उत्पादन

 968.  श्री  राम  टहल  चौधरी  :  क्‍या  ख्यान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश में अल्यूमिनियम  के  उत्पादन  में  गिरावट  आई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 GD  सरकार  द्वारा  अस्यूमिनियम  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 क्या  प्रयास  किए  गए
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 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :
 और  1991-92  से  1994-95  95)

 की  अवधि  के  दौरान  देश  में  अल्यूमिनियम  धातु
 और  इसके  डाउन  स्ट्रीम  उत्पादों  का  कुल  उत्पादन  नीचे  दर्शाया
 गया  है

 सर्ष  उत्पादन  (इकाई/टनों

 1991-92  5,13,961

 1992-93  4,84,913

 1993-94  4,64,718

 1994-95  4,33,766
 95

 इस  धातु  के  उत्पादन  के  लिए  इकाइयां  स्थापित  करने  के

 लिए  निजी  क्षेत्र  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  सरकार  ने  एल्यूमिनियम  उद्योग

 अनिवार्य  लाइसेंसिंग  के  प्रावधानों  से  मुक्त  कर  दिया  इसके

 अलावा  एल्यूमिनियम  के  उत्पादन  को  अधिक  आकर्षक  बनाने  के

 लिए  सरकार  ने  समय-समय  पर  धातु  पर  सीमा  शुल्क  कम  किया  है

 तथा  एल्यूमिनियम  उद्योग  पर  मोडबेट  लाभों  को  बढ़ाया

 एल्यूमिनियम  उद्योग  को  उन  उद्योगों  की  सूची  में  रखा  गया  है  जिनमें

 इस  क्षेत्र  में  विदेशी  निवेश  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  5  प्रतिशत

 तक  विदेशी  इक्विटी  की  स्वतः  स्वीकृति  उपलब्ध

 अम्येडकर  आवास  योजना  के  अंतर्गत

 फ्लैटों  का  आवंटन

 969.  लाल  बहादुर  रावल  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अम्बेडकर  आवास  योजना  के  अन्तर्गत  कितने  आबेदकों

 का  आई.जी./जनता  फ्लैटों  का
 आवंटन  किया  गया

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  श्रेणी-वार  फ्लैटों  की कितनी-कितनी

 कीमत  वसूल  की  गई

 (q)  आई.जी./जनता  फ्लैटों  के  आवंटन

 के  संबंध  में  कितने  आवेदकों  को  पत्र  जारी  कर  दिए  गए  इनमें  से

 कितने  व्यक्तियों  ने पेशकश  स्वीकार  की  है  और  उन  व्यक्तियों  का

 श्रेणीवार  ब्यौरा  क्या  जिन्होंने  पेशकश  स्वीकार  नहीं  की  है  और

 अपनी  पंजीकरण  राशि  को  वापस  करने  के  लिए  कहा  -

 क्‍या  इस  योजना  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  व्यक्तियों  ने

 फ्लैटों  को  लेने  से  इंकार  कर  दिया  है  क्योंकि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 इन  फ्लैटों  करी  अत्यधिक  ऊंची  कीमत  जसूल  कर  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  फ्लैटों  की  कीमतों  में  कमी

 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे
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 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है  कि  28

 1995  तक  अम्बेडकर  आवास  योजना  के  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  किये

 गये  श्रेणीवार  आवंटन  इस  प्रकार  हैं  :-

 301

 1857

 जनता  2988

 विभिन्‍न  श्रेणियों  के तहत  फ्लैटों  की कीमत  समय-समय

 पर  भिन्न-भिन्न  होती  तथापि  प्रत्येक  श्रेणी  के  फ्लैटों  की  वर्तमान

 कीमत  इस  प्रकार  है  :-

 जनता  1.55  लाख  रुपये

 3  लाख  से  3.50  लाख  रुपये

 5.50  लाख  से  6.00  लाख  रुपये

 अम्बेडकर  आवास  योजना  के  पंजीकृत  301

 1857  और  2988  जनता  आदवंटनों  में  से
 के  192  और  जनता  के  378  मामलों  में  अभी  मांग  पत्र  जारी  किए

 जाने  के  1099  और  जनता  के  1144  मामलों  में  मांग

 पत्र  हाल  ही  में  जारी  किए  गए  हैं  और  मांग  की  अन्तिम  तिथि  अभी

 खत्म  नहीं  हुई  जिन  अन्य  मामलों  में  आजंटन  पहले  किए  गए  थे

 और  भुगतान  की  अन्तिम  तिथियां  समाप्त  हो  गयी  उनमें  स्वीकृति

 दर  10  प्रतिशत  के  लगभग  शेष  पंजीकृत  व्यक्तियों  के  आवंटन

 जापस  कर  दिए  हैं  और  धनराशि  लौटाने  सम्बन्धी  उनके  अनुरोध
 विभिन्‍न  स्तरों  पर  प्रक्रियाधीन

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  फ्लैट  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  द्वारा  बहुत  अधिक  कीमत  लेने  के  कारण  लौटाए  गए  हैं

 क्योंकि  फ्लैटों  की कीमत  लाभ-हानिਂ  आधार  पर  आंकी  गयी

 Ce)  दिल्ली  जिकास  प्राधिकरण  ने  फ्लैटों  की  कीमत  को  कुछ
 नियंत्रित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :-

 (12  पूंजी  पर  पहले  जो  20  माह  का  व्याज  लगाया  जाता  था

 उसे  घटाकर दो  मंजिलें  फ्लैटों के  लिए  ।5  माह  तथा  दो
 से  अधिक  मंजिलों के  फ्लैटों  के  लिए  ।8  माह  कर  दिया

 गया

 (2)  दूर-दराज/बाहरी  क्षेत्रों  जैसे  नरेला  और  रोहिणी

 में  स्थित  फ्लैटों  के  लिए  फ्लैटों  के  कुर्सी  क्षेत्र  पर  100

 रुपये  प्रतिवर्ग  मीटर  की  दर  से  एकमुश्त  छूट  लागू की
 गई

 (3)  फ्लैटों को  50  प्रतिशत  निर्माण  की  अजस्था में  नियतित

 करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  जिसके  कारण  भूमि  दर

 स्थिर हो  जायेगी  और  आवजंटी को  भुगतान  करने  के  लिए

 लगभग  दो  बर्ष  का  समय  मिल  आंटी  को  मात्र

 12  महीने का  ब्याज  अदा  करना
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 (4)  मानकों  का  अनुकूल

 (5)  घनत्थ/एफ.ए.  उपयोग  को  अनुकूल

 (6)  बेहतर  निर्माण  सामग्री  एवं  माल  सूची  का  कड़ाई  से

 (7)  फ्लैटों के  निर्माण  के  दौरान  अर्थात  दिनांक  1.11.1994

 से  निवेश  की  गयी  पूंजी  पर  प्रतिवर्ष  ।7  प्रतिशत  के

 हिसाब  से  वसूल  की  जा  रही  ब्याज  दर  को  घटा  कर

 राष्ट्रीय  आवास  बैंक  की  उधार  दर  के  समान  14.74

 .  प्रतिशत  वार्षिक  कर  दिया गया

 (४)  फ्लैटों  पर  जो  5.5  प्रतिशत  की  दर

 से  वसूल  किए  जा  रहे  खत्म  कर  दिए  गए  हैं  तथा

 ऊपरी  मंजिलों  के  फ्लैटों  को  राहत  देने  के  लिए

 दूसरे  तथा  तीसरे  तल  के  फ्लैटों  के  लिए  क्रमशः  10

 1.5  प्रतिशत  और  02  प्रतिशत  छूट  देकर  भूतल
 फ्लैटों  के  लिए  4.5  प्रतिशत  की  दर  से  तलीय

 समानीकरण  प्रभार  लागू  किए

 गए

 फाकिस्तान  को  लड़ाक्‌
 जिमानों  को  सप्लाई

 970.  श्री  राजेन्द्र  क्कुमार  शर्मो  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  अमरीका  के  साथ  की  सप्लाई

 संबंधी  गतिरोध  को  हल  करने  में  सफल  हो  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  अमरीका  से  कोई
 विरोध  दर्ज  किया  और

 ह

 थदि  तो  इस  पर  अमरीका  की  क्या  प्रतिक्रिया
 '

 ॥

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :

 और  प्रश्न  नहीं

 सिन्दरी  और  नामरूप  एकक

 971.  श्री  अनंतराय  देशमुख  :  क्या  रसायन  और  उर्थरक

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 |

 क्या  सरकार  ने  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  के
 सिन्दरी  एकक  तथा  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  के  नामरूप-पगा

 एकक  के  बन्द  होने  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन
 कराया  और

 यदि  तो  तत्संयंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 रसायन  तथा  उर्भरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रोनिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडदुआडों  :

 और  फर्टिलाइजर  कार्पोरोशन  आफ  इंडिया  के  सिन्दरी

 एकक  और  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कापोरेशन  के  नामरूप-त  एकक

 बन्द  नहीं  किए  गए  इन  एककों  को  बन्द  किए  जाने  क़े  कारणों

 के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  किसी  अध्ययन  का  प्रश्न  नहीं

 जम्मू  और  कश्मीर  में  जिप्सम  की  खान

 972.  भी  कृप्पुस्थामी  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की

 कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  की  प्रथम  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  जिप्सम  खान

 जम्मू  और  कश्मीर  में  शुरू  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसमें  कितना  पूंजी  निवेश  अन्तर्निहित  है  और

 केन्द्र  द्वारा  इस  खान  के  लिये  कितनी  सहायता  दी  गई  और

 किन-किन  स्थानों  पर  खुले  मुहाने  की  खानें  शुरू  करने  का

 विचार

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :

 भारतीय  खान  ब्यूरो  में  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  जम्मू  और

 कश्मीर  सरकार  द्वारा  दिनांक  25.10.94  को  जिप्सम  खनन  पट्टा  देने  के

 लिए  मैसर्स  कश्मीर  जिप्सम  निजी  क्षेत्र  की  को

 आशय  पत्र  जारी  किया  गया

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  ह ैऔर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 खनन  पट्टे  के  लिये  प्रस्तावित  जिप्सम  भंडारों  में  जम्मू
 और  कश्मीर  राज्य  के  डोडा  जिले  की  रामबान  तहसील  के  सुमद

 गांव  का  कुछ  हिस्सा  शामिल

 गूजरात  में  पंचायतों  को  टेलीफोन

 973.  भी  हरिसिंह  चाबड़ा  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  जिलाबार  कितने  ग्राम  पंचायतों  में  टेलीफोन

 सुविधा  उपलब्ध  करायी  गई  है  और  कितने  ग्राम  पंचायतों  में  यह  सुविधा
 उपलब्ध  नहीं

 क्या  सभी  पंचायतों  में  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराने  हेतु

 सरकार  ने  कोई  ठोस  योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  28

 1995  के  गुजरात  में  टेलीफोन  सुविधायुक्त  और
 टेलीफोन  सुजिधा  रहित  पंचायत  ग्रामों  की  संख्या  क्रमशः  11,197  और

 2,313  है।:जिलेवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए
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 और  सरकार  ने  संसाधनों  की  उपलब्धता  के
 अध्यधीन  वर्ष  1997  तक  उत्तरोत्तर  रूप  से  ग्राम  पंचायतों  सहित  सभी
 ग्रार्मों  मे ंसार्वजनिक  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  करने  की  नीति  अपनाई
 ऐसे  सावंजनिक  टेलीफोन  लगाने  के  लिए  स्वदेशी  रूप  से  विश्वसनीय
 रेडियो  प्रणालियों  के  प्रापण  हेतु  प्रयास  किए  गए  हैं  और  आवश्यक
 संसाधन  आवंटित  किए  जा  रहे

 विवरण

 28.2.1995  की  स्थिति  के  ग्राम  पंचायत

 के  जिलेवार  ब्यौरे

 जिले  का  नाम  कुल  पंचायत  28.2.95  को  28.2.95  को
 ग्रामों  की  टेलीफोन

 संख्या  सुविधा-युक्त  सुविधा
 कुल  पंचायत  रहित  कुल
 ग्रामों  की  पंचायत

 शार्मों  की

 1.  अहमदाबाद  710  654  56

 2...  अमरेली  556  418  138

 3.  बनासकाठा  '  825  662  163

 4...  भड़ौच  72  45

 5...  भावनगर  853  630  223

 6.  गामनगर  657  549  108

 7...  जूनागढ़  921  676  245

 8.  '  खेड़ा  899  899  शुन्य

 9...  कच्छ  ,  604  478  126

 10...  महेसाना  1045  946  99

 11...  पंचमहल  1052  759  293

 12.  राजकोट  840  708  132

 13...  सम्बरकांठा

 673  666  7

 14...  सुरेन्द्रनगर  620  601  19

 15.  सूरत  857  588  269

 16...  बड़ोदरा  906  685  श्2ा

 17...  अलसाड  और  डांग  758  594  164

 18.  संघ  शासित  क्षेत्र  *  22  17  5

 —  औओोग  13510  11197  2313
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 डत्तर  प्रदेश  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के

 फ्लैटों  का  निर्माण

 974.  साकौीजी  :  क्‍या  शहरी  जिकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्ष  के  दौरान  वर्षवार  उत्तर  प्रदेश  में  लोक
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 निर्माण  विभाग  द्वारा  कितने  सरकारी  आवासों  का  निर्माण  किया  गया

 और

 आज  तक  इनमें  से  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को

 कितने  क्वाटर  आवरटित  किए  गए

 .  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  उत्तर  प्रदेश  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  सामान्य  पूल  में

 बनाए  गए  सरकारी  क्वार्टरों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :-

 1992  390

 1993  147

 1994  114

 कुल

 |

 6  क्यवार्टरों  जिनका  उप-मंडल  तथा  पूछताछ
 कार्यालयों  के  रूप  में  उपयोग  किया  जा  रहा  को  छोड़कर  उपर्युक्त
 सभी  क्वार्टर  आबंटित  कर  दिए  गए

 सार्वजनिक  टेलीफोन  परामर्शदात्री  समिति

 975.  श्री  सन्तोष  कुमार  गंगवकार  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  दूरसंचार  परामशंदात्री  समितियों  और

 सार्थजनिक  टेलीफोन  परामशंदात्री  समितियों  के  गठन  हेतु  कौन  सी

 प्रक्रिया  अपनायी  जाती

 क्या  संसद  सदस्यों  को  इन  समितियों  का  सदस्य  मनोनीत

 .  किया  जाता

 क्या  जिला  बरेली  की  सार्वजनिक  टेलीफोन

 परामर्शदात्री  समिति  का  गठन  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  समिति  का  कब  तक  गठन  कर  दिया

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  मुख्य
 महाप्रबंधकों  के  अधीन  महानगरीय  दूरसंचार  सकिलों  और

 दूरसंचार  जिला  प्रबंधक  के  अधीन  प्रत्येक  गौण  स्थियन  क्षेत्र  के  लिए
 टेलीफोन  सलाहकार  समितियों  का अलग-अलग  गठन  किया  जाता

 जिनका  कार्यकाल  दो  वर्ष  का  होता  इन  समितियों  के  लिए  नामांकन

 संयार  राज्य  मंत्री  सर्किल  माननीय  संसद  सदस्यों  तथा
 »  विधान  सभा  सदस्यों  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  और  विभिन्‍न  स्थानीय

 जनप्रतिनिधियों  तथा  अन्य  व्यक्तियों  से  प्राप्त  अभ्यावेदनों  पर  ,

 विचार  करने  के  किए  जाते  -

 24.7.93  से  लागू  संशोधित  एस.टी.डी./आईएस.
 नीति  के  अनुसार  एस  टी  पी  सी  ओ  आजंटन  जो  नए

 एस  टी  आई  एस  पी  सी  ओ  आनोटेस  करने  और  उनके  स्थान
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 निर्धारण  के  लिए  प्राधिकृत  उनका  गठन  प्रत्येक  गौण  स्विचन  क्षेत्र

 में  किया  जाता  यद्यपि  गौण  स्थिचन  क्षेत्र  का  अध्यक्ष  तथा  गौण

 स्थिचन  क्षेत्र  का  मुख्य  लेखा  अधिकारी/लेखा  समिति  के  दो

 सरकारी  सदस्य  होते  तीन  गैर-सरकारी  सदस्य  संचार  राज्य  मंत्री  द्वारा

 नामित  होते

 दूरसंचार  सलाहकार  समितियों  के  लिए  संसद  सदस्यों  के

 नामांकन  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  से  प्राप्त  किए  जाते  एस  टी

 डी/आई  एस  पी  सी  ओ  आबंटन  समितियों  के  लिए  अभी  तक

 किसी  भी  संसद  सदस्य  को  नामित  नहीं  किया  गया

 (q)  और  बरेली  गौण  स्विचन  क्षेत्र  की एस  टी  डी।आई  एस

 पी  सी  ओ  आबंटन  समिति  का  गठन  सरकारी  सदस्यों  को  लेकर

 किया  गया  गैर-सरकारी  सदस्यों  को  शीघ्र  ही  नामित  किया

 वाहनों  में  सुरक्षा  सहायक  उपकरण  लगाना

 976.  श्री  लालयान  वाशा  :  क्‍या  जल-भूतल
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  वाहनों  में  उनके  निर्माण  के समय

 ही  सुरक्षा  सहायक  उपकरणों  में  सुधार  करने  के  लिए  वाहन  निर्माताओं

 के  साथ  कोई  विचार-विमर्श  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिजहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  और  यह  उल्लेखनीय  है  कि

 केन्द्रीय  मोटर  वाहन  अधिनियम/नियमाबली  में

 यात्री  कारों  के  मामले  में  सीट

 बिंड  स्क्रीन  के  आटोमोटिव  नियंत्रण  खिड़कियों
 के  तालों  और  द्वार  प्रतिधारण  ईंधन  पट्टियों  के  रिम  जैसे

 अनेक  पुर्जो  के  लिए  सुरक्षा  संबंधी  मानकों  का  प्रावधान  किया  गया

 खाहन  निर्माताओं  के  लिए  यह  अपेक्षित  है  कि  वह  वाहन  का  निर्माण

 करते  समय  निर्धारित  मानकों  का  पालन

 डाभोल  पावर  कम्पनी

 977.  श्री  सुधीर  सावन्त  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  अमरीकी  फर्म  पावर  के

 सहयोग  से  किसी  विद्युत  परियोजना  को  अंतिम  रूप  दिया  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  शर्तें  निर्धारित  की  गई  थीं

 और  इस  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  अन्य  ब्यौरा  क्या

 इस  परियोजना  के  लिए  केन्द्र  और  राज्य  द्वारा  कितनी-कितनी

 धनराशि  आवंटित  की  गई  है  और  इस  परियोजना  पर  कुल  कितना  पूंजी
 निवेश  किया  गया
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 क्या  इस  परियोजना  के  कार्यान्‍्ययन  में  किसी  जन

 आन्दोलन  और  पर्यावरण  सम्बन्धी  बिवाद  के  कारण  व्ययधान  पैदा  हो

 रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  मामले  की

 स्थिति  क्‍या

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 और  डाभोल  विद्युत  कम्पनी  एक  भारतीय  कम्पनी  है  जिसे

 तीन  अमरीकी  कम्पनियों  एनरॉन  डेवलपमेंट

 बेचटेल  एन्टरप्राइजेज  इन्कारपोरेटिड  और  जनरल  इलैक्ट्रिक  कम्पनी

 द्वारा  संप्रबतिंत  किया  गया  डामोल  जिला  रत्नागिरी  में

 संयुक्त  साइकिल  विद्युत  संयंत्र  के  अधिष्ठापन  के  लिए  दिनांक

 8.12.1993  को  डाभोल  विद्युत  कम्पनी  और  महाराष्ट्र  राज्य  बिजली

 बोर्ड  के  बीच  एक  विद्युत  क्रय  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 परियोजना  की  कुल  अधिष्ठापित  क्षमता  2015  है

 परियोजना  निम्नलिखित  दो  चरणों  में  निम्नवत्‌  है  :-

 ।.  695

 2.  चरण-ा  1320

 परियोजना  का  वित्तीय  समापन  दिनांक  1.3.95  को  हो  गया  है  और

 प्रथम  चरण  के  97  तक  चालू  होने  की  ग्रत्याशा

 निजी  परियोजना  के  इसमें  किसी  प्रकार  का  केन्द्रीय

 और  राज्य  आनंटन  शामिल  नहीं

 और  इस  समय  कार्य  प्रगति  पर

 भारत  के  पक्ष  में  समर्थन  जुटाने  वाली  फर्म  के

 साथ  ठेके  का  नवीकरण

 978.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  थविदेश  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कांग्रेस  में  नई  दिल्ली  के  हितों  के  पक्ष  में  समर्थन

 जुटाने  हेतु  भारतीय  दूतावास  द्वारा  वाशिंगटन  में  विधि  संबंधी  मामलों

 को  देखने  के  लिये  लगाई  गई  फर्म  के  ठेके  का  नवीकरण  किया  जा

 रहा

 यदि  तो  ऐसा  किन  शर्तों  के  अंतर्गत  किया  जा  रहा

 क्‍या  अगली  अवधि  के  लिये  समझौते  को  निश्चित  रूप

 प्रदान  करने  से  पूर्व  इसकी  उपलब्धियों  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया

 था  और  यदि  तो  यह  मूल्यांकन  किस  प्रकार  से  किया  गया  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :

 डेनीयल  जे  एडलमैन  की  जन  सम्पर्क  फर्म  के  साथ
 मैसर्स  स्प्रिंगर  एंड  स्मिथ  की  विधि  सम्बन्धी  फर्म  का  ठेका  |
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 उन्हीं
 नियमों  और  शर्तों  पर  57,500  अमरीकी  डालर  प्रति  माह  की  दर

 से  15  1995  से  एक  बर्ष  के  लिए  नवीकृत  कर  दिया  गया

 पिछले  एंक  वर्ष  के  दौरान  विधि  फर्म  और
 सम्बद्ध  जन-सम्पर्क  की  फर्म  के  कार्य  निष्पादन  का  विस्तृत  मूल्यांकन
 किया  गया  सरकार  ने  फर्म  का  कार्य  संतोषजनक  पाया

 निजी  कम्पनियों  द्वारा  टेलीफोन  डायरेक्टरी

 979.  श्री  धर्मण्णा  मोडय्या  सादुल  :

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कुछ  राज्यों  में  टेलीफोन  डायरेक्टटी  एक  साल  से

 अधिक  पुरानी

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-बार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  कुछ  निजी  कम्पनियों  ने  देश  कुछ  प्रमुखः  नगरों  में

 उपभोक्ताओं  को  मुफ्त  टेलीफोन  डायरेक्टरी  उपलब्ध  तथा  वितरण

 करने  का  प्रस्ताव  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  और

 320  गौण  स्विचन  क्षेत्रों  में  से  74  गौण  स्विचन  क्षेत्रों  की टेलीफोन

 डाइरेक्टरियां  एक  वर्ष  से  अधिक  पुरानी  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में

 दिए  गए

 से  मौजूदा  हिंदायतों  के  अनुसार  दूरसंचार  जिला

 प्रबंधक  और  इससे  बड़े  अधिकारियों  के  अधीन  टेलीफोन  जिलों  की

 पीले  पृष्ठों  महानगरों  एवं  प्रमुख  जिलों  हेतु  5  वर्ष

 के  लिए  तथा  छोटे  जिलों  हेतु  3  वर्ष  के  किसी  फर्म  के  साथ

 व्यापक  संविदा  के  तहत  छापी  जाती  संबिंदा  की  शर्तों  के
 संविदाकार  अपेक्षित  संख्या  में  टेलीफोन  डाइरेक्टरियां

 निःशुल्क  उपलब्ध  कराता  है  और  विभाग
 को  पूर्व-निर्धारित  रॉयल्टी

 का  भुगतान  करता

 विवरण

 सकिल  का  नाम प्रायाम  गौण  स्विचन  क्षेत्रों  की क्षेत्रों  की  संख्या
 ह

 जिनमें  टेलीफोन  डाइरेक्टरी  एक

 वर्ष  से  अधिक  पुरानी  है

 1

 आश्श्र  प्रदेश  3

 बिहार
 6

 असम
 5

 गुजरात
 5
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 2

 केरल  |  9

 मध्य  प्रदेश  6

 उत्तर  पूर्व  6

 उड़ीसा

 तमिलनाडु  15

 पश्चिम  बंगाल  8

 कुल  74

 रूस  के  प्रधान  मंत्री  की  भारत  यात्रा

 980.  श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रूस  के  प्रधान  मंत्री  ने  हाल  ही  में  भारत  की  यात्रा

 की  और

 यदि  हां  तो  इस  यात्रा  के  दौरान  द्विपक्षीय  महत्व  के

 किन-किन  मुद्दों  पर  विचार  किया  गया  और  यात्रा  का  क्या  निष्कर्ष

 निकला

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  और

 रूस  के  प्रधानमंत्री  श्री  चिरनोमिर्दिन  23  से  24  1993

 तक  भारत  की  यात्रा  पर  उनके  साथ  एक  उच्च  स्तरीय

 प्रतिनिधिमण्डल  भी

 प्रधानमंत्री  श्री  चिरनोमिर्दिन  की  यात्रा  रूस  के  किसी  भी  प्रधानमंत्री

 की  भारत  की  यह  पहली  यात्रा  इस  यात्रा  से  रूस  के  साथ  द्विपक्षीय

 सम्बन्धों  में  हुई  प्रगति  विशेषकर  1994  में  प्रधानमंत्री

 की  मास्को  की  यात्रा  के  बाद  से  हुई  गति  की  समीक्षा  करने  का  अवसर

 प्रधानमंत्री  चिरनोमिर्दिन  ने  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  की  स्थायी

 सदस्यता  के  लिए  भारत  की  उम्मीदवारी  के  लिए  रूस  का  समर्थन

 उन्होंने  कहा  कि  रूस  जम्मू  एवं  कश्मीर  के  मुद्दे  का

 अन्तरष्ट्रीयकरण  किए  जाने  के  खिलाफ  है  तथा  इसका  शिमला

 समझौते  के  आधार  पर  द्विपक्षीय  वार्ता  के  माध्यम  से  समाधान  किए
 जाने  के  पक्ष  में  एक  प्रैस  कान्मौंस  में  उन्होंने  कहा  कि  रूस

 पीकस्तान  को  हथियार  सप्लाई  नहीं  कर  रहा  है  और  न  ही  भविष्य  में

 दिल्‍ली  और  मास्को  के  बीच  एक  हाट-लाइन  स्थापित  करने

 का  निर्णय  लिया

 इस  यात्रा  के  निष्कर्ष  का  सार  देते  हुए  एक  संयुक्त  वक्तव्य  जारी

 किया  इस  बकतव्य  की  प्रति  संलग्न  विवरण  में

 इसके  निवेश-संवर्द्धन  एवं  परस्पर  भारत  में

 कतिपय  पण्यों  की  रूस  द्वारा  दीर्घाभधिक  मर्चेन्ट  वर्ष

 2000  तक  सैन्य  एवं  तकनीकी  सहयोग  से  सम्बन्धित  दीघविधिक

 शान्तिपूर्ण  परियोजना  के  लिए  बाह्य  अन्तरिक्ष  के  अन्येषण



 435  लिखित  उत्तर  20

 तथा  प्रयोग  में  भारत  रूसी  संयुक्त  आयोग  के  क्षेत्र  का

 राजनयिक  तथा  सरकारी  पासपोर्ट  धारकों  के  लिए  बहु-प्रजेश
 तथा  सूचनी के  क्षेत्र  में  सहयोग  के  क्षेत्रों  मे ंआठ  दस्तावेजों  पर

 हस्ताक्षर  किए

 विवरण

 भारत-रूस  संयुकक्‍त  जकतव्य

 भारत  गणराज्य  के  प्रधानमंत्री  महामहिम  श्री  नरसिंह  राब

 के  निर्मत्रण  पर  रूसी  परिसंघ  की  सरकार  के  अध्यक्ष  महामहिम  श्री

 चिरनोमिर्दिन  23  और  24  1994  को  भारत  की  सरकारी  यात्रा

 पर

 रूसी  परिसंघ  तथा  भारत  के  शासनाध्यक्षों  क ेबीच  बातचीत  और

 राष्ट्रपति  महामहिम  शंकर  दयाल  शर्मा  और  भारत  के  उप  राष्ट्रपति

 महामहिम  श्री  नारायणन  के  साथ  महामहिम  श्री

 चिरनोमिर्दिन  की  मुलाकातें  सौहार्द  तथा  विश्वास  के  वातावरण  में

 जो  दोनों  देशों  के  बीच  पारंपरिक  मैत्री  और  सहयोग  का  परिथायक

 बातचीत  के  निष्कर्षों  से  इस  नात  की  पुनः  पुष्टि  हुई  कि  1993

 में  रूसी  परिसंघ  के  राष्ट्रपति  महामहिम  श्री  येल्त्सिन  की  भारत

 यात्रा  और  1993  में  भारत  के  प्रधानमंत्री  महामहिम

 श्री  नरसिंह  राव  की  रूसी  परिसंघ  की  यात्रा  के  परिणामतः

 भारत-रूस  संबंधों  ने संरचनात्मक  और  परस्पर  लाभकारी  क्रियाकलाप

 के  एक  नए  दौर  में  प्रवेश  किया

 दोनों  पक्ष  रूसी  परिसंघ  और  भारत  के  पारस्परिक  संबंधों  को  सुदृढ़
 बनाने  और  दोनों  देशों  के  बीच  उच्चस्तरीय  बातचीत  जारी  रखने  की

 प्रक्रिया  जो  विशेष  महत्व  देते  उस  पर  बल  देते  हुए  उन्होंने

 वैज्ञानिक  और

 सूचना  तथा  अन्य  क्षेत्रों  मे ंअपने  पारस्परिक  संबंधों

 से  संबद्ध  कई  मसलों  पर  विचार-विमर्श  किया  और  इन  क्षेत्रों  में अपने

 पारस्परिक  सहयोग  को  और  अधिक  गहन  करने  के  लिए  दिशाएं  और

 प्राथमिकताएँ  निर्धारित

 दोनों  पक्षों  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  तथा  क्षेत्रीय  मसलों  पर  मोटेतौर  पर
 पारस्परिक  समझबूझ  और  विचारों  में  समानता  पर  संतोष  व्यक्त

 उन्होंने  यह  बात  दोहराई  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  मे ंउनके  घनिष्ठ  सहयोग
 से  एशिया  तथा  विश्व  में  शान्ति  और  सुरक्षा  को  मजबूत  बनाने  तथा

 एक  न्यायपूर्ण  और  औचित्यपूर्ण  विश्व  व्यवस्था  कायम  करने  की  दिशा
 में  पर्याप्त  योगदान  मिलता  वे  इन  प्रयोजनों  को  लेकर  अपने

 बहुआयामी  रचनात्मक  सहयोग  और  नियमित  राजनीतिक  परामश्शों  को

 और  प्रगाढ़  करना  चाहते  इन  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  विशेष

 रूप  से  दोनों  पक्षों  में  सिद्धान्त  रूप  से  यह  सहमति  हुई  कि  दिल्‍ली  और

 मास्को  के  नीच  एक  लाइनਂ  कायम  की

 दोनों  पक्षों  ने  इस  बात  पर  बल  टिया  कि  बहुवादी  राज्यों  के  हितों

 की  संरक्षा  के  संबंध  में  भारत  के  प्रधानमंत्री  महामहिम  श्री

 नरसिंह  राव  और  रूसी  परिसंध  के  राष्ट्रपति  श्री  येल्त्सिन  द्वारा
 सास्को  घोषणा  वर्तमान  अन्तर्राष्ट्रीय  संबंधों  के  संदर्भ  में
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 एक  अद्वितीय  दस्तावेज  बहुबाद  तथा  लोकतंत्र  अपनाने  वाले

 अनेक  अनेक  भाषाओं  और  अनके  धर्मों  वाले  राज्यों  की

 एकता  और  अंखडता  के  सम्मुख  आक्रामक  धार्मिक

 राजनीतिक  आतंकवादी  और  अलगावयादी
 अस्थिरता  फैलानेवाली  ताकतों  द्वारा  खड़ी  हो  गई  चुनौतियों  को  इसने
 पहली  बार  रेखांकित  किया  यह  दस्तावेज  उनके  द्विपक्षीय  संबंधों  की

 रूपरेखा  से  कहीं  व्यापक  है  और  इसे  सार्बभौमिक  महत्व  का  दस्तावेज
 माना  गया  दोनों  पक्षों  द्वारा  इस  बात  को  दोहराने  से  क्षेत्रीय  और

 सार्वबभौमिक  स्थिरता  की  स्थापना  की  में  योगदान  मिलेगा  कि  दोनों

 पक्षों  में  से  प्रत्येक  की  विधि  तथा  संविधान  द्वारा  संस्थापित  जो

 प्रादेशिक  अखण्डता  और  सम्प्रभुता  उसका  वे  सम्मान  करते  दोनों

 पक्ष  समुदाय  में  मास्कों  घोषणा  में  प्रतिपादित  विचारों  के

 संवर्धन  के  लिए  अपने  प्रयास  जारी  रखने  कें  लिए  सहमत

 बातचीत  के  दौरान  दोनों  देशों  के

 वैज्ञानिक  और  प्रौद्योगिक  संबंधों  को मजबूत  बनाने  की  प्राथमिकताओं

 पर  विशेष  ध्यान  दिया  दोनों  देशों  के  शासनाध्यक्षों  न ेइस  बात्‌  पर

 सन्‍्तोष  व्यक्त  किया  कि  मास्को  शिखर  बैठक  के  दौरान  30  1994

 को  हस्ताक्षरित  घोषणा  में  भारत  तथा  रूसी  परिसंघध  के  पारस्परिक

 सहयोग  को  और  बढ़ाने  तथा  उसे  गहन  करने  के  संबंध  में  जिन  ध्येयों

 और  दृष्टिकोणों  का  उल्लेख  उनके  क्रियान्थयन  हेतु  महत्वपूर्ण
 निर्णय  लिए  गए  हैं  और  इस  दिशा  में  पर्याप्त  प्रगति  हुई  इस  संदर्भ

 में  दोनों  पक्षों  ने  वैज्ञानिक  और  प्रौद्योगिक  सहयोग  पर

 गठित  भारत-रूस  अन्तर-सरकारी  आयोग  की  समन्ययकारी  महत्वपूर्ण

 भूमिका  पर  बल  और  1994  के  दौरान  मास्को  में  इस
 आयोग  ने  अपने  प्रथम  सत्र  में  जो  कार्य  उसकी  उन्होंने  सराहना

 उन्होंने  इस  बात  पर  सहमति  व्यक्त  की  कि  थे  आर्थिक  तथा

 वित्तीय  प्रबन्ध  में  अजित  अपने  अनुभव  से  एक  समुचित  तंत्र  के

 माध्यम  से  एक-दूसरे  को  अवगत

 वर्ष  1993  के  व्यापार  आकड़ों  की  तुलना  में  व्यापार  को

 शीघ्रातिशीघ्र  दुगुना  करने  के  लक्ष्य  को  देखते  हुए  दोनों  पक्षों  ने  गौर

 किया  कि  इस  वर्ष  उनके  द्विपक्षीय  व्यापार  में  वृद्धि  इस

 लक्ष्य  की  पूर्ति  के  लिए  उन्होंने  अपने  द्विपक्षीय  व्यापार  में  भाग  लेने

 वाले  उद्यमों  तथा  संगठनों  के  लिए  अनुकूल  तथा  परस्पर  सहमत

 परिस्थितियों  का  सृजन  करने  के  लिए  सहमति  व्यक्त  इस  बात

 पर  सहमत  हुई  कि  संबंधित  संगठनों  को  चाहिए  कि  वे  भारतीय

 निर्यातकों  के  1993  से  पहले  की  अवधि  के  विलंबित  दात्रों  को  तीन

 माह  के  अंदर  निपटा

 भारतीय  पक्ष  ने  इस  बात  की  आवश्यकता  को  दोहराया  कि

 ऋण-भुगतान  के  अन्तर्गत  उपलब्ध  निधियों  के  उपयोग  लिए
 प्रत्याशित  और  प्रभावकारी  तंत्र  का  सुनिश्चय  किया  जाना

 रूसी  पक्ष  ने  इस  ब्यत्त  की  पुष्टि  की  कि  इन  निशियों  का  उपयोग  पूर्वबर्ती
 सहमतियों  के  अनुसार  माल  और  व्यापार  संबंधी  सेवाओं  को  खरीदने

 में  किया  1995-97  के  दौरान  भारत  से  आपसी  रूचि  के  माल

 की  दीर्धावधिक  खरीद  से  संबंधित  एक  करार  संपन्‍न  हुआ  जिसके
 अन्तर्गत  रूसी  पक्ष  ने  सोया-भोजन  और  भेषजों  के
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 संबंध  में  अपनी  वार्षिक  आवश्यकताएं  तय  की

 दोनों  पक्षों  न ेविशेषतौर  पर  तेल  और  कोयला  लौह
 और  अलौह  धातु  विज्ञान  के  क्षेत्रों  में परस्पर  लाभकारी  सहयोग  को
 जारी  रखने  तथा  उसे  और  अधिक  विकसित  करने  की  अपनी  इच्छा  की

 पुनः  पुष्टि  रुपयों  में  ऋणों  के  भुगतान  के  एक  भाग  का  भारत  द्वारा
 अपने  यहां  स्थित  सहमत  परियोजनाओं  के  क्रियान्बयन  के  लिए
 उपयोग  करने  के  संबद्ध  निर्णय  स ेइसका  सहयोग  और  संवर्धन

 दोनों  पक्षों  ने  इस  बात  पर  गौर  किया  कि  विद्युत  और

 गैर-पारंपरिक  ऊर्जा  कोयला  लौह  एवं
 अलौह  धातु  विज्ञान  और  सूचना  विज्ञान  पर  गठित  कार्यदलों  की  बैठक

 हुई  और  उन्होंने  इन  क्षेत्रों  में सहयोग  की  कई  विशिष्ट  दिशाएं  तय

 दोनों  पक्षों  ने  इस  बात  पर  भी  गौर  किया  कि  परिवहन  सम्बन्धी  उप  दल
 ने  नोवोरोसिस्क  बन्दरगाह  के  आधुनिकीकरण  से  सम्बद्ध  परियोजना  में

 भारतीय  पक्ष  की  भागीदारी  से  सम्बद्ध  प्रस्ताव  तैयार  कर  लिए  यह
 निर्णय  लिया  गया  कि  इस  परियोजना  के  लिए  वित्तीय  प्रणाली  का

 विस्तार  से  उल्लेख  किया  जाए  जिसमें  रूस  को  भारत  द्वारा  सरकारी

 ऋण  की  अदायगी  के  एक  भाग  का  तथा  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  सीधे

 निवेश  एवं  ऋण  का  इस्तेमाल  शामिल  दोनों  पक्ष/इस  आधार  पर

 कम  से  कम  समय  में  उपयुक्त  उपाय  करने  पर  सहमत

 दोनों  पक्षों  ने  सैन्य  तकनीकी  सहयोग  के  क्षेत्र  में  परस्पर

 क्रिया-कलाप  के  स्तर  और  उसकी  किस्म  पर  संतोष  व्यक्त

 विशेषकर  इस  यात्रा  के  दौरान  जर्ष  2000  तक  सहयोग  के  दीर्घावधिक

 फार्यक्रम  से  सम्बन्धित  एक  करार  के  सम्पन्न  किए  जाने  पर  वे  इसे

 क्रियान्ित  करने  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाने  पर  सहमत

 दोनों  पक्षों  ने  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  मे ंअपने  सहयोग  के

 महत्व  पर  विशेष  रूप  से  गौर  किया  तथा  अपने  संयुक्त  गतिविधियों

 के  परिणामों  के  औद्योगिक  अनुप्रयोगों  तथा  बाणिज्य  उपलब्धियों  पर

 ध्यान  केन्द्रित  वे  चालू  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  को  गति

 प्रदान  करने  तथा  उच्च  प्रौद्योगिकी  वाले  विभिन्न  क्षेत्रों  में  संयुक्त  उद्यमों

 की  स्थापना  करने  के  लिए  सहमत  इस  बात  पर  सहमति  हुई  कि

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकीय  सहयोग  के  समेकित  दीर्घावधिक  कार्यक्रम  से

 सम्बन्धित  परिषद्‌  तथा  विज्ञान  एबं  प्रौद्योगिकी  से  सम्नन्धित  का्यंदल

 की  अगली  बैठक  1995  में  मास्को  में

 दोनों  पक्षों  ने  शान्तिपूर्ण  प्रयोजनों  के लिए  अन्तरिक्ष  के  अन्येषण

 तथा  प्रयोग  के  क्षेत्र  में  20  वर्ष  के  अपने  लम्बे  सहयोग  पर  गौर  किया

 तथा  इस  क्षेत्र  में  अपने  सहयोग  को  और  आगे  बढ़ाने  और  गहन  करने

 का  बहुत  महत्व  उन्होंने  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  कि  इस
 यात्रा

 के  दौरान  रूसी  अन्तरिक्ष  अभिकरण  तथा  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान

 संगठन  के  बीच  सम्पन्न  करार  इस  दिशा  में  एक  महत्वपूर्ण  कदम

 दोनों  पक्षों  ने  इस  बात  पर  संतोष  व्यक्त  किया  कि  संस्कृति  के

 क्षेत्र  मे ंसहयोग  में  तेजी  आ  रही  संस्कृति  से  सम्बद्ध  कार्यदल  ने

 1994-95  के  लिए  सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  कौ  समय  सूची  को

 अन्तिम  रूप  दे  दिया  जिसमें  प्रत्येक  देश  में  सांस्कृतिक  दिवसों  का

 29  1916  लिखित  उत्तर  438

 आयोजन  तथा  सामयिक  साहित्य  का  संयुक्त  प्रकाशन  शामिल  इस
 यात्रा  के  दौरान  लियो  टालस्टाय  की  प्रतिमा  का  अनावरण  रूस  और

 भारत  को  एक  सूत्र  में  बांधने  वाले  बौद्धिक  एवं  आध्यात्मिक  सम्बन्धों

 का  प्रतीक  जे  मास्को  में  शीघ्र  ही जबाहर  लाल  नेहरू  की  प्रतिमा

 स्थापित  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाने  पर  सहमत

 दोनों  पक्ष  उँच्चतर  शिक्षा  के  क्षेत्र  में आदान-प्रदानों  क ेलिए  एक

 स्थाई  तथा  नियमित  प्रणाली  तैयार  किए  जाने  को  बहुत  महत्थ  देते
 उनके  विचार  से  उच्चतर  शिक्षा  से  सम्बन्धित  रूसी  परिसंघ  की  राज्य

 समिति  तथा  भारत  गणराज्य  के  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  के

 शिक्षा  विभाग  के  बीच  1994  को  सम्पन्न  करार  इसके  लिए
 आवश्यक  आधार  प्रदान  करता

 दोनों  पक्षों  ने  अपने  द्विपक्षीय  संबंधों  को  दोनों  देशों  की  बदली  हुई
 परिस्थितियों  के  अनुरूप  बनाने  के  उद्देश्य  से  इन  संबंधों  का  विश्विक

 आधार  सुदृढ़  करने  के  लिए  किए  गए  महत्वपूर्ण  कार्य  पर  गौर

 पिछले  दो  बर्षों  में  सम्पन्न  विभिन्‍न  करार  एवं  दस्तावेज  तथा  विचाराधीन

 अन्य  दस्तावेज  एवं  करार  विभिन्न  क्षेत्रों  में  उनके  द्विपक्षीय  संबंधों

 के  सक्रिय  तथा  व्यापक  बिकास  के  लिए  एक  ठोस  आधार  तैयार

 करते

 इस  यात्रा  के  दौरान  निम्नलिखित  दस्ताजेजों  पर  हस्ताक्षर  किए

 गए  :-

 «  निवेश  के  संवर्धन  तथा  परस्पर  संरक्षण  से  सम्बन्धित

 2.  भारत  में  कतिपय  पण्यों  की  दीर्घावधिक  खरीद  से

 सम्बन्धित

 .  मर्चेन्ट  शिपिंग  से  सम्बन्धित

 4.  वर्ष  2000  तक  सैन्य  एबं  तकनीकी  सहयोग  के  दीर्घावधिक

 क्रियान्वयन  सम्बन्धित

 .  शान्तिपूर्ण  प्रयोजनों  के  लिए  बाह्य  अन्तरिक्ष  के  अन्येषण

 एवं  प्रयोग  में  सहयोग  से  सम्बद्ध  इसरो  तथा  रूसी

 अन्तरिक्ष  अभिकरण  के  बीच

 6.  भारत-रूसी  अन्तर-सरकारी  संयुक्त  आयोग  के  कार्यक्षेत्र

 का  विस्तार  करने  के  सम्बन्ध  में  पत्रों  का
 7.  राजनयिक  तथा  सरकारी  पासपोर्ट  धारकों  के  लिए

 नहु-प्रवेश  जीजा  जारी  करने  से  सम्बन्धित

 8.  सूचना  के  क्षेत्र  में  सहयोग  से  सम्बन्धित

 इस  बात  पर  सहमति  हुई  कि  दोहरे  कराधान  से  सीमा

 सुरक्षा  दलों  के नीच  परस्पर  विधिक  विद्युत
 के  क्षेत्र  मे ंसहयोग  से  सम्बन्धित  करार  तथा  भारत  में  एक  नाभिकीय

 ऊर्जा  संयंत्र  के  निर्माण  में  सहयोग  से  सम्बन्धित  करार  पर  प्रोटोकोल
 '

 सम्पन्न  करने  के  लिए  खिचार-विभर्श  जारी  रखा  रूसी  परिसंघ

 की  सरकार  के  महामान्य  श्री  चेरनोमिदिंन  की  भारत

 की  यात्रा  के  परिणामों  से  दोनों  देशों  क ेबीच  नियमित  आधार  पर  उच्च

 स्‍तर  पर  हो  रहे  क्रिया-कलापों  की  उपयोगिता  तथा  परस्पर  लाभकारी
 स्वरूप  की  पुष्टि

 Lvs)

 है



 439  लिखित  उत्तर

 आंध्र  प्रदेश  में  खाद्य  प्रसंस्करण  इकाइयां

 981.  श्री  येल्लैया  नंदी  :  क्या  स्थाछय  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  ।  1995  तक  कितनी  खाद्य

 प्रसंस्करण  इकाइयां  कार्यरत  वे  कहां-कहां  स्थित  और

 1995-96  के  दौरान  राज्य  में  ऐसी  और  कितनी  खाद्य

 प्रसंस्करण  इकाइयां  लगाई  जाएंगी  ?

 स्वाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण

 :  और  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संगठित  और

 असंगठित  क्षेत्र  दोनों  क्षेत्रों  में  हैं  इसलिए  खाद्य  प्रसंस्करण  यूनिटों  की

 राज्यवार  संख्या  के  बारे  में  सूचना  केन्द्रीयकृत  रूप  से  नहीं  रखी

 लेकिन  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  आन्श्र  प्रदेश  के  नारे  में  स्थिति  इस

 प्रकार  है  :-

 यूनिटों  की  संख्या

 1.  चावल  मिल  21774

 2.  रोलर  फ्लोर  मिल  58

 3.  फल  तथा  सब्जी  प्रसंस्करण  178

 4...  मछली  प्रसंस्करण  40

 5.  मृदु  बातित  जल  74

 6.  अल्कोहल  युक्‍त  पेय  4

 7.  दूध  उत्पाद  8

 8.  मांस  प्रसंस्करण  7

 9.  कोको  उत्पाद  2

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  स्वयं  किसी  राज्य  में  खाद्य

 प्रसंस्करण  यूनिटों  की  स्थापना  नहीं

 1991  में  उदारीकरण  करने  के  बाद  से  लेकर

 1995  तक  आऋन्ध्र  प्रदेश  से  संबंधित  195  औद्योगिक  उद्यमी  ज्ञापन

 प्रस्तुत  किए  गए  हैं  जिनमें  1453  करोड़  रुपये  का  पूंजी  निवेश  किया

 जाएगा  और  लगभग  40804  लोगों  को  रोजगार  इनमें  से  40

 यूनिटों  ने  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  करने  के  लिए  दूसरा  ज्ञापन  प्रस्तुत
 कर  दिया  इसके  अलावा  संयुक्त  बिदेशी

 निर्यातोन्मुखी  यूनिटों  की  स्थापना  के  लिए  आशन्श्न  प्रदेश  से  प्राप्त  115
 प्रस्तावों  को  मंजूरी  दी  गई

 उत्तरी  पावर  प्रिड  में  संकट

 982.  श्री  गुरुदास  कामत  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 '

 क्या  उत्तरी  पावर  ग्रिड  भारी  संकट  से  गुजर  रहा
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्‍या

 @  क्या  उत्तरी  तापीय  विद्युत  कम्पनी  के  विद्युत  केन्द्रों  को

 प्राकृतिक  गैस  की  सप्लाई  में  कमी  आई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 Ce)  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 हैं।उठाए

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उरममिला  :

 और  7.1  प्रतिशत  की  औसत  अखिल  भारत  कमी  की

 तुलना  में  95  की  अवधि  के  दौरान  उत्तरी  क्षेत्र  में

 ऊर्जा  की  कमी  7.2  प्रतिशत  कमी  का  मुख्य  कारण  बिद्युत  की  मांग

 का  उपलब्धता  से  अधिक  बढ़  जाना  गैस  की  कम  आपूर्ति  होने  के

 कारण  फरवरी  से  1995  के  दौरान  उत्तरी  क्षेत्र  में  बिद्युत  आपूर्ति
 और  अधिक  प्रभावित  हुई

 QD  और  ओ  एन  जी  सी  द्वारा  एच  नी  जे  पाइपलाइन  पर

 इसके  उन्नयन  हेतु  काम  बन्दी  किए  जाने  के  कारण  ।।  1995

 से  25  1995  तक  एन  टी  पी  सी  के  गैस  आधारित  केन्द्रों

 सप्लाई  की  जाने  वाली  गैस  की  आपूर्ति  6.4  एमसीएमडी  से  घटाकर

 2.8  एमसीएमडी  कर  दी  गई

 इस  सम्बन्ध  में  किए  गए  विभिन्‍न  उपायों  बिकल्प  के

 रूप  में  द्रव  इंघन  तथा  का  प्रयोग  ताप  यूनिटों
 के  नियोजित  अनुरक्षण  का  आरधगन  तथा  एच  बो  जे  पाइपलाइन  में

 कामबन्दी  की  अवधि  के  दौरान  अतिरिक्त  जल  बिद्युत  उत्पादन

 शामिल

 चीन  द्वारा  प्रक्षेपास्त्रों  की  सप्लाई

 983.  बसंत  पवार  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  चीन  क्रूज  प्रक्षेपास्त्रों  का  उत्पादन  करता

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इन

 प्रक्षेपासत्रों  की पाकिस्तान  को  सप्लाई  की  जाती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  संबंध  में

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  उपलब्ध  सूचना  यह  है

 कि  चीन  क्रूज  प्रक्षेपास्त्रों  का  उत्पादन  नहीं  करता

 और  चीन  द्वारा  पाकिस्तान  को  प्रक्षेपास्त्रों  की
 से  संबंधित  खबरें  सरकार  ने  देखी  पाकिस्तान  द्वारा

 अत्याधुनिक  शस्त्र  जिनमें  प्रक्षेपासत्र  भी  शामिल  के

 अधिग्रहण  से  भारत  के  सुरक्षा  पर्यावरण  पर  सीधा  प्रभाव  पड़ता
 सरकार  इन  सभी  घटनाओं  की  बराबर  समीक्षा  करती  रहती  है  और

 राष्ट्रीय  हित  की  रक्षा  के लिए  समुचित  उपाय  करती
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 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  संयुक्त  उद्यम

 984.  श्री  सैयद  शहाबूद्दीन  :

 ।  सुधीर  साबन्त  :

 क्या  ख्थाध्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  हेतु  संयुक्त  उद्यमों  के  लिए
 ।  1994  तथा  |  1995  की  स्थिति  के  अनुसार  विदेशी
 और  भारतीय  कंपनियों  को  कितने  लाइसेंस  जारी  किए

 अनन्य  आर्थिक  क्षेत्र  मे ंचल  रहे  मछली  पकड़ने  के
 जलपोतों  की  औसत  संख्या  कितनी

 क्‍या  मछआरों  को  दिए  गए  मैकेनिकल  ट्रालर्स  से  गहरे

 समुद्र  में  मछली  पकड़ने  का  कार्य  किया  जा  रहा

 क्या  ऐसे  कुछ  मैकेनिकल  ट्रालर  तटवर्ती  समुद्र  में  अवैध

 रूप  से  मछलियां  पकड़  रहे

 @)  यदि  तो  अवैध  रूप  से  मछलियों  को  पकड़ने  को

 रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 क्या  हमारे  अनन्य  आर्थिक  क्षेत्र  मे ंमछली  पकड़ने  वाले

 बिदेशी  जलपोतों  को  पकड़ी  गईं  मछलियों  के  बारे  में  सूचना  भारतीय

 पत्तनों  पर  देने  की  आवश्यकता  होती

 यदि  तो  क्या  सरकार  की  जानकारी  में  ऐसी  कोई  घटना

 आई  है  जब  बिदेशी  जलपोत  ने  पकड़ी  गई  मछलियों  की  सूचना

 भारतीय  पत्तन  पर  न  देकर  उन  मछलियों  को  बिदेशी  पत्तन  पर  उतार

 दिया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कानून  को  लागू  करने  के  लिए

 क्‍या  कदम  उठाए  गए

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण

 भारतीय  जल  में  गहन  समुद्री  मैत्स्यन  के  लिए  विदेशी
 कम्पनियों  को  कोई  लाइसेन्स  जारी  नहीं  किया  गया  लेकिन  1991  से

 अब  तक  गहन  समुद्र  मत्स्यन  में  संयुक्त  उद्यम  के  लिए  भारतीय

 कम्पनियों  को  जारी  किए  लाइसेंन्सों  की
 संख्या  इस  प्रकार  है  :-

 ।  1994  की  स्थिति  के  अनुसार  :  22

 ।  1995  की  स्थिति  के  अनसुर  :  23

 भारतीय  अनन्य  आर्थिक  क्षेत्र  में  चलाए  जा  रहे  मत्स्यन

 जलयानों  की  कुल  संख्या  206835  है  इनमें  मोटर  से  न  चलने  वाली

 पारम्परिक  मोटर  से  चलने  बाली  पारंपरिक  मशीनीकृत

 मत्स्यन  जलयान  और  गहन  समुद्री  मत्स्यन  जलयान  ऊंचाई  20

 या  उससे  अधिक  शामिल

 और  आमतौर  पर  आरोप  लगाया  जाता  है  कि  गहन

 समुद्री  मत्स्यन  जलयान  तटबरती  जल  में  अनाधिकार  शिकार  करते  हैं

 लेकिन  निश्चित  रूप  से  कोई  ऐसा  प्रमाण  प्रस्तुत  नहीं  किया  जा

 जिससे  मामले  में  कोई  कार्रवाई  की

 और  कुछ  मामलों  में  यह  सूचित  किया  गया  था  कि

 चार्टर/लीज  के  तहत  बिदेशी  मत्स्यन  जलयान  भारतीय  सीमा  शुल्क
 को  अनिवार्य  रूप  से  रिपोर्ट  किए  बिना  नीय  समुद्र  से  फरार  हो

 ऐसे  मामलों  में  बिदेशी  कम्पनियों  के  नाम  काली  सूची  में  दर्ज  कर  दिए

 गए  हैं  और  गहन  समुद्री  मत्स्यन  के  लिए  उस  कम्पनी  से  आगे  कोई
 सम्पर्क  रखने  की  अनुमति  नहीं

 पेय  जल  आपूर्ति  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  को

 विश्व  बैंक  की  सहायता

 985.  श्री

 श्री  बोल्‍ला  बुल्ली

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  जताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  कृष्णा  नदी  से  पानी  लेकर

 जुड़वां  शहरों  को जल  की  आपूर्ति  करने  की  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  योजना

 पूरी  हो  जाये  विश्व  बैंक  की  सहायता  मांगी  गई

 यदि  तो  क्या  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  कोई

 समयबद्ध  योजना  बन  गई

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  भी  हैदराबाद  और  सिकन्दराबाद

 जुड़वां  शहरों  की  पेय  जल  आपूर्ति  योजना  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए

 राज्य  सरकार  को  सहायता  देने  को  तैयार

 (52  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रयोजनार्थ  जिश्व  बैंक  कुल  कितनी  धनराशि  प्रदान

 करने  के  लिए  सहमत

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :

 यह  परियोजना  ऋण  सहायता  के  लिए  विश्व  बैंक  के

 समक्ष  पेश  की  जा  चुकी
 "

 थजिश्व  बैंक  द्वारा  इस  परियोजना  को  अंतिम  रूप  से

 अनुमोदित  किए  जाने  की  शर्त  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  के

 लिए  निम्नलिखित  अनन्तिम  समय-सीमा  पर  सहमति  हुईं  है  :-

 परियोजना  की  कार्य  1997

 पूरा  करना  तथा  ऋण  समापत  _-  2005

 (32)  प्रश्न  नहीं

 बिश्व  मैंक  ने  इस  समय  कोई  वायदा  नहीं  किया

 क्‍योंकि  परियोजना  तैयार  करने  का  कार्य  अभी  तक  पूरा  नहीं  हुआ
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 बिहार  में  एस.टी.डी./सार्वजजनिक  टेलीफोन  केन्द्र

 987.  शी  प्रेम  चन्द  राम  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  एस.टी.डी./आई.एस.डी.  सार्वजनिक  टेलीफोन

 केन्द्रों  क ेआबंटन  के  लिए  जिला-वार  और  विशेषरूप  से  हजारीबाग

 जिले  में  प्रतीक्षा  सूची  में  कितने  व्यक्ति  और

 सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  कब  तक  आबंटित  कर  दिये

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  और

 अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  ह ैऔर  सदन-पटल  पर  रख

 दी

 विभागेत्तर  कर्मचारियों  को  लाभ

 988.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  कया  संचार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3  1994  तक  डाक  विभाग  में  कार्यरत

 विभागेत्तर  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी

 क्या  सरकार  का  वियार  विभागेत्तर  कर्मचारियों  को  दिये

 जाने  वाले  लाभों  को  बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 अतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  की  कुल  31.3.94  की  स्थिति  के

 3,07,466  यह  जानकारी  वित्तीय  वर्ष  के  आधार  पर

 संकलित  की  जाती

 और  अतिरिक्त  बिभागीय  एजेंटों  की  सेवा  शर्तों  की

 निरंतर  पुनरीक्षा  की  जाती  सरकार  द्वारा  जब  अपने  नियमित

 कर्मचारियों  के लिए  बेतन  आयोग  गठित  किया  जाता  तो  उसके

 उपरांत  एक  नीतिगत  मामले  के  बतौर  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  के

 बेतन  ढांचे  तथा  सेवा  शर्तों  आदि  की  जांच  के  लिए  एक  समिति  गठित

 की  जाती  चूंकि  पांचवे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  ने  अपना  काम  शुरू
 कर  दिया  अतः  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  क ेलिए  एक  समिति

 गठित  करने  की  कार्रवाई  पहले  ही  आरम्भ  की  जा  चुकी  है

 दवाइयों  के  मूल्यों  में  वृद्धि

 989.  श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :  क्या  रसायन  और  उर्जरक  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दबाइयों  के  मूल्य  सीमा  शुल्क  में  कमी  किये  जाने

 के  बावजूद  बढ़  रहे

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 औषधि  मूल्य  नियंत्रण  1986  की  घोषणा  के  बाद

 दवाइयों  के  मूल्यों  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 क्या  इनमें  से  किसी  स्वदेशी  दवाई  के  निर्माण  में  आयातित

 कच्चे  माल  का  प्रयोग  किया  जाता  और

 यदि  तो  य ेकौन-कौन  सी  दवाइयां  हैं  और  गत  तीन

 वर्षों  क ेदौरान  आयातित  कच्चे  माल  पर  बर्षबार  कितना  सीमा-शुल्क
 लगाया

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  और

 महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडरुआर्डों
 से  1986  में  घोषित  औषध  नीति  के  अनुसार

 1987  में  औषध  1987  की  अधिसूचना
 के  पश्चात्‌  दवाइयों  के  मूल्यों  के  सूचकांक  में  1995  के  अन्त

 लक  76.1  प्रतिशत  की  वृद्धि  इसी  अवधि  के  सभी  वस्तुओं
 के  मूल्यों  के  सूचकांक  में  95.5  प्रतिशत  की  वृद्धि

 आषधों  और  सूत्रयोगों  के  निर्माण  क ेलिए  आयातित  कच्या

 कच्ये  माल  की  स्वदेशी  पूर्ति  का  पूरक  न  केवल  घरेलू  बाजार  के  लिए
 बल्कि  निर्यात  के  लिए  भी  आयातित  कच्चे  माल  पर  सीमा

 शुल्क  औषध  मूल्यों  के  लागत  घटकों  में  स ेकेबल  एक  ही  घटक

 अतः  आयातित  कच्चे  माल  पर  सीमा-शुल्क  में  कमी  करने  से

 आवश्यक  नहीं  है  कि  प्रत्येक  मामले  में  तैयार  माल  के  मूल्य  में  कमी

 आतंकवादियों  को  हथियारों  की  सप्लाई

 990.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  28  1995  के

 टाइम्सਂ  में  पाकिस्तान  से  कश्मीर  में  आतंकवादियों  को  हथियारों  की

 सप्लाईਂ  के  बारे  में  प्रकाशित  समायार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्या

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :

 पाकिस्तान  द्वारा  उग्रवादियों  को  शरण  एवं  प्रशिक्षण  देना

 जारी  है  और  वह  जम्मू  एवं  कश्मीर  में  उग्रबादियों  को  सामग्रीगत  एवं
 बित्तीय  तथा  संभारतंत्रीय  सहायता  दे  रहा  यह  बात  सुप्रमाणित  है
 तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  द्वारा  व्यापक  रूप  से  स्वीकार  की  जा  रही  है
 तथा  जम्मू  एवं  कश्मीर  में  यह  मुख्य  मुद्दा  ह ैऔर  इसके  साथ

 ही  पाकिस्तान  के  साथ  द्विपक्षीय  संबंधों  में  तनाज  का  मुख्य  कारण
 है
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 पत्सनों  का निजीकरण

 99.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदये  :  क्या  जल-भूतल
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पंत्तनों  क ेनिजीकरण  तथा  वाणिज्यीकरण
 के  संबंध  में  कोई  रिपोर्ट  मिली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  की  गयी  अथवा  की  जाने  वाली  कार्यथाही
 का  ब्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परियहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदौश
 :  और  भारतीय  पत्तनों  और  नौवहन  क्षेत्र  में

 नीतिगत  सुधारों  के  नारे  में  एशियाई  विकास  बैंक  की  तकनीकी  सहायता
 के  तहत  एक  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  इस  रिपोर्ट  में  शक्तियों  के

 अधिकाधिक  प्रत्यायोजन  और  पत्तन  प्रचालनों  के  निजीकरण  के

 माध्यम  से  निर्णायक  प्रक्रिया  का  प्रभावी  विकेन्द्रीकण  और  नियामक

 पत्तन  न्यासों  को  सौंपे  जाने  पर  बल  दिया  गया  इस  रिपोर्ट

 में  अधिनियमों/नियमों  में  संशोधन  करने  और  प्रक्रियात्मक  मामलों  के

 सरलोकरण  इत्यादि  की  सिफारिश  की  गई

 रिपोर्ट  महापत्तनों  को  भेज  दी  गई  है  ताकि  थे  अपने  स्तर

 पर  आवश्यक  कार्रवाई  कर

 टेलीफोन  राजस्व

 992.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 ॥॒

 क्या  1284  करोड़  रुपये  के  टेलीफोन  राजस्थ  की  वसूली

 नहीं  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  की  गई  अथवा  की  जाने  वाली

 कार्यवाही  का  ब्यौरा  कया

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 1994  के  अंत  में  1157.95  करोड़  की  टेलीफोन  राजस्व  की  राशि

 बसूली  के  लिए  बाकी

 31.3.94  की  स्थिति  के  अनुसार  बकाया  टेलीफोन  बिलों

 की  राज्य-वार  राशि  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 (nm)  बिल  जारी  करना  और  उनकी  बूसली  करना  एक  सतत्‌

 प्रक्रिया  ह ैऔर  बकाया  टेलीफोन  बिलों  की  बसूली  के  लिए  सुनिर्धारित

 कार्यविधियां  बिलिंग  से  संबंधित  बिवादों/न्यायालय-मामलों

 को  शीघ्र  निपटाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  अन्य  मामलों  के

 सिलसिले  में  बसूली  करने  के  लिए  पत्राचार  किया  जा  रहा

 अधिकारी  व्यक्तिगत  रूप  से  जाते  हैं  और  कानूनी  कार्रवाई  की  जा

 रही

 446

 विवरण

 31.3.94  की  स्थिति  के  अनुसार  बकाया  कुल  टेलीफोन

 राजस्थ-राज्यकर

 राज्य  afer  राशि  करोड़  में

 1.  आंध्र  प्रदेश  36.46

 2.  असम  38.93

 3.  बिहार  85.07

 4...  गुजरात  और  नगर  31.33

 5.  हरियाणा  23.3

 6...  हिमाचल  प्रदेश  1.63

 7.  जम्मू  एवं  कश्मीर  22.65

 8.  कनटिक  32.71

 9...  केरल  29.45

 10...  मध्य  प्रदेश  ३0.42

 11...  महाराष्ट्र  239.54

 12.  गोवा  1.35

 13.  मेघालय  2.05

 14...  सणिपुर  या

 15...  मिजोरम  0.98

 16...  नागालैंड  4.27

 17.  अरुणाचल  प्रदेश  1.53

 18.  त्रिपुरा  0.87

 19.  उड़ीसा  25.63

 20...  पंजाब  31.47

 21.  राजस्थान  8.68

 22.  तमिलनाडु  42.31

 23...  पश्चिम  बंगाल  118.85

 24...  सिक्किम  1.35

 25.  उत्तर  प्रदेश  135.65

 26...  दिल्‍ली  206.77

 संघशासित  क्षेत्र

 1.  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमृह  1.92

 2.  चंडीगढ़  0.31

 3.  पांडिचेरी  0.76

 .._  कुल
 1157.95
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 पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंसड़कों  का  विकास  में  प्रति  हजार  जर्ग  क्षेत्र  में  राज्यवार  कितने  सड़कों  का

 निर्माण  किया

 993:  औ  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन
 जल-घूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  :  यह  मंत्रालय  मुख्यतः  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेविकास

 पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंसड़कों  का  विकास  करने  के  संबंध  में  के  लिए  जिम्मेदार  अन्य  सड़कों  का  विकास  कार्य  संबंधित  राज्य

 सरकारी  नीति  कया  और  सरकार  के  अधिकार  क्षेत्र  में  आता

 पांचवी  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अबधियों  के  अंत  ।
 इस  संबंध  में  राष्ट्रीय  राजमागों  से  संबंधित  एक  विवरण

 संलग्न

 विवरण

 राज्य का  नाम  क्षेत्र  पाचर्बी  योजना  के  लम्बाई  सातर्वी  लम्बाई  प्रति

 1000  वर्ग  के  अंत  में  प्रति  1000  योजना  के  अंत  1000  बर्ग

 में  लंबाई  वर्ग  में  लंबाई

 1.  आंक्ष  प्रदेश  276.8  2299  8.31  2519  9.11

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  83.6  -  -  330  3.94

 3.  असम  78.5  1468  18.70  2296  29.24

 4...  बिहार  173.9  2117  12.1  2117  12.17

 5...  चन्डीगढ़  0.1  24  240.00  24  240.00

 6...  दिल्‍ली  1.5  72  48.00  72  48.00

 7.  गोवा  3.8  229  60.26  229  60.26

 8...  गुजरात  196.0  1352  8.32  1631  8.32

 9...  हरियाणा  44.2  698  15.41  698  15.41

 10.  हिमाचल  प्रदेश  55.7  644  11.56  854-  15.33

 11.  जम्मू  और  कश्मीर  222.2  648  2.9  648  2.91

 12.  कनटिक  191.8  1996  10.48  1996  10.48

 13.  केरल  38.9  784  20.15  940  24.18

 14...  मध्य  प्रदेश  442.5  2670  6.03  2946  6.66

 15.  महाराष्ट्र  307.8
 -

 2861  9.29  2918  9.49

 16.  मणिपुर  22.4  211  9.41  431  19.24

 17,  मेघालय  22.5  345  15.33  472  22.98

 18...  नागालैंड  16.5  113  6.85  113  6.85

 19.  उड़ीसा  155.8  1649  10.58  1649  10.58

 20...  पांडिचेरी  0.5  -  -  23  46.00

 2.  पंजाब  50.4  882  17.50  892  17.70

 22...  राजस्थान  342.2  2157  6.30  2931  8.57
 23...

 तमिलनाडु  130.1  1744  13.40  1896  14.58

 24...  उत्तर  प्रदेश  294.4  2328  7.9  2613  8.86

 25.  पश्चिम  बंगाल  87.8  1419  16.16  1561  17.78

 26...  मिजोरम  21.1  -  -  551  26.11

 27...  सिक्किम  7.5  62  -
 62.  8.49

 28.  श्रिपुरा  10.5  200  19.05  200  19.05
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 दूरसंचार  क्षेत्र  में  संयुक्त  उद्यम  राज्य  बिजली  जो्डों  पर  देय  बकाया  राशि

 994.  श्री  रामपाल  सिंह  :  995.  जी  रामकृष्ण  कूसमरिया  :

 श्रीमती  दीपिका  टोपीवाला  :  श्री  बलराज  पासी  :

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :  श्री  विश्वनाथ  शास्त्री  :

 श्री  आनन्द  अहिरवार  :  श्री  सत्यदेज  सिंह  :

 श्री  सत्यदेज  सिंह  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बुनियादी  मूल्य  बर्धित  रेडियो
 पेजिंग  सेबाओं  तंथा  उपग्रह  संचार  सेवाओं  के  क्षेत्र  में  संयुक्त  उद्यम
 लगाने  के  संबंध  में  1994  के  दौरान  कोई  शिष्टमंडल  भारत
 आया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  दूरसंचार  के  क्षेत्र  मे ंभारत  और  दूसरे  देशों  के  बीच

 कुछ  समझौते  हुये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  देश-बार  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :

 और  आस्ट्रेलिया  और  मलेशिया

 के  शिष्टमण्डलों  ने  1994  के  दौरान  भारत  का  दौरा

 में  भारत  और  विदेशों  के  बीच  किसी

 समझौते  पर  हस्ताक्षर  नहीं

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 क्या  राज्य  बिजली  बोडों  द्वारा  भुगतान  न  किए  जाने  के

 कारण  केन्द्रीय  विद्युत  एजेंसियों  को  देय  राशि  में  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  3।  1994  तक  राज्य  बिजली  बोडों

 पर  बकाया  राशि  का  न्यौरा  क्या  और

 राज्य  बिजली  बोडों  को  तत्काल  भुगतान  करने  हेतु
 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 3।  1994  को  राज्य  विद्युत  बोडों  और  अन्य

 विद्युत  यूटिलिटियों  द्वारा  केन्द्रीय  क्षेत्र  विद्युत  निगमों  को  देय  बकाया

 राशियों  को  दर्शाने  बाला  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 राज्य  बिजली  बोडों  को  तत्काल  भुगतान  करने  हेतु
 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  उठाए  जाने  याले  कदमों  में  चुककर्ता  राज्य

 बिजली  बोडो/राज्य  सरकारों  को  विभिन्न  स्तरों  पर  मंत्रालय  से  दी  जाने

 वाली  सलाह  शामिल  है  कि  वह  अपनी  बकाया  राशियों  का  भुगतान
 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  और  राज्य  बिजली  बोडों  के  प्रतिनिधियों

 के  साथ  राजस्व  एकत्र  करने  हेतु  सशक्त  राज्य

 बिजली  बोडों  द्वारा  चुक  के  मामले  जन  भी  वास्तविक  और

 तकनीकी  रूप  से  व्यजहार्य  विद्युत  आपूर्ति  को  काटना।/प्रतिबंध/पुनः

 बिद्युत  आवंटित  करना  और  उपयुक्त  राशि  के  साखपत्रों  को  खोलने

 के  लिए  राज्य  बिजली  बोडों  को  तैयार  करना  शामिल

 विवरण

 9।  1994  को  विभिन्‍न  राज्य  बिजली  बोडों  और  अन्य  विद्युत

 यूटिलिटियों  की  ओर  सी  पी  एस  यू  क्नौ  बकाया  राशियां

 करोड़

 नीपको  पीएफसी  पीजीसी

 राज्य  12/94  12/94  12/94  12/94  12/94  12/94  12/94

 3३  4  5  6  7  8  9

 ।.  आशभ्ध्र  12.13  86.62  0.00  0.00  0.00  0.00  33.34

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  2.08  0.00  2.25  0.0०  -0.34  0.0०  0.01

 3.  असम  54.73  0.00  70.95  2.15  34.87  0.00  ०.०4

 ५
 बार  ||  काट  खा  च्ए  का  5.97 बिहार

 320.77  0.00  5.97  67.67  -6.54
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 1  2  ३  4  5  6  7  8  9

 5.  गुजरात  0.45  65.07  0.00  0.00  0.00  0.00  -7.60

 6.  गोबा  0.00  1.84  0.00  0.00  0.00  0.0०  -1.37

 7...  हरियाणा  0.00  325.19  0.00  0.00  201.55  0.00  6.10

 8...  हिमाचल  प्रदेश  0.01  10.70  0.00  0.00  16.99  0.00  -0.10

 9...  जम्मू  एजं  कश्मीर  0.22  246.01  0.00  0.00  60.79  0.08  -2.50

 .10.  कक  0.00  37.59  0.00  0.00  0.00  0.00  4.09

 11...  बालन  0.22  30.42  0.00  0.00  0.00  0.00  6.92

 12...  पध्य  प्रदेश  105.48  202.87  0.00  0.00  0.00  0.00  -14.00

 13.  महाराब्ट  0.00  91.59  0.00  0.00  0.00  0.00  -7.45

 14...  मणिपुर  2.44  0.00  8.10  0.00  14.71  0.79  0.96

 15.  मेघालथ  11.04  0.00  0.80  0.00  0.00  0.00  -0.08

 16.  मिमोरण  2.58  0.00  2.64  0.00  0.85  0.20  -0.13

 7.  नानार्थैंड  0.47  0.00  6.33  0.00  2.68  1.68  |  0.39

 1,  उड़ला  63.82  60.45  0.00  2.32  1.59  15.34  -1.08

 19  फ्कान  0.00  35.24  0.00  0.00.  42.27  0.33  -5.60

 20...  राजस्यान  37.06  161.03  0.00  0.00  25.88  9.90  7.80

 21.  स्वक्किम  0.15  0.65  0.00  0.00  0.00  0.00  0.38

 22.  तमिलनाडु  0.23  86.35  0.00  0.00  0.00  0.00  22.03

 23...  ब्िपुरा  0.00  0.00  0.00  3.55  0.00  -0.23

 24...  उत्तर  प्रदेश  211.12  782  0.00  0.00  148.00  117.81  66.60

 25...  बंगाल  103.50  53.06  0.00  179.15  5.15  32.54  1.24

 %.  डेसू  फ्द्०्  347.46  0.00  0.00  107.30  0.00  6.20

 27...  डीवीसी  0.00  115.08  0.00  0.00  0.15  0.00  7.98

 23.  डीएनएच  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  -0.34

 29...  यूटीसी  0.00  1.30  0.00  0.00  -0.53  0.00  0.20

 30.  नीपको  0.00  0.00  0.00  0.00  2.65  0.00  0.00

 31...  दमन  और  दौण  0.00  0.02  0.00  0.00  0.00  0.00.  -0.22

 १2...  पाण्डियेरी  0.00  1.20"  0.0०  0.00  0.00  0.00  0.22

 १३...  सहकारिसाईं  4.72  0.00  0.00  ०.0०  0.00  0.00  0.00

 34.  राज्य  सरकारें  0.06  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 35.  पावर  प्रिड  0.00  3.74  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 715.63  3064.74  92.78  830.81  674.08  246.34  117.24

 3।  1994  को  संचयी  राशि  5801.62  करोड़

 आरईसी  :  ब्रामौण  विद्युतीकरण  निगम

 एसटीपीसी  :...  राष्ट्रीय  ताप  जिधुत  निगम

 नीपको  :  उतसर-पूजी  विद्युत  शक्ति  निगम

 दामोदर  थाटी  मिगम

 एनएचअपीसी  :  राष्ट्रीय  जल  बिद्युत  निगम

 चौएफसी  :  जगिद्युत  जिस  निगम

 :  चालर  ग्रिड  निगम
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 सेल्युलर  मोबाइल  टेलीफोन

 996.  श्री  तारा  सिंह  :  .
 श्री  श्रीनियास  प्रसाद  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरसंचार  विभाग  ने  सेल्युलर  मोबाइल  टेलीफोन  हेतु
 बोली  देने  में  सरकारी  कंपनियों  की  भागीदारी  पर  प्रतिबंध  लगाने  संबंधी
 मार्ग-निर्देश  घोषित  किए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 बोली  में  भागीदारी  करने  बाली  निजी  क्षेत्र  की  कंपनियों  का
 ज्यौरा  क्या  और

 े
 इस  संबंध  में  जारी  किए  गए  मार्ग-निर्देशों  का  ब्यौरा  क्या

 ?  «

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  और

 सरकारी  कम्पनियों  सहित  कोई  भी  पंजीकृत  भारतीय
 कम्पनी  सेल्यूलर  मोबाइल  सेवा  को  निविदा  के  लिए  बोली  दे  सकती

 20  क्षेत्रीय  सकिलों  में  फ्रेंचाइज  आधार  पर  सेल्युलर
 मोबाइल  सेवा  की  निविदा  अभी  भी  खुली  बोली  प्रस्तुत  करने  की

 अंतिम  तिथि  31.3.1995  निजी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  की  भागीदारी  के

 ब्यौरों  की  जांच  बाद  में  की  बम्बई  कलकत्ता  और

 मद्रास  जिन  कम्पनियों  को  सेल्युलर  मोबाइल  सेवा  के  प्रयालन  के

 लिए  विशेषाधिकार  दिया  गया  उनके  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए

 गए

 निविदा  मूल्यांकन  का  कार्य  दो  चरणों  में  किया

 पहले  चरण  वित्तीय  तथा  प्रधचालन  की

 पात्रता  तथा  मानदण्डों  को  पूरा  करने  वाली  कम्पनियों  को  सूचीबद्ध

 किया  दूसरे  चरण  उद्धत  सेल्यूलर  लेबी  की  राशि  तथा

 बोली  में  प्रस्तावित  लेवी  का  भुगतान  अनुसूची  के  आधार  पर  सूचीबद्ध

 बोलीदाताओं  की  बित्तीय  योलियों  का  मूल्यांकन  किया

 विवरण

 चार  महानगरीय  शहरों  में  सेल्यूलर  मोबाइल  टेलीफोन  सेवा  के

 प्रचालन  से  सम्बद्ध  लाइसेंस  धारकों  की  सूची
 ee Ra. कम्पनी का नाम  8

 कम्पनी  का  नाम  शहर

 2.  हचिसन  मैक्स  जम्नई

 2.  बी  पी  एल  सिस्टम्स  एण्ड  प्राजेक्ट्स  बम्बई

 3.  भारती  सैल्यूलर  दिल्ली

 4.  स्टलिंग  सैल्यूलर  दिल्ली

 5.  ऊषा  मार्टिन  टेलीकॉम  कलकत्ता

 6...  इण्डियन  टेलीकॉम  कलकत्ता

 7.  स्काई  सैल  कम्यूनिकेशन  मद्रास

 8...  मोबाइल  टेलीकॉम  सर्विस
 ।

 शांति  स्थापना  संबंधी  आपरेशन

 :  997...  श्री  श्रषण  कुमार पटेल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :
 हु

 क्या  भारत  ने  हाल  हो  पें  संयुक्त  राष्टू  महासभा  के
 अधिवेशन  में  उन  शांति  स्थापना  सबधा  आपरेशनों  को  बन्द  करने  के

 बारे  में  जोरदार  तक॑  दिया  जिनकी  इस  समय  कोई  आवश्यकता  नहीं
 और

 यदि  तो  उक्त  तकः  के  पक्ष  में  कही  गईं  बातों  ओर

 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  में  हुई  आम  सहमति  का  संक्षेप  में  ब्यौरा  क्या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  49  जें  अधिवेशन  की

 विशेष  राजनीतिक  तथा  थि-उपनिवेशन  समिति  में  एक  वक्तव्य  में
 भारतीय  प्रतिनिधि  ने  यह  कहा  था  कि  उन  कार्रवाइयों  को  बन्द  करने
 में  कोई  संकोच  नहीं  होना  चाहिए  जो  घटनाक्रम  से  निरस्त  अथवा  अपने

 प्रदेश  के  संदर्भ  में  अप्रासंगिक  हो  गई  शांति  स्थापना  कार्य  के  सभी

 पहलुओं  के  संबंध  में  संयुक्त  राष्ट्र  में जियार-जिमर्श  जारी

 गुजरात  में  डाकथर

 998.  श्री  राठवा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  के  लिए  विशेष  रूप  से  बड़ौदा  तथा

 पंचमहल  जिलों  में  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  तथा  1995  तक

 स्वीकृत  किये  गये  शाखा  उप  डाकघरों  तथा  जिभागेत्तर

 डाकघरों  को  वर्ष-वार  तथा  स्थानत्-वार  संख्या  कितनी

 क्या  ये  डाकधर  खुल  गये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 ये  डाकधर  कब  तक  खोले

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुआ  :  वर्ष

 1991-92  ,  1992-93  तथा  1993-94  से  संबंधित  जानकारी  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई  वर्ष  1994-95  के  दौरान  कोई  डाकघर  मंजूर  नहीं
 किया  गुजरात  में  4  अतिरिक्त  विभागीय  शाख््य  डाकधर
 तथा  ।2  विभागीय  उप  डाकथधर  खोलने  का  लक्ष्य

 से  ये  डाकधघर  खोले  जा  चुके  सिवाय  निम्नलिखित

 डाकथरों  जो  उपयुक्‍त  स्थान  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  नहीं  खोले

 जा

 डाकघर  का  नाम  जिला

 सो  टी  एम  चार  रास्ता  अहमदाबाद

 रहया  रोड  राजकोट

 घोगम्बा  तथा  मालवान  पंचमहल

 जैसे  ही  उपयुक्त  स्थान  उपलब्ध  ये  डाकधर  खोल  दिए
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 विवरण

 गुजरात  में  वर्ष  क्र  -92  के  दौरान  मंजूर  किए  गए  और  खोले  गए  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकथरों  तथा  विभागीय  उप  डाकघरों

 की  स्थानवार  संख्या

 जिले  भंजूर  किए  गए  और  खोले  गए
 |

 मंजूर  किए  गए  और

 अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघर  खोले  गए  विभागीय  उप  डाकघर

 1991-92  1991-92
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 विवरण

 गुजरात  में  वर्ष  1992-93  के  दौरान  मंजूर  किए  गए  तथा  खोले  गए  अतिरिक्त

 विभागीय  शास्ता  डाकथरों  तथा  उप  डाकधरों  की  स्थानवार  संख्या

 जिले  का  नाम  1992-93  में  मंजूर  किए  1992-93  के  दौरान  1992-93 में  खोले  गए

 गए  और  खोले  गए  मंजूर  किए  गए  उप  डाकघर

 डाकघर  उप  डाकघर

 1.  अहमदाबाद  नवानार  केमिन  सावरमती  केबिन

 भोपाल  साबरमती

 भोपाल

 2.  अपमरेली  शियालबेट  -  -

 3.  बनासकांठा  राडोसन  -  -

 अल्हाबाद
 -  -

 मधुपरा

 4...  भरूच  -  -  -

 5.  गांधीनगर  चिलोदा  गांधीनगर  गांधीनगर

 6.  जामनगर  जुबानपुरा
 -  -

 7.  जूनागढ़
 -  सिद्धीग्राम  काम्प्लेक्स  सिद्धीग्राम  काम्प्लेक्स

 8.  महेसाणा  दाउदतुरा
 -  -

 शमशेरपुरा

 9.  राजकोट  बखलवाड

 बेनासार

 10.  पंचमहल  कुलामुल
 ण  ण

 टिम्बला

 जिम्जबा

 1...  साबरकॉठा  चंदवासा
 -  -

 कडबवडी

 12.  सूरत  पु  धर
 प

 13,  बडोदरा  बोरधा  रण
 ण

 बीरपुर
 दामोली

 कालीडोडी

 अम्बादुनगर
 पधारवाट

 14...  बलसाड  साहुडा
 ण

 गडारीट

 मालवा

 पाली

 अम्बोसी
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 गुजरात  में  वर्ण  1993-94
 के

 दौरान  मंजूर  किए  गए  और  खोले  गए  अतिरिक्त  घथिभागीय  शाखा  डाकघरों

 तथा  उप  डाकधरों  की  स्थानवार  संख्या

 जिले  का  नाम

 गए  और  खोले  गए
 डाकघर

 ।.  अहमदाबाद  चामला

 2.  अमरेली  -

 3...  बनासकांठा  धनपुरा

 4...  भरूच  अभियार

 कलबिकुआ

 5.  गांधीनगर  -

 6.  जामनगर  चिरोदासांग

 7...  जूनागढ़

 8...  महेसाणा  खिड़ाडियारी

 9...  राजकोट  -

 10.  पंचमहल  थाला

 बेलपुरा
 मटरियाव्यास

 11...  साबरकांठा  नंधोल

 12.  सूरत  -

 13.  बडोदरा  सिंधी  कुवा
 बनकाला

 14.  बलवाड  लकड़वारी
 छोटन

 हिन्दू  तीर्थयात्रियों  की  पाकिस्तान  यात्रा

 999.  श्री  बृजभूषण  शरण  सिंह  :

 कुमारी  सुशीला  तिरिया  :

 श्री  गुरुदास  कामत  :

 क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पाकिस्तान  की  यात्रा  करने  वाले  भारतीय

 हिन्दू  तीर्थयात्रियों  को  परेशान  किये  जाने  के  बारे  में  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  सरकार  द्वारा  इस

 संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये

 1993-94  में  मंजूर  किए  1993-94  के  दौरान  1993-94  में  खोले  गए  विभागीय

 मंजूर  किए  गए  उप  डाकघर

 उप  डाकघर

 सीटीएम  यार  रास्ता  -

 मालवान  -

 चौगम्बा

 के  आईं  एम  चार  रास्ता  के  एम  चार  रास्ता

 (a)  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  पाकिस्तान  तथा  बंगलादेश  में  हिन्दू
 सहित  अन्य  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  लोगों  के साथ  कथित  ज्यादतियां

 बरते  जाने  तथा  वहां  गिराये  जा  रहे  मन्दिरों  के  बारे  में  रिपोटों  की ओर

 दिलाया  गया  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  प्रभावी  कदम

 उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  और  पाकिस्तान
 की  यात्रा  पर  जाने  जाले  भारतीय  हिन्दू  तीर्थयात्रियों  को  पेश  आ  रही
 बाधाओं  और  दिक्कतों  की  सरकार  को  जानकारी  सरकार  यह

 -  मामला  पाकिस्तान  के  साथ  उठाती  रही  है  और  पाकिस्तान  से  बार-बार

 यह  अनुरोध  करती  रही  है  कि  वह  धार्मिक  स्थलों  के  दर्शनों  के  संबंध

 में  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  1974  में  सम्पन्न  प्रोटोकोल  के
 प्रावधानों  क ेतहत  अपनी  बचृनबद्धताओं  को  पूरा
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 और  सरकार  ने  पाकिस्तान  और  बंगलादेश  में
 जिनमें  हिन्दू  भी  शामिल  फो  पेश  आ  रही  विभिन्‍न

 प्रक
 र  की  भेदभाव  और  दिक्कतों  के  संबंध  में  खबरें  देखी

 पाकिस्तानी  तथा  बंगलादेशी  जिनमें  अल्पसंख्यक  समुदायों
 के  लोग  भी  शामिल  की  संरक्षा  की  जिम्मेदारी  संबंधित  सरकारों  की

 अपने  नागरिकों  के  अधिकारों  की  संरक्षा  करना  उनका  दायित्थ

 संयुक्‍त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  में  भारत  की

 1000.  श्री  दत्ताज्ेय  बंडारू  :

 औ  राम  नाईक  :  -

 श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :

 जी  नजल  किशोर  राय  :

 क्या  घिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ।।  1995  को

 टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  परिषद  सीट  को  कश्मीर  से  जोड़ाਂ  शीर्षक

 से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  प्रणब  :

 सरकार  ने  अमरीकी  अधिकारी  का  सन्दर्भगत  वक्तव्य

 देखा  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  की  पुनस॑रचना  के  संबंध  में  भारत

 के  बियारों  से  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  भलीभांति  परिचित

 ईरान  के  राष्ट्रपति  की  भारत  यात्रा

 1001.  श्री  सुधीर  राय  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  के  वर्षों  में  ईरान  तथा  भारत  के  बीच  संबंध

 बेहतर  हूए

 क्या  दोनों  देशों  के बीच  कोई  गलतफहमी  पैदा  हो

 जिसके  कारण  ईरान  के  राष्ट्रपति  ने  भारत  का  अपना  प्रस्ताबित  दौरा

 रद  कर  और

 यदि  तो  क्या  भारत  इस  नुकसान  की  भरपाई  करने  की

 कोशिश  कर  रहा

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  हाल  की  अवधि  में

 भारत  और  ईरान  के  नीच  द्विपक्षीय  सहयोग  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  हुई

 यह  जो  बहुमुखी  स्वरूप  का  हो  गया  दोनों  देशों  के  परस्पर

 लाभ  का  है  तथा  इस  क्षेत्र  में  शान्ति  एवं  स्थायित्थ  का  एक  घटक

 प्रश्न  नहीं

 29  1916  4606

 12.00  भष्याह

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक-एक  कर  के

 कुमारी  उमा  भारती  :  अध्यक्ष  मैं  जो  मामला

 उठाना  चाहती  हूं  बह  बहुत  महत्वपूर्ण  करीब  एक-डेढ़  यर्ष  से  उत्तर

 प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  में  राजनीतिक  जानबूझ  कुछ
 राजनीतिक  लोगों  को  कुचलने  की  और  खासकर  भारतीय  जनता  पार्टी

 के  कार्यकर्ताओं  को  कुचलने  की  एक  कुचेष्टा  चल  रही  है  जिसका

 शिकार  अभी  15-20  दिन  पहले  मेरा  परिवार  हुआ

 मैं  न्यायालय  कौ  प्रक्रिया  में  कुछ  बोल  नहीं  सकती  हूं  और  मुझे
 अदालत  में  पूरी  आस्था  लेकिन  मेरे  मामले  में  जैसी  राजनीति  जोड़ी

 गई  उसको  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  को  जरूर  बताना  चाहती  हूं
 और  आपका  इस  मामले  में  न्याय  और  संरक्षण  चाहती

 छः  तारीख  को  मेरे  ही  गांव  आपस  की  मार-पीट  में  ननुआ
 लोधी  नाम  का  एक  व्यक्ति  गम्भीररूप  से  घायल  हुआ  और  उसे  मेरे

 राजनीतिक  बिरोधियों  ने  पांच  घंटे  तक  गांव  में  ही  रखने  के  कारण

 ओबर  ब्लीडिंग  होने  और  चिकित्सा  समय  पर  न  मिलने  के

 उसकी  मृत्यु  हो  उसकी  पोस्ट-मार्टम  रिपोर्ट  भी  यही  बताती  है
 कि  उसकी  मृत्यु  समय  पर  चिकित्सा  नहीं  मिलने  के  कारण  हुईं

 में  मेरे  ही  सगे  बड़े  भाई  और  उनके  दोनों

 जिनमें  से  एक  की  उम्र  18  वर्ष  और  दूसरे  की  आयु  ।4  वर्ष  उनके

 नाम  जोड़े  गए  मेरा  भतीजा  घटनास्थल  से  80  किलोमीटर  की  दूरी
 घटना  के  समय  पर  दसवीं  क्लास  का  बोर्ड  का  इम्तिहान  दे

 रहा  था  और  पुलिस  ने  उसको  उसी  स्थान  से  जाकर  गिरफ्तार  किया

 मेरे  बड़े  भाई  और  उनका  छोटा  जो  कि  ।4  साल  की  आयु  का

 उसको  इसलिए  गिरफ्तार  किया  गया  क्योंकि  मार-पीट  में  नयातव

 करने  के  मृतक  को  बचाने  के  लिए  वह  वहां  पर  पहुंचा  जिस

 व्यक्ति  की  मृत्यु  हुई  स्वयं  उसकी  पत्नी  अदालत  में  उपस्थित

 होकर  शपथपत्र  दिया  है  कि  उमा  भारती  के  भाई  और  उमा  भारती  के

 भतीजों  का  मेरे  पति  की  हत्या  से  कोई  लेना-देना  नहीं

 मेरा  जो  80  किलोमीटर  की  दूरी  उसी  समय  पेपर  दे

 रहा  उसके  परीक्षा  अधीक्षक  ने  लिखकर  दिया  है  कि  ठीक  उसी

 समय  पर  80  किलोमीटर  की  दूरी  पर  टेंथ  बोर्ड  गणित  का

 अतिमहत्चूपर्ण  पेपर  जह  दे  रहा  इसके  आद  भी  मेरे  भाई  धारा  302
 के  अधीन  जले  में  मेरा  ।8  साल  का  भतीजा  जेल  में  मेरा  ।4

 साल  का  भतीजा  तीन  दिन  तक  जेल  में  रखा  गया  जबकि  वह  बच्या

 है  और  14  साल  का  लेकिन  उसको  बड़ों  की  जेल  में  रखा  गया  और  ,
 जो  सबसे  छोटा  भतीजा  जिसकी  उम्र  8  साल  की  उसको

 भी  पुलिस  ने  अपनी  हिरासत  में  24  घंटे  तक

 जीप  के  अन्दर  बन्द  करके  उसको  कई  बार  मुर्गा  बनाकर
 पीटा  उसके  हाथ-पांव  सूजे  हुए  लोगों  ने  जाकर  देखा  मैंने
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 प्रैस  रिपोर्ट्स  को  ले  जाकर  दिखाया  मध्य  प्रदेश  विधान  सभा  से  जो

 डैलीगेशन  गया  उसे  भी  दिखाया  मैं  यह  मामला  यहां  इसलिए
 उठा  रही  हूं  क्‍योंकि  मैं  चाहती  हूं  कि  आप  इस  मामले  में  हमें  संरक्षण

 हम  लोगों  की  छवि  को  खराब  करने

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोर्ट  को  क्या  करना  यह  सदन  कैसे

 बता  सकता

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  आपने  उमा  भारती  जी  को  यह

 मामला  उठाने  का  अवसर  हम  आपके  आभारी  आपने  जो

 कुछ  सुना  और  सारे  सदन  ने  जो  कुछ  उससे  यह  स्पष्ट  है  कि

 मामला  गंभीर  राजनैतिक  विद्वेष  के  क्योंकि  उमा  भारती

 संसद  की  सदस्या  भारतीय  जनता  पार्टी  से  संबंधित  हैं  इसलिए  कहीं

 कोई  भी  कांड  हो  जाए  तो  उनके  घरवालों  को  गिरफ्तार  हत्या  के

 जुर्म  में  फंसा  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसपर  पूरे  सदन  को  ध्यान

 देना  होगा  और  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  गृह  मंत्री  से  कहें  कि  ये

 मध्य  प्रदेश  से  सारी  जानकारी  एकत्र  करके  सदन  को  विश्वास  में

 .--  इसका  इलाज  क्‍या

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  इलाज  मैं  आपको  बता  दूं  कि  जब  भी

 किसी  आदमी  के  खिलाफ  कोई  गलत  केस  दाखिल  किया  जाता  है  तो

 अपील  के  लिए  आप  दूसरे  कोर्ट  में  जा  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिये  एक  प्रक्रिया  मैं  माननीय  सदस्य

 की  सहायता  अवश्य

 श्री  अटल  बिहारी  जाजपेयी  :  यह  तो  आप  सामान्य  नियम  की

 बात  कह  रहे  कानून  की  बात  कह  रहे  लेकिन  यदि  पार्लियामैंट

 के  मैम्बर  के  कारण  उसके  परिवार  वालों  को  परेशान  किया  जा  रहा  हो
 तो  उसका  क्‍या  निदान

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सही  है  या  गलत  हम  यहां  पर  दूसरी
 तरफ  की  बात  सुने  बगैर  कैसे  कह  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  मैं  माननीय  सदस्य  की  सहायता
 अवश्य  लेकिन  यह  सम्भव  नहीं

 कुमारी  उमा  भारती  :  मेरे  ।8  साल  के  भतीजे  को  नंगा

 हथकड़ी  पहनाकर  घुमाया  गया  और  जगह-जगह  पर  यह  कहा  गया  कि

 यह  उमा  भारती  का  भतीजा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  इसे  उजागर  किया  यह  आवश्यकता

 से  अधिक

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोर्ट  का  काम  पार्लियामैंट  नहीं

 पारलियामैंट  का  काम  कोर्ट  को  नहीं  करना  चाहिए  क्‍योंकि  बाद  में

 परेशानी  हो  सकती

 कुमारी  उमा  भारती  :  हमें  आपका  संरक्षण  आपको  हमें
 बचाना

 श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  यह  महत्वपूर्ण  मामला

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  मामला  उठाने  बस  हो
 हु

 कूमारी  उमा  भारती  :  हमारा  आग्रह  है  कि  आप  गृह  मंत्रालय  के

 साथ  हमारी  बात  तो

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  ज्यादा  बोलने  का  चांस  मत

 मामला  बिगड़

 .

 कुमारी  उमा  भारती  :  आप  इस  मामले  की  जांच  तो  करवाएं  कि

 मेरे  भतीजे  को  हथकड़ी  पहनाकर  घुमाते  हुए  यह  कहा  गया  या  नहीं

 कि  यह  उमा  भारती  का  भतीजा  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया

 श्री  हरपाल  पंवार  :  अध्यक्ष  पहली  मार्च  को

 दिल्ली  के  लालकिले  के  मैदान  में  शांतिपूर्वक  धरने  पर  बैठे  हुए  किसानों

 पर  लाठी  चार्ज  किया  यह  बहुत  गंभीर  घटना  चौधरी  महेन्द्र

 सिंह  टिकैत  समेत  40  आदमियों  को  जेल  में  दूंसा  गया  और  गंभीर  रूप

 से  घायल  किसानों  को  अस्पताल  में  भर्ती  किया  400  से  ज्यादा

 गैस  के  गोले  छोड़े  उनकी  आंखें  सूजी  हुई  मैंने  जेल  में  जाकर

 देखा  बड़े  दुख  की  बात  है  कि  एक  किसान  जानकी  प्रसाद  तिवारी

 जो  बुलंदशहर  जिले  के  रहने  बाले  बाद  में  मृत्यु  भी  हो

 वे  शांतिपूर्ण  तरीके  से  अपनी  मांगों  के  समर्थन  में  बैठे  उनसे

 बातचीत  तो  नहीं  की  लेकिन  उन  पर  लाठी  बरसाई

 *  कार्ययाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 शांतिपूर्वक  धरने  पर  बैठे  लोगों  पर  इस  तरह  से  लाठी  चार्ज  कही  नहीं
 किया  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  जिस  तरह  से  भारतीय  किसान

 यूनियन  के  लोगों  ने  उत्तर  प्रदेश  और  दूसरे  प्रान्तों  मे ंअपनी  मांगें  रखी
 केन्द्र  सरकार  के  सामने  रखी  उनकी  मांगों  पर  विचार  न  किया

 जाना  बहुत  दुख  की  बात  इस  घटना  की  न्यायिक  जांच  सरकार  को

 तुरन्त  मान  लेनी  उनकी  जिनमें  10  हजार  रुपये  के  कर्ज
 की  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  सौ  करोड़  रुपया  देना  था  जो  केन्द्र

 सरकार  के  साथ  उनका  लगान  माफ  करने  के  लिए  बायदा  हुआ

 पूरे  देश  में  24  घंटे  बिजली  दी  1967  को  आधार  वर्ष  मानकर
 फसलों  का  समर्थन  मूल्य  तक  किया  आदि  मानी  जानी

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  आश्वासन  चाहता  हूं  कि  सरकार

 इस  घटना  की  न्यायिक  जांच  की  मांग  मानती  है  औरं  उनकी  मांगों  को
 मानने  का  आश्वासन  देती  इस  पर  सरकार  का  जवाब  आना

 .-  सरकार  इसपर  कोई  जबाब  नहीं  दे  रही  है  इसलिए  मैं

 सदन  से  वाक  आउट  करता

 12.09

 श्री  सैफुदीन  चौधरी  :  वास्तविकता  क्‍या  क्‍या

 सरकार  की  ओर  से  कोई  प्रतिक्रिया  होगी  या  नहीं  2  हम  इसके  बारे  में

 सच्चाई  जानना  चाहते  माननीय  सदस्य  ने  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न

 उठाया  लेकिन  कोई  भी  इसका  उत्तर  नहीं  दे  रहा

 लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  आल  इण्डिया  मैडीकल  साइंसेज

 में  पिछले  कुछ  दिनों  से  इस  संस्थान  के  सीनियर  रजिडेंट  डाक्टरों  द्वारा

 हड़ताल  की  गई  इस  हड़ताल  के  चलते  लोगों  को  असुजिधा  हो  रही

 इस  प्रतिष्ठित  चिकित्सा  संस्थान  में  स्थानीय  तथा  देश  के  विभिन्न

 भागों  से  हजारों  की  संख्या  में  रोगी  यहां  चिकित्सा  के  लिए  आते

 चिकित्सा  परामर्श  के  लिए  आते  किन्तु  सीनियर  रजिडेंट  डाक्टरों

 की  हड़ताल  के  कारण  उनको  निराश  लौटना  पड़  रहा  है  या  मरणासन्न

 रोगी  वहीं  बाहर  अपना  दम  तोड़  रहे  कई  मरीज  जो  बाहर  से  आये

 हुए  वे  वहां  पर  बाहर  पड़े  हुए  ऐसी  अवस्था  में  सरकार  से

 चिकित्सकों  द्वारा  मांग  की  गई  है  कि  हमारी  समस्याओं  का  तुरन्त

 समधान  किया  जाय  लेकिन  सरकार  से  बार-बार  आग्रह  करने  के  बाद

 भी  कोई  समाधान  नहीं  निकला  इसके  कारण  देश  के  विभिन्‍न  भागों

 से  आये  मरीज  तथा  स्थानीय  मरीज  हजारों  की  संख्या  में  आज

 संकटपूर्ण  स्थिति  में  कई
 मरणासन्न  हालत  में

 मेरा  स्वास्थ्य  मंत्री  जी  स ेआपके  माध्यम  से  आग्रह  निवेदन  है

 कि  वह  इस  मामले  को  तुरन्त  देखें  और  इस  संस्थान  को

 साथ-साथ  जो  हजारों  की  संख्या  में  मरीज  आज  बहां  पर  तड़प  रहे

 उनको  भी  मौत  से  रच्णते  का  कार्य  करें  लाकि  यह  समाधान  शीघ्र  हो

 यह  प्रयत्म  अन्यथा  यह  संकट  अगर  और  गहराया  तो  लोगों

 की  कठिनाइयां  और  यह  एक  अच्छा  चिकित्सा  संस्थान

 उसके  कारण  लोगों  को  जो  सुविधा  उससे  लोग  बंचित  न  इस
 बात  का  मैं  मंत्री  महोदय  से  आश्वासन  याहता

 श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  अध्यक्ष  यह  बहुत  महत्थपूर्ण
 मामला  कई  दिनों  से  वहां  हड़ताल  चल  रही  डाक्टरों  की  जायज

 मांग  है  लेकिन  मंत्री  महोदय  ने आज  तक  नोटिस  नहीं  लिया  इस
 पर  आपके  आदेश  से  मंत्री  महोदय  का  वक्तव्य  जरूर  आना

 श्री  बसुदेज  आचार्य  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला  सरकार  को

 इस  पर  एक  वक्तव्य  देना

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कायंबाही  कृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया

 जायेगा।*

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आशा  रखता  हूं  कि सरकार  इस  पर  बकतब्य

 ओऔ  रवि  राय  :  अध्यक्ष  मैं  एक  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  सवाल  के  सिलसिले  में  सदन  का  और  सरकार  का  ध्यान

 खींचना  चाहता  हूं  और  मैं  चाहूंगा  कि  संसदीय  विभाग  के  मंत्री  इस  पर

 कुछ  रैस्पोंस

 जनसंख्या  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  जो  कण्ट्रासैप्टिय  इम्पोर्ट  होता

 उस  सिलसिले  में  अमेरिका  से  20  लाख  पेयर  ट्यूबल  रिंग्स  इम्पोर्ट

 किये  गये  इस  सिलसिले  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  हिन्दुस्तान  की

 कम्पनियों  को  भारत  सरकार  ने  कहा  था  कि  वह  भी  बनाकर

 कण्ट्रासैप्टिव  स्वदेशी  कण्ट्रासैप्टिक  का  पर  पेयर  दाम  20  रुपये

 होता  जनकि  अमेरिकी  कण्ट्रासैप्टिक  ट्यूबल  रिंग्स  का  दाम  38

 रुपये  होता

 इसमें  सबसे  महत्वपूर्ण  सवाल  यह  है  कि  जो  ब्यूरो  आफ  इण्डियन

 स्टैण्डर्ड  उसके  द्वारा  अमेरिकी  कण्ट्रासैप्टिबल  ट्यूबल  रिंग्स  को

 परीक्षा  की  गई  जिसमें  वह  सब  स्टैण्डर्ड  पाये  सब  स्टैण्डड

 पाये  जाने  पर  भारत  सरकार  का  और  हमारी  पार्लियामेंट  का  कानुन

 हिन्दुस्तान  की  जो  सबसे  अपैक्स  लैबोरेट्री  होती  हिन्दुस्तान  की  उस

 सैण्ट्रल  ड्रग  लैबोरेट्री  में  यह  परीक्षा  होने  के बाद  जब  वह  फाल्टी  पाया

 गया  और  सरकार  को  यह  पता  चल  गया  कि  यह  फाल्टी  है  तो  उसको

 लौटाने  के  बजाय  सरकार  ने  उसको  अमेरिका  को  उसको

 अमेरिका  में  परीक्षा  की  गई  और  वह  ठीक  पाया  ऐसा  सरकार  स॑

 कहा  जिसको  सरकार  ने  मान

 मेरा  यह  सजाल  है  कि  यह  6  करोड़  रुपये  का  सवाल  6  करोड़
 रुपया  सरकार  को  देना  इम्पोर्टेंड  कण्ट्रासैप्टिय्ज  के  बारे  में  जन

 हिन्दुस्तान  की  लैबोरेट्री  न ेकहा  कि  यह  संब  स्टैण्डर्ड  है  तो  मैं  सरकार

 से  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  बारे  में  सदन  को  बतायें  कि  इस

 |  कार्यजाही  यूसाम्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 बारे  में  क्‍या  स्थिति  मेरी  जानकारी  है  कि  अभी  तक  यह

 कण्ट्रासैप्टिज  राज्यों  को  नहीं  दिया  गया  और  इस्तेमाल  नहीं  हो  रहा

 एक  तरफ  तो  जो  इसम्पोर्टेड  ट्यूबल  रिंग  बह  इस्तेमाल  नहीं  हो  पा

 रहा  दूसरी  चीज  यह  है  कि  हिन्दुस्तान  की  जो  लैबोरेट्री  उसने  यह

 माना  है  कि  यह  सब  स्टैण्डर्ड

 मैं  आपके  जरिये  कहना  चाहता  हूं  कि  सारे  अखबार  वाले  यह  कह

 रहे  हैं  कि यह  एक  स्कैण्डल  के  रूप  में  आ  गया  मैं  आपसे  कहना

 चाहता  हूं  कि  कण्ट्रासैप्टिध  जबकि  फैमिली  प्लानिंग  प्रोग्राम  का एक

 बहुत  अहम्‌  हिस्सा  होता  उसमें  कण्ट्रासैप्टिव  का  6  करोड़  रुपये  का

 घोटाला  मैं  आपके  जरिये  जानना  चाहता  हूं  कि  इसमें  क्‍या  स्थिति

 है  7  सरकार  इसके  बारे  में  बयान

 श्री  इन्द्रजीत  गृप्त  :  मुझे  यह  देखकर  आश्चय  होता

 है  कि  भारत  सरकार  ने  इस  सदन  तथा  देश  को  उत्तर  प्रदेश  के  उत्तराखंड

 क्षेत्र  के लोगों  की  भारतीय  संघ  के  अंदर  पृथक  राज्य  सम्बन्धी  मांग  के

 बारे  में  विश्वास  में  नहीं  लिया  आप  जानते  ही  हैं  कि  एक  बड़ा

 आंदोलन  चल  रहा  हमें  पहले  ही  उन  घटनाओं  की  जानकारी

 जिसमें  दिल्‍ली  आने  बाले  प्रर्दशनकारियों  का  निर्ममतापूर्बक  दमन  किया

 आज  भी  अपनी  आवाज  उठाने  के  लिए  हजारों  लोग  देहरादून
 तथा  उत्तराखंड  क्षेत्र  के  अन्य  क्षेत्रों  से  आये  वे बिलकुल  शांतिपूर्ण
 ढंग  से  अपनी  आबाज  उठा  रहे  लेकिन  सरकार  की  ओर  से  कोई

 प्रतिक्रिया  नहीं  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  सरकार  उनको  मांग

 को  पूरा  करेगी  अथवा  क्‍या  उनकी  मांग  को  अस्वीकार  करने  का  निर्णय

 लिया  गया  है  या  राज्य  विधान  सभा  द्वारा  दो  बार  पृथक  उत्तराखंड  राज्य

 का  समर्थन  करने  सम्बन्धी  पारित  प्रस्तावों  को  ध्यान  में  रखते  हुये

 आन्दोलन  के  प्रतिनिधियों  स ेबातचीत  करने  का  निर्णय  किया  गया

 केन्द्र  को कम  से  कम  इस  बारे  में  पहल  करनी  चाहिये  और  हमें  बताना

 चाहिये  कि  इस  बारे  में  क्‍या  होने  जा  रहा  अन्यथा  यह  आंदोलन

 न  तौ  शांत  होगा  और  न  ही  इसका  दमन  किया  जा  यह  और

 अधिक  तेज  होता  हम  आशा  करते  हैं  कि  इस  मामले  को

 बिना  अधिक  तनाव  और  विवाद  के  निपटाया  हम  चाहते  हैं
 कि  सरकार  इस  बारे  में  एक  बकक्‍तव्य  दें  और  बतायें  कि  सरकार  का

 पृथक  राज्य  के  बारे  में  क्या  विचार  है  जिसका  हम  पूर्णतः  समर्थन  करते

 श्री  जसवन्त  सिंह  :  अध्यक्ष  सरकार  के

 अनिर्णय  के  कारण  देश  में  कहां-कहां  परिस्थिति  बिगड़  रही  उसकी

 सूची  बनायी  जाये  तो  उसका  कोई  अंत  नहीं  इन्द्रजीत  जी  ने

 उत्तराखंड  के  बारे  में  जो  बात  मैं  उसका  समर्थन  करते

 आपका  ध्यान  जम्मू-कश्मीर  की  तरफ  ले  जाना  चाहता

 जम्मू-कश्मीर  में  क्या  परिस्थिति  लेह  में  किस  तरीके  से  दो  दिनों  से

 बंद  या कारगिल  की  क्या  परिस्थिति  मैं  उसका  उल्लेख  नहीं  कर

 रहा  चुनावों  को  लेकर  सरकार  क्‍या  करने  जा  रही  किन  को

 जम्मू-कश्मीर  से  बुलाया  जा  रहा  किन  को  नहीं  बुलाया  जा  रहा

 किस  से  बात  हो  रही  किस  से  नहीं  हो  रही  इनके  बारे  में  तो  हमें

 चर्चा  करने  का  मौका  मिल  लेकिन  एक  पहलू  जिसके  बारे  में

 कई  महीनों  से  चिन्ता  बनी  हुईं  है  बह  है  दरगाह

 मैं  इबादतगाह  और  दरगाह  में  क्या  फर्क  उसमें  नहीं
 चरारे-शरीफ  में  जिस  किस्म  की  अफवाहें  उड़  रही  उसमें

 से  4-5  बातें  बहुत  चिंताजनक  ऐसा  लगता  है  कि  पिछले  डेढ़-दो
 महीनों  से  उस  दरगाह  पर  कब्जा  यह  सरकार  द्वारा  नहीं  कहा  गया

 है  कि  उस  पर  कब्जा  नहीं

 दूसरी  चिंता  की  नात  यह  है  कि  उस  दरगाह  पर  कब्जा  विदेशी  भाड़े
 के  हथियारबंदों  द्वारा  मै ंउनको  सैनिक  कह  कर  कोई  उपाधि  नहीं
 देना  चाहता  वे  हथियारबंद  सैनिक  नहीं  वे  भाड़े  के  हैं  और

 बिदेशी  उन्होंने  पिछले  4-6  हफ्तों  से  उस  दरगाह  पर  कब्जा  किया

 हुआ  उसके  बाद  मुख्तलिफ  किस्म  की  अफवाहें  उड़  रही  एक

 अफवाह  आतोी  है  कि  दरगाह  उड़ा  दी  दूसरी  तरफ  सरकार  की

 तरफ  से  चंद  अखबारों  में  दे  दिया  जाता  है  कि  दरगाह  नहीं  उड़ायी

 इसके  साथ-साथ  दूसरी  चिंता  की  बात  यह  है  कि  जो  हमारा  रक्षक

 दल  है  या  सेना  वह  कुछ  नहीं  कर  रही  है  क्योंकि  सरकार  ने  उन्हें

 कह  दिया  है  कि  कुछ  मत  तीसरी  बात  यह  है  कि  रेडियो  और

 अखबारों  में  औता  है  कि  जो  जम्मू-कश्मीर  में  सरकारी  नुमाइंदे  ये

 कहते  हैं  कि  दरगाह  में  जो  विदेशी  बैठे  उनको  कह  दिया  है  कि  तुम
 पाकिस्तान  चुपचाप  चले  हम  तुम्हारा  कुछ  नहीं  यह  किस

 किस्म  की  व्यवस्था  हिन्दुस्तान  पर  कब्जा  किये  हुए  जो  विदेशी
 ये  हिन्दुस्तान  को  चुनौती  उनको  हिन्दुस्तान  की  सरकार  कहे  कि  तुम

 चुनौती  मत  तुम  चुपचाप  पाकिस्तान  चले  हम  कुछ  नहीं

 यह  देखना  तो  असम्भव

 सरकार  हाथ  पर  हाथ  धरे  बैठी  ह ैऔर  सरकार  की  तरफ  से  कोई
 वक्तव्य  नहीं  आता  चुपचाप  इस  परिस्थिति  को  बिगड़ने  दिया  जा

 रहा

 मैं  इससे  संबंधित  दो-चार  पहलुओं  की  ओर  आपका  और  इस
 सदन  का  ध्यान  खींचना  चाहता  पहला  सरकार  की

 यह  हमें  स्वीकार  नहीं  दूसरा  पहलु-सेनाओं  का  हाथ
 बांध  यह  भी  हमें  स्वीकार  नहीं  हम  चाहेंगे  कि  सरकार  बताये

 कि  उन्होंने  सेना  को  क्या  हुक्म  दिया  क्या  आदेश  दिया  तोसरा

 पहलू-जो  बहुत  ही  चिन्ताजनक  है  और  जो  हमको  बहुत  सताता  है
 और  जह  यह  है  कि  जो  बिदेशी  उग्रवादी  हैं  और  भारत  में  आकर  बैठे

 चाहे  डोडा  हो  या  उनके  साथ  हमारी  सरकार  केसे

 बर्ताव  करना  चाहती  कैसे  उनसे  निपटना  चाहती  इसके  बारे  में

 कोहरा  हमको  स्थीकार  नहीं  चौथा  हमको  लगता  दरगाह

 हजरतबल  में  जो  बाकया  हुआ  उससे  सरकार  ने  कुछ  सीखा  नहीं

 हजरतबल  में  जो  मालिक  की  दुआ  से  सब  ठीक  हो

 परन्तु  अब  लगता  है  कि  मानों  एक  प्रकार  का  लाइसैंस  दे  दिया  गया

 है  जो  जहां  चाहे  किसी  भी  दरगाह  पर  कब्जा  कर  ले  और  भारत  सरकार
 को  चुनौती  देकर  खड़ा  हो  इस  पर  आप  केवल  इतना  ही  कहेंगे
 कि  आप  जब  चाहें  हम  पाकिस्तान  भेज  देते  हजरतबल  में  जब
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 कब्जा  हुआ  तब  भी  आपने  यही  किया  इस  किस्म  की  भारत
 के  शासन  भारत  देश  को  चुनौती  हर  महीने  मिलती  उस  पर
 भी  सदन  में  कुछ  न  कहे  और  सरकार  भी  कुछ  न  हमें  यह  स्वीकार
 नहीं  मेरी  केषघल  आपसे  एक  ही  मांग  मैं  आपसे  निवेदन  करूंगा
 कि  आप  इस  मांग  को  स्वीकृति  प्रदान  सरकार  वक्तव्य  दे  कि

 चरार-ए-शरीफ  में  क्‍या  हो  रहा  है और  जो  हो  रहा  बह  कन  तक
 चलता  रहेगा  और  सरकार  क्‍या  करने  जा  रही  इसके  ऊपर  वक्‍तबव्य

 आज  ही  आना

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  अनेक  अध्यादेश  पारित  करने  मेरे

 बिचार  से  इन्हें  इस  मास  की  24  तारीख  से  पहले  पारित  करना  है  और

 फिर  यहां  से  दूसरे  सदन  को  जाने  हैं  और  वहां  पारित  होने

 हमें  दोनों  सदनों  में  दिये  गये  राष्ट्रपति  के अभिभाषण  पर  धन्यवाद

 प्रस्ताव  पर  भी  चर्चा  करनी  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  3।  तारीख  से

 पहले  पूरी  की  जानी  है  ताकि  मांगें  स्थायी  समितियों  को  भेजी  जा

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मेरा  अनुरोध  है  कि  हमारे  पास

 कार्यसूची  में  शामिल  विषयों  पर  चर्चा  करने  के  लिये  बहुत  कम  समय

 हम  आपस  में  ही  निर्णय  ले  लें  कि  हर  दल  से  एक  सदस्य  इनमें

 से  एक  विषय  पर  बोले  तथा  इन  विषयों  पर  एक  से  अधिक  सदस्य  न

 बोलें  ताकि  हम  कार्य  को  समय  पर  पूरा  कर  इस  प्रकार  हम  कार्य

 को  पूरा  कर  सकते

 श्री  जसवन्त  सिंह  :  अध्यक्ष  आप  जैसा  हम  वैसा  कर

 परन्तु  जो  मैंने  निबेदन  किया  उसकी  भी  सुनवाई  होनी

 श्री  हरिन  पाठक  :  श्री  जसवबंत  सिंह  द्वारा  उठाया

 गया  मामला  एक  गम्भीर  मामला

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्रों

 को

 12.12  2

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 खान  और  खनिज  और

 1957  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  एवं  बाल  विकास

 में  राज्य  मंत्री  बासवा  :  मैं  श्री  बलराम

 सिंह  यादव  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :-

 खान  और  खनिज  और  1957

 की  धारा  28  की  उपधारा  (12  के  अंतर्गत  अधिसूचना  संख्या

 29  1916  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  474

 जो  ।6  1995  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुईं
 थी  तथा  जिसके  द्वारा  यह  निदेश  दिया  गया  है  कि  गोया  राज्य  फे  भीतर

 खनिजों  के  संबंध  में  उक्त  अधिनियम  की  धारा  8  की  उपधारा  (2)  के

 अंतर्गत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रयोग  की  जाने  बाली  शक्तियां  तत्काल

 प्रभाव  से  और  अगले  आदेश  तक  गोवा  राज्य  सरकार  द्वारा  भी  प्रयोग

 की  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिए  संख्या  7102/95]

 कोचीन  फ्तन  तूतीकोरिन  पत्तन  न्यास  के  जर्ज

 1993-94  में  वार्षिक  लेखा  परीक्षित  लेखाओं  की

 समीक्षा  तथा  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हृए
 जिलम्य  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 भूतल  परियहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदीश
 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  महापत्तन  न्यास  1963  की  धारा  103  की  उपथधारा

 (2)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  :--

 कोयीन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1993-94  के  वार्थिक  लेखे

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 कोचीन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1993-94  के  लेखापरीक्षित

 लेखाओं  की  सरकार  द्वारा

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिए  संख्या  7103/95]

 तूतीकोरिन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1993-94  के  वार्षिक  लेखे

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 तूतीकोरिन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1993-94  के  लेखापरीक्षित

 लेखाओं  की  सरकार  द्वारा

 प्रिन्थालय  में  रखी  देखिए  संख्या  7104/95]

 पाराद्वीप  पसन  न्यास  के  वर्ष  1993-94  के  वार्षिक  लेखे

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 पाराद्दीप  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1993-94  के  लेखापरीक्षित

 लेखाओं  की  सरकार  द्वारा

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  बाला  तीन  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिन्थालय  में  रखी  देखिए  संख्या  7105/95]

 (३3)  नाविक  भविष्य  निधि  संगठन  के  वर्ष  1993-94  के

 वार्षिक  प्रतिबेदन  की  एफ  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 नाविक  भविष्य  निधि  संगठन  के  वर्ष  1993-94  के

 वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा
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 नाजिक  भविष्य  निधि  संगठन  के  वर्ष  1993-94  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  बाला  विवरण  तथा

 अंग्रेजी

 प्रिन्थालय  में  रखी  देखिए  संख्या  7106/95]

 भारतीय  तार  1994  भारतीय

 डाकघर  1994  आदि

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख  :  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (12  भारतीय  तार  1885  की  धारा  7  की  उपधारा  (5)

 के  अंतर्गत  भारतीय  तार  1994,  जो

 19  1994  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिए  संख्या  7107/95]

 (2)  भारतीय  डाक  घर  1898  की  धारा  74  की  उपधारा

 (4)  के  अंतर्गत  भारतीय  डाकघर

 1994,  जो  12  1994  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  860(  में  प्रकाशित  हुए
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ्रन्थालय  में  रखी  देखिए  संख्या  7108/95]

 (3)  कंपनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)

 के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की एक-एक  प्रति  तथा  .

 अंग्रेजी  :--

 महानगर  टेलीफोन  निगम  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 1993-94  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा

 ।

 महानगर  टेलीफोन  निगम  नई  दिल्ली  का  वर्ष

 1993-94  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा

 उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  बिलम्ब  के  कारण  दर्शाने  बाला  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  ।

 में  रखी  देखिए  संख्या  7109/95]

 (5)  दूरसंचार  विभाग  के  वर्ष  1992-93  के  लाभ  और  हानि  खाते

 तथा  तुलन-पत्र  के  आधार  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिन्थालय  में  रखी  देखिए  संख्या  7110/95]

 20  1995  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  476

 ऊर्जा  प्रबन्ध  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1993-94  का

 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  उसके  कार्यकरण  की  समीक्षा  और

 पत्रों  के सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्बय  के  कारण

 दर्शाने  वाला  विवरण

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  रखती  हूं  :-

 ऊर्जा  प्रबंध  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1993-94  के

 वार्षिक  प्रतिबेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित

 ऊर्जा  प्रबंध  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1993-94  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 (22  उपर्युक्त  (12  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  बिलम्ब  के  कारण  दशने  बाला  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  ।

 ग्रिन्थालय  से  रखी  देखिए  संख्या  7111/95]

 (3)  दामोदर  घाटी  निगम  1948  की  धारा  45  की

 उपधारा  (5)  के  अंतर्गत  दामोदर  घाटी  कलकत्ता

 के  वर्ष  1993-94  के  वार्षिक  प्रतियेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 दामोदर  घाटी  कलकक्ञा  के  यर्ष  1993-94  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  बिवरण  तथा

 अंग्रेजी  ।

 प्रिन्थालय  में  रखी  देखिए  संख्या  7112/95]

 (5)  राष्ट्रीय  विद्युत  प्रशिक्षण  फरीदाबाद  के  वर्ष

 1993-94  के  वार्षिक  प्रतिगेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 राष्ट्रीय  विद्युत  प्रशिक्षण  फरीदाबाद  के  वर्ष

 1993-94  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (6)  उपर्युक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुंए  बिलम्ब  के  कारण  दर्शाने  बाला  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  ।

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिए  संख्या  7113/95]
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 12.24  12.27

 लोक  लेवा  समिति  महोदय  पीठासौन

 तिरासौकां  प्रतिवेदन  नियम  ३77  के  अधीन  मामले

 स्क्‍्वैड्डन  लीडर  कमल  चौधरी  :  मैं  सीमा  शुल्क  प्राप्तियां--अधिनियम
 में  किसी  उपबंध  की  अनुपलब्धता  के  कारण  राजस्व  की  हानिਂ  के  बारे
 में  लोक  लेखा  समिति  लोक  का  तिरासीवां  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता

 12.24%

 परिवहन  और  पर्यटन  संबंधी  स्थायी  समिति

 यमारहवां  प्रतिवेदन

 श्री  पीटर  मरबनिआंग  :  मैं  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  पर्यटन  और

 परिवहन  के  विकास  के  बारे  में  परियहन  और  पर्यटन  संबंधी  विभागीय

 संसदीय  स्थायी  समिति  का  बारहवां  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता

 12.25

 .  अनुपूरक  अनुदानों  कौ  मांगें

 विस  मंत्री  मनमोहन  :  मैं  वर्ष  1994-95  के  बजट

 के  संबंध  में  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  दर्शान  बाला  एक

 विवरण  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता

 प्रिन्थालय  में  रखा  देखिए  संख्या  7101/95]

 12.26

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  लोक  प्रतिनिषित्थ

 1950  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न

 प्रतिनिधित्व  में  और  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति

 दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 श्री  भारद्वाज  में  विधेयक  पुरःस्थापित  करता

 #  दिनांक  20.3.95  भारत  के  राजपत्र  भाग  खंड  दो  में

 होस्पेट-इसन-मंगलौर  छोटी  रेल  लाइन  को  बड़ो  रेल

 लाईन  में  शीक्ष  बदले  जाने  की  आवश्यकता

 जी  शिवष्पा  :  निजी  क्षेत्र की  एक  कम्पनी  ने

 10  लाख  टन  क्षमता  का  एक  एकीकृत  इस्पात  संयंत्र  मंगलौर  में

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  जिसकी  अनुमानित  लागत  2  हजार

 करोड़  रुपये  राज्य  सरकार  ने  इस  महत्वपूर्ण  परियोजना  के  लिये

 सभी  आवश्यक  सहायता  देने  का  निर्णय  किया  यह  इस्पात  संयंत्र

 आयातित  कोयले  पर  आधारित  होगा  और  मंगलौर  में  इसके  लिये  पतन

 सुविधायें  उपलब्ध  इस्पात  संयंत्र  के  लिये  लोह  अथस्क  की

 सम्पूर्ण  मात्रा  की  सप्लायी  बैललारी-होस्पेट  क्षेत्र  से

 इस  समय  मंगलौर  बरास्ता  चित्रदुर्ग  तथा  हसन  मीटरगेज  लाईन

 द्वारा  बेललारी  होस्पेट  से  जुड़ा  हुआ  इसलिए  बेललारी  होस्पेट  से

 मंगलौर  के  लोह  अयश्क  की  सप्लायी  हसन  में  बड़ी  लाईन  से  छोटी

 लाईन  द्वारा  करनी  इससे  रेलजे  को  कठिनाई  होगी  तथा  इस्पात
 संयंत्र  के संचालन  में  भी कठिनाई

 अतः  मैं  रेल  मंत्री  से अनुरोध  करता  हूं  कि  होस्पेट-हसन-मंगलौर

 लाईन  को  बड़ी  लाईन  में  बदलने  के  लिये  तत्काल  कदम  उठाये  जायें

 और  उच्च  प्राथमिकता  दी

 रोजेस  से  फसलों  की  सुरकत्र  को  आवश्यकता

 जी  गुमान  मल  लोडा  :  माननीय  उपाध्यक्ष

 विशेषकर  पाली  जिले  में  हमारे  कृषि  क्षेत्र  क ेकाश्तकारों  के

 द्वारा  काश्त  के  समय  बहुत  बड़ी  तादाद में  ज़ो  नीलगाय  के  नाम

 से  जानी  जाती  उनके  द्वारा  उत्पात  करने  से  काश्तकारों  की  सारी

 नर्नाद  हो  जाती  यह  खड़ी  काश्त  को  बर्बाद  कर  देते

 केन्द्रीय  सरकार  के  फॉरेस्ट  डिपार्टमेंट  द्वारा  पिछले  5-6  बर्षों  से

 लगातार  यहां  पर  कष्ट  उठाने  के  पश्चात्‌ भी  इस  समस्या  का  हल  नहीं
 किया  गया

 राजस्थान  के  विशेष  तौर  से  पाली  जिले  के

 काश्तकार  बहुत॑  त््त  हैं  और  उनकी  आंखों  के  सामने  रात-रात  भर

 तक  उनको  अपने  खेत  के  अंदर  खड़े  नींद  खो  कर  अपने  खेतों

 की  रखवाली  करनी  पड़ती  उसके  बाद  भी  काश्त  जर्याद  हो  जाती

 है  और  वे  खड़े-खड़े  आंसू  बहाते  सरकार  कुछ  भी  नहीं  '

 सेरा  निवेदन  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  रोजेस  की

 समस्या  को  हल  करने  के  लिए  उनकी  फेंसिंग  बनाए  और  काश्तकारों

 को  अधिकार  दे  कि  किस  प्रकार  से  वे  अपना  बचाव  कर  सके  और

 अपनी  फसल  की  रक्षा  कर
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 पूर्व  रेलेजे  के सियालदाह-लालगोला  रेलवे  सेक्शन  के

 आधुनिकीकरण  और  विद्युतीकरण  करने  के  लिये

 कदम  उठाये  जाने  की  आवश्यकता

 ओऔ  प्रमधेस  मुखर्जी  :  पश्चिम  बंगाल  में  पूर्व  रेलवे

 के  अन्तर्गत  सियालदाह-लालगोला  रेलवे  सेक्शन  इस  समय  यात्रियों

 की  बढ़ती  हुई  जरूरतों  को  पूरा  नहीं  कर  पा  रहा  है।इस  सेक्शन  को

 आधुनिक  बनाने  के  लिये  कोई  कदम  नहीं  उठाए  गए  स्वतन्त्रता  प्राप्ति

 के  बाद  से  कृष्णानगर  से  बहरामपुर  तक  रेल  लाईन  का  बिद्युतीकरण
 करने  अथवा  इसी  लाइन  का  लालगोला  तक  विद्युतीकरण  करने  की

 स्थानीय  लोगों  की  मांग  को  पूरा  करने  का  कोई  प्रयास  नहीं  किया

 लोगों  की  रानाघाट  जंक्शन  से  लालगोला  स्टेशन  तक  डीएमईयू  की

 मांग  लम्बे  समय  से  स्वीकार  नहीं  की  गई  इस  सियालदाह-लालगोला

 सेक्शन  का  विशेष  महत्व  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह

 इस  सेक्शन  का  विद्युतीकरण  तथा  समग्र  विकास

 सुनिश्चित

 मुम्बई  बम  कांड  के  दोणी  व्यक्तियों  के  मामलों  की

 शीघ्र  जांच  करने  तथा  उन्हें  सजा  दिलाने

 आवश्यकता

 श्री  राम  नाईक  :  दो  वर्ष  हो  गये  मुम्बई  में  ।2

 1993  को  हुये  बम  विस्फोट  में  300  से  अधिक  व्यक्ति  मारे  गये

 हजारों  व्यक्ति  घायल  हुये  और  करोड़ों  रुपये  की  सम्पत्ति  नष्ट  हो
 गयी  प्रधान  मंत्री  तथा  गृह  मंत्री  न ेकहा  था  कि  पाकिस्तान  ने  इन
 बम  बिस्फोटों  का  षड़यंत  चलाया  था  और  सरकार  शीघ्र  ही  इसकी
 जांच  करेगी  ओर  दोषीकर्मियों  सजा  राज्य  के  विरूद्ध  उपद्रव
 फैलाने  के  अपराध  सहित  विभिन्‍न  अपराधों  के  लिए  196  व्यक्तियों

 फे  विरूद्ध  आरोप  पत्र  दाखिल  किए

 दो  वर्ष  बीत  चुके  हैं  परन्तु  अभी  तक  सभी  अपराधी  पकड़े  नहीं
 गये  मुकदमा  बड़ी  धीमी  गति  से  चल  रहा  मुम्बई  विस्फोटों  से

 कुछ  मास  पूर्व  में  भी  ऐसे  ही  विस्फोट  हुये  अपराधियों
 को  न  केवल  गिरफ्तार  किया  गया  बल्कि  उन्हें  सजा  भी  दे  दी  गयी

 मुम्बई  विस्फोटों  के  मामले  में  हुये  अत्यधिक  बिलम्ब  से

 देशवासियों  खासकर  बम्बई  के  लोगों  के  बीच  चिंता  और  दुख  व्याप्त
 '

 इस  मामले  की  सुनवाई  करने  वाले  जर्जो  को  दुबई  के  आत्मघाती

 दलों  से  कई  बार  धमकियां  मिल  युकी

 अतः  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  सभी  अपराधियों
 को  शीघ्र  पकड़ा  जाये  तथा  उन  पर  मुकदमा  चलाया

 असम  में  जोलोकी  सुति  नदी  पर  शीक्ष  सड़क  पुल
 बनाये  जाने  हेतु  पर्याप्त  धनराशि  दिए  जाने  की

 आवश्यकता

 थी  बालिन  कुली  :  एक  छोटी  नदी  जोलोकी
 जो  असम  और  अरुणाचल  प्रदेश  में  बहती  हुई  असम  में  धेमाजी  जिले
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 के  अन्तर्गत  जोनल  सब  डिबिजन  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  52  से

 गुजरती  है  में  मानसून  मौसम  में  बाढ़  आ  जाती  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 संख्या  52  पहले  बोर्डर  रोड  ओर्गेनाईजेशन  के  अधीन  लेकिन  यह

 अब  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  अधीन  धन  की  कमी  के  कारण

 नदी  पर  सड़क  तथा  पक्का  पुल  जनाने  का  काम  रुका  हुआ

 यह  सड़क  अरुणाचल  प्रदेश  तथा  असम  से  होकर  गुजरती
 अतः  इस  पर  सरकार  को  ध्यान  देना  अतः  मैं  भूतल  परिवहन

 मंत्री  स ेअनुरोध  करता  हूं  कि  सड़क  निर्माण  का  कार्य  शीघ्र  पूरा  करने

 के  लिये  राशि  की  व्यवस्था  की

 12.34
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 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  सभा  अब  आज  की  कार्य  सूची  की  मद

 संख्या  11  तथा  12  को  इसके  लिये  एक  घंटे  का  समय  नियत

 किया  गया  श्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  संविधिक  संकल्प  पेश

 श्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  :  मैं  प्रस्ता  करता  हूं  :--

 यह  सभा  3।  1994  को  राष्ट्रपति  द्वारा

 प्रख्यापित  सीमा  शुल्क  टैरिफ  अध्यादेश  1994

 (1994  का  संख्यांक  14)  का  निरनुमोदन  करती

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  बातें  कहना  चाहता  यह  अध्यादेश

 उरुग्वे  राउंड  कांफ्रेंस  तथा  वार्ता  क ेफलस्वरूप  आया  इस  देश  के

 लोग  इसके  नारे  में  बहुत  उद्देलित  ये इसका  विरोध  शुरू  से  ही  करते

 आ  रहे  अतः  हम  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करना  चाहते

 यद्यपि  इस  विधेयक  में  कुछ  प्रतिबंध  एक  तरह  से  यह  एक
 मीठी  परत  वाली  कड़वी  दवाई

 आयात  पर  से  प्रतिबंध  हटा  दिये  हैं  और  सीमा  शुल्क  में  कमी  की

 जा  चूकी  है  ताकि  भारतीय  उद्योग  कार्यकुशल  बन  सके  और  विश्व

 व्यवस्था  से  इसका  आदान-प्रदान  हो  लेकिन  भारत  की

 वर्तमान  स्थिति  क्‍या  भारत  उद्योग  के  क्षेत्र  में  पीछे  रह  गया

 हमारे  आयाल  में  कमी  हो  रही  भारत  का  आयात  बिश्व  के  आयात

 का  0.5  प्रतिशत  ह ैजबकि  1950  के  दशक  में  यह  आयात  2.5  प्रतिशत

 ये  आंकड़े  निःसन्देह  चकित  करने  बाले

 उद्योग  के  क्षेत्र  में  हम  अब  भी  पिछड़े  हुये  भारतीय  उद्योग  का

 बचाव  किया  जाना  चाहिये  ताकि  यह  कार्यकुशल  बन  मुझे  खेद
 :  है  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  मनमोहन  सिंह  ने  सीमा  शुल्क  और  केन्द्रीय

 आबकारी  सलाहकार  परिषद  की  बैठक  में  कहा  था  कि  भारतीय
 उद्योग  को  दिये  जा  रहे  आरक्षण  में  कमी  करनी  इस  आरक्षण  में
 कमी  की  आवश्यकता  नहुपक्षीस  जार्ता  का  उरुग्बे  दौर  के  फलस्वरूप
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 पैदा  साथ-साथ  बित्त  मंत्री  हमें  आश्वासन  दे  रहे  हैं  कि  छोटे  उद्योगों
 को  कोई  नुकसान  नहीं  श्री  मनमोहन  सिंह  के  अनुसार  देशवासियों
 को  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  विरूद्ध  लड़ायी  लड़ने  के  लिये  अपने
 आपको  तैयार  करना  पड़ेगा  क्‍योंकि  हमने  उनके  आने  के  लिये  दरषाजे
 खोल  दिये  यह  लड़ाई  दो  असमान  ताकतों  के  बीच  मुझे  इस
 बात  में  संदेह  नहीं  कि  इस  लड़ाई  हमारे  देश  के  लघु  उद्योग  लुप्त  प्रायः

 हो

 हमारे  देश  में  उपभोक्‍ता  वस्तुओं--उद्योग  बिना  आरक्षण  के  जिंदा

 नहीं  रह  थे  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  की  शतों  क ेअनुसार  चल  कर

 जिंदा  नहीं  रह  वर्तमान  में  बहुत  छोटे  उद्योगों  तथा  उपभोक्‍ता

 वस्तुओं  के  निर्माताओं  के  हितों  के  लिये  घातक

 भारत  उरुग्वे  रांडड  आफ  मल्टीलेटरल  ट्रेड  वार्ता  को  पूर्णतः
 स्वीकार  नहीं  कर  सभी  अंतर्राष्ट्रीय  करारों  में  बहुराष्ट्रीय
 कंपनियों  तथा  विश्व  विकसित  देशों  के  हितों  की  झलक  मिलती

 बहुपक्षीय  व्यापार  बार्ताओं  का  उरूग्ये  दौर  विश्व  में  नए  बाजार  का  पता

 लगाने  के  लिए  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  की  आवश्यकताओं  से  प्रेरित

 उन्होंने  भारत  का  एक  अति  उत्तम  मार्केट  के  रूप  में  चयन  किया

 नहूपक्षीय  व्यापाक  वार्ताओं  के  उरूग्बे  दौर  में  लिए  गए  निर्णय  के

 परिणामस्थरूप  अभी  हाल  में  विश्व  व्यापार  संगठन  नामक  एक

 अंतर्राष्ट्रीय  संस्था  स्थापित  हुईं  विश्व  व्यापार  संगठन  से  लोगों  के

 दिल  में  भय  पैदा  हो  गया  अधिकाधिक  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के

 आगमन  से  यह  भय  और  अधिक  प्रकट  हो  रहा

 अंततः  मेरे  विचार  में  हमारे  देश  पर  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  का  ही

 राज  उसका  समय  आ  गया  हमारे  लोगों  की  नियति  अब

 बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  पर  निर्भर  करती

 इस  स्थिति  में  न  केबल  इस  सीमा  शुल्क  टैरिफ

 अध्यादेश  के  निरनुमोदन  की  मांग  करता  हूं  नल्कि  विश्व  व्यापार  संगठन

 की  सदस्यता  अस्वीकार  करने  तथा  उसमें  से  जुड़े  करार  को  रद्द  करने

 की  भी  मांग  करता

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :-

 पके  सीसा  शुल्क  टैरिफ  1975  में  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 यह  एक  साधारण  विधेयक  श्री  जितेन्द्र  नाथ  ने  उरुग्जे

 राउंड  की  वार्ता  का  जिक्र  किया  है और  कहा  है  कि  हमारा  देश  इसके

 दबाव  में  आ  गया  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  हमारे  उद्योगों  को  विश्व

 व्यापार  संगठन  की  प्रतियोगिता  में  सुरक्षा  प्रदान  करना  यह  विधेयक

 विवादास्पद  नहीं  इसका  उद्देश्य  बाहरी  उद्योगों  के  जो
 अपना

 माल  हमारे  देश  में  भरना  चाहते  भारतीय  उद्योगों  को  सुरक्षा  प्रदान

 करता  ,

 अतः  मैं  अनुभव  करता  हूं  कि  यह  विधेयक  देश  के  हित  में

 इसे  सभा  द्वारा  सर्वसम्मति  से  पारित  किया  जाना

 विधेयक  का  उद्देश्य  सीमा  शुल्क  टैरिफ  अध्यादेश  का

 स्थान  लेना  जिसे  3।  दिसम्बर  1994  में  प्राख्यांपित  किया  गया  ताकि
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 सीमा  शुल्क  टैरिफ  1995  के  जो  क्रमशः

 सहायिका  संदत्त  बस्तुओं  और  पारित  वस्तुओं  और  पारित  वस्तुओं  पर
 प्रतिशुल्क  और  प्रतिपाटन  शुल्क  लगाने  से  संबंधित  को  बहुपक्षीय

 व्यापार  बारताओं  के  उरुग्वे दौर  के  निर्णायक  अधिनियम  से  जोड़ा  जा

 ये  संशोधन  जरूरी  गये  चूकि  उरुग्जे  राउंड  की  बहुराष्ट्रीय  व्यापार

 वाता  के  अंतर्गत  स्थापित  जिश्व  व्यापार  संगठन  में  ।  1995

 से  भारत  ने  शामिल  होना  स्जीकार  किया  और  सदस्य  देशों  को

 उपर्युक्त  अधिनियम  में  निहित  उपबंधों  के  अनुरूप  अपने

 बिनियमों  और  प्रशासनिक  प्रणाली  को  सुनिश्चित  करने  को  कहा

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  सहायिका  संदत्त  या  पारित  वस्तुओं
 के  आयात  से  होने  से  घरेलू  उद्योग  को  बचाना  ये  प्राथधान  टोकियो

 में  गैट  के  अंतर्गत  हुई  मल्टीलेबरल  व्यापार  वाता  में  बने  करारों  पर

 आधारित

 राउंड  फाइल  एक्टਂ  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 सहायिकी  और  प्रतिकारी  उपायਂ  आदि  नए  समझौते  में  अंतर्निहित

 इन  विषयों  पर  नये  करार  में  कई  क्षेत्रों  को लिया  गया  है  जो  पिछले

 करार  में  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  सीमा  शुल्क  टैरिफ

 अध्यादेश  का  उद्देश्य  प्रतिकारी  शुल्क  और  प्रतिपाटन  शुल्क  से  संबंधित

 हमारे  कानूनों  को  उरुग्वे  राउंड  जाता  के  अंतिम  अधिनियम  से  जोड़ता

 ...  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  उपरोक्त  को  पूरा  करने  के  लिए  सीमा

 शुल्क  टैरिफ  अध्यादेश  का  स्थान  लेना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 यह  सभा  3।  1994  को  राष्ट्रपति  द्वारा

 प्रख्यापित  सीमा  शुल्क  टैरिफ  1994

 (1994  का  संख्यांक  142  का  निरनुमोदन  करती

 सीमा  शुल्क  टैरिफ  1975  में  और

 संशोधन  करने  वजाले  जिधेयक  पर  वियार  किया

 जो  गुमान  मल  लोढा

 औ  लोकनाथ  चौधरी  :  मेरे  विचार  में  मेरा  नाम

 कहा  है

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  श्री  गुमान  मल  लोढा  श्री

 जितेन्द्रनाथ  दास  इसे  प्रस्तुत  कर  चुके  अब  अन्य  माननीय  सदस्य

 प्रणाली  यही

 और  गुमान  मल  लोढा  :  पहले  इन्हें  बोलने  कोई  समस्या

 नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  श्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  न  होते  तो  मैं  श्री

 असीम  बाला  को  वह  भी  न  होते  तो  श्री  लोकनाथ  चौधरी  को

 प्रक्रिया  यही  अब  श्री  गुमान  मल  लोढा
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 श्री  गुमान  मल  लोढा  :  ये  वरिष्ठ  सदस्य  यदि  ये  नोलना  चाहें

 तो  पहले  इन्हें  बोलने  दीजिये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  श्री  लोकनाथ  चौधरी  श्री

 गुमान  मल  लोढा  बड़े  उदार  हैं  कि  उन्होंने  उन्हें  अवसर

 जी  लोकनाथ  चौधरी  :  सबसे  पहले  मैं  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता

 हूं  क्योंकि  यह  अध्यादेश  नहीं  लाया  जाना  चाहिये  आप  जानते  हैं

 कि  आप  इस  सभा  में  उरुग्वे  वार्ता  पर  चर्चा  चल  रही  सरकार  इस

 बात  को  जानती  है  कि  उरुग्बे  राउंड  वार्ता  में  हुये  करार  के  प्रावधानों

 को  संशोधरनों  द्वारा  वर्तमान  अधिनियम  में  शामिल  करना  जरुरी  इस

 दशा  संसद  के  होते  हुये  अध्यादेश  जारी  नहीं  होना  चाहिये  था  इससे

 गलत  रास्ले  से  उक्त  प्रक्रिया  को  लाया  जा  रहा  सरकार  अनावश्यक

 तौर  पर  ऐसे  अध्यादेश  जारी  करती  आ  रही  अध्यादेश  को  हमारी

 राष्ट्रीय  प्रभुसता  की  रक्षा  करनी  अतः  मैं  अध्यादेश  का  विरोध

 करता हूं  क्योंकि  यह  उचित  नहीं  सरकार  को  बार-बार  ऐसे  मामलों

 में  अध्यादेश  जारी  नहीं  करने  चाहिये  जो  महत्यूपर्ण  हों और  हमारी

 प्रभुसत्ता  से  संबंधित  सभा  को  उस  संधि  को  बर्तमान  कानून  में

 शामिल  करने  के  लिये  विवशतापूर्बक  ऐसा  करना  पड़  रहा  विधेयक

 में  इसके  लिये  प्रयास  किये  गये  जैसे  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  ने

 इससे  उद्योगों  को  आरक्षण  दिया  यदि  देश  में

 राजसहायता  प्राप्त  करने  वाले  कुछ  उत्पाद  है  तो  उक्त  राजसहायता  को

 क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  लिया  इसके  द्वारा  कुछ  सीमा  तक  उद्योगों

 को  आरक्षण  प्रदान  करना  सम्भव

 तीसरा  जो  बहुत  महत्वपूर्ण  के  बारे  में  मैं  बोलना

 इससे  प्रथम  और  द्वितीय  खण्ड  का  अभिप्रायः  हल्का  पड़  जाता

 तीसरा  खंड  इस  बारे  में  है कि  चाहे  तो  सरकार  कुछ  निर्णय  ले

 सकती  अतः  इसमें  कुछ  खतरनाक  संभावना

 ब्षित्त  मंत्री  न ेसभा  को  इसके  पहले  कई  बायदे  किये  दुर्भाग्यवश
 वे  कई  मामलों  में  असफल  हुए  ये  उस  नात  का  अनुसरण  करते

 हैं  जिसे  हम  नहीं  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  बे  प्रतिक्रांति  लाने

 में  सफल  होंगे  क्‍योंकि  जे  कई  अवसरों  पर  दिये  गये  आश्वासनों  को

 कार्यान्वित  करने  में  असफल  हुए  अतः  उन्हें  इस  बात  को  ध्यान

 में  रखना  चाहिये  अतः  तीसरे  खंड  पर  गंभीरता  से  विचार  क्रिया  जाना

 क्योंकि  सरकार  का  नौकरशाहों  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  मैं

 ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  इसका  कार्यान्वयन  नौकरशाह  ही

 सुनिश्चित  करेंगे  नौकरशाही  आखिरी  तत्व  दूसरे  राजसहायता  की

 प्रतिपूर्ति  करने  से  ही  हमारे  उद्योग  विदेशियों  जस्तुओं  से  प्रतियोगिता  नहीं
 कर  प्रौद्योगिकी  का  भी  प्रश्न  विश्व  भर  में  प्रौद्योगिक  क्रांति

 आयी  है  और  वस्तुओं  का  निर्माण  कम  लागत  पर  हो  सकता  हमारे

 पास  उस  प्रकार  की  प्रौद्योगिकी  नहीं  यह  स्वाभाषिक  है  कि

 राजसहायता  और  अन्य  बातों  पर  जिचार  करना  इन  सब  बार्तो

 के  ध्यान  में  रखना  यदि  प्रौद्योगिकी  को  ध्यान  में  न  रखा

 ता  हमारे  उद्योग  कमजोर  पड़  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  को

 ध्यान  में  रखना  आज  दुनियां  में  वैज्ञानिक  और  प्रौद्योगिक  क्रांति

 से  एक  नया  परिवर्तन  आया
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 बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  का  प्रादुर्भाव  दूसरा  पहलू  है  इस  पर  विभिन्‍न

 दृष्टिकोणों  से  विचार  किया  जाना  ये  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां

 राज्यों  से  भी  आगे  बढ़  जाती  हैं  क्योंकि  इनमें  विभिन्‍न  राज्यों  के

 व्यापारिक  घराने  शामिल  होते  हैं  और  जे  अपनी  बात  थोपते

 इसके  कुछ  देशों  प्रौद्योगिकी  पर  एकाधिकार  होता

 अब  कहा  जा  रहा  है  कि  विश्वभर  में  पांच  एकाधिकार  हैं  और

 पहला  एकाधिकार  प्रौद्योगिकी  का  यह  एकाधिकार  बहुराष्ट्रीय
 कंपनियों  के  पास  है  और  इसका  प्रभुत्य  सारी  दुनिया  पर  पांच

 एकाधिकारों  में  प्रचार  साधन  तथा  निवेश  क्षमता  भी  शामिल  इनका
 सम्बंध  दूसरे  क्षेत्रों  से  लेकिन  जहां  तक  प्रोध्विगिकी  का  संबंध  है  आज

 यह  वह  सबसे  बड़ा  एकाधिकार  जिसमें  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां  किसी

 देश  को  निगल  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें  ऐसे

 उपाय  करने  चाहिये  जिससे  हमारे  उद्योग  इस  प्रौद्योगिक  विकास  के  युग
 में  प्रतियोगिता  कर  सकें  जिसमें  विकास  की  लागत  हमारे  देश  में

 उत्पादन  लागत  की  तुलना  में  बहुत  कम  यह  अकेला  वह  सबसे

 बड़ा  पहलू  है  जिस  पर  सरकार  ने  विचार  नहीं  किया  मेरे  विचार  में

 इस  अध्यादेश  को  लाकर  सरकार  उद्योगों  को  विश्व  में  बढ़ती  जा  रही

 बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के  चंगुल  से  नहीं  छुड़ा  इसका  प्रभाव

 हमारी  प्रभुसत्ता  पर  भी  इस  टृष्टि  से  मैं  विधेयक  का  विरोध  करता

 हूं  और  आशा  करता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  प्रौद्योगिकी  के  इस  पहलू
 को  ध्यान  में  रखेंगे  और  उचित  उपाय  करेंगे  ताकि  हमारे  उद्योग  जिन्दा

 रह  मैं  इस  विधेयक  का  बिरोध  करता  हूं  क्योंकि  ऐसा  करने  से

 हमारी  प्रभुसत्ता  को  खतरा  पहुंचेगा  और  इससे  हमारे  उद्योग  धंधे  नष्ट

 हो

 श्री  मुमान  मल  लोढा  :  माननीय  उपाध्यक्ष  इस  सदन

 में  कई  बार  आसन  की  ओर  से  भी  शासक  दल  को  व  माननीय  मंत्रिगण

 को  इस  बात  के  लिए  प्रताड़ना  दी गई  कि  जिस  समय  बार-बार  सदन

 का  अधिवेशन  होता  उस  समय  अध्यादेश  लाने  की  प्रवृत्ति
 उचित  नहीं  है  और  जब  तक  अत्याबश्यक  ब  अनिवार्य  स्थिति  न  बन

 तब  तक  संसद  में  कानून  की  जो  साधारण  प्रक्रिया  उसे  किसी

 भी  रूप  में  सरकमबैण्ट  न  किया  मुझे  इस  बात  का  दुख  है  कि

 यहां  फिर  एक  ऐसा  अबसर  आया  है  जब  अध्यादेश  के  रूप  में  इसे

 लाकर  सदन  के  ऊपर  फेट  अकम्पली  के  रूप  में  इस  कानून  को  बनाने

 का  प्रयास  किया  जा  रहा

 अध्यादेश  के  बारे  में  संविधान  में  जो  कानून  बनाया  गया

 उसमें  स्पष्ट  लिखा  गया  है  कि  संभवतया  सदन  का  अधिवेशन

 न  होने  वाला  हो  और  ऐसी  अत्यावश्यक  तथा  असाधारण

 स्थितियां  पैदा  हो  जाएं  कि  जिसमें  कानून  लाना  आवश्यक  उस

 समय  सदन  की  तथा  संविधान  की  साधारण  प्रक्रिया  को  लागू  न  करके

 इस  विशेषधिकार  का  प्रयोग  किया  मुझे  इस  बात  का  दुख  है  कि

 विशेषाधिकार  के  स्थान  पर  यह  एक  परंपरा  बना  ली  गई  है  कि  पहले
 अध्यादेश  ले  आते  हैं  और  बाद  में  कहते  हैं  कि  चूंकि  हम  अध्यादेश
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 लेकर  आ  गए  इसलिए  माननीय  सदस्यों  को  चाहिए  कि  यह  हमारी
 भावना  को  देखते  हुए  इस  कानून  को  बिल  के  रूप  में  पारित  करे
 मैं  इसलिए  इस  अध्यादेश  का  पूर्णतः  बिरोध  करता  हूं  कि  इसमें
 संवैधानिक  परंपराओं  का  पूर्णतः  उल्लंघन  किया  गया  हत्था  की  गई

 उनका  खून  किया  गया  है  और  संविधान  में  स्पष्ट  होने  के  बाद  भी
 तथा  सदन  के  आसन  से  बार-बार  प्रताड़ना  देने  के  नाद  भी  यह  किया
 जा  रहा  यह  अत्यंत  दुख  और  खेद  का  विषय

 माननीय  उपाध्यक्ष  हमारे  राष्ट्र  में

 स्थरक्षा  तथा  हमारे  राष्ट्र  में  उत्पादन  के  लिए  जितने  भी  उद्योग  उनके

 द्वारा  जो  प्रयास  किया  जा  रहा  उसके  ऊपर  द्वारा  हमारे

 राष्ट्र  में  जो समझौता  किया  जिसको  गेट  कहते  हैं  और  जिसका

 हमने  बार-बार  विरोध  किया  और  सारे  राष्ट्र  ने विरोध

 सारी  जनता  ने  विरोध  किया  और  इसका  विरोध  केबल  सदन  के

 अंदर  ही  नहीं  हुआ  बल्कि  पिछले  दिनों  हुए  विधान  सभा  के  चुनावों  में

 चाहे  कर्नाटक  आंध्र  प्रदेश  गुजरात  हो  या  महाराष्ट्र  सभी

 जगह  सत्तारूढ़  दल  को  जनता  ने  स्पष्ट  रूप  से  ललकार  कर  यह  कहा

 है  कि  यह  गैट  यह  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  का  आक्रमण  ईस्ट

 इण्डिया  कंपनी  को  वापस  बुलाने  और  इस  देश  को  पराधीन  करने  का

 घडयंत्र  किया  जा  रहा  ह ैऔर  उसका  भारत  की  जनता  विरोध  करती

 लेकिन  मुझे  दुःख  है  कि  इसके  पश्चात  भी  शिक्षा  नहीं  ली

 भारत  की  जनता  ने  जो  मैंडेट  आंध्र  प्रदेश  में  कनटेक  में  दिया

 गुजरात  में  दो  तिहाई  बहुमत  सरकार  को  परास्त  करके  दिया

 जो  मैंडेट  महाराष्ट्र  मे ंअपने  आपको  इन्विंसिबल  कहने  वाले  शरद

 पवार  और  उनके  साथियों  को  परास्त  करके  जनता  ने  उस  मैंडेट

 का  खिलवाड़  किया  जा  रहा

 माननीय  उपाध्यक्ष  लोकतंत्र  जम्हूरियत  का  तकाजा

 है  सरकार  हमेशा  जनता  को  भावना  को  उसकी  पल्स  को

 देखती  जनता  ने  पांचों  राज्यों  की  सरकारों  को  परास्त  कर  दिया

 इनकी  नीतियों  को  परास्त  कर  दिया  आर्थिक  नीतियों  के  सामने

 जनता  ने  स्पष्ट  रूप  से  कह  दिया  है  कि  यह  गैट  का  समझौता  हमें  नहीं

 हमें  धहुराष्ट्रीय  कंपनियां  नहीं  हमें  स्वदेशी

 लेकिन  फिर  भी  अलग  कानूनों  के  रूप  में  यह  स्जदेशी  के  ऊप्षर  हमला

 किया  जा  रहा  उसका  मैं  पूर्णतः  विरोध  करता

 उपाध्यक्ष  देखने  पर  तो  यह  कानून  बहुत  साधारण  दिखता

 लेकिन  इसको  पढ़ने  से  ऐसा  नहीं  इसके  बहुत  गंभीर  परिणाम

 होने  वाले  जैसा  कहा  गया  था  कि  के  दोहरे  ज्यौं  नाविक

 के  देखन  में  सीधे  लगे  पर  घाव  करे  हमारे  विस  मंत्रीजी

 के  द्वारा  यह  बहुत  ही  गंभीर  तीर  हमारे  राष्ट्र  के  स्वदेशी  और

 हमारे  राष्ट्र  क ेसंविधान  पर  चलाया  जा  रहा  इन्होंने  जिदेशों
 के
 अंदर

 इस  को  नीलाम  करके  के  नाम  पर

 कर्जा  लेकर  देश  को  दिवालिया  करने  का  घड़यंत्र

 किया  जा  रहा  मैं  इसका  विरोध  करता
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 उपाध्यक्ष  इस  कानून  के  द्वारा  क्‍या  होगा  कि  सब्सिडी  देने
 के  जितने  भी  हमारे  प्रयास  हैं  और  हमारे  यहां  के  उद्योगों  को  प्रोटेक्शन

 देने  के  प्रयास  उन  पर  आघात  प्रत्यक्ष  रूप  से  लो  आधात  नहीं
 है  लेकिन  अप्रत्यक्ष  रूप  से  आघात  किया जा  रहा  इसके  उद्देश्यों
 को  पढ़ा  जाय  तो  इसमें  स्पष्ट  लिखा है  एक्ट  उरूण्ये  राउंड
 ऑफ  मल्टीलेटरल  ट्रेड  निगोशियेशंस  के  परिणार्मों  और  अन्य  बातों
 के  साथ-साथ  प्रतिपाटन  पर  नए  सहायकी  और  प्रतिरोधी

 अध्युपाय  अंतर्िष्ट  इन  दोनों  जिक्यों पर  नए  करारों  मे उन  कई  पक्षों
 पर  ध्यान  दिया  गया  है  जिन  पर  चालू  करारों  में  सुष्यवस्या  और  ब्यौरों

 की  कमी  नए  करारों  अवाधारण की  पद्धति  के  संबंध में  कि  क्या

 किसी  उत्पादन  का  पाटन  किया  गया है  अथवा  नहीं  या  किसी  सहायकी
 के  लिए  कार्रवाई  अपेक्षित  है  अथवा  अधिक  स्पष्टता  के  लिए
 उपबंध  सदस्य  देशों  उनकी  विनियमों  और  प्रशासनिक

 प्रक्रियाओं  उनके  साथ  अनुरूपता  सुनिश्चित  करने  की  अपेक्षा  की

 गई  थी  जो  पूर्वोक्त  फाइनल  एक्ट  के  अधीन  उपबंधित  की  गई  चूंकि
 भारत  |  1995  से  विश्व  व्यापार  संगठन  में  सम्मिलित  होना

 मान  लिया  अतः  भारत  सरकार  से  अपेक्षित  था  कि  प्रतिशुल्क
 और  प्रतिपाटन  शुल्क  से  संबंधित  अपनी  विधियों  को  उक्त  फाइनल

 एक्ट  में  अंतर्थिष्ट  उपनंधों  के  अनुरूप

 स्पष्ट  रूप  से  यह  स्वीकृति  की  गयी  हमने  इस  करार

 में  अपने  आपको  समर्पित  कर  अपने  घुटने  टेक  भारत  की

 आर्थिक  प्रभुसत्ता  को  समर्पित  करके  हमेशा-हमेशा  के  लिए  उनके

 अधीन  हो  इसलिए  उस  एग्रीमेंट  में  अपेक्षा  की  गयी  है  कि

 अन्य  देशों  के  अनुसार  हमारे  यहां  भी  उसी  प्रकार  का  कानून  बनाया

 1.00

 उपाध्यक्ष  दुनिया  के  जो  विकसित  राष्ट्र  जो  काफी

 एडवांस  हो  चुके  थ ेअपने  पैसे  और  वैभव  के  बल  पर  गरीब  राष्ट्रों
 का  शोषण  कट  रहे  उन  राष्ट्रों  की  तुलना  में  हमारे  देश  के  नये  प्रारंभ

 हुये  बढ़ते  हुये  उद्योग  कैसे  प्रतिस्पर्धा  में  खड़े  हो  सकते  हमारे

 छोटे  उद्योग  उनका  मुकाबला  कैसे  कर  सकते  भारत  में  छोटी-छोटी

 चीर्जो  का  निर्माण  करने  वाले  उद्योग  जर्मनी और  अन्य  विकसित  राष्ट्रों
 के  उद्योगो  को  प्रतिस्पर्धा  मे ंकहां  टिक  सकते  इसलिये  मैं  निर्षेदन

 करना  चाहता  हूं  कि  वस्तुस्थिति  ग्राउण्ड  रियैलिटी  को  हमें  स्वीकार

 करना  यदि  हमने  अपने  उद्योगो  को  प्रौटेक्शन  नहीं  जैसा .
 आपने  वर्तमान  बजट  में  भी  देखा  होगा  कि  इम्पोर्ट  ड्यूटी  को  उसमें

 इसलिये  कम  से  कम  किया  गया  है  क्योंकि  हमारे  कित  मंत्री  जी  के  पास

 इसके  अतिरिक्त  कोई  दूसरा  औप्शन  नहीं  उन्होंने  इस  देश  की

 प्रभुसत्ता  को  दुनिया  के  सामने  गिरजी  रख  दिया  रहन  रख  दिया
 मौर्टगेज  कर  दिया  यदि  उन्होंने  20  परसेंट  कहा  है  तो  20  परसेंट

 लाना  ही  इसमें  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  का  अपना  कोई  मन  नहीं
 उसके  पीछे  एकमात्र  यही  कारण  है  कि  हमने  अपने  राष्ट्र  की  आर्थिक

 सत्ता  प्रभुसता  को  बेच  दिया  विश्व  के  विकसित  राष्ट्रों  के  सामने
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 हमने  हमेशा  घुटने  टेके  हैं  और  इस  तरह  हमारे  उद्योगों  को  कत्ल  करने

 की  जो  साजिश  इस  समय  चल  रही  उसी  की  एक  कड़ी  के  रूप  में

 यह  एक्ट  सदन  में  लाया  गया  दूसरी  कड़ी  के  रूप  में  पेटेंट  एक्ट
 '

 आयेगा  और  तीसरी  कड़ी  के  रूप  में  कोई  तीसरा  एक्ट  ये  सारे

 के  सਂ  7?.:;  जैपन्स  हैं  जो कभी  मिसाइल  के  रूप  कभी  किसी  गन

 के  रूप  कभी  बस  के  रूप  में  या  अन्य  किसी  प्रकार  हमारे  उद्योगों

 पर  हमला  करते  बहुराष्ट्रीय  कपनियों  को  इस  देश  में  आमंत्रित

 करके  इस  देश  की  अर्थव्यजस्था  को  छिन्‍न-भिन्‍न  करने  इस  देश

 की  स्वदेशी  और  छोटे  उद्योगों  को  समाप्त  करने  का  तथा  इस  देश  के

 आर्थिक  शोषण  का  जो  घडयंत्र  रचा  जा  रहा  यह  विधेयक  उसी  का

 एक  भाग

 उपाध्यक्ष  सदन  में  प्रस्तुत  सीमा-शुल्क  टैरिफ  संशोधन

 विधेयक  का  मैं  प्रचण्ड  रूप  प्रबल  रूप  से  विरोध  करता  हूं  और

 इसलिये  चिरोध  करता  हूं  क्योंकि  इसके  पीछे  सरकार  की  नीयत  साफ

 नहीं  इससे  हमारी  प्रभुसत्ता  समाप्त  हो  आखिर  क्यों  लार्ड
 क्लाइव  को  कब्र में  स ेखोदकर फिर  से  यहां  लाने  का  काम  किया जा
 रहा  पहले  जब  लार्ड  क्लाइव  यहां  आया  था  तो  वह  सेना के  साथ

 नहीं  आया  था  बल्कि  व्यापार  करने  के  उद्देश्य  एक  व्यजसायी  के
 :

 छद्मवेश  धारण  कैमोफ्लेज  बदनियती  से  आया  था

 और  यहां  आकर  छद्म  रूप  से  उसने  इस  देश  में  शासन  किया

 जिसके  परिष्यामसस्थरूप  सैंकड़ों वर्षों तक  विदेशी  सत्ता ने  इस  देश  का

 शोषण  उसके  बाद  जब  देश  में  भगत  सुखदेव  जैसे
 नेता  पंडित  जजाहर  लाल  नेहरू  और  महात्मा  गांधी  ने  संघर्ष

 किया  तभी  उस  जिदेशी सक्त  के  जाल  से  हम  अपने  आपको  बचा
 लेकिन  अब  फिर  से  हम  उसी  ल्कर्ड  क्लाइव  को  यहां  लाने  का  काम

 क्‍यों  कर  रहे  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के  आवरण  में  फिर  से  अंग्रेजी

 को  यहां  क्‍यों  आमंत्रित  कर  रहे  हैं  जो  यहां  आकर  हमारे
 उद्योगों  का  मला  इसीलिये  मैं  इस  विधेयक  का  प्रचण्ड  और

 प्रथल  विरोध करता  हूं  और  सदन  से  मांग  करता  हूं  कि  इस  अध्यादेश

 को  ठुकरा  दिया जाये  और  इस  विधेयक को  अस्वीकृत  कर  दिया

 जी  विजय  वुमार  बादल  :  उपाध्यक्ष  सदन  में  जो

 सीमा-शुल्क  टैरिफ  जिधेयक  लाथा  गया  इससे  पहले

 भारत  सरकार  ने  जिस  नई  आर्थिक  नीति  को  अपनाथा  उसी के
 अंतर्गत ये  सरी  कार्यजहियां  की  जा  रही  इस  कर  जो  बजट  आया

 जाहिर  बात है  कि  सरकार  की  जो  नई  नीति  उसी  के  मुताबिक  बजट

 पेश  किया  गया  है  लेकिन  जिन  उपलब्धियों की  यहां  चर्क की  जा  रही

 व्यवहार  आम  जनता  वैसा  महसूस  नहीं  करती  पार्लियामेंट

 में  हमारे  विस  मंत्री  जी  जिन  उपलब्धियों  की  छर्था  करते  अखबारों

 में  भी  जे  सारी  बातें  निकलती  लेकिन  जब  ये  आम  जनता  के  बीच

 भें  जाती  हैं  तो  लोगों  को  उन  पर  बिश्वास्त  नहीं  रोजमर्रा
 जिन्दगी  नई  आर्थिक  नीति  की  वजह  से  आज  ज्यादा  कठिन  होती

 रही  तमाम  रियायतों  के  बाजजूद  हर  चौज  मंहगी  होती  जा  रहौ
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 बढ़  रहा  है  और  लोगों  के  जनजीवन  में  कठिनाइयां  बढ़ती

 जा  रही

 यह  जो  आप  बिल  लाये  इससे  पहले  आर्डिनेंस  लाए  चूंकि

 यह  आर्थिक  नीति  के  अंतर्गत  लाया  गया  जिन  आर्थिक  नीतियों  के

 अंतर्गत  हिन्दुस्तान  के  पिछड़ेपन  का  बगैर  ख्याल  किए  हुए  या  जिन

 आर्थिक  गतिथविधियों  से  हमारा  देश  गुजर  रहा  हम  जिस  परिस्थति  में

 उसका  बगैर  सही  ढंग  से  मूल्यांकन  किए  विदेशी  और  अंतराष्ट्रीय

 पूंजीपतियों  के  साथ  हमें  मुकाबला  करने  के  लिए  कहा  गया  यह

 ठीक  नहीं  इस  बिल  के  जरिये  भी  कहा  जा  रहा  है  कि  स्वदेशी  उद्योगों

 को  प्रोटैक्शन  लेकिन  सख्याई  यह  है  कि हम  इस  लायक  अभी

 नहीं  हैं  कि  हम  जिदेशी  व्यापारी  जो तकनीकी  दृष्टिकोण  और  आर्थिक

 दृष्टिकोण  से  भी  काफी  आगे  बढ़े  हुए  हम  कुछ  रियायतों  के

 कुछ  प्रोटैक्शन  देने  के  मुकाबला  कर  सकेंगे  या  देश

 के  उद्योगों  को  बचा  ऐसा  मैं  नहीं  समझता

 अंतर्राष्ट्रीय  मानदंडों  के  अनुसार  चूंकि  अंतर्राष्ट्रीय  मार्केट  को

 हिन्दुस्तान  में  प्रवेश  करने  की  छूट  देनी  चाहे  वह  मल्टी  नेशनल  के

 रूप  में  चाहे  बल्ड  बैंक  के  रूप  में  हो  या  दूसरे  रूप  में  जिन्हें

 हमें  छूट  देनी  उनसे  हमें  कर्जा  लेना  कांग्रेस  के  मुताबिक  देश  में

 ऐसी  स्थिति  ह ैजिसका  मुकाबला  करने  के  लिए  ऐसा  करना  जरूरी

 तो  यह  कांग्रेस  सरकार  की  मजबूरी  इस  मजबूरी  की  वजह  से  सारे

 काम  हो  रहे

 '  उपाध्यक्ष  जैसा  कहा  गया  है  कि  चुनाव  नतीजों  ने  भी  इस

 यात  को  जाहिर  किया  लेकिन  फिर  भी  कांग्रेस  सरकार  इस  बात  को

 समझ  नहीं  पा  रही  है  कि  इन  नयी  आर्थिक  नीतियों  को  जनता

 पसंद  नहीं  कर  रही  लेकिन  सरकार  का  कहना  है  कि  इस  नयी

 आर्थिक  नीति  का  चुनाथ  से  कोई  मतलब  नहीं  लेकिन  आखिर  में

 फैसला  तो  जनता  ही

 उपाध्यक्ष  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  हमारे  देश  के  अंदर  जो

 रोजगार  के  अवसर  हैं  और  जो  स्वदेशी  उद्योग  उनको  इससे  काफी

 नुकसान  आप  इनको  प्रोटेक्शन  कागजी  तौर  पर  देने  की  बात

 करते  लेकिन  जितने  एडजांस  और  डवलप्ड  कंद्रीज  थे  हैं  उनके

 मुकाबले  हंसारी  हस्ती  नहीं  है  कि  हम  उनका  मुकाबला  कर

 इसलिए  मैं  इसका  विरोध  करता  हूँ  और  मैं  सदन  से  अनुरोध  करता  हूं
 कि  इसको  अस्वीकार  कर  दिया

 डफथ्यक्ष  महोदय  :  सभा  मध्याह  भोजन  के  लिए  2.10  पर

 पुनः  समयेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती

 .1-08

 शत्पश्चात्‌  लोक  सभा  मध्याह  भोजन  के  लिए  2.10

 तक  के  लिए  स्थगित  हुई
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 2.23

 मध्याह  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  2.23
 पर  पुनः  समवेत  हुई

 सीमा-शुल्क  टैरिफ  अध्यादेश  1994  के

 निरनुमोदन  संबंधी  संकल्प

 और

 सीमा-शुल्क  विधेयक

 महोदय  पीठासीन

 लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  उपाध्यक्ष  वित्त  मंत्री
 ॥

 जी  द्वारा  जो  सीमा-शुल्क  टैरिफ  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया

 उस  संबंध  में  एक  निबेदन  यह  करना  चाहूंगा  कि  इसके  बारे  में

 अध्यादेश  भी  जारी  किया  वर्तमान  सरकार  अध्यादेश  जारी  करने

 की  नीतियों  को  छोड़ने  वाली  नहीं  कई  बार  इस  बात  की  आलोचना

 भी  होती  रही  है  कि  अध्यादेश  की  प्रवृत्ति  छोड़ी  जाये  और  सीधे-सीधे

 विधायी  कार्य  सदन  में  प्रस्तुत  किये  परन्तु  सरकार  सदन  में  कही

 गई  बातें  और  लिये  गये  निर्णयों  की  अनदेखी  करके  उस  प्रवत्ति  को  जारी

 रखे  हुए

 मुझे  आश्यर्च  है  कि  सरकार  द्वारा  जिस  प्रकार  का  विधेयक  लाया

 गया  वह  विधेयक  सीधे-सीधे  इस  बात  को  परिलक्षित  करता  है  कि

 सरकार  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के  दबाव  यह  जो  उन्होंने  अंतर्राष्ट्रीय

 व्यापार  के  अंतर्गत  के  साथ  समझौता  किया  उस

 समझौते  का  परिणाम  यह  है  कि  इस  प्रकार  के  निर्णय  लेकर  जल्दबाजी

 से  उन  निर्णयों  को  जनता  पर  थोपना  चाहते  हमारे  वित्त  मंत्री  जी

 ने  जो  अभी  बजट  प्रस्तुत  किया  उस  बजट  की  प्रस्तुति  क ेसमय

 भी  यह  बात  ठीक से  दर्शित  हुईं  इस  प्रकार  सरकार  आयात  में  छूट

 देकर  स्वदेशी  उद्यमियों  को  आघात  पहुंचाना  चाहती  इससे  स्वदेशी

 उद्यम  बुरी  तरह  से  प्रभावित  ठीक  इसी  प्रकार  की  बात  इस

 बिधेयक  में  भी  समाबिष्ट  की  गई  विधेयक  में  कहा  गया  है-चूंकि

 भारत  |  1995  से  विश्व  व्यापार  संगठन  में  सम्मिलित  होना

 मान  लिया  अतः  भारत  सरकार  से  अपेक्षित  था  कि  प्रतिशुल्क

 और  प्रतिपाटन  शुल्क  से  संबंधित्र  अपनी  विधियों  को  उक्त  फाइनल

 एक्ट  में  अंतर्थिष्ट  उपबंधों  के  अनुरूप  उसी  के  अनुसार  यह

 विधेयक  लाया  गया  मुझे  नहीं  समझ  में  आता  कि  भारत  के  अंदर

 कोई  वस्तु  बनती  है  और  उसकी  कीमत  ठीक  है  और  बाहर  से

 बाली  वस्तु  मंहगी  पड़ती  तो उसको  भारत  से  निर्यात  करने  की  दक्षा

 में  उस  पर  ऐसा  शुल्क  लगाया  जाए  कि  वह  भी  संमान  स्थिति  में  लगाया

 इससे  जो  स्वदेशी  धारणा  भावना  उद्यम
 उन

 पर  आधात

 उसको  आप  चाहे  प्रतिपादन  शुल्क  कहें  या  फिर  दूसरे  प्रकार  का

 कोई  अन्य  उससे  कोई  अंतर  नहीं  पड़ता  जो  सरकार  ने

 समझौता  किया  उस  समझौते  के  बारे  में  भारतीय  जनता  पार्टी  सहित

 विभिन्‍न  दलों  से  भी  अप्रनी  आपत्तियां  दर्ज  कराई  यह  कहा  गया  है

 कि  इस  प्रकार  का  समझौता  उचित  नहीं  है  और  यह  जल्दबाजी  में  किया
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 जा  रहा  इससे  न  केवल  स्वदेशी  उद्यम  प्रभावित  हमारी  कृषि
 भी  प्रभावित  होगी  और  औषद्ध  निधि  भी  प्रभावित  कुल
 मिलाकर  इससे  हमारा  जनजीवन  प्रभाजित

 धीरे-धीरे  जिस  प्रकार  बहुराष्ट्रीय  या  विदेशी  कंपनियों  का  भारत
 में  प्रगेश  करवाया  जा  रहा  है  या  हो  रहा  उससे  भारत  अपनी  आर्थिक

 स्वाधीनता  को  खोने  की  स्थिति  में  अग्रसर  होता  चला  जा  रहा
 वित्त  मंत्री  जी इस  यात  को  अस्वीकार  करेंगे  और  कहेंगे  कि

 यह  एक  बहुत  अच्छा  कटम  है  और  इससे  तो  हम  अच्छी  स्थिति  में

 पहुंच  गए  सन्‌  1991  से  और  आज  1995  तक  थोड़ी  आर्थिक

 समीक्षा  की  तो  आप  पार्येगे  कि हम  बहुत  अच्छी  स्थिति  में  पहुंच
 गए  हैं  और  हमारी  साख  बढ़ी  है  ।  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 धीरे-धीरे  अंतर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  के  अंदर  साख  घटली  चली  जा  रही  है  और
 भारतीय  जन-जीजने  इससे  प्रभाजित  जैसा  मैंने  शुरू  में  निषेदन

 समझौते  का  अनुपालन  क्योंकि  आपने  समझौता  किया

 आवश्यक  लेकिन  उस  समझौते  के  पालन  में  हम  भारतजासियों

 की  उपेक्षा  भारतीय  निजेश  की  उपेक्षा  भारतीय  उद्यमों  की

 उपेक्षा  यह  उचित  नहीं  लगता  इस  संबंध  में  जो  बातें  कहीं  गईं
 उनके  बारे  में  यदि  मुझे  अवसर  मिला  और  आपने  आज्ञा  तो

 बजट  की  चर्या  के  समय  अपनी  बात

 मैं  एक  छोटा  सा  उदाहरण  देना  चाहता  हमारे  यहां  पेपर  उद्योग

 लड़खड़ा  रहा  नेपा  नगर  या  दूसरे  स्थानों  पर  जो  पेपर  उद्योग  लगे

 उनका  कहना  है  कि  पेपर  जो  आयात  किया  जा  रहा  उससे  हमारे
 उद्यम  प्रभाजित  हो  रहे  जिस  प्रकार  से  आप  आयात  करने  को

 अधिक  बढ़ावा दे  रहे  उससे  हमारे  यहां  के  उद्यमों  को  विपरीत  प्रभाव

 का  समान  करना पड़  रहा  इसके  कारण  हजारों की  संख्या में  बेकारी

 और  बेरोजगारी बढ़ती  चली  जा  रही  यहां  भारत के  अंदर  ऐसी  बहुत
 सारी  कंपनियां  जो  उपभोक्ता  बस्तुर्ये  निमांण  करती  हैं  और

 सामान्यतः  विदेशों  में  बनने  जाली  जो  उपभोक्‍ता  बस्‍्तुयें  उनको  यहां
 लाकर  डम्प  करना  और  हमारे यहां  के  उद्यमों  के  प्रतिपाटन  शुल्क  और

 प्रतिशुल्क  ट्वारा  एक  सरीखा  करना  ताकि  विदेशी  कंपनियां  प्रभाजित  न

 हों  और  यह  इसलिए  कि  हमने  उनसे  करार  किया  यह  उचित  नहीं

 इससे  हमारे  यहां  की  जो  कन्ज्युमर गुद्स  बनाने  वाली  कंपनियां

 उद्यम  जे  निश्चित  रूप  से  प्रभावित

 चूंकि  माननीय  लोढा  जी  ने  इस  बिल  पर  अपने  जिचार  जिस्तार

 से  रखे  मैं  इतना  कहना  ही  याहंता  इस  प्रकार  की  जो  भावना

 इस  प्रकार  की  जो  परिस्थिति  इस  प्रकार  की  जो  सरकार  की  क्रिया

 इस  पर  थोड़ा  सा  बिचार  किया  जाना  क्‍या  करना

 किस  प्रकार  से  किया  जाना  आहए  यह  आप  देखें  ताकि  हमारे  उद्योग

 न  मैं  मंत्री  महोदय  से  इस  बात  का  आश्यासन  भी  आहूंगा
 कि  वह  यह  बात  कहें  कि  इस  प्रकार  के  प्रतिपाटन  शुल्क  के

 हमारे  प्तरतीय  दिशेष  करके  मध्यम  और  लथघु  उद्योग  और
 उपभोक्ता  बस्तुओं  छुते  उत्यादित  करने  जाली  कंपनियां  प्रभालित  नहीं

 उनमें  काम  करने  जाले  इजारों-लाखों  की  संख्या  में  जो  लोग  हैं
 ये  भी  प्रभावित  नहीं  न  उसके  कारण  हमारे  यहां  बेरोजगारी  बढ़ेगी
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 और  न  उसके  ऊपर  असर  विदेशी  कंपनियां  आ  करके  भारतीय

 पूंजी  को  बाहर  ले  जाएं  और  हम  आर्थिक  दृष्टि  स ेऔर  पराधीन  बनने

 की  स्थिति  में  खड़े  हो  जाएं  या  हमारी  आर्थिक  स्वंतत्रता  चली

 हमारी  इस  बात  का  भी  वे  निश्चित  रूप  से  आश्वासन

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  पुनः  कहता  हूं  कि  अध्यादेश  के

 बारे  में  जो  विरोध  प्रकंट  किया  गया  है  इस  प्रकार  से  अध्यादेश  नहीं

 लाना  मैं  इसका  समर्थन  करते  हुए  फिर  से  यह  कहूंगा  कि  इस

 प्रकार  अध्यादेश  की  प्रवृत्ति  को सरकार  छोड़े  और  जो  भी  सही  कदम

 उन्हें  उठाना  है  बह  हमारे  विरोध  के  नावजूद  सरकार  ने  एक

 निर्णय  ले  लिया  और  समझौता  तो  कर  लिया  लेकिन  उन  निर्णयों  के

 परिप्रेक्ष्य  में  भी  भारतीय  उद्योग  का  जे  पूरा-पूरा  ध्यान  इतना

 कहते  हुए  मैं  अपनी  नात  समाप्त  करता

 रासा  सिंह  राजत  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं

 सरकार के  द्वारा  जो  यह  बिल  लाया  गया  है  इसका  विरोध  करने  के  लिए

 खड़ा  क्योंकि  एक  तो  जिस  दृष्टि  से  यह  लाया  गया  है  वह  सरकार

 की  अलोकतंत्रीय  वृत्ति  को  दर्शाता  इस  प्रकार  से  पहले  अध्यादेश

 जारी  कर  देना  और  उसके  बाद  संसद  के  सम्मुख  सरकार  जिधेयक  प्रस्तुत
 मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  प्रकार  से  संसद  की  अबमानना

 पहले  भी  कई  बार  कहा  चुका  है  कि  इस  प्रकार  से  अध्यादेश  जारी  करने
 की  जो  प्रवृत्ति  है  वह  असंसदीयं  अलोकतंत्रीय  है  इससे  बचा  जाना

 हमारे  संविधान  निर्माताओं  ने  जब  अध्यादेश  लाने  का  संविधान

 में  प्रावधान  किया  था  उस  समय  स्पष्ट  रूप  से  उसकी  व्याख्या  करते

 चर्चा  करते  सारे  राष्ट्र  और  संविधान  सभा  को  आश्वस्त  किया

 गया  था  कि  अध्यादेश  का  सहारा  तभी  लिया  जाएगा  जब  देश  में  कोई
 आपातकाल  की  स्थिति  या  कोई  अपरिहार्य  स्थिति  पैदा  लेकिन

 इसके  बावजूद  यह  सरकार  निरंतर  इस  प्रकार  से  अध्यादेश  ला  रही  है

 और  पिछला  सत्र  अभी  दिसम्बर  में  समाप्त  हुआ  और  फरवरी  में  सत्र

 प्रारंभ  होने  बाला  था  इसके  बीच  में  कोई  ज्यादा  समय  नहीं  था  लेकिन

 ऐसा  मालूम  पड़ता  कि  विदेशों  का  दबाव  और  जैसे  कठपुतली  को
 जाता  शायद  अंतराष्ट्रीय  विश्व  विश्व

 मुद्रा  ये  सब  हमारे  ऊपर  इसका  दबाव  डाल  रहे  थे  और  अमरिका
 को  हमारे  भारत  के  बाजार  की  आवश्यकता  वहां  का  माल  इतना

 इकट्ठा  हो  गया  था  उसको  बेचने  के  लिए  बाजार  चाहिए  इसलिए
 कई  गैट  और  उरूग्बे  राउंड  और  फिर  विश्व  व्यापार  संगठन

 उनके  माध्यम  से  भारत  सरकार  ने  यहां  क ेजनमत  की  अवहेलना
 करके  और  देश  को  बिना  विश्वास  में  लिए  हुए  संसद  के  अंदर  भी

 अधूरी  चर्चा  कराकर  उस  पर  कभी  भी  सांसदों  का  मत  जानने
 का  प्रयास  नहीं

 मैं  समझता हूं  कि  केवल  सत्ताधारी दल  के  लोगों को  छोड़
 कर  इस  सदन  में  बेठे  हुए  जितने  भी  विभिन्न  पक्षों  के  लोग  थे  उन्होंने
 डट  करके  उस  डंकल  और  गैट  का  और  जो  सदस्यता  ग्रहण
 करने  जा  रहा  उसका  विरोध  किया  राजधानी  के  अंदर

 बड़ी-बड़ी  जहां  देश  की  लाखों  जनता  देश  के  कोने-कोने  से

 आई  थी  और  कहा  था  कि  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  देश  हमारे  यहां
 जो  सब्सिडी  वगैरह  दी  जाती  यहां  सुबह  बिजली

 की
 चर्चा  हो  रही
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 थी--चाहे  बिजली  में  सब्सिडी  खेत  के  अंदर  सब्सिडी  चाहे  और

 देशों  के  अंदर  सब्सिडी  हो  या  लघु  उद्योगों  को  दी  जाने  बाली  सब्सिडी
 उनको  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  या  उनका  निर्यात  बढ़ाने  के लिए  कोई

 सब्सिडी  वगैरह  दी  जाती  क्योंकि  दूसरे  यूरोप  के देश  और

 ये  सब  धनादय  देश  हैं  उनके  यहां  इतना  माल  तैयार  हो  गया  कि  उनके

 सामने  थे  आर्थिक  दृष्टि  से  सारे  विश्व  के  अर्ध  विकसित  या  अविकसित

 देशों  को  अपना  गुलाम  बनाना  चाहते  उसी  भावना  को  लेकर  अपनी

 उपभोक्ता  वस्तुओं  से  भारत  के  बाजारों  को  भरने  के  लिए  उन्होंने  हमारे

 ऊपर  दबाव  डाले  और  यह  आज्ञाकारी  सरकार  ने  शायद  उनकी  बात

 का  पालन  करने  के  लिए  |  तारीख  को  समझौता  वहां  दस्तखत

 यहां  देश  तो  विरोध  करता  ही  रह  गया  और  उसके  बाद  फौरन

 उसकी  अनुपालना  करने  के  जैसे  पहले  बुद्धम  शरणम्‌  गच्छामि

 कहते  पर  आप  अमेरिकम्‌  शरणम्‌  गच्छामि  या

 शरणम्‌  गच्छामि  कहते  रहे  और  एकदम  यह  अध्यादेश  ले  इस

 प्रकार  से  देश-हित  को  आघात  पहुंचाने  का  प्रयास  किया  जा  रहा

 देखने  में  तो  यह  संशोधन  बहुत  छोटा  केवल  कस्टम

 टेरिफ  में  संशोधन  किया  जाना  इसमें  कहा  गया

 की  अवधि  के  पहले  यदि  समीक्षा  न  हो  तो

 प्रतिपाटन  शुल्क  तथा  प्रतिकारी  शुल्क  लागू  होने  के  पांच

 साल  बंद  समाप्त  हो

 ह

 इसके  शुरू  में  कहा  गया

 भारत  ने  |  1995  विश्व  व्यापार  संगठन

 में  शामिल  हो  गया  अतः  सरकार  के  प्रतिकारी  शुल्क
 प्रतिपाटन  शुल्क  संबंधी  अपने  कानूनों  का  तालमेल  उक्त

 अंतिम  अधिनियम  के  साथ  करना  जरुरी

 कई  ऐसी  चीजे  हैं  जो  राज्यों  से  संबंधित  जहां  पर

 विभिन्‍न  दलों  की  सरकारें  कायम  क्या  केन्द्र  से  सत्तारूढ़  दल  की

 सरकार  ने  राज्यों  की  सरकारों  या  वहां  की  युनी  हुई  विधानसभाओं  से

 सहमति  प्राप्त  की  है  कि  हम  पर  हस्ताक्षर  करने  जा  रहे  वर्ल्ड

 ट्रेड  की  सारी  शर्तों  को  मान  रहे  कर्जा  लेना  चाहते  आज  हम
 देश  को  और  अधिक  कर्जे  में  धकेलने  के  लिए  ऐसे  कदम  उठाये  जा

 रहे  मैं  समझता  हूं  कि  इस  तरह  से  हम  देश  के  जनमत  की

 अबवहेलना  कर  रहे  करोड़ों  किसानों  की  भावनाओं  की  अवमानना
 कर  रहे  इसके  बाद  भी  पेटेंट  बिल  आ  रहा  ये  दोनो
 समझौते  के  ही  बच्चे  उस  विष  वृक्ष  के विष  फल  हैं  और  मैं  समझता

 हूं  कि  इनसे  देश  के  आर्थिक  हितों  को  आघात

 मैं  एक  जात  और  कहना  जिसके  लिए  मैं  प्रमाण
 भी  जुटा  रहा  हूं  कि किस  तरह  से  दूसरे  देश  हमारे  यहां  के  लघु-कुटीर
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 उद्योगों  को  समाप्त  करना  चाहते  हमारे  यहां  कालीनें  और  गलीचे
 बनते  जिनका  निर्यात  होता  था  और  जो  बिदेशों  में  लोकप्रिय  हो  रहे

 जब  अमरीका  और  दूसरे  देशों  ने  देखा  कि  इस  तरह  से  तो  हमारा
 माल  नहीं  मैं  बाल-श्रमिकों  को  समर्थन  नहीं  उसके  लिए
 अवश्य  कदम  उठाए  जाने  लेकिन  भारत  में  किन  अमानवीय
 ओऔर  अस्वास्थ्यकर  परिस्थितियों  में  कालीन  उद्योगों  में  बाल  श्रमिकों  से
 काम  लिया  जाता  है  और  उनका  शोषण  किया  जाता  इन  बातों  का

 दूसरे  देशों  द्वारा  विदेशों  में  प्रचार  किया  गया  और  कहा  गया  कि  इसलिए
 भारत  में  बने  हुए  कालीन  न  खरीदे  इसके  परिणामस्वरूप  हमारे
 यहां  से  जाने  वाले  कालीन-गलीचों  पर  पाबंदी  लगने

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  कस्टम  टैरिफ  एक्ट
 में  संशोधन  देश  के  हितों  को  सर्वोपरि  रखकर  किया  जाना  बापू
 का  नाम  लेने  जाली  सरकार  को  पता  होना  चाहिए  कि  महात्मा  गांधी

 ने  सबसे  अधिक  जोर  पर  दिया  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था

 को  मजबूत  करने  की  बात  कही  लेकिन  इस  नई  अर्थव्यवस्था  में

 ग्रामीण  और  कुटीर  तथा  लघु  उद्योगों  का  क्या  हश्र  होने  वाला  ईस्ट

 इंडिया  कंपनी  भी  व्यापार  करने  के  नाम  पर  भारत  आई  थी  और  उसके

 बाद  अंग्रेजों  न ेभारत  को  गुलाम  बना  ढाके  की  मलमल  पूरे
 विश्व  में  मशहूर  थी और  मलमल  के  थान  को  अंगूठी  से  निकाल  सकते

 लेकिन  अपना  माल  विश्थ  में  बेचने  क ेलिए  उन  कारीगरों  के  हाथ

 कटवा  दिए  इतिहास  इन  बातों  का  साक्षी  इसलिए  दूध  का  जला

 छांछ  को  भी  फूंक-फूक  कर  पीता  इतिहास  अपने-आपको  दोहराता

 इसलिए  पहले  जैसी  स्थिति  यहां  पर  फिर  से  उत्पन्न  न  हो  इस

 बात  का  ध्यान  रखा  जाए  और  खुली  आर्थिक  नीति  के  नाम  पर  विदेशों

 की  सारी  शर्तों  को  आंख  नंद  करके  न  मान  लिया

 उदारीकरण  के  नाम  पर  देश  की  अर्थव्यवस्था  को  चौपट  न  कर  दिया

 आज  सरकार  कह  रही  है  कि  हमारे  विदेशी  मुद्रा  कोष  में  इतनी

 वृद्धि  हो  गई  विकास  दर  में  इतनी  वृद्धि  हो  गई  तो  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि आखिर  यह  मंहगाई  कम  क्यों  नहीं  हो  रही  मुद्रास्फीति

 घट  क्यों  नही  रही  देश  की  जनता  को  इन  बातों  का  अहसास  क्‍यों

 नहीं  हो  रहा  उपभोक्‍ता  वस्तुओं  की  कीमतें  कम  क्यों  नहीं  हो  रही

 आज  खाद्य-तेल  महंगा  होता  जा  रहा  कल  को  यह  बात  भी

 आ  सकती  है  कि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  द्वारा  वितरित  की  जाने

 याली  चीनी  का  वितरण  भी  बंद  कर  दिया  तो  इस  तरह  से  एक

 के  बाद  एक  बात  कया  हम  मानते  चले  हालांकि  अमरीका  ने

 चीन  को  भी  धौंस  दी  लेकिन  चीन  अपने  राष्ट्रीय  हितों  की  रक्षा  कर

 रहा  है  और  अमरीका  के  इशारे  पर  नहीं  नाथ  रहा

 जापान  भी  इस  प्रकार  का  प्रयास  कर  रहा  तो  क्या  भारत  जैसा

 शक्तिशाली  92  करोड़  की  आबादी  बाला  अमरीका  के

 वर्ल्ड  बैंक  के  या  अन्य  जो  जित्तीय  स्रोत

 हैं  उनसे  केवल  कर्जा  लेने  के  नाम  सहायता  लेने  के  नाम  पर  घुटने
 -
 टेकता  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम

 से
 प्रार्थना  करना  चाहंगा  कि

 यह  सरकार  देश  की  जनता  को  विश्ञास  में
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 मैं  एक  और  उदाहरण  देना  जय  भारत  और
 पाकिस्तान  का  झगड़ा  हुआ  था  तो  जो  गेहूं  हमें  मिलता
 था  उसे  देने  से  अमरीका  ने  मना  किया  स्थर्गीय  प्रधानमंत्री  लाल

 बहादुर  शास्त्री  ने  जय  किसानਂ  का  नारा  लगाया  और  तब

 देश  के  अंदर  आत्म-निर्भरता  की  भावना  पैदा  हुई  और  देश

 हरित-क्राँति  की  ओर  यह  भी  कहा  जाता  है  कि  इस  समझौते
 से  कपड़े  बालों  को  फायदा  लेकिन  वहां  की  जो  मल्टी-नेशनल

 आ  कम्पानियां  रही  हैं  अगर  जहां  हमारी
 तकनीकी  बहुत  उन्नत  है

 वहां  उस  क्षेत्र  में  भी  आने  लग  जाएंगी  तब  क्‍या

 गोल्डन-शेक  पहले  ही  बहुत  हो  चुका  बालटरी-रिटायरमेंट  के  नाम

 पर  बहुत  लोगों  को  हटाया  जा  चुका  छंटनी  की  जा  रही  नयी

 भर्ती  के  ऊपर  पाबंदी  लग  गयी  है  और  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  का

 संचालन  करने  में  सहयोग  प्रदान  करने  जो  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 जिनको  मजबूत  बनाना  चाहिये  उनको  विदेशी  दबाव  के  कारण

 बंद  किया  जा  रहा

 यह  डंकल  और  गैट  ऐसे  ही  हैं  जैसे  बिच्छू  का  डंक  होता  आगे

 से  बैसा  ही  दिखता  है  लेकिन  डंक  में  थिष  भरा  रहता  कहीं  ऐसा
 न  हो  कि  आगे  चलकर  यह  हमारे  टेश  की  अर्थव्यवस्था  को  हमारे

 देश  की  अस्मिता  हमारी  स्वदेशी  भावना  हमारी  आत्मनिर्भरता

 की  भावना  को  आघात  इसलिए  हमारी  सरकार  को

 सतक॑  और  जागरूक  रहने  की  आवश्यकता  हमारे  यहां  की  चीजों

 के  विदेशों  में  सही  दाम  हमें  नुकसान  न  हमारे  हिलों  की  रक्षा

 यह  भी  बहुत  आवश्यक  थित्त  मंत्री  जी कई  बार  कह  चुके  हैं

 कि  भारत  को  कोई  दना  नहीं  लेकिन  व्यवहार  में  जो  दिखाई

 दे  रहा  है  बह  कुछ  और  मैं  पैप्सी  और  आलू  के  चिप्स  का  उदाहरण

 देना  दो  रुपये  में  जो  चीज  तैयार  हो  सकती  है  जह
 स्टेशनों  क ेऊपर  10-12  रुपये  में  मिलती  अगर  यही  कस्टम  के

 नाम  मल्टी-नेशनल  के  नाम  पर  करना  है  तो  आगे  आने  वाला

 भाविष्य  कैसा  यह  हम  सोच  सकते  इसलिए  बदलते  हुए

 राजनैतिक  परिवेश  को  दृष्टि  में  रखले  सरकार  राष्ट्रीय-हितों  को

 सर्वोपरि  मानते  हुए  इस  प्रकार  के  जो  कानून  उनमें  जनता

 के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अब  हमारे  कानून  भी  उनके

 समान  ही  ऐसा  नहीं  होना  जैसे  उन्होंने  कहा  है  कि  इस-इस
 में  संशोधन  करना  पड़ेगा  या  तीन  उनकी  जो  शर्तें  हैं  उन  तीन  शर्तों  को

 हम  मान  लेंगे  तो  हमारे  हाथ  बंध  इसलिए  राष्ट्रीय-हितों  को

 सर्वोपरि  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  और  स्थदेशी  जसस्‍्तुओं  को

 प्रोत्साहन  दिया  जाना  जिन  वस्तुओं  की  अत्यंत  आवश्यकता

 हो  उन्हीं  का  आयात  किया  जाना  हाई-टेक्नोलोजी  देने  के  लिए
 भी  अगर  वह  आते  हैं  तो  कुछ  शतों  के  साथ  उनके  साथ  समझौता

 किया  जा  सकता  लेकिन  जो  चीजें  हमारे  पास  विद्यमान  उनको

 हम  बढ़ावा  नहीं  देते  उनका  आज  विदेशी  चीजों  के  साथ  कम्पीटिशन

 है  हमारे  देश  में  एक  प्रवृत्ति  बन  गई  है  कि  हम  मेड  इन  मेड

 इन  जर्मनी  बाली  थीजों  को  ज्याटा  प्राथमिकता  टेले  जबकि  देश  में

 बनी  चीजों  पर  उतना  ध्यान  नहीं  टेते  इसलिए  स्वदेशी  वस्तुओं  और

 स्वदेशी  भावना  को  प्राथमिकता  देनी
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 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  चाहंगा
 कि  भारत  सरकार  इस  प्रकार  से  अध्यादेश  लाने  की  प्रवृत्ति  को  खत्म

 करे  और  राष्ट्रीय  भावना  को  लोगों  में  जागृत

 श्री  चित  बसु  :  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं
 और  मूलभूत  राजनैतिक  आधार  पर  विरोध  करता  आशा  है  कि

 बित्त  मंत्री  चाहे  उनके  विचार  कुछ  विपक्ष  के  विचारों  का

 सम्मान

 हम  विश्व  व्यापार  संगठन  की  अवधारणा  के  ही  विरुद्ध  हम

 भारत  के  इस  संगठन  में  शामिल  होने  के  विरुद्ध  हम  उरूग्वे  राउंड

 आफ  मल्टीनेशनल  ट्रेड  वार्ता  के  भी  विरुद्ध  बजट  सत्र  के  दौरान

 जिन  नातों  की  मैंने  चर्चा  की  उनके  बारे  में  उनकी  पुष्टि  करने

 का  काफी  अवसर  मुझसे  यह  भी  आशा  की  जाती  है  कि  मैं  विधेयक

 के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  बोलते  समय  स्वयं  को  इसकी  सीमाओं  में  ही

 विधेयक  के  विषय  साधारण  प्रतीत  होते  ऐसा  नहीं  लगता  क्रि

 ये  विषय  आर्थिक  अथवा  व्यापारिक  महत्व  के  लेकिन

 इससे  भारतीय  अर्थव्यवस्था  का  सामना  कुछ  ऐसी  विरोधी  ताकतों  से

 होता  है  जिससे  हमारे  देश  के  लिये  राजनैतिक  दृष्टि  से  ही  नहीं  बल्कि

 राजनैतिक  प्रभुसत्ता  की  टृष्टि  से  भी  खतरा  पैदा  होता  यह  खतरा

 देश  की  एकता  और  अंखडता  की  दृष्टि  से  भी  पैदा  इससे  हम

 तृतीय  विश्व  के  देशों  में  अपनी  अपने  सम्मान  से  भी  बंचित

 हो

 सिद्धांत  के आधार  पर  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  पहलू  भी  है  अर्थात

 सरकार  द्वारा  संविधान  के  अंतर्गत  अध्यादेशों  का  प्रख्यापित  किये  जाने

 के  अधिकार  का  विधेयक  के  विरोध  करने  का  यह  दूसरा
 कारण  आप  जानते  हैं  कि  यह  विधेयक  उरुग्बे  राउंड  आफ

 मल्टीनेशनल  ट्रेड  वार्ता  के  फलस्वरूप  लाया  गया

 यदि  आप  मुझे  अनुमति  दें  तो  मैं  कहूंगा  कि  आप  चर्चा  में  शामिल

 नहीं  सभा  को  इन  करारों  अथवा  संधियों पर  चर्चा  करने  का  समुचित
 अवसर  नहीं  दिया  मैं  नहीं  कहता  कि  इस  पर  चर्चा  नहीं
 लेकिन  यह  चर्चा  टुकड़ों  में  हुई  मुझे याद  है  कि  मैंने  भी  गैर  सरकारी

 सदस्य  के  एक  संकल्प  की  चर्चा  में  भाग  लिया  एक  बार  फिर  इस
 मामले  पर  चर्चा  लेकिन  सबसे  बड़ी  जरूरत  इस  बात  की  थी  कि

 राष्ट्र  स्वोच्च  प्रतिनिधि  संस्था  अर्थात  लोक  सभा  इसे  स्वीकृति  संधि
 को  स्थीकार  करे  या  अस्थवीकार  दुर्भायवश  मैं  समझता  हूं  कि
 संविधान  में  कोई  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  जिसके  अंतर्गत  सभी

 अंतर्राष्ट्रीय  संधियों  के लिए  सभा  की  स्वीकृति  लेना  जरूरी  ऐसा

 कुछ  भी  नहीं  कुछ  और  कारप्य-हो  सकते  मैं  इन  कारणों  को

 चर्चा  नहीं  संविधान  में  ऐसा  कोई  अनियार्य  प्रावधान  नहीं  है
 जबकि  विश्व  भर  में  प्रजातांत्रक  सरकार  वाले  देश  इसे  अनियार्य  मानते
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 जापान  के  मामले  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  मामले  में

 यहां  तक  मुझे  याद  सरकार  को  अनिषार्यतः  ससंद  की  स्वीकृति
 लेनी  पड़ती  हमारे  यहां  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  मैं  नहीं  कहता
 कि  संविधान  का  उल्लंधन  हुआ  मैं  इसके  बारे  में  काफी  सजग

 मैं  नैतिक  आधार  पर  कह  रहा  केबिनेट  राष्ट्र  का  प्रतिनिधित्थ  नहीं

 सरकार  द्वारा  ऐसी  अतर्राष्टीय  संधियों  को  स्थीकृति  देने  से  देश

 इनसे  बंध  जाता  जो  सभा  के  दृष्टिकोण  से  राष्ट्रीय  हितों  के  लिये

 देश  की  आर्थिक  प्रभुसत्ता  के लिये  हानिकारक  यह  हमें  देश

 की  स्वीकृत  विदेश  नीति  से  दूर  करती  यह  हमें  तीसरे  विश्ज  के  देशों

 से  आशाओं  ब  आकाक्षाओं  के  अनुरूप  कार्य  करने  से  दूर  करती

 वित्त  मंत्री  महोदय  इस  बात  को  जानते  उन्होंने  स्वयं  ही  सिफारिशें

 की  थी  कि  सरकार  को  तीसरे  विश्व  के  देशों  के  हितों  की  रक्षा  करने

 के  लिए  दृढ़  कदम  उठाने  जहां  तक  विधेयक  का  संबंध  है  यह

 बात  महत्वपूर्ण  नहीं  कि  क्या  काउंटरलिंग  टैरिफ  होगी  या  नहीं  अथवा

 की  गणना  कैसे  की  यह  नात  मेरे  लिये  तथा  सभा

 के  लिये  अधिक  महत्व  की  नहीं  क्‍या  आपने  राष्ट्र  की  स्वीकृति
 ली  सरकार  पर  मेरा  आरोप  तो  यह  है  कि  क्‍या  यह  राष्ट्रीय

 स्वीकृति  क्या  आपने  राष्ट्र  की  स्वीकृति  ली  क्या  आपने  इस

 सभा  की  स्वीकृति  ली  है  जो  देश  की  प्रभुसत्ता  का  प्रतिनिधित्थ  करती

 दूसरी  ओर  आपने  लोगों  के  अधिकार  आरक्षित  कर  दिये  आपने

 लोगों  को  अपने  मूलभूत  अधिकारों  का  उपयोग  करने  से  रोका  एक
 विशेष  दल  से  संबंधित  50-60  सदस्यों  वाली  जो  एक  विशेष

 दल  से  संबंधित  जो  अप्रत्याशित  रूप  से  सत्ता  में  आ  गया  और  जो

 धन  और  बाहुबल  से  दल-नदल  को  प्रोत्साहित  करके  अनैतिक  तरीके

 से  सत्ता  को  हासिल  किए  हुए  लोगों  के  अधिकारों  का  कैसे  आरक्षण

 क़र  सकती  हम  सभा  के  सदस्य  मैं  अपने  मतदाताओं  की

 आकांक्षाओं  का  प्रतिनिधित्व  करता  मैंने  इस  बात  को  बहुत
 गंभीरता  से  अनुभव  अपने  मुझे  आपने  विचार  प्रकट  करने  का

 अबसर  नहीं  अतः  मैं  इस  अवसर  पर  अपनी  आपत्ति  दर्ज  कराना

 चाहता  हूं  कि  आपने  संसद  सदस्यों  को  अवसर  न  देकर  सारे  देश  के

 मतदाताओं  को  उनके  अधिकार  से  वंचित  कर  रहे

 केबिनेट  ने  निर्णय  करने  के  लिये  और  आप  भारत  की  ओर  से

 हस्ताक्षर  करने  के  लिए  अधिकृत  हो  मैं  नहीं  जानता  कि  आप

 किस  भारत  का  प्रतिनिधित्थ  करते  यह  अमेरिका  का  भारत  है  या

 भारत

 श्री  मनमोहन  सिंह  :  यह  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  का  भारत  भी

 श्री  किस  बसु  :  यह  प्रश्न  सोमनाथ  चटर्जी  अथवा  वामपंथं  या

 ज्योति  बसु  का  नहीं  यह  प्रभुसत्ता  बुनियादी  प्रश्न  आपके

 पास  सत्ता  है  और  मैं  सभा  से  पूरा  मुकाबला  करूंगा  मेरी  आपत्ति  का

 यह  एक  मुख्य  प्रश्न

 जहां  तक  अध्यादेश  प्रख्यापित  करने  की  शक्ति  का  प्रश्न  यदि

 इन  महत्वपूर्ण  समस्याओं  के  लिए  अध्यादेशों  का  सहारा  लिया  जाता

 तो  संविधान  का  बुनियादी  प्रजातंत्रीय  प्रणली  की  सरकार  का
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 बुनियादी  सिद्धांत  नष्ट  हो  जाता  मैं  वकील  नहीं  लेकिन  में  कहूंगा
 कि  इससे  संविधान  का  बुनियादी  ढांचा  नष्ट  होता  मैं  भले  ही  इसे
 न्यायालय  में  चुनौती  न

 संघीय  ढांचे  की  व्यवस्था  हमारे  संविधान  का  बुनियादी  गुण
 कुछ  विषय  राज्य  सरकारों  से  संबंधित  विशेषकर  पेटेंट  जैसे
 आपने  राज्य  सरकारों  की  राय  लिये  बिना  कुछ  निर्णय  लिये  जबकि
 उनके  हितों  को  आघात-पहुंच  रहा  है और  उनके  अधिकारों  का  हनन
 हो  रहा  ।

 मैं  आपका  अधिक  समय  नहीं  लेना  आपने  शायद  मेरे
 खियार  समझ  लिये  मुझे  खेद  है  कि  हम  लोग  जो  विपक्ष  में

 अध्यादेश  को  अस्वीकृत  करने  के  लिए  कुछ  अधिक  सदस्य  नहीं  जुटा

 मुझे  खुशी  होती  यदि  इस  अवसर  पर  मैं  आपको  पराजित  कर

 मैं  फिर  से  कहता  हूं  कि  मैं  इस  विधेयक  के  बुनियादी  सिद्धांतों  के

 विरुद्ध

 श्री  अन्ना  जोशी  :  उपाध्यक्ष  यह  जो  आर्डिनेन्स  यहां

 लाया  गया  मैं  उसका  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ

 यह  जो  बिल  इसके  उद्देश्यों  मे ंकहा  गया  है  कि  ऐण्टी  डम्पिंग

 पोलिसी  यहां  करने  के  लए  प्रत्यक्ष  व्यवहार  में  लाने  के  लिए  कुछ
 उपाय  किये  गए  माननीय  थधित्त  मंत्री  जी  के  इस  बारे  में  विचार  इस

 सभागृह  में  इससे  पहले  भी  हम  सुन  चुके  यहां  सवाल-जबाब  के

 समय  बताया  गया  कि  भारत  में  खाद  का  उत्पादन  करने  वाले  पब्लिक

 सैक्टर  के  कारखानों  में  स ेलगभग  14-15  आज  बंद  डेढ़  लाख

 मजदूर  यहां  के  नेकार  करोड़ों  रुपए  की  खाद  उनके  गोदामों  में  अभी

 भी  वैसी  ही  पड़ी  ह ैऔर  हम  खाद  इंपोर्ट  करते  जा  रहे  माननीय

 मंत्री  फैलीरो  जी  को  हमने  इस  बारे  में  शिकायत  की  कि  हमारे  देश  में

 खाद  इतने  बड़े  पैमाने  पर  निर्मित  हो  रही  उसके  लिए  हमने  अपना

 पैसा  लगाया  है  और  उसके  दाम  थोड़े  ज्यादा  होने  के कारण  विदेशी

 मुल्कों  की  पोलिसी  रहती  है  कि  यहां  डम्पिग  करो  और  थोड़ा  सस्ता

 बेचो  और  सस्ता  बेचने  के  बाद  यहां  के  कारखाने  बंद  हो  जाएंगे  और

 फिर  किसानों  को  उनकी  सप्लाई  पर  निर्भर  रहना  फिर  बाद  में

 जो  मुंहमांगा  दाम  बे  मांगेंगे  बह  उन्हें  हमें  रसायन  तथा  उ्॑रक

 मंत्री  की तरफ  से  आश्वासन  मिला  था  कि  इसके  लिए  सरकार  कोई

 कार्रवाई  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से कहा  था  कि  इसके  बार  में

 आप॑  क्‍या  करेंगे  ?  बड़े  रूखेपन  से  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  बताया  था

 कि  हमारे  किसानों  को  बाजार  में  सस्ती  खाद  मिलती  है  तो  मैं

 क्यों  चिन्ता  करूँ  कि  ये  खाद  कहां  से  आ  रही

 $.00

 शरद  दिये  पीठासीन

 अमरीका  में  आ  रहा  है  या  हिन्दुस्तान  के  किसी  निजी  क्षेत्र  से  हमारे

 लोगों  ने  पैदा  किया  अभी  पाण्डे  जी  बता  रहे  थे  कि  हमारे  यहां  को
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 जो  कागज  मिलें  जैसे  खण्डवा  के  पास  अमला  में  है  यहां
 का  कागज  पड़ा  रहा  और  बाहर  से  कागज  मंगाया  जा  रहा  जब  मंत्री

 जी  से  पूछा  तो  उन्होंने  बताया  कि  गरीब  बच्चों  के  पढ़ने  के लिए  व

 पेपर  तैयार  के  लिए  मंगाया  जा  रहा

 मुझे  आशा  है  कि  हमारे  कित्त  मंत्री  अपने  शब्दों  को  याद  रखते

 मैं  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहता

 कि  अगर  उन  बच्चों  के  बाप  बेकार  हो  उनका  उत्पादन  बाहर

 नहीं  बेया  नहीं  जाएगा  तो  उनको  पगार  कहां  से  फिर

 थे  बच्चों  की  फीस  नहीं  दे  पाएंगे  और  फिर  जह  अच्छा  कागज  क्‍या  काम
 ॥

 वित्त  मंत्री  जी  ने  एक  जगह  भाषण  देते  हुए  ऐसा  कहा

 सीमा-शुल्क  और  केन्द्रीय  अधिकारी  सलाहकार  परिक्‍द  की

 बैठक  को  संबोधित  करते  हुए  उन्होंने  कहा  था  :--

 इच्छा  ऐसी  कर  प्रणाली  की  ओर  बढ़ना  जो

 सरल  और  स्पष्ट  लचीली  और  अपेक्षाकृत  अधिक

 उत्साही  हो  ताकि  प्रणाली  में  परिवर्तन  शांतिपूर्ण  तथा

 निर्विध्न

 आप  कस्टम  दूयूटी  कम  करें  लेकिन  आपने  यहां  के  उद्योगों  को

 प्रोटेक्शन  दिया  है  उसमें  यह  भी  है  कि  बाहर  आने  वाले  माल  को  इतनी
 कस्टम  ड्यूटी  देनी  पड़े  कि  यहां  के  बाजार  में  उनको  सुविधा  नहीं

 यह  निर्विध्न  कैस ेहो  सकती

 हमारी  कमेटी  बंगलौर  गयी  जहा  हिन्दुस्तान

 हिन्दुस्तान  इलैक्ट्रानिक्स  का  कारखाना  जहां  अच्छा  काम  चल  रहा

 वहां  घिदेशों से ऑ्ड्स  आ  रह ेहै ंलेकिन  आपकी  पॉलिसी  सही  नहीं

 वहां  रेलवे  के  कोचेजण  बन  रहे  थे  हमारी  कमेटी  और  संबंधित  राज्य

 मंत्री  जी  के  सामने  वहां  के  कामग़ारों  न ेकहा  कि  हमको  रेलवे  से  काम

 मिलता

 यह  पहला  वर्ष  है  जब  इन्हांने  रेल  कोच  के  आदेश  पूर्णतः  काट

 दिये
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 हम  बाहर  से  रेल  कोचेज  मंगा  रहे  वे  भी  सस्ते  में  मिल  रहे

 हैं  और  हमारे  रेलवे  कोचेज  बाहर  के  देशों  में  जा  रहे

 आप  हमारे  देश  के  कारखानों  से  गत  20-25  सालों  से  काम  लेते

 हैं  लेकिन  अगर  आपको  उनसे  परचेजिंग  बंद  करनी  हो  तो  आप  कम

 से  कम  उनको  5-10  साल  का  नोटिस  तो  अभी  मोलेसिस  की  बात

 कर  रहे  थे  कि  65  परसेंट  10  परसेंट  पर  गिर  हमारे  यहां  जो

 सैकडो  इंडस्ट्रीज  उन्हें  आपके  कदम  से  थोड़ा  सपोर्ट  तो  जरूर

 मिलता  है  लेकिन  जब  बाहर  के  उद्योग  यहां  आ  अच्छी  वाईन  या

 व्हिस्की  बाली  कंपनियां  आ  जिसकी  संभावना  से  इंकार  नहीं  किया

 जा  फिर  हमारी  व्हिस्की  या  दूसरी  चीजों  को  कौन

 यदि  हर  क्षेत्र  मे ंआपने  बाहर  के  लोगों  को  आमंत्रित  सभी  के

 लिये  अपने  दरवाजे  खोल  दिये  तो  यहां  के  लोगों  को  कौन  हमारे

 वर्कर्स  का  क्या  होगा  और  किस  आधार  पर  आप  देश  के  इंडस्ट्रीज  को

 प्रोटेक्शन  की  बात  कर  रहे  आप  कम  से  कम  अपनी  इंडस्ट्रीज  को

 भी  जिन्दा  रखिये  या  उनमें  काम  करने  वाले  और  निर्भर  लोगों  के

 रोजगार  की  व्यवस्था  यदि  बाहर  से  एक  के  पीछे  एक

 मल्टी-नेशनल  कंपनियां  आती  गर्यी  और  हमारे  बर्कस  नई  पौलिसी  के

 कारण  बेकार  होते  गये  तो  वर्ल्ड  में  कम्पटीटिव  माल  तैयार  करने  की

 जो  बात  आप  करते  फिर  हमारे  माल  को  खरीदने  वाला  कौन  होगा

 क्योंकि  उनके  पास  पैसा  नहीं  क्या  अपनी  सोसायटी  की  क्रोमी

 लेयर  के  लिये  हम  ये  सब  काम  कर  रहे  आज  देश  का  जो  सबसे

 छोटा  आदमी  झुग्गी-झोंपड़ी  में  रहने  बाला  व्यक्ति  वह  हमारे

 सामने  होना
 '
 जब  हम  यहां  गांधी  जी  के  बात  करते  हैं  तो  गांधी  जी  ने  कहा  था

 कि  किसी  काम  को  करते  समय  यदि  हमारे  मन  में  कोई  शंका

 हिचकियाहट  तो  उसका  फैसला  करने  के  लिये  हमें  सबसे  पहले

 अपने  मन  से  पूछना  चाहिये  कि  हम  जो  काम  करने  जा  रहे  क्या

 जह  ठीक  है  और  हमारे  इस  काम  के  करने  से  देश  का  जो  सबसे  आखिरी

 व्यक्ति  क्या  उसका  हित  होने  याला  या  अहित  होने  वाला  यही

 उसकी  कसौटी  है  और  जो  उत्तर  मन  की  ओर  से  उसी  के  अनुसार
 हमें  निर्णय  लेना

 मैं  सभापति  आपके  माध्यम  से  वित्त  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता

 हूं  कि आप  जो  काम  करने  जा  रहे  यदि  हम  सभी  इंडस्ट्रीज  को  खुली
 छूट  देने  चाहे  वे  फूड  प्रोसैसिंग  की  फर्टिलाईजर  की  शुगर
 की  कागज  की  तो  हमारे  पहले  से  चलने  वाले  कारखाने  कहां

 उनकी  बेकारी  कैसे  दूर  उनमें  काम  करने  वाले  लोगों  को

 रोजी-रोटी  कहां  से  मिलेगी  और  उनका  माल  कैसे  इस  बारे  में

 यदि  वे  हमें  शिक्षित  कर  सकें  तो  हम  इस  विधेयक  को  सपोर्ट  देने  के
 विषय  में  जियार  करेंगे  अन्यथा  हम  इसका  बिरोध  करते

 श्री  याइमा  सिंह  युमनाम  :  में  विधेयक  का
 विरोध  करता  सबसे  पहले  जैसे  कि  अन्य  अतिथि  सदस्यों  ने
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 अध्यादेश  का  बिरोध  करता  हूं  जिसे  सत्र  शुरू  होने  से  पहले

 प्रछ्यापित  किया  अध्यादेश  प्रख्यापित  करने  के  बजाये  सरकार

 जब  सभा  का  सत्र  चल  रहा  सभा  में  ला सकती  थी  और

 सरकार  इसके  लिये  सभा  की  स्वीकृति  प्राप्त  कर  सकती

 अधिनियम  के  संशोधन  पर  भी  चर्चा  हो सकती  थी  और  अध्यादेश
 «  टाला  जा  सकता  अतः  मैं  विधेयक  के  लिये  अपने  दल  की  ओर

 से  विरोध  प्रकट  करता

 मैं  भारत  द्वारा  विश्व  व्यापार  संगठन  करार  पर  हस्ताक्षर  करने  का

 विरोध  करता  हूं  और  इसकी  चर्चा  मैं  पहले  की  बैठकों  में  भी  करता

 आया  में  श्री  चित्त  मसु  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  करार  के  लिये

 सभा  की  अनुमति  जरूरी

 मेरा  भी  यही  विचार  यदि  इसे  सभा  के  सामने  लाया  जाता  तो

 यह  कदम  अधिक  प्रजातांत्रिक  होता  और  उसके  बाद  करार  पर  हस्ताक्षर

 लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  मेरे  विचार  में  विधेयक  के  पास  होने

 पर  हमारी  आर्थिक  प्रभुसत्ता  बिदेशों  के  प्रभुत्व  में  आ  मेरा

 बिचार  है  कि  विदेशियों  के  हाथों  राज्य  प्रभुसत्ता  और  प्रतिष्ठा  सौंपने  से

 भूखा  मरना  अच्छा  मैं  समझता  हूं  कि  करार  पर  हस्ताक्षर  करने  से

 हम  काफी  सीमा  तक  संयुक्‍त  राज्य  अमरीका  जैसे  देशों  को  अपनी

 आर्थिक  प्रभुसत्ता  सौंप  रहे  हैं  ।  मैं  इसके  विरुद्ध

 मेरा  यह  विचार  है  कि  विदेशी  सम्पत्तियों  के  हितों  के  लिये  हम

 अपने  स्वदेशी  उद्योगों  के  हितों  को  दाव  पर  लगा  रहे  मैं  इसका

 विरोध  करना  चाहता  करार  पर  हस्ताक्षर  करके  हम  लाखों  मजदूरों
 के  हितों  का  बलिदान  कर  रहे  हैं  और  मेरे  बिचार  में  हमारे  उद्योग  बहुत
 निरूतसाहित

 जि

 अंत  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  इससे  छोटे  राज्यों  के  हितों  पर

 बुरा  प्रभाव  जहां  छोटे-छोटे  उद्योग  हैं  और  जहां  कृषि  पर

 आधारित  उद्योग

 .  अतः  मैं  अपने  दल  की  ओर  से  विधेयक  पर  विरोध  प्रकट  करता

 हूं

 ु

 जी  गिरथारी  लाल  भार्गज  :  माननीय  सभापति  मेरा  निवेदन  .

 यह  है  कि  आपने  नये  वर्ष  के  तोहफे  में  एक  1995  जब

 आपसे  बहुत  अपेक्षा  लेकिन  आपने  जो  स्वदेशी  माल  राष्ट्र  की

 आर्थिक  स्वतन्त्रता  को  बंधक  बना  दिया  और  यह  इसलिए  किया  गया

 कि  इन  कानूनों  को  विश्व  व्याबार  संगठन  से  संबद्ध  करना

 आपने  इसमें  कहा  है  कि  भांरतीय  उद्योग  और  पूंजी  निवेशकों  के

 हितों  की  रक्षा  क ेलिए  आप  यह  कानून  लाए  लेकिन  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  यह  मूलतः  भारत  के  उपभोक्ताओं  के  हिलों  के  विपरीत
 :  आपको  इतना  बड़ा  समझौता  ही  करना  था  और  उस  कानून  को  -

 विश्व व्यापार के साथ जोड़ना तो आपको अध्यादेश लाने को क्या जरूरत इसको आप लोक सभा और राज्य सभा में लाकर कानून बना सकते ह
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 आप  लोक  राज्य  सभा  में  राज्यों  की  विधान  सभाओं
 को  बिश्वास  में  लेकिन  आपने  बह  नहीं  ।  1995
 को  आपने  उसपर  हस्ताक्षर  कर  दिए  और  अब  आप  मजबूर  हो  गए  हैं
 कि  उसके  अनुरूप  कानून  बनाये  जा  रहे  मेरा  मतलब  यह  है  कि
 आयात  में  रियायत  देने  से  स्वदेशी  वस्तुएं  नहीं  आज  भी

 कानपुर  और  कई  जगहों  पर  कपड़े  की  मिले  बन्द  पड़ी  हुई  आप
 उनपर  विचार  इस  बिल  को  लाने  से  निश्चित  रूप  से  बेरोजगारी

 इसलिए  जैसे  मेरी  पार्टी  क ेसब  नेताओं  ने  इसका  विरोध  किया
 मैं  भी इसका  घोर  विरोध  करता  यह  राष्ट्र  को  बंधक  बनाने  वाली

 बात

 इंस्‍ट  इंडिया  कम्पनी  यहां  पर  आई  थी  तो  उस  एक  कम्पनी  ने  वर्षों
 तक  हमको  गुलाम  बनाकर  रखा  और  आज  आप  कई  कम्पनियों  को
 आमंत्रित  करने  जा  रहे  आप  बिचार  करें  कि  ऐसी  कौन  सी  वस्तुएं
 हैं  जिनका  उत्पादन हो  रहा  जिनमें  लोग  लगे  हुए  जिनके  कारण

 देश  स्वावलम्बी  बना  हुआ  यदि  आप  उन  वस्तुओं  का  डाटा

 इकटरटठा  करें  तो  मैं  समझता  हूं  कि  निश्चित  रूप  से  आप  विदेशों  को

 न्यौता  नहीं  आप  होशियार  वित्त  मंत्री  अच्छे  वित्त  मंत्री  देश

 की  आर्थिक  नीति  को  भली  प्रकार  जानने  वाले  व्यक्ति  आप

 नैतिकता  के  आधार  पर  कई  बार  इस्तीफा  दे  देते  मैं  समझता  हूं  कि

 ऐसे  समझौते  के  नाते  जब  आप  बिल  पास  करवाने  आए  हैं  तो  इसपर

 गंभीरता  से  विदयार  आपकी  देश  में  जो  छवि  बनी  हुई  उसके

 नाते  आप  बातचीत  अध्यादेश  और  जो  देश  के  हित  के

 बिपरीत  दोनों  का  मैं  विरोध  करता

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  मैंने  चर्चा  में  भाग  लेने  वाले

 सभी  माननीय  सदस्यों  को  बड़ी  रुचि  और  ध्यान  से  श्री  चिंत्त  बसु

 ने  स्वयं  इस  बात  को  माना  है  कि  विधेयक  में  कोई  भी  असंवैधानिक

 बात  नहीं  यह  हमारे  विश्व  व्यापार  संगठन  में  शामिल  होने  के

 फलस्वरूप  की  अनुसरण  के  तौर  पर  की  गयी  कार्यवाही

 रांउडਂ  मुद्दे  पर  सभा  में  कई  बार  चर्चा  हुई  है
 और  मैं  एक  बार

 और  इस  बात  पर  बल  देना  चाहता  हूं  कि  विश्व  व्यापार  संगठन

 में  कोई  भी  ऐसी  बात  नहीं  है  जो  भारत  के  हितों  के  विरूद्ध  आज

 भारत  को  ऐसे  विश्व  में  समृद्ध  होना  है  जो  एक  दूसरे  पर  निर्भर  अगर

 आप  यह  कहें  कि  आप  बाहर  से  आने  याले  माल  के  लिये  अपनी  सीमा

 बंट  कर  रहे  हैं  तो उन  हथकरघा  बुनकरों  के  बारे  में  भी  सोचिये  जो

 बिदेशों  को  हैंडलूम  कपड़े  के  निर्यात  पर  निर्भर  करते  उनके  भविष्य

 का  भी  यदि  आप  भारत  की  सीमा  बंद  करना  चाहते  हैं  तो

 उन  लाखों  लोगों  के  बारे  में  भी  सोचिये  जो  कपड़े  के  उद्योग  में  लगे

 भारत  का  कपड़ा  उद्योग  आज  बिकसित  होता  जा  रहा  भारत

 का  इन्जीनियरिंग  आभूषण  आदि  ऐसे  सभी  उद्योग  विकसित  होते

 जा  रहे  हैं  जबकि  विपक्ष  के  सदस्य  गत  चार  बर्षों
 से

 इसके  किरूद्ध  राग

 अलाप  रहे  उदारीकरण  के  फलस्वरूप  भारत  का  निर्यात  और

 अधिक  बढ़ा  भारत  के  उद्योग  विकसित  हुये  अतः  इस  नात  में

 कोई  सच्चाई  नहीं  है  कि  इन  नीतियों  के  कारण  जेरोजगारी  नढ़ी  है  या
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 उद्योगीकरण  को  क्षति  पहुंची  ह ैअथवा  इससे  रोजगार  को  आधाल  पहुंचा
 आज  रोजगार  के  अवसर  कई  गुना  बढ़  गये  अतः  मैं  माननीय

 सदस्यों  को  आश्यासन  दे  सकता  हूं  कि  विश्व  व्यापार  संगठन  में  कोई
 भी  ऐसी  बात  नहीं  है  जो  भारत  के  हितों  के  विरूद्ध  आज  हम  ऐसे
 बिश्व  में  रह  रहे  हैं  जिसके  सभी  देश  एक  दूसरे  पर  निर्भर  करते

 विश्व  व्यापार  संगठन  के  मुद्दों  पर  चर्चा  हो  चुकी  इसलिए  में  इस
 विषय  पर  और  अधिक  गहरायी  में  नहीं

 यह  एक  साधारण  विधेयक  यह  एक  ऐसा  विधेयक  है  कि  यदि

 कोई  देश  अपने  माल  को  हमारे  देश  में  भरना  चाहता  है  और  अनुचित
 प्रतियोगिता  में  पड़ना  चाहता  है  तो  हमारे  पास  ऐसे  आयात  के  विरूद्ध

 कार्यवाही  करने  के  लिए  सुरक्षात्मक  कानून  होना

 अतः  मैंने  सोचा  कि  दलगत  सम्बन्धों  की  ओर  ध्यान  न  देते  हुये

 इस  सभा  के  सभी  सदस्य  इस  विधेयक  का  समर्थन  यह  विधेयक

 आयात  को  प्रोत्साहन  देने  जाला  नहीं  यह  विधेयक  अनुचित
 प्रतियोगी  को  निरूत्साहित  करने  के  लिये  कोई  अपने  माल  पर

 काफी  छूट  देकर  अपना  माल  हमारे  देश  में  भरना  चाहता  है  तो  यह

 विधेयक  हमारे  देश  को  रूल  लगाकर  कार्यवाही  करने  के

 लिये  शक्ति  प्रदान  करता

 श्री  अन्ना  जोशी  :  आप  क्या  कार्यवाही  करने  जा  रहे

 श्री  मनमोहन  सिंह  :  मैं  केजल  की  जाने  बाली  आवश्यक

 कार्यवाही  की  व्याख्या  कर  रहा  हम  उस  राजसहायता  छूट  को

 बराबर  करने  के  जो  ये  अपना  माल  अनुचित  रूप  रो  भरने  के

 लिए  दे  सकते  प्रतिकारी  शुल्क

 कृपया  विध्न  न  मैं  आपकी  बात  नहीं

 सभापति  महोदय  :  कृपया  जिध्न  न

 ओऔ  मनमोहन  सिंह  :  यह  एक  साधारण  विधेयक  यदि

 आप  भारत  के  उद्योगों  को  अनुयित  प्रतियोगिता  से  बचाना  चाहते

 यदि  आप  अन्य  देशों  की  अनुचित  प्रतियोगिता  से  भारत  के  श्रमिकों  के

 हितों  की  रक्षा  करना  चाहते  हैं  तो  में  माननीय  सदस्यों  से  विधेयक  का

 समर्थन  करने  का  अनुरोध

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  सीमित  विश्व  व्यापार

 प्रभुसत्ता  आदि  से  जुड़े  अन्य  सभी  मुद्दों  पर  चर्चा  हो  चुकी

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  भी  अन्य  वर्षों  की  तरह  भारत

 की  आर्थिक  प्रमुसत्ता  की  रक्षा  करना  चाहती  यास्लज  में  हमने

 पिछले  यार  वबषों  के  दौरान  जो  कुछ  भी  उससे  बिदेशों  में  भारत

 की  प्रतिष्ठा  बढ़  गयी  आज  विश्य  के  हर  कोने  में  भारत  के  बारे

 में  समाचार  छपते  रहते  भारत  का  सम्मान  किया  जाता  है  और  ऐसा

 क्यों  है  कि  विश्व  का  कोई  भी  देश  विश्व  व्यापार  संगठन  से  बाहर  नहीं

 रहना  चीन  भी  क्यों  चाहता  है  कि  अमरीका  उसकी  विश्य

 व्यापार  संगठन  में  प्रवेश  पाने  के  लिये  सहायता

 अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  एक  दूसरे  देश  पर  निर्भर  होने  वाले  जिस

 विश्व  में  हम  रह  रहे  उसमें  भारत  तब  तक  सम्पन्न  नहीं  हो  सकता
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 और  यहां  से  अधिक  निर्यात  तब  तक  नहीं  हो  सकता  जब  तक  कि

 भारतीय  उद्योग  प्रतियोगी  न  पिछले  चार  बधों  के  दौरान  हमने  जो
 भी  किया  उससे  भारत  की  प्रतियोगिता  करने  बाली  क्षमता  मजबूत

 हुई  पिछले  वर्ष  डालरों  की  गणना  के  अनुसार  भारत  के  निर्यात  में

 20  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  इस  वर्ष  ।7  प्रतिशत  की  वृद्धि  होने  जा  रही

 हमने  भारत  के  बिदेशी  कर्ज  में  कमी  की  हमने  भारत  का

 भुगतान  संतुलन  मजबूत  किया  उत्पादन  और  हर  चीज  में

 वृद्धि  हो  रही  अतः  मैं  सभा  से  निवेदन  करता  हूं  कि  हम  इन  सब

 शेष  मुद्दों  पर ठीक  समय  पर  बजट  के  दौरान  चर्चा  हमें  इस

 साधारण  विधेयक  को  सर्वसम्मति  से  पारित  करना  चाहिये  जिसका  एक
 सीमित  उद्देश्य  भारतीय  उद्योग  की  रक्षा  करना  है  तथा  भारत  के

 श्रमिकों  की  अनुचित  बिदेशी  प्रतिस्पर्धा  से  रक्षा  करना

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  माननीय  सदस्यों  स ेअपना  संकल्प  वापिस

 लेने  तथा  विधेयक  का  समर्थन  करने  का  अनुरोध  करता

 श्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  :  मेरे  विचार  में  यह  विधेयक  हमारे  देश

 की  बुनियादी  प्रौद्योगिकी  के  हितों  की  रक्षा  नहीं  कर  यह  पहली

 बात

 दूसरी  बात  यह  है  कि  वित्त  मंत्री  श्री  मनमोहन  सिंह  के  अनुसार
 इस  विधेयक  के  उद्देश्य  सीमित

 लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  इसकी  पृष्ठभूमि  बहुत  बड़ी  विधेयक

 छोटे  उद्योगों  तथा  उपभोक्‍ता  वस्तुओं  के  निर्माताओं  के  हितों  की  रक्षा

 करने  में  असफल  यह  विधेयक  गैट  का  बच्चा  आप  इसके  बारे

 में  जानते  ही  इन  परिस्थितियों  में  मै ंअपना  साविधिक  संकल्प

 बापिस  नहीं  ले  रहा

 सभापति  महोदय  :  अन  मैं  श्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  द्वारा  प्रस्तुत
 सांविधिक  संकल्प  को  सभा  के  मतदान  के  लिए

 प्रश्न  है  :

 कि  यह  सभा  31  दिसम्बर  1994  को  राष्ट्रपति  द्वारा

 प्रख्यापित  सीमा-शुल्क  टैरिफ

 1994  (1994  का  संख्यांक  14)  का  निरनुमोदन  करती
 '

 प्रस्ताव  अस्थीकृत

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 सीमा-शुल्क  टैरिफ  1975  में  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  बियार  किया

 प्रस्ताव  स्कीकृत

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंड-वार  खर्चा

 प्रश्न  यह  है  :

 कि  खंड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खांड  2  और  3  विधेयक  में  जोड़  दिये
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 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  ।,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  पूरा
 नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  |,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा
 नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये

 ओऔ  मनमोहन  सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जायेਂ

 :
 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जायेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
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 सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प  और

 पेटेंट  विधेयक  |

 श्री  तरित  वरण  तोपदार  :  मैं  प्रस्ताज  करता  हूं  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  3।  1994  को

 प्रख्यापित  पेटेंट  अध्यादेश  (1994  का  संख्यांक

 13)  का  निरनुमोदन  करती

 सांविधिक  संकल्प  प्रस्तुत  करते  हुये  मैं  सबसे  पहले  कहना  चाहता

 हूं  कि  सरकार  ने  इस  बारे  में  एक  वकक्‍तथ्य  जारी  किया  मैं  उस

 के  एक  अंश  को  पढ़  रहा  हूं  :-

 ने  विश्व  व्यापार  संगठन  की  स्थापना  के  लिये

 करार  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  जिसमें  बुद्धिजीवी  सम्पत्ति

 अधिकार  आदि  के  पहलुओं  से  संबंधित  व्यापारिक  करार

 भी  शामिल  टी  आर  आई  पी  एस  एग्रीमेंट  के

 अन्तर्गत  भारत  के  दायित्थों  को  पूरा  करने  के  लिये  यह

 जरूरी  है  कि  पेटेंट  1970  में  करार  के

 प्रावधानों  के  अनुसार  संशोधन  किया

 इसके  अतिरिक्त  यह  भी  कहा  गया  है  कि  टी आर  आई  पी  एस

 एपग्रीमेंट  के  अन्तर्गत  सदस्य  देशों  का  एक  दायित्थ  1995  से

 औषधियों  और  कृषि  रसायनों  के  क्षेत्र  में  पेटेंटों  क ेलिये  आबेदन  पत्र

 पेश  करने  के  साधन  प्रदान  करता  है  और  आबेदकों  द्वारा  कुछ  शर्ते  पूरी
 किये  जाने  पर  पांच  वर्ष  की  अवधि  या  अब  तक  के  लिये  पेटेंट

 स्वीकृत  या  अस्थीकृत  तब  तक  के  लिये  बिशेष  विषणन  अधिकार

 स्थीकृत  करना  यह  भी  एक  प्रश्न  है  जिसके  कारण  अध्यादेश

 प्रख्यापित  करने  और  इस  विधेयक  को  लाने  की  आवश्यकता  अनुभव
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 दूसरी  बात  यह  है  कि  यूंकि  पेटेंट  1970  में  इन

 वस्तुओं  के  लिये  पेटेंट्सਂ  की  व्यवस्था  नहीं  है  और  इसके
 लिये  प्रावधान  बनाने  हेतु  बीच  का  समय  उपलब्ध  इसलिये  इस  क्षेत्रों
 में  अनन्य  विषणन  अधिकार  की  व्यवस्था  करने  हेतु  प्रबन्ध  किये  जाते
 थे  ताकि  दायित्थ  को  ।  1995  से  निभाया  जा

 कुछ  और  भी  कारण  थे  लेकिन  मैं  इतना  ही

 एक  दूसरा  प्रश्न  जिस  पर  मैं  बल  देना  चाहता  यह  सरकार

 कहती  है  कि  चूंकि  पेटेंट  1970  में  इन  बस्तुओं  हेतु  प्रोडक्ट

 पेटेंट्सਂ  के  लिये  प्रावधान  नहीं  इसलिये  इस  बारे  में  प्रावधान  करने
 के  लिये  बीच  का  समय  उपलब्ध  दस  न्षों  का  बीच  का  समय

 गैट  करार  में  भी  इसे  एक  प्राईपलाईन  प्रोडक्शन  माना  गया

 पाईपलाईन  प्रोडक्शन  का  लाभ  उठाये  बिना  सरकार  ने  जल्दबाजी

 में  इस  अध्यादेश  को  प्रख्यापित  करना  जरूरी  समझा  ताकि  इसके  लिये

 प्रावधान  किया  जा  विशेष  विपणन  अधिकारों  की  व्यवस्था  करने

 के  लिये  प्रबन्ध  किये  जाने  पेटेंट  सम्बन्धी  प्रक्रिया  को  अंतिम  रूप

 दिये  जाने  से  पहले  1972  के  अधिनियम  में  कुछ  संशोधन  करके  कुछ
 अंतरिम  प्रबन्ध  किये  जाने  हैं  ताकि  इन  उत्पादों  के लिये  विशेष  विपणन

 अधिकार  दिये  जा  यह  विधेयक  इस  पृष्ठभूमि  में  पुरःस्थापित
 किया  गया

 इस  अधिनियम  की  धारा  5  में  कहा  गया  है  कि  आविष्कार  के

 मामले  में  ऐसी  जिसका  उपयोग  करना  हो  अथवा  भोजन  या

 औषधि  या  ड्रग  के  रूप  में  उपयोग  करना  हो  या  जो  ओपटिकल

 ग्लासिज  सेमी  कंडक्टरों  आदि  जैसी  वस्तुओं  की  रासायनिक  प्रक्रिया

 द्वारा  तैयार  की  जाती  उनके  दावों  के  लिए  कोई  भी  पेटेंट  स्वीकार

 नहीं  किया  जायेगा  लेकिन  निमांण  की  प्रक्रिया  तथा  प्रणाली  दाबों  के

 पेटेंट  स्वीकार  किये

 विधेयक  का  एक  अन्य  खंड  को  जोड़ने  का  है  जो  वास्तव

 में  एक  खंड  को  शामिल  करना  नहीं  वास्तव  में  उद्देश्य  इस

 खंड  को  रद्द  करना  यहां  यह  स्पष्ट  तौर  पर  कहा  गया  है  कि  निर्माण

 का  दावा  अथवा  विधि  अथवा  प्रक्रिया  के  लिये  पेटेंट  स्वीकार  किया

 न  कि  माल  अथवा  उत्पाद  के  इसे  खंड  |  में  रखते

 इसमें  खंड  2  को  जोड़ने  का  प्रस्ताव  इसमें  कहा  गया  है  :-

 (1)  में  अंतर्जिष्ट  किसी  बात  के  होते  हुए
 ओऔषध  या  औषधि  के  रूप  में  उपयोग  के  लिए  आशयित

 या  उपयोग  में  लाए  जाने  योग्य  पदार्थ  के  लिए  किसी

 आविष्कार  के  पेटेन्ट  के  लिए  दावा  किया  जा  सकता  है

 और  उसके  इस  अधिनियम  के  अन्य  उपनंधों  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  अध्याय  में  उपबंधित

 रीति  से  बरता

 अध्याय  विशेष  विपणन  अधिकारों  के  बारे  में  है  जिसमें

 अनेकों  उपबन्ध  किये  गये  हैं  जिसका  आशय  वास्तज  में

 ध्रोडक्ट  पेटेंटਂ  से  प्रोडक्ट  पेटेंट  की  स्थीकृति  दिये  जाने  के  लिये
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 अभी  तक  पेटेंट  एकक  में  पर्याप्त  संशोधन  नहीं  किये  गये  “  रकार

 द्वारा  दिये  गये  विवरण  से  यह  बात  स्पष्ट  ये  संशोधन  Te:  एमय

 किये

 नहुराष्ट्रीय  साम्राज्यवादी  विकसित  देशों  और

 के  देशों  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  पेटेंट  अधिनियम  में

 सम्पूर्ण  संशोधन  किये  जाने  से  पहले  फिलहाल  एक्ट  में  संशोधन  किये

 गये  इस  अबधि  तक  यह  व्यवस्था  पेटेंट्स  1970  के

 अध्याय  में  संशोधन  के  रूप  में  चलती  रहेगी  जिसका  अर्थ  यह

 है  कि  पेटेंटਂ  लेने  से पहले  और  इसे  अधिनियमित  करने  से

 पहले  उन  बस्तुओं  के  विशेष  विपणन  अधिकार  उन  कम्पनियों

 अथवा  व्यक्तियों  को  दिये

 अब  मैं  एक  नया  प्रश्न  रखना  चाहता  वैज्ञानिक  आविष्कारों

 का  पेटेंट  नहीं  होता  कुछ  समय  पहले  तक  ये  अन्तर्राष्ट्रीय  मानदंड

 अन्तर्राष्ट्रीय  अनुबन्ध  रहे  पिछले  वर्ष  ।5  अप्रैल  को  एक  करार  पर

 हस्ताक्षर  वैज्ञानिक  आविष्कारों  पर  पेटेंट  न  लगाने  का  विचार

 और  धारणा  छोड़  दी  गयी  प्रौद्योगिकी  का  पेटेंट  किया  जाता

 विशान  का  यदि  की  खोज  होती  है  तो  यह  बिशान

 लेकिन  मोलिक्यूल  की  कैसे  होती  उस  का

 उपयोग  जीवन  प्रौद्योगिकी  को  जिभिनन  क्षेत्रों  में  कैसे

 हो  रहा  यह  एक  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  मामला  यह  पेटेंट  किया

 जा  सकता

 अब  तर्क  के  बुनियादी  धारणा  को  लेते  जिस  पर  मानव  समाज

 विकसित  हुआ  है  और  इस  स्तर  तक  पहुंचा  जो  लोग  पेटेंट  करने

 तथा  अन्य  नातों  के  लिये  कह  रहे  हैं  उनके  अन्दर  भी  ज्ञान  बिकसित

 हुआ

 उन्होंने  मानवता  के  संचित  ज्ञान  के  आधार  वैज्ञानिकों  के

 संखित  ज्ञान  के  आधार  प्रौद्योगिकीबिदों  के  संचिल  शान  के  आधार

 पर  और  उन  लोगों  के  संचित  ज्ञान  के  आधार  पर  जिन्होंने  समाज  के

 लिये  काम  किया  विशञान  के  प्रौद्योगिकी  व  अन्य  बातों  के

 निमिस  अपने  ज्ञान  को  इस  स्तर  तक  जिकसित  किया

 हर  पहली  पीढ़ी  के  कुल  संचित  ज्ञान  की  स्वाभाविक

 उत्तराधिकारी  होती
 ह

 इसे  रोका  नहीं  जा  यह  एक  प्राकृतिक  नियम  दुनिया
 के  किसी  भी  भाग  में  कानून  इस  प्रक्रिया  को  रोका  नहीं  जा

 अतः  मैं  समझता  हूं  कि  जो  कुछ  भी  किया  जा  रहा  वह
 सब  प्रकृति  के  नियम  के  विरूद्ध  फिर  भी  मैं  समझता  हूं  कि

 प्रौद्योगिकी  यंत्र  तथा  विधियों  को  पेटेंट  किया  जा  सकता  यह  :

 याणिज्य  से  सम्बन्धित  है  लेकिन  शान  का  कमी  भी  कोई  बाणिज्यिक

 उत्पाद  नहीं  जिज्ञान  के  किसी  क्षेत्र  सम्बन्धी  ज्ञान  के  आधार

 प्रौद्योगिकी  को  पेटेंट  किया  जाता  इसीलिये  हमारे  1970  के  कानून
 में  यह  बात  बिलकुल  ठीक  ढंग  से  कही  गयी  है  कि  उत्पाद  को  पेटेंट

 नहीं  किया  जा  प्रक्रिया  को  पेटेंट  किया  जाता  1970  के
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 अधिनियम  इस  जिसका  मैंने  जिक्र  के  सम्बन्ध  में  कुछ
 कमियां  होने  के  बावजूद  भी  इस  अधिनियम  ने  कुल  मिलाकर  भारत

 को  कुछ  पहलुओं  में  आत्मनिर्भर  किया  मैं  इस  बारे  में  कुछ

 उदाहरण  दे  सकता

 इसका  जिक्र  करने  से  पहले  मैं  एक  दूसरे  प्रश्न  का  जिक्र  करना

 चाहता  हूं  कि  इस  1970  के  अधिनियम  से  हमें  कैसे  सहायता

 मैं  केबल  कुछ  उदाहरण  इसकी  चर्चा  करने  से  पहले  मैं  इसके

 राजनैतिक  पहलू  की  चर्चा  करना  चाहूंगा

 3.44

 इस  समय  दर्शकदीर्धा  से  कुछ  नारे  सुनाई  दिये

 सभापति  महोदय  :  कृपया  जारी

 श्री  तरित  जरण  तोपदार  :  अब  स्थायी  समितियां  काम  कर  रही

 स्थायी  समितियों  न ेकाम  करना  शुरू  कर  दिया  है  ताकि  सांसदों  के

 बिचारों  को  प्रभावशाली  ढंग  से  कार्यरूप  दिया  जा

 सभापति  महोदय  :  इन  दोनों  बातों  के  लिये  हमारे  पास  केबल

 3  घंटे  का  समय  कृपया  जल्दी

 श्री  तरित  बरण  तोपदार  :  वाणिज्य  सम्बन्धी  स्थायी  समिति  की

 काफो  चर्चा  और  विभिन्‍न  वर्गों  के  लोगों  व्यापारिक  घरानों  और  इस  क्षेत्र
 *

 में  कार्यरत  लोगों  के  साक्ष्य  लेने  के  बाद  कुछ  निष्कर्षों  पर  पहुंची
 जिनमें  से  कुछ  यहां  प्रासंगिक

 समिति  की  राय  थी  कि  भारतीय  पेटेंट  कानून  वस्तु  का  नहीं

 बल्कि  प्रक्रिया  का करने  पर  ठीक  ही  बल  दे  रहा  इसे  कायम  रखा

 जाना  समिति  की  यह  स्पष्ट  राय  मैं  मंत्री  महोदय  से  चाहता

 हूं  कि  वे  अपने  उत्तर  में  बतायें  कि  उन्होंने  समिति  के  उस  सुझाव  से

 कैसे  इनकार  जिसे  लोकसभा  के  सामने  प्रस्तुत  किया  गया

 20  वर्ष  तक  अवधि  बढ़ाये  जाने  से  वास्तव  में  अनुसंधान  और  विकास

 को  क्षति  पहुंचती  है  और  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  जाना  भारत

 को  कुछ  परिस्थितियों  में  ओटोमेटिक  लाईसेसिंग  की  मंजूरी  के

 लिये  जोर  देना  और  बायोलोजिकल

 प्रक्रियाओं  को  पेटेंट  क्षेत्र  स ेबाहर  रखा  जाना  ये  सुझाव  यहां
 प्रासंगिक

 मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  संसदीय  प्रक्रिया  के  प्रति  सम्मान  दिखाये
 बिना  शरदकालीन  या  मानसून  सत्र  से  पहले  संसद  में  आये  बिना-यह

 होने  जा  रहा  वे  इन  सब  बातों  को  जानते  थे-इस  सुझाव  के  साथ

 संसद  में  आये  बिना  कि  जे  स्थिति  का  सामना  कैसे  कर  रहे  हैं  और

 उन्होंने--स्थायी  समिति  के  सुझावों  पर  क्‍या  कार्यवाही  ये  केबल  -

 अध्यादेश  प्रख्यापित  करने  के  लिये  3।  दिसम्बर  तक  प्रतीक्षा  करती
 अब  सरकार  इस  विधेयक  को  अध्यादेश  के  स्थान  पर  पारित

 करना  चाहती

 हम  सब  जानते  हैं  कि  उसके  लिये  आखिरी  तारीख  24  अतः

 संसद  को  इसे  जल्दबाजी  में  पास  करना  ऐसे  गम्भीर  मामलों  में
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 सरकार  ने  यह  तरीका  अपनाया  जिससे  न  केवल  देश  का  औद्योगिक

 आधार  प्रभावित  हो  सकता  विशेषकर  औषधि  और  दवाइयों

 के  क्षेत्र  मे ंअपितु  देश  की  अत्मनिर्भरता  और  सार्बभौमिकता  भी  खतरे

 में  पड़  सकती

 मुल्य  वृद्धि  सम्बन्धी  अनुसंधान  ग्रुप  के  अध्ययन  से  पता  चलता

 है  कि  भारतीय  बाजार  में  बिक  रही  औषधियों  में  एंटी-बाईओटिक्स

 के  42  प्रतिशत  एंटी-बेक्टेरियल्स  के  89  प्रतिशत  भाग

 एंटी-लेपरोसी  के  70  प्रतिशत  एंटी-टिबरोक्लोसीज  के  66

 प्रतिशत  कार्डीओनापकुलर  के  5  प्रतिशत  भाग  औरं  काउंटरसेप्टिव

 के  89  प्रतिशत  भाग  पर  अमरीका  के  पेटेंट  यदि  उत्पाद  पेटेंट

 स्वीकार  किया  जाये  अथवा  यदि  अनिवार्य  अथवा  विशेष  मार्कोटिंग

 अधिकार  स्वीकार  किये  इसका  अर्थ  यह  है  कि  यदि  उत्पाद  पेटेंट

 स्वीकार  किया  जाता  है  और  यदि  विशेष  मार्केटिंग  अधिकार  स्वीकार

 किया  जाता  है  तो  एंटी-बायोटिक्स  के  42  प्रतिशत

 बेक्टेरियल्स  के  98  प्रतिशत  भाग  आदि  पर  या  तो  अमरीका  के  पेटेंट

 लगेंगे  या इन  पर  अमरीका  की  कम्पनियों  के  विशेष  मार्केटिंग  अधिकार

 धारा  5(1)  धारा  5(2)  जिसे  जोड़ा  जा  रहा  यह  अध्याय

 में  घाटा  और  और  के  रूप

 में  जोड़े  जा  रहे  प्रावधानों  के अनुसार  काम  करेगी  जिसका  निष्कर्ष  यही
 निकलता  है  कि  विज्ञान  का  पेटेंट  किया  जायेगा  जो  कि  प्रकृति  के

 बिकास  के  नियमों  के  विरूद्ध  यह  मानव  और  ज्ञान  के  हित  में  भी

 नहीं  *

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  बौद्धिक  सम्पदा  संबंधी  अधिकारों  से
 सम्बन्धित  मामले  केबल  एक  शुरूआत  टीआर  आईपीएस  एग्रीमेंट
 में  कई  बातें  सामने  मैं  इसका  जिक्र  इसलिये  क़रना  चाहता
 कि  इस  पेटेंट  विधेयक  में  अन्य  बातें  शामिल  नहीं  की  गयी

 मैं  इस  पर  विस्तार  से  नहीं  परन्तु  विधेयक  से  यह  स्पष्ट
 है  कि  या  तो  यह  एक  अंतरिम  प्रबन्ध  या  पूरा  प्रबन्ध  सिद्ध

 करार  के  अनुसार  सारा  ढांचा  बदल  जायेगा  जिसके
 अन्तर्गत  केवल  कुछ  ही  प्रक्रियायेंਂ  ऐसी  हैं  जो  पेटेंट
 के  अन्तर्गत  नहीं  आती  और  विश्व  की  सभी  बस्तुएऐं  पेटेंट  के  अन्तर्गत

 अतः  यह  बहुत  खतरनाक  न  केवल  मार्केटिंग  के  लिये
 बल्कि  मूल्य  वृद्धि  के  लिये  पाकिस्तान  एक  उदाहरण  हमें  नहीं
 पता  कि  हम  पाकिस्तान  की  ओर  बढ़  रहे  हैं  या  मेक्सिको  की
 सरकार  इस  बात  का  उत्तर  दे  कि  कया  आर्थिक  दृष्टि  से  हम  पाकिस्तान  .
 के  निकट  पहुंच  रहे  हैं  या मेक्सिको  के

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  अब
 आधा  घंटा  हो  चुका

 श्री  तरित  वरण  तोपदार  :  यह  न  केबल  देश  की  अर्थव्यवस्था
 के  विरूद्ध  बल्कि  सामाजिक  विकास  के  प्राकृतिक  नियमों  के  भी
 बिरूद्ध  अतः  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  और  सभा  से
 अनुरोध  करता  हैँ  कि  इसे  पूर्णतः  अस्वीकार
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 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग
 में  राज्य  मंत्री  :  में  प्रस्तुत  करता

 हू  :-

 पेटेंट  1970  में  और  संशोधन  करने  वाले
 विधेयक  पर  किया

 यह  विधेयक  3  1994  को  प्रख्यापित  पेटेंट  अध्यादेश
 1994  का  स्थान  लेने  के  लिये  पेश  किया  गया  इससे  बौद्धिक  सम्पदा
 अधिकारों  संबंधी  करार  के  व्यापार  से  संबंधित  पहलुओं  के  अधीन
 भारत  की  बाध्यताओं  को  पूरा  करने  में  सहायता  और  हमारे
 हितों  की  रक्षा  भारत  विश्व  व्यापार  संगठन  का  सदस्य

 विश्व  व्यापार  संगठन  करार  पहली  1995  से  प्रभावी  हुआ
 करार  के  अन्तर्गत  बाध्यताओं  में  स ेएक  यह  है  कि  |

 1995  से  औषधि  और  कृषि  रसायनों  के  क्षेत्र  में  पेटेंटों  क ेआषेदनों  को

 फाईल  करने  के  लिये  और  ऐसे  आवेदकों  द्वारा  कतिपय  शतों  के  पूरा
 करने  पर  पांच  वर्ष  की  अवधि  की  समाप्ति  या  पेटेंट  के  अनुदत्त  या

 नामंजूर  किये  जाने  जो  भी  परिवर्ती  अनन्य  विपणन  अधिकार

 अनुदत्त  करने  के  लिये  साधनों  की  व्यवस्था  की

 पेटेंट  1970  कृषि  रसायनों  और  औषधि  के  क्षेत्र  में

 उत्पाद  पेटेंटों  की  स्वीकृति  के  लिये  उपबंध  नहीं  करता

 एग्रीमेन्ट  के  अनुसार  हमें  सन्‌  2005  तक  ऐसे  पेटेंट

 स्वीकार  करने  के  लिये  अधिनियम  का  संशोधन  करना  उपरोक्त

 व्यवस्था  बीच  की  अवधि  में  की  जानी

 3।  1994  को  प्रख्यापित  पेटेंट  1994

 औषधियों  और  कृषि  रसायनों  के  क्षेत्र  में  इस  व्यवस्था  को  प्रभावी

 बनाता  यह  विधेयक  अध्यादेश  का  स्थान  लेने  के  लिए  पेश  किया

 गया  संशोधन  में  विधेयक  के  अनुसार  कुछ  शर्तें  पूरी  करने  के  बाद

 अनन्य  विपणन  अधिकार  प्रदान  करने  का  प्रावधान  भी  किया  गया

 4.00

 पेटेंट  1970  के  संशोधन  से  ऐसे  उपाय  किये  गये

 जिससे  सरकार  लोकहित  में  हस्तक्षेप  कर

 अनन्य  विपणन  अधिकार  स्वीकार  करने  से  पहले

 उत्पाद  के  विक्रयਂ  और  के  अनन्य  अधिकार  का  प्रावधान

 आबेदन  पत्र  की  जांच  यह  देखने  के  लिये  की  जायेगी  कि  क्या  पेटेंट

 अधिनियम  के  प्राबधानों  का  उल्लंघन  तो  नहीं  हुआ

 भारत  में  किये  गये  अन्जेषणों  के  लिये  आवेदक  को  किसी

 अन्य  देश  में  उत्पाद  पेटेंट  और  विपणन  अनुमोदन  प्राप्त  नहीं  करना

 आबेदक  को  केवल  भारत  में  प्रक्रिया  पेटेंट  प्राप्त  करना

 जो  अनन्य  विपणन  अधिकार  का  आधार

 सरकार  लोकहित  में  या  तो  स्वयं  या  किसो  अधिकृत  व्यक्ति

 द्वारा  विपणन  अधिकार  ग्रहण  कर  सकती  सरकार  के  पास  लोकहित

 में  अनन्य  विषणन  अधिकार  के  अंतर्गत  आने  वाली  वस्तुओं  के  मूल्य

 निश्चित  करने  की  शक्तियां  भी

 29  1916  पेटेंट  विधेयक

 अनिवार्य  लाइसेंस  सम्बन्धी  प्राषधान  अतनन्‍्य  सिपणन
 अधिकारों  पर  भी  लागू  कर  दिये  गये  अधिकार  प्राप्क्कला  उन

 वस्तुओं  की  पर्याप्त  सप्लाई  जारी  रखेगा  जिनके  लिये  अधिकार  प्राप्त
 किया  गया  हो  और  ऐसा  न  किये  जाने  सरकार  आपके  लिये  एक
 अनिवार्य  लाईसेंस  जारी

 इसके  पेटेंट  अधिनियंम  की  धारा  39,  जो
 आबेदन  पत्रों  को  प्रतिबंधित  करती  का  लोप  कर  दिया  गया  है
 जिससे  भारत  में  अन्येषणों  के  लिये  सुविधायें

 अतः  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  विधेयक
 का  समर्थन  करने  के  लिये  अपना  समर्थन

 सभापति  महोदय  शरद  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :--

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  3)  को

 प्रख्यापित  पेटेंट  का

 संख्यांक  का  निरनुमोदन  करती

 पेटेंट  अधिनियम  में  और  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया

 सभा  मद  संख्या  और  पर  एक  साथ  चर्चा  इसफे
 लिये  3  घंटे का  समय  श्री  राम

 ह

 श्री  राम  कापसे  :  सभापति  मैं  इस  अध्यादेश
 तथा  विधेयक  का  विरोध  करता  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 इस  विधेयक  को  वापस  ले  यह  सरकार  के  हित  में  भी  अच्छा  होगा
 यदि  ऐसा  सम्भव  नहीं  दुआ  तो  सम्पूर्ण  जिपक्ष  और  यहां  तक  कि  कांग्रेस

 दल  के  कुछ  सदस्य  इस  विधेयक  को  सदन  में  पारित  नहीं  होने  देंगे

 क्योंकि  आप  लोगों  का  विश्वास  खो  चुके

 पीटर  सरबनिआंग  पौठासीन

 4.02

 आप  क्या  करना  चाहते  संक्षेप  में  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  कृषि
 रसायनों  पर  भारत  के  बाहर  भी  पेटेंट  लगायेंगे  और  औषध  उत्पादों  का

 अनन्य  विपणन  अधिकार  भी  इन  कम्पनियों  के  हाथ  में  आ  जाएगा  जो

 भारतीय  औषध  कम्पनियों  के  लिए  हानिकारक  आपने  हमें  क्‍या

 संरक्षण  दिया  सबसे  अधिक  प्रभावित  कृषक  समुदाय  सबसे

 पहले  विरोध  किसान  अर्ग  की  ओर  से  हो  रहा  है  और  उस  विरोध  से

 आगामी  संसदीय  थुनावों  में  कांग्रेस  हार  जायेगी  और  इस
 मामले  में  तो  सांसद  भी  आपको  पराजित  करने  के  लिये  उत्सुक
 हम  कई  वर्षों  से  गैटਂ  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कहते  आ  रहे  हैं  कि

 सांसद  को  विश्वास  में  ले  क्या  आपने  कभी  ऐसा  किया  क्‍या

 आपने  इस  पर  संसद  की  मंजूरी  ली  क्या  इस  मामले  में  यथार्थ

 सर्वसम्मति  हुई  इस  मामले  में  राष्ट्रीय  सहमलि  लीਂ  जानी  बहुत
 आवश्यक  आपने  कभी  भी  ऐसा  नहीं  यह  राष्ट्र  को  नये

 वर्ष  का  उपहार  पिछले  साल  3।  दिसम्बर  को  आपने  अध्यादेश  लाग

 किया  और  आपने  कहा  था  कि  संसद  का  सत्र  नहीं  चल  रहा  हम

 शरदकालीन  सत्र  के  लिये  यहां  आपने  कभी  भी  हमें  विश्वास  में

 नहीं
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 आप  कनाटक  और  आशर्ध्र  प्रदेश  में  पपाजय  के  कारण  कभी  भी

 संसद  का  सामना  नहीं  करना  चाहते  अब  महाराष्ट्र  और  गुजरात  में

 पराजय  के  बाद  भी  आप  इस  विधेयक  के  साथ  आये  हैं  और  हमें  कहते

 हैं  कि  उद्योग  के  हिल  में  और  अधिनियम  के  प्रभावों  को  जाने  बिना  और

 बिना  सहमति  के  इसके  लिए  मतदान  आज  के  किसी  भी  वित्तीय

 समाचार  पत्र  को  आप  देखेंगे  कि  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  से

 प्रतियोगिता  के  कारण  यूनिट  के  बाद  यूनिट  बिक्री  के  प्रस्तुत  हैं  और

 आप  अब  इससे  चिंतित  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  यहां  के  उद्योगों

 की  कीमतों  पर  लाभ

 इसके  कई  उदाहरण  दिये  जा  सकते  हैं  जिनसे  कि  स्वयं  इस  बात

 का  पता  चलता  प्रबन्ध  संस्थान  के  एक  प्रोफेसर  भारतीय

 चिकित्सा  प्रणाली  की  संहिता  तैयार  करने  में  सहायता  कर  रहे  ने

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  पेटेंट  कार्यालय  में  स्थानीय  औषधियों  के

 पेटेंट  के  सम्बन्ध  में  सम्पर्क  स्थापित  यह  इस  सरकार  के  लिये

 शर्म  की  नात  उसने  कड़े  शब्दों  में  कहा  कि  आपके  पेटेंटिंग

 कार्यालय  में  भ्रष्टायार  क ेकारण  और  आपकी  व्यवस्था  जिस  ढंग  से

 भी  चल  रही  उसके  कारण  उन्हें  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  सम्पर्क

 स्थापित  करना  यह  सन  कुछ  यहां  फिर  भी  आप  कहते

 हैं  कि  अपने  अनुसंधान  और  किसानों  को  रक्षा  कर  रहे

 कम  से  कम  हमें  बतायें  कि  आप  यह  सब  किसानों  और

 अनुसंधानकर्ताओं  के  नाम  पर  कर  रहे  आज  केबल  15  प्रतिशत

 लोग  औषधियों  का  उपयोग  कर  रहे  आपने

 श्री  राम  कापसे  :  आपने  निर्णय  कर  लिया  है  कि  वर्ष  2000

 के  लिये  स्वास्थ्यਂ  का  जर्ष

 श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  :  यह  सबफे  लिये  नरक  का  वर्ष

 श्री  हननान  मोल्लाह  :  यह  सबके  लिये  मौत

 श्री  चार्ल्स  :  यह  केवल  पश्चिम  बंगाल  में

 ओऔ  राम  कापसे  :  उन्होंने  लिये  स्वास्थ्यਂ  की  घोषणा  कर

 दी  मैं  आगे  बढ़ता  हूं  महाराष्ट्र  जो  उस  समय  कांग्रेस  सरकार
 ने  घोषणा  की  थी  कि  1990  का  वर्ष  लिये  स्वास्थ्यਂ  का

 वर्ष  होगा  और  1990  और  1994  के  बीच  सैंकड़ों  अनुसूचित
 जाति  के  लोग  अमराबती  जिले  में  ठाणे  तथा  धुलिया  जिले  में  मर

 आपको  इसके  बारे  में  शर्म  नहीं  आयी  और  लोगों  ने  आपके  विरूद्ध
 यह  सोचकर  खोट  दिया  कि  आप  हत्यारे  हैं  और  अब  भी  आप  इस
 विधयक  को  लाये  हैं  और  आपके  आपके  सचिव  ने

 चिकित्सा  उद्योग  और  औषधि  उद्योग  को  आश्वासन  दिया  है  कि  बढ़ती
 उत्पादन  लागत  को  पूरा  करने  तथा  उद्योग  को  अधिक  लाभ  सुनिश्यित
 करने  क॑  लिये  अधिक  यथार्थवादी  तथा  लचीला  मूल्य  नियंत्रण  तंत्र  पर

 नई  औषध  नीति  तैयार  करते  समय  विचार  किया

 आप  यह  करना  चाहते  लेकिन  नये  अधिनियम  और  नये

 सशाधन  से  क्‍या  स्थिति  उत्पन्न  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में

 स्थिति  कुछ  इस  प्रकार  की  है  कि  नेमਂ  बाले  ड्रगज  की  कीमतें
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 अन्य  औषधों  की  तुलना  में  250  गुणा  अधिक  हैं  और  ऐसी  स्थिति  में

 हमारी  औषधियों  की  कीमतें  900  कुछ  कम  मामलों  में  ३000
 प्रतिशत  तक  बढ़

 अतः  आज के  मूल्यों  में  सरकार  की  औषधि  संयुक्त  राज्य

 अमरीका  के  ब्रांडयुक्त  माल  के  मूल्य  के  संदर्भ  में  देखा  जाए  तो

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  आगमन  के  बाद  जो  औषधों  के  मूल्य
 उस  स्थिति  में  लिये  स्वास्थ्यਂ  अन्ततः  लिये  मौतਂ

 जैसे  कि  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  भी  लेकिन  लोग  इस

 बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि  सरकार  के  इरादे  पूरे  न  गैट  के  मामले

 में  इन्होंने  जल्दबाजी  से  काम  इस  विषय  पर  कोई  राष्ट्रीय
 सहमति  नहीं  बनायी  इस  सम्बन्ध  में  हमारे  विरोध  की  ओर  कोई

 ध्यान  नहीं  दिया

 शुरू-शुरू  में  सरकार  प्रक्रिया  के  लिये  पेटेंट  के  पक्ष  में  थी लेकिन

 बाकी  सभी  देशों  ने  इसका  विरोध  लेकिन  उत्पादोंਂ  के  मामले

 में  आपने  अन्य  राष्ट्रों  के  आग्रह  को  स्वीकार  किया  और  करार  पर

 हस्ताक्षर  अन्ततः  चाहे  यह  प्रक्रिया  हो  अथवा  उत्पाद

 आप  सहमत  हो  गये  हैं  और  अन्य  देशों  के  दबाब  में  आये  लेकिन

 विपक्ष  इसका  विरोध  आपके  अपने  सदस्य  इसका  विरोध॑  करेंगे

 और  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि आपका  उद्देश्य  पूरा  न  एक  तरह

 से  जनादेश  खो  बैठने  के बाद  आपकी  सरकार  एक  कामचलाउ  सरकार

 मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  जल्दबाजी  से  काम  न  लें  और  ऐसा

 विधेयक  पास  न  करें  जो  आने  वाले  बर्षों  में  सारे  देश  के  हितों  को

 प्रभावित

 अतः  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  विधेयक  को  जापिस

 जी  पृथ्वीराज  चव्हाण  :  माननीय  मैं  पेटेन्ट

 1995  का  समर्थन  करता

 औ  रास  कापसे  :  आप  महाराष्ट्र  आकर  यह  बात

 श्री  पृथ्वीराज  चव्हाण  :  मैं  महाराष्ट्र  में  भी यह  कहता  रहा

 हूं  और  यहां  भी

 श्री  राम  कापसे  :  इसीलिए  आपको  भुगतना  पड़ा

 श्री  पृथ्वीराज  चव्हाण  :  विधेयक  बिल्कुल  सीधा

 सा  इसके  दो  पहलू  पहला  पहलू  राजनीतिक  है  जिस  पर  पहले

 बोल  घुके  हमारे  सहकर्मी  तथा  मेरे  जिन्होंने  विधेयक  का  विरोध

 करते  हुए  संकल्प  पेश  किंया  है  और  श्री  राम  प्रकाश  डाल  चुके

 गैट  के  समूचे  उरुग्वे  राउंड  पर  राजनीतिक  चर्चा  गत  तीन

 जे से  टेश  में  संसद  के  भीतर  और  बाहर  दोनों  जगह  चल  रही  गैट

 समझौते  पर  इस  सदन  में  अनेक  अवसरों  पर  जिस्तार  से  चर्चा  हुई
 एक  संसदीय  स्थायी  समिति  ने  इसका  बिस्तारपूर्बक  अध्ययन

 लब्ध-प्रतिष्ठ  व्यापार  सेवानिवृत्त  हुए
 नौकरशाहों  का  साक्ष्य  लिया  और  सबके  मर्तों  पर  विद्यार  करने  के  याट
 उसने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  जिसमें  कहा  गया  कि  देश
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 को  गैट  की  छतरी  के  नीचे  अथवा  इसके  उत्तराधिकारी  संगठन-विश्व
 व्यापार  संगठन-के  ढांचे  के  भीतर  रहना  ही  आज  विश्व  में

 आर्थिक  स्थिति  से  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  यह  देश
 अलग-धलग  पड़े  एक  आर्थिक  द्वीप  के  रूप  में  नहीं  रह  भारत

 जैसे  विशाल  एक  महाद्वीपीय  को  विश्व  की  मुख्य
 धारा  में  शामिल  होना  इसे  अपनी  अर्थव्यवस्था  को  विश्चय्यापी

 बनाना  भलीभांति  विचार  करने  और  संसद  में  इस  मुद्दे  पर  चर्चा

 करने  के  बाद  सरकार  ने  गैट  बातचीत  के  राउन्डਂ  को  स्वीकार

 करने  का  निर्णय

 मरफ्कश  में  हमने  15  1994  को  समझौते  पर  हस्ताक्षर

 लेकिन  उसके  बाद  सरकार  कार्यपालिका  के  भीतर  हमें  जो

 करना  अनिवाय  है  अथवा  गैट  के  अंतर्गत  या  बिश्व  व्यापार  संगठन

 और  इत्यादि  जैसे  इसके  अन्य  विभिन्‍न  उप-संगठनों

 के  अंतर्गत  हमारी  क्या  बाध्यताएं  उनकी  विस्तारपूर्वक  सूक्ष्म  जांच

 पड़ताल  की  सरकार  ने  अंतिम  क्षणों  तक  सन्थि  की  अभिपुृष्टि
 नहीं  कैबिनेट  ने  गैट  समझौते  की  अभिपुष्टि  केबल  30

 1994  को  ही  जाकर  जैसा  कि  आप  जानते  गैट  समझौते  अथवा

 नए  विश्व  व्यापार  संगठन  को  ।  1995  से  अस्तित्थ  में  आना

 सरकार  ने  अंतिम  मिनट  तक  प्रतीक्षा  की  और  30  दिसम्बर  को

 गैट-समझौते  की  अभिपुष्टि  कैबिनेट  द्वारा  कर  दी  गैट  समझौते

 के  अन्तर्गत  हमें  क्या-क्या  करना  अनिवार्य

 समझौते  द्वारा  गैट  में  शामिल  सभी  पार्टियों  अथवा  विश्व

 व्यापार  संगठन  के  सभी  सदस्य  देशों  पर  कुछ  शर्तें  लगायी  गयी

 बौद्धिक  सम्पदा  अधिकारों  के  क्षेत्र  में  भी  विश्व  व्यापार  संगठन  के

 सदस्यों  से  भी  कुछ  शतते  पूरी  करने  की  अपेक्षा  की  जाती  सदस्य  देशों

 से  कुछ  ऐसी  शर्तें  पूरी  करने  की  अपेक्षा  को  गयी  और  उनमें  से  कुछ
 गैट  के  समाप्त  होने  और  बिश्व  व्यापार  संगठन  के  स्थापित  होने  से

 अर्थात्‌  ।  1995  से  प्रभावी  होनी  अतः  बिश्व  व्यापार

 संगठन  का  एक  हस्ताक्षरकर्ता  होने  के  नाते  भारत  1970  के  पेटेंट  एक्ट

 में  कुछ  परिवर्तन  करने  के  लिये  बाध्य  था  क्योंकि  वे  प्रावधान  ।

 1995  से  लागू  होने  अतः  3।  दिसम्बर  को  एक  अध्यादेश

 प्रख्यापित  किया  इसमें  कोई  छिपाने  बाली  बात  नहीं  यह

 बात  उसी  दिन  स्पष्ट  हो  गयी  थी  जब  मरक्‍्कश  में  हमने  गैट  समझौते

 पर  हस्ताक्षर  किये  कि  हम  यह  सन  काम  |  1995  से  कर  रहे

 अतः  हमने  इसे  3।  दिसम्बर  को  लागू  उस  समय  संसद  सत्र

 नहीं  एक  अध्यादेश  प्रख्यापित  किया  गया  और  अन्  हम  विधेयक

 को  पारित  करने  के  लिये  सदन  में  आये

 विश्व  व्यापार  संगठन  और  ट्रिप्सਂ  की  तीन  महत्वपूर्ण  सीमाएं

 पहली  सीमा  जैसा  कि  मैंने  |  1995  अर्थात  जब

 विश्व  व्यापार  संगठन  की  स्थापना  दूसरी  महत्थपूर्ण  सीमा  अब  से

 5  यर्ष  बाद  से  होगी  2000  और  उस  समय  तक  कुछ

 काम  करने  होंगे  क्‍योंकि  हम  इसके  लिये  बचनबद्ध  तीसरी  सीमा

 लक्ष्य  विशेषतः  ऐसे  विकसित  देशों  के  बारे  में  ह ैजिनके  पास  कुछ  श्रेणी

 के  उत्पादों  के  लिये  उत्पाद  पेटेंट  की  व्यवस्था  नहीं  अतः  हमें  ।
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 2004  तक  कुछ  और  अधिक  काम  करने  ये  तीन  सीमाएं
 हैं  जिनको  प्रारूपਂ  अथवा  अंतिम  अधिनियम  या  विश्व  व्यापार
 संगठन  समझौते  में  स्पष्ट  किया  गया

 पहले  चरण  के  लिये  कानून  बन  गया  हमने  अध्यादेश
 प्रख्यापित  किया  है  जो  अब  सभा के  सामने  इसके  उद्देश्य  क्‍या

 इसके  दो  मुख्य  उद्देश्य  इसके  अनुसार  कोई  भी  व्यक्ति  भारत  में
 ।  1995  से  ऐसे  उत्पादक  उत्पादों  के  पेटेंट  के  लिये  आवेदन
 पत्र  दे सकता  है  जिनके  उत्पाद  पेटेंट  के  लिये  पहले  प्रतिबन्ध

 इसका  दूसरा  काम  यह  है  कि  यह  उन  सभी  औषधों  के  लिए  अनन्य

 विपणन  अधिकार  देता  है  जिनके  पेटेंट  के  लिये  आजेदन  पत्र  दिया  गया

 विश्व  व्यापार  संगठन  के  समझौते के  अन्तर्गत  केवल  यही  दो  काम

 किये  जाने  थे  और  इन्हें  किया  इससे  अधिक  कुछ  कुछ
 अन्य  कदम  पांच  सालों के  बाद  उठाये  उदाहरण  के  लिये  पेटेंट

 की  अवधि  वर्तमान  में  7  या  ।4  वर्ष  से  20  बर्ष  ताकि  पेटेंट

 के  मामले  में  समानता  के  लिये  हमें  पेटेंट  के

 बारे  में  निर्णय  लेना  हमें  पेटेंट  के  कार्यकरण  के  बारे  में  निर्णय

 लेना  होगा  कि  क्या  आयात  पेटेंट  में  सम्मिलित  होगा  या  सब

 अगले  पांच  ब्षों  के  अंदर  किया  जाना  अब  हमें  दो  मुख्य  काम

 करने  हैं  अर्थात्‌ कुछ  ऐसी  श्रेणियों तक  पेटेंट  की  व्यवस्था  जिन्हें

 अभी  तक  छोड़ा  हुआ  था  और  पांच  वर्षों  क ेलिये  विषणन  अधिकार

 इन  दो  कार्मो  का औषध  रसायन  उद्योग  अथवा

 स्वास्थ्य के  लिये  क्‍या  अर्थ  हमें  इन  पहलुओं पर  आना

 सबसे  पहले  हम  इस  बात  पर  जिचार  करें  कि  अध्यादेश  से  पहले

 हमारे  पास  1970  का  पेटेंट  अधिनियम  था  जिसकी  प्रशंसा  सभी  लोगों

 ने  की  जो  तीसरे  विश्व में  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण कानून  इससे

 भारत  जैसे  विकासशील  जिसके  पास  अच्छी  वैज्ञानिक  प्रयोगशालाओं

 की  व्यवस्था  नहीं  थी  और  वैज्ञानिकों की  टीम  नहीं  को  सुरक्षा  प्रदान

 इसके  द्वारा  अपने  लिये  उसी  जस्‍तु  की  हमें  पुनः  आविष्कार  करने

 की  आवश्यकता  नहीं  थी  और  हम  पेटेंट-शुदा  औषधियों  की  नकल

 कर  सकते  थे  और  भारत  में  बहुत  सस्ते  दार्मो  पर  मेज  सकते  यह

 भारत  जैसे  विकासशील देश  के  लिये  अच्छा  था  लेकिन  पश्यिम  के

 देशों  ने  इस  पर  आपत्ति  उन्होंने  इसे  बौद्धिक  सम्पदा  की  चोरी

 समझौता  ऐसी  सभी  बातों  के  लिये  किया  गया  जहां
 प्रौद्योगिकी  की  टृष्टि  से  भारत  जैसे  प्रगलिशील देश  के  बारे  में  कहा  गया

 कि  यहां  चोरी  हो  रही  है  और  पश्चिम देशों  की  बौद्धिक  सम्पदा की  चोरी
 की  जा  रही  भारत  के  वैज्ञानिकों  ने  पूरी  तरह से  उत्पाद  पेटेंट  पर

 आपत्ति  नहीं  की  अथवा  उत्पाद  पेटेंट  प्रणाली की  ओर  नहीं  बढ़े  जैसे '
 कि  कुछ  मित्रों  न ेआरोप  लगाया  है  कि  सारा  वैशानिक  समुदाय  इसके
 विरूद्ध  थे  कुछ  समय  याहते  कुछ  नीच  का  समय  चाहते  थे

 ताकि  में  औषधियों  और  दवाईंयोंਂ  के  क्षेत्र  मे ंकाम  कर  रहे

 जैज्ञानिकों  को  अपने  ही  घर  में  अनुसंधान  और  विकास  की  सुविधायें
 मिल  उन्होंने  इसी  के  लिये  मरक्कश  तथा  अन्य

 स्थानों  पर  लम्बी  बारतांओं  के  बाद  5  वर्ष  के  बीच  का  समय  दिया

 यह्पि  हम  15  वर्ष  चाहते  फिर  भी  5  वर्ष  का  समय  दिया
 उत्पाद  पेटेंट  लागू  करने  के  लिये  10  वर्ष  का  समय  दिया
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 थदि  आप  देश  के  समूचे  औद्योगिक  उत्पादन  को  जैसे  कि

 जायुयान  ओटोमोबाईल  कल-पुरजे  इलेक्ट्रानिक्स

 सूचना  सोफ्टवेयर  को  जो  पता  चलेगा  कि  देश

 का  सारा  औद्योगिक  क्षेत्र  उत्पाद  पेटेंट  तथा  प्रक्रिया  पेटेंट  के  अन्तर्गत

 1970  के  अधिनियम  के  अनुसार  हम  देश  के  समूचे  औद्योगिक

 उत्पादन  को  कुछ  बातों  को  जिन्हें  अधिनियम  में  लाया

 उत्पाद  पेटेंट  अथबा  प्रक्रिया  पेटेंट  के  अन्तर्गत  ला  सकते  ये

 रासायनिक  खाद्य  उत्पाद  अथवा  कृषि  रसायन  यदि  आप

 कुल  औद्योगिक  उत्पादन  को  तो  मालूम  होगा  कि  केवल

 ओऔषधियां  तथा  कृषि  रसायन  उत्पाद  पेटेंट  के  अन्तर्गत  नहीं  अब

 यह  विधेयक  इन  पदार्थों  जिन्हें  उत्पाद  पेटेंट  के  लिये  शामिल  नहीं

 किया  उत्पाद  पेटेंट  के  अन्तर्गत  लाने  का  प्रयास  कर  रहा  है  और

 इसके  लिये  कुछ  समय  रखा  गया  हम  समूची  बौद्धिक  सम्पदा

 अधिकार  प्रणाली  को  स्वीकार  कर  रहे  इतना  ही  यदि  आप
 '

 बौद्धिक  सम्पदा  अधिकारों  को  देखें  तो  पता  चलेगा  कि  इसमें

 औद्योगिक  सूचना  का  औद्योगिक

 इलेक्ट्रानिक  इनटेगरेटेड  सकिट  आदि  शामिल  इसमें

 भौगोलिक  संकेत  तथा  पेटेंट  भी  शामिल  हम  विश्व  बौद्धिक  सम्पदा

 संगठन  के  सदस्य  बौद्धिक  सम्पदा  अधिकारों  की  सात  श्रेणियां

 पेटेंट  को  भारत  हर  बात  में  दुनिया  कौ  बराबरी  में  हर

 पहलू  चाहे  कापीराईट  चाहे  हम  दुनिया  का  मुकाबला
 करते  इस  पर  कोई  तर्क  नहीं  होना  केबल

 औषधियों  और  कृषि  रसायनों  जैसे  कुछ  रासायनिक  पदार्थों  के  मामले

 में  भारत  की  स्थिति  कुछ  पश्चिमी  देशों  से  भिन्‍न  अब  दुनिया  के

 साथ  शामिल  होकर  हम  यही  कुछ  करने  जा  रहे  अब  हम  इन  सब

 यातों  को  स्वीकार  कर  रहे  इसके  लिये'समय  काफी  तर्क  दिया
 जा  रहा  है  कि--“जास्तव  में  होगा  हम  यह  नहीं  कह  रहे  कि

 हम  केवल  रसायनों के  लिये  उत्पाद  पेटेंट  की  स्वीकृति  हमने  कहा
 है  कि  हम  1.1.95  से  औषधियों  तथा  कृषि  रसायनों  की

 श्रेणियों  के  उत्पाद  पेटेंट  हेतु  आवेदन  पत्र  स्वीकार  हमें  पेटेंट

 स्थीकार  नहीं  करने  हमें  केजल  आवेदन  पत्र  स्वीकार  करने  ऐसा
 किया  जा  रहा  है  क्योंकि  यदि  हम  उत्पाद  पेटेंट  की  स्वीकृति  देते

 जिसकी  स्वीकृति  हम  कुछ  समय  बाद  तो  प्राथमिकता  अथबा  पेटेंट

 फाईल  करने  की  जो  नहुत  महत्थपूर्ण  है  पेटेंट  फाईल  करने

 बाले  को  दी  यही  कुछ  किया  जा  रहा

 दूसरी  बात  यह  है  कि  पेटेंट  से  कुछ  अधिकार  मिलते  यह
 अनन्य  अधिकार  एक  उत्पाद  या  पदार्थ  के  बिक्रय

 अथवा  वितरण  के  लिये  अब  केवल  निर्माण  तथा  उपयोग  और
 विक्रय  तथा  वितरण  के  बीच  पहचान  करने  का  बिचार

 हम  सचमुच  अधिकारों  का  विभाजन  हम  विक्रय  और
 खितरण  के  अधिकार  दे  रहे  हम  उपयोग  और  निर्माण  की  बात  नहीं

 कर  रहे  यह  तो  केबल  पेटेंट  ही  स्वीकार  करने  की  तरह  हम

 एक  नई  वस्तु  के  विक्रय  और  वितरण  की  तुलना  में  नई  जस्‍्तु  को  तैयार

 करने  और  उसके  निर्माण  के  बीच  पहचान  कर  रहे  यह  विधेयक

 पेटेंट  बाले  उत्पाद  के  बिक्रय  और  ब्ितरण  को  अनन्य
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 अप्रिकार  देता  यही  कुछ  किया  जा  रहा  अब  क्या  मेरे

 जिसने  इस  विधेयक  के  विरोध  के  लिए  संकल्प  प्रस्तुत  किया

 को  कुछ  आंकड़े  देने  चाहे  कि कतिपय  रसायन  अधिक  मंहगे

 कापसे  ने  कहा  है  कि  कतिपय  रसायन  नौ  गुणा  अधिक  मंहगे  तथा

 कतिपय  औषधियां  तीस-गुना  अधिक  मंहगी  हो  ऐसा  बिल्कुल
 नहीं  उन्होंने  इस  विधेयक  के  उपबंधों  को  बिल्कुल  नहीं  समझा

 देश  में  आज  जो  कुछ  हो  रहा  चाहे  हम  नकल  कर  रहे  हैं
 अथवा  चोरी  कर  रहे  चाहे  हम  उत्पादों  को  सस्ता  बेच  रहे  हैं  अथवा

 चाहे  यह  नौद्धिक  योरी  आज  जो  भी  शब्द  किसी  में  भी  कोई

 परिवर्तन  नहीं  इस  विधेयक  के  कारण  किसी  भी  औषधि  के  मूल्य
 में  एक  पैसा  का  भी  फर्क  नहीं  जब  यह  विधेयक  अधिनियम

 बन  तो  यह  केवल  उन्हीं  उत्पादों  अथवा  वस्तुओं  पर  लागू  होगा
 जिनको  पेटेंट  के  लए  1.1.95  के  पश्चात  फाइल  किया  गया  जो

 कुछ  अन्य  देशों  में  पेटेंट  के  अन्तर्गत  पहले  लाया  गया  उस  पर

 इस  विधेयक  से  बिल्कुल  प्रभाव  नहीं  पड़ा  उसका  क्या  अर्थ

 जब  किसी  नये  रासायनिक  मोलिक्यूल  की  खोज  की  जाती  है  तथा

 अविष्कारक  उसे  पेटेंट  करवाने  के  लिए  हमारे  पेटेंट  कार्यालय  जायेगा

 तो  उसका  आवेदन  स्वीकार  किया  लेकिन  एकं  औषधि  का

 अधिष्कार  करने  की  प्रक्रिया  क्या  जब  आप  एक  नये  मोलिक्यूल
 का  औषधि  के  रूप  में  उपयोग  करने  के  लिए  फाइल  करते  तो  इसके

 बाजार  में  बेचे  जाने  तथा  लाभ  अर्जित  करने  से  पूर्व  इसके  उत्पाद  बनने

 में  बहुत  लम्बा  समय  लगता

 आंकड़े  बताये  गये  हैं  कि  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  एक  औषधि

 को  विपणन  के  लिए  स्वीकृत  करने  से  पूर्व  अनुसंधान  तथा  चिकित्सीय

 परीक्षण  पर  लगभग  200  करोड़  रुपये  से  300  करोड़  रुपये  लग  जाते

 औषधियों  तथा  भेषजों  के  मामले  में  विपणन  स्वीकृति  की

 अवधारणा  बहुत  महत्वपूर्ण  पेटेंट  फाइल  करने  से  आपको  कोई

 अधिकार  प्राप्त  नहीं  पेटेंट  फाइल  करने  से  केबल  वरीयता

 तारीख  मिलती  है  कि  यदि  पेटेंट  प्रदान  किया  जाता  तो  यह  उस

 तारीख  से  भूतलक्षी  प्रभाव  से  समझा  परन्तु  आपको  फिर  भी

 प्रत्येक  देश  के  नियन्त्रक  प्राधिकारी  को  यह  सिद्ध  करना  है

 कि  यह  औषधि  हानिकारक  नहीं  कि  यह  औषधि  वास्तत्र  में  जो  कुछ
 करने  के  लिए  कहती  वह  वास्तव  में  करती  कि  यह  इस  बीमारी

 को  एक  विशेष  मात्रा  के  द्वारा  ठीक  करेगी  इस  प्रक्रिया  में  7

 से  15  वर्ष  का समय  लगता  जन  तक  इस  पूरी  प्रक्रिया  को  पूरा  नहीं
 किया  जाता  तलब  तक  एक  रुपया  का  भी  लाभ  अर्जित  नहीं  किया  जा

 बाजार  में  एक  रुपये  की  भी  औषधि  नहीं  बेची  जा

 अतः  हमारें  कहने  का  आशय  यह  है  कि  यदि  आप  आज  पेटेंट  के  लिए

 आवेदन  करें  तथा  वह  उत्पाद  अगले  पांच  से  दस  वर्षों  तक  बाजार  में

 नहीं  किसी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  के  द्वारा  यहां  डम्पिंग  करने  के

 प्रयास  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  क्योंकि  जो  पहले  हो  रहा  वह  होता

 कीमतों  में  कोई  परियर्तन  बिल्कुल  नहीं

 हम  आज  अन्तर्राष्ट्रीय  बौद्धिक  सम्पदा  सुरक्षा  प्रणाली  के

 स्तर  पर  आने  का  प्रयास कर  रहे  हैं  तथा  भविष्य  माल  लो  दस  यों

 में--जिसके  लिए  वैज्ञानिक  समुदाय  सहमत  है--यदि  कुछ  समय  दिया



 517  पेटेंट  अध्यादेश

 गया  तो  वे  विश्व  से  प्रतिस्पर्धा  हमारे  वैज्ञानिक  किसी  से  कम
 नहों  एकमात्र  कमी  यह  है  कि  हम  अनुसंधान  तथा  बिकास  में  निवेश
 नहीं  कर  रहे  हैं  क्योंकि  बिदेशों  में आविस्कार  की  गई  औषधियों  की
 नकल  करना  तथा  यहां  अत्यधिक  लाभ  कमाना  बहुत  आसज्त

 इसलिए  हमारा  भेषज  उद्योग  अनुसंधान  तथा  विकास  में  निवेश  नहीं

 यह  नया  संशोधन  हमारे  भेषज  उद्योग  को  भव्रिष्य  में

 अनुसंधान  तथा  बिकास  पर  निवेश  करने  के  लिए  बाध्य  कारण

 यह  है  कि  भारत  में  अनुसंधान  तथा  विकास  लागत  नहुत  कम  है  तथा

 हम  विश्व  के  साथ  प्रतियोगिता  करने  मे  सक्षम  हम  इस  प्रौद्योगिकी
 में  अग्रणी  हम  नकलची  अथका  प्रौद्योगिकी  के  चोर  नहीं  होंगे
 बल्कि  हम  प्रौद्योगिकी  प्रदान  करने  वाले  इससे  स्वदेशी  उद्योगों  को

 आगे  बढ़ने  की  शक्ति  प्रदान  होगी  क्योंकि  व्यवसायी  तथा

 उद्यमी  जिनकी  अब  तक  अनुसंधान  तथा  विकास  में  रुचि  नहीं  जो

 अनुसंधान  तथा  बिकास  में  कोई  निवेश  नहीं  कर  रहे  ज ेअब  निवेश

 करना  प्रारम्भ  कर  देंगे  क्योंकि  उनकी  बाहर  से  निःशुल्क  प्रोद्यौगिकी  तक

 पहुच  नहीं  होगी  जिसकी  पहले  नकल  की  जाती  थी  तथा  अत्यधिक

 लाभ  पर  बेची  जाती  उन्हें  उस  बौद्धिक  सम्पदा  पर  रायल्टी

 प्रदान  करनी  जिसके  तो  भारतीय  प्रयोगशालाओं  अर्थात

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  प्रणात्बी  अथवा  भारत  में

 प्राइबेट  प्रयोगशालाओं  द्वारा  डिजाइन  तेयार  किए  जाते  हैं  अथवा  जे

 बिदेशों  से  प्रौद्योगिको  खरीदने  के  लिए  स्वतन्त्र  उन्हें  इसके  लिए

 भुगतान  करना  एक  बार  जब  उन्हें  प्रौद्योगिकी  मूल्य  का  पता

 लग  जायेगा  तो  वे  भारत  में  निवेश  करेंगे  क्योंकि  भारत  में

 तथा  विकास  करना  अधिक  सस्ता  इस  विधेयक  के  संबंध  में

 नहुत  कुछ  कहा  गया  यह  एक  हानिरहित  विधेयक  है  जिसपर  विगत

 तीन  वर्षों  स ेबहस  हो  रही  हम  जानते  थे  कि  क्‍या  किया  जा  रहा

 इसके  बारे  में  कुछ  भी  गोपनीय  नहीं  इसमें  कुछ  भी

 आश्चर्यजनक  नहीं  कुछ  भी  अंतिम  क्षणों  में  नहीं  किया  गया

 दूसरी  भारत  सरकार  ने  यथासंभव  अधिकतम  सीमा  तक  देश  के

 हितों  की  सुरक्षा  करने  का  प्रयास  किया  अनन्य  विपणन  अधिकार

 प्राप्त  करने  के  भारत  में  एक  आवेदन  करना  होता  है  जिसे  इस

 संशोधन  के  पश्चात्‌  स्वीकृत  किया  उसे  विदेश  में  भी  एक

 आवेदन  करना  होता  उस  आवेदन  को  एक  पेटेंट  बंदला  जाना

 इसका  अर्थ  यह  है  कि  उत्पाद को  किसी  एक  कमन्बैंशन  देश  में  पेटेंट

 करवाना  पड़ता  कन्वेंशन  देश  थे  देश  है  जिन्होंने  जिश्व  व्यापार

 संगठन  के  समझौते  की  अभिपुष्टि  की  आज  पेटेंट  अधिनियम  में

 यथा  अधिसूचित  78  कन्बैंशन  देश  इनमें  से  एक  ड्रेश  में  पेटेंट  के

 लिए  आबेदन  करके  पेटेंट  प्राप्त  करना  होता  उसमें  अटठरह  से

 चौबीस  माह  लग  जाते  यदि  कोई  पेटेंट  प्राप्त  करता  तो  फिर

 उसके  लिए  अनन्य  बिपणन  अधिकारों पर  जिचार  किया  तीसरी

 शर्त  यह  है  कि  उसे  कन्वेशन  देश  में  ओषधि  अथवा  भेजज  उत्पाद  के

 लिए  विपणन  स्वीकृति  प्राप्त  करनी  पहला  कार्य  आवेदन  करना

 दूसरा  कार्य  पेटेंट  प्राप्त  करना  तथा  तीसरा  कार्य  नियन्त्रक

 जो  उस  विशेष  देश  में  स्वास्थ्य  देखभाल  प्रणाली  पर  नियन्त्रण  रखता

 से  विपणन  स्वीकृति  प्राप्त  करना  उन्हें  उत्पाद  को  सुरक्षित

 29  1916  पेटेंट  विधेयक  ठठा

 अथवा  चिकित्सीय  महत्व  के  उत्पाद  के  रूप  में  तथा  इस
 संबंध  में  कि  कोई  झूठा  दावा  नहीं  किया  गया  स्थीकृति  देनी  होतो

 यह  एक  बहुत  लम्बी  प्रक्रिया  इसमें  किसी  भी  देश  में  दस  से

 बारह  वर्षों  का समय  लग  जाता  भारत  में  भी  हमारे  स्वास्थ्य

 अधिकारियों  से  जिपणन  संबंधी  स्वीकृति  लेनी  पड़ती  यह  बहुत
 लम्बी  प्रक्रिया  यह  कल  नहीं  यह  अगले  वर्ष  नहीं
 अगले  दस  यर्षों  तक  यह  नहीं  पर्याप्त  सुरक्षोपाय  यह  आशा

 की  जाती  है  कि  उस  समय  के  भीतर  हम  भारत  में  बड़ी  संख्या  में

 औषधियों  तथा  भेषजों  के  लिए  पेटेंट  आधेदन  करने  प्रारम्भ  कर

 हम  विश्द्व  स्तर  पर  प्रतियोगिता  करना  प्रारम्भ  कर

 इस  संबंध  में  वास्तविक  डर  महसूस  किया  जा  रहा

 है  कि  दस  या  बारह  जर्ष  पश्चात  जब  यह  प्रणाली  लागू  तो  कोई
 अनन्य  विपणन  अधिकारों  की  इस  स्थिति  का  लाभ  उठाकर  जीवन

 रक्षक  औषधियों  के  लिए  अत्यधिक  मूल्य  जसूल  क्या  ऐसा  हो
 -  सकता  ऐसा  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  आज  अधिनियम  किए  जा  रहे

 विधेयक  में  ऐसे  उपबंध  हैं  जो  इस  सुरक्षा  का अनुचित  लाभ  उठाये  जाने

 के  प्रयास  की  स्थिति  में  भारत  सरकार  को  हस्तक्षेप  करने  की  अनुमति
 देते  औषधि  नियन्त्रण  आदेश  अथवा  कुछ  ऐसे  नियमों  के  द्वारा

 भारत  सरकार  ये  प्रवर्तित  कर  सकती  है  कि  कतिपय  औषधियां  एक
 विशेष  मूल्य  पर  बेची  जानी  चाहिए  तथा  अत्यधिक  मूल्य  नहीं  लिया

 जाना  अनिवार्य  लाईसैंसिंग  का  भी  एक  प्रावधान  यदि  कोई

 अनन्य  विपणन  अधिकार  प्राप्त  करने  के  पश्चात  एक  उत्पाद  को

 पर्याप्ल  मात्रा  में  नहीं  तो  भारत  सरकार  हस्तक्षेप  कर  सकती  है

 लथा  अनिवार्य  लाईसेंस  दे  सकती  पर्याप्त  सुरक्षा  उपाय

 इस  सभा  से  मेरा  नम्न  निवेदन  यह  है  कि  हमें  बाहर  कुछ
 बोट  प्राप्त  करने  के  लिए  पूर्व-विचारित  कुछ  राजनैतिक  अवधारणाओं

 पर  इस  विधेयक  का  विरोध  नहीं  करता  देश  ने  नई

 आर्थिक  नीति  का  स्वागत  किया  हम  अन्तर्राष्ट्रीफररण  कर  रहे

 हम  अपने  अपने  अपने  अपने

 श्रमिकों  को  जिश्व  अर्थव्यवस्था  में  शामिल  होने  के  लिए  सक्षम  बना

 रहे  हैं  क्योंकि  जे किसी से  भी  पीछे  नहीं  हमें  उन्हें  सक्षण  बनाने  वाली
 अकसंरचना  प्रदान  करनी  हमें  जो  अब

 तक  प्रौद्योगिकी  की नकल  बाहर  से  प्रोद्योगिकी  की  चोरी  करके

 अत्यधिक  लाभ  अजित  करते  रहे  को  उपयुक्त  निथश  करने  के

 लिए  बाध्य  करना  है  ताकि  हमारे  हमारी  अनुसंधान
 शेष  विश्व  से  बेहतर  परिणाम  ला  मेरे  विचार

 इस  विधेयक  के  माध्यम  से  अन्तर्राष्ट्रीय  अन्तर्राष्ट्रीय
 प्रौद्योगिकी के  अवरोध  उत्तरोतर  समाप्त  हो  जायेंगे  तथा  भारत  में
 बौद्धिक  सम्पदा  अधिकारों  की  पर्याप्त  तथा  कारगर  सुरक्षा

 जहां*भारत  में  बौद्धिक  सम्पदा  अधिकारों  के  लिए  पर्याप्त  तथा

 कारगर  सुरक्षा  होगी  तो  भारत  में  अनुसंधान  तथा  विकास  में  न  केबल

 देश  के  भीतर  से  बल्कि  जिदेशों  से  भी  काफी  निवेश  तथा  इससे

 हमारे  वैशानिकों  तथा  इंजीनियरों  को  जिश्व  में  प्रतियोगिता  करने  के

 लिए  अवसंरचना  भी  हो  यह  स्पष्ट  होगा  कि  इस  संशोधन  के
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 कोई  तुरन्त  प्रभाव  अथवा  कुप्रभाव  नहीं  इससे  तो  केबल  भारत  में

 स्थित  भारतीय  कम्पनियों  तथा  विदेशी  कम्पनियों  को  अब  पेटेंट  के

 लिए  आबेदन  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जायेगी  और  इसका  अंततः

 परिणाम  भारत  में  भेषज  तथा  औषधि  क्षेत्र  में  बहुत  स्वास्थ्य  तथा  सक्षम

 अनुसंधान  तथा  विकास  का  प्रयास

 विधेयक  की  धारा  5  के  द्वारा  भारतीय  पेटेंट  1970  की

 धारा  39  को  निरस्त  करके  एक  महत्थपूर्ण  कार्य  किया  गया  इस  धारा

 ने  वास्तव  में  भारतीय  नागरिकों  जब  बे  बिदेशों  में  पेटेंट  के  लिए

 आवेदन  करते  कतिपय  प्रतिबन्ध  लगाये  प्रतिबंध  यह  था  कि

 आप  बिदेशों  में  पेटेंट  क ेलिए  आवेदन  नहीं  कर  सकते  एक

 भारतीय  एक  भारतीय  निगम  अंथवा  भारतीय  अनुसंधान  तथा

 विकास  संस्था  भारत  में  पेटेंट  नियन्त्रक  की  अनुमति  लिए  बिना  पेटेंट

 के  लिए  बाहर  आवेदन  नहीं  कर  सकता  हमें  पहले  अनुमति  के

 लिए  आवेदन  करना  पड़ता  यदि  सप्ताह  की  अवधि  के  भीतर

 अनुमति  प्रदान  नहीं  की  जाती  तो  आप  आबेदन  नहीं  कर  सकते

 इसका  अर्थ  छः  सप्ताह  का

 अब  पेटेंटिंग  प्रत्येक  प्रत्येक  दिन  का  महत्थ  होता

 यह  भारतीय  नागरिकों  तथा  भारतीय  निगमित  निकायों  के  जब

 थे  विदेशों  में  पेटेंट  क ेलिए  आवेदन  करने  के  लिए  जाते  मुख्य

 प्रमुख  रुकावट  अब  समस्त  धारा  39  निरस्त  कर  दी  गई

 है  ताकि  अब  भारतीय  भारतीय  निगमित  भारत

 सरकार  के  पास  गये  विदेशों  में  जाकर  पेटेंट  के लिए  आवेदन

 कर  यह  उपबंध  भारतीय  उद्योग  को  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर

 प्रतियोगिता  करने  में  सहायता  करता  लेकिन  मेरा  अपना  विचार

 मैं  सरकार  से  इसका  ध्यानपूर्वक  अध्ययन  करने  का  अनुरोध  करता

 यदि  आणवबिक  ऊर्जा  के  संबंध  में  कोई  नया

 परिवर्तन  होता  औषधियों  तथा  भेषजों के  क्षेत्र  में  जिसके  संबंध

 में  यह  विधेयक  है  तो  अध्यादेश  से  पहले  प्रावधान  के  भारत
 के  नागरिक  को  पेटेंट  नियन्त्रक  के  पास  आना  होता  है  तथा  उसे  यह

 बताना  होता  है  कि  जह  बाहर  आवेदन  करना  चाहता  सरकार  कह
 सकती  है  वह  जानता  था  कि  इस  विशेष  पेटेंट  के  लिए  बाहर
 आवेदन  करना  था  तथा  पेटेंट  नियन्त्रक  के  पास  एक  गोपनीय  खण्ड
 का  प्रयोग  करने  तथा  उसे  यह  बताने  का  विकल्प  था  कि  वह  इसे  प्रकट

 नहीं  कर  सकता  क्योकि  पेटेंटिंग  का  अर्थ  जानकारी  को  सार्वजनिक
 बनाना  होता  हमारे  पास  ऐसी  कोई  सुरक्षा  नहीं  किसी  भी

 अनुसंधान  तथा  विकास  चाहे  प्राइवेट  हो  अथवा  सरकारी

 अवोगशाला  में  कोई  व्यक्ति  सीधे  जाकर  लंदन  अथवा  न्यूयार्क  में
 पेटेंट  क ेलिए  आवेदन  कर  सकता  भारत  सरकार  को  उसका  पता

 महीं  हमें  इस  खण्ड  के  निरस्त्रीकरण के  अन्तर्निह्ठित  प्रभाज  पर
 गंभीरतापूर्वक  जियार  करना  उद्योग  मंत्रालय  ने  ऐसा  अन्तर्राष्ट्रीय
 स्तर  पर  प्रतियोगी  होने  की  मंशा  से  किया  लेकिन  इसके  कुछ  अन्य

 प्रछभाव  भी  हैं  जिन  पर  बहुत  ध्यानपूर्वक  वियार  किए  जाने  की

 आवश्यकता
 '
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 अध्याय  4  अनन्य  निपणन  अधिकारों  के  संबंध  में  नये  .

 अध्याय  की  धारा  24  में  कन्वैंशन  देशों  का  संदर्भ  दिया  गया

 कंन्वैंशन  देश  ये  देश  हैं  जिन्होंने  विश्व  व्यापार  संघ  समझोते  कौ

 अभिपुष्टि  की  जिन्होंने  मारकेश  समझोते  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  तथा

 उस  समझौते  की  अभिपुष्टि  भी  की

 अब  एक  समझौते  की  पुष्टि  करना  तथा  पेटेंट  कानूनों  में  संशोधन

 करना  अलग  बातें  आप  विश्व  व्यापार  संघ  को  स्वीकार

 करने  के  लिए  एक  समझोते  पर  हस्ताक्षर  कर  सकते  लेकिन  आप

 पेटेंट  विधि  में  संशोधन  करने  में  फिर  भी  समय  लगा  सकते  हैं  जैसाकि

 हमने  3।  दिसम्बर  को  किया  लेकिन  कुछ  देश  और  अधिक  समय

 ले  सकते  उन  देशों  की  एक  श्रेणी  है  जिन्होंने  बिश्व  व्यापार  संघ

 की  पृष्टि  तो  की  है  लेकिन  पेटेंट  कानून  में  परिवर्तन  नहीं

 किया  कुछ  देश  हो  सकते  में  मंत्री  जी तथा  सरकार  से  यह

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  यह  देखें  कि  क्या  कोई  अन्तर  यह  एक

 महत्थपूर्ण  अन्तर  है  कि  क्या  एक  भारतीय  जो  अपने  पेटेंट

 के  लिए  आवेदन  करने  जा  रहा  का  इस  उपबंध  से  अहित  हो

 सकता

 यह  विधेयक  इसलिए  विवादास्पद  रहा  है  क्योंकि  गैट  समझौते  को

 समस्त  उरुग्बे-दौर  की  वार्ता  बहुत  विवादास्पद  रही  डंकल  प्रस्ताव

 विवादास्पद  लेकिन  आप  सरकार  पर  आरोप  नहीं  लगा  सकते

 कि  सरकार  ने  इस  पर  चर्चा  नहीं  इस  पर  सभा  में  परिपूर्ण  चर्चा  हुई
 तीन-चार  अवसरों  इसपर  स्थायी  समिति  में  चर्चा  हुई

 इसपर  बाहर  चर्चा  हुई  विधेयक  के  पक्ष  तथा  विपक्ष  में  साव॑जनिक

 बैठकें  भी  हुई  लेकिन  अधिकतर  आलोचना  निरर्थक  थी  क्योंकि

 समस्त  बिषय  वस्तु  बहुत  जटिल  हमें  इसकी  जटिलत्ा  को  कम

 नहीं  करना  आलोचना  गलत  दिशा  में  लेकिन  जब  लोगों

 को  सही  स्थिति  के  बारे  में  जानकारी  दी  तो  सभी  लोगों

 ने  गैट  समझौते  तथा  विश्व  व्यापार  संघ  में  शामिल  होने  के  भारत  के

 निर्णय  का  समर्थन  यह  विशेष  विधेयक  उसका  परिणाम  यह

 ।  1995  तक  किया  जाना  हमने  यह  कर  दिया  इसमें

 कुछ  भी  गोपनीय  तथा  हुआ  नहीं
 '

 मुझे  आशा  है  कि  यह  विधेयक  तथा  भारतीय  पेटेंट  अधिनियम

 में  परिर्वतन  करने  के  लिए  अगले  पांच  वर्षों  में  लाये  जाने

 वैज्ञानिक  समुदाय  को  घास्तय  में  बराबरी  के  दर्जे  पर  तथा

 समान  स्तर  अन्तर्खुष्ट्रीय  स्तर  पर  प्रतियोगिता  करने  में  सक्षम
 अतः  मैं  संकल्प  के  प्रस्ताव  करने  वाले  से  यह  संकल्प  बापस

 लेने  का  अनुरोध  करता  हूं  तथा  सभा  से  इस  विधेयक  को  पूरा  समर्थन
 देने  का  अनुरोध  करता

 सभापति  महोदय  :  मेरे  विचार  से  आज  सुनह  जब  अध्यक्ष

 महोदय  पीठासीन  तो  हम  इससे  सहमत  हुये  थे  कि  प्रत्येक  दल  से

 केबल  एक  सदस्य  बोलेगा  क्योंकि  ये  अध्यादेश  पारित  किए  जाने

 यह  विधेयक  इस  सभा  में  पारित  किया  जाना  है  तथा  इसे  दूसरी  सभा
 में  भेजना
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 सभापति  महोदय  :  उन्होंने  सभा  की  स्वीकृति  ली

 श्री  गुमान  मल  लोढा  :  ऐसी  कोई  सहमति  नहीं

 लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  चेयर  से  ऐसा  सजेशन
 था  लेकिन  हम  एग्री  हुए  हैं  और  हम  ऐसा  ही  ऐसा  नहीं

 अगर  ऐसा  कर  दिया  जाए  तो  ज्यादा  अच्छा

 सभापति  महोदय  :  आप  देख  रहे  हमारे  पास  समय  कम

 असीम  बाला  :  महोदय  आपको  इस  विधेयक  को

 और  समय  देना

 क्‍

 लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  हम  तो  बहुत  थोड़ा  समय  ले  रहे

 श्री  गुभान  मल  लोडढा  :  माननीय  सभापति  अभी

 महाराष्ट्र  के सांसद  महोदय  ने  इसका  समर्थन  करते  हुए  सदन  को  यह

 बताया  कि  इसका  जो  प्रमुख  अंतर्राष्ट्रीय  क्षतिज  के  ऊपर  बिश्य

 व्यापार  संधि  या  अन्य  जो  अंतर्राष्ट्रीय  करार  जिन्हें  गैट  ज  डंकल

 प्रस्ताव  के  नाम  से  सारे  भारत  में  जाना  जाता  उनको  लगभग

 सर्वसम्मति  से  देश  का  समर्थन  मिल  चुका  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा

 कि  महाराष्ट्र  की  जनता  ने  ही  इसको  ठुकरा  अभी-अभी

 महाराष्ट्र  में  चुनाव  हुए  और  किस  प्रकार  से  वहां  पर  कांग्रेस  की  दुर्गति

 हुईं  और  यह  करार  कर्नाटक  और  आंध्र  प्रदेश  ने

 उसके  पश्चात्‌  भी  मुझे  आश्चर्य  है  कि
 माननीय  सदस्य  कहते

 हैं  कि जनता  को  इसका  समर्थन  मिला  जनमत  इसके  विपरीत

 मैं  आशा  करता  था  कि  कम  से  कम  वित्त  मंत्री  इन  चारों  हारों  के

 बाद  में  जिस  प्रकार  का  जनता  को  जो  मेडेंट  हुआ  है  जो  जनादेश  गैट

 के  खिलाफ  डंकल  के  खिलाफ  हुआ  जो  जनादेश

 अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  करने  क ेखिलाफ  हुआ  उसको  स्वीकार

 लेकिन  मुझे  बड़ा  दुख  है  कि  बेशर्मी  के  साथ  में  उन्होंने  स्वीकार  नहीं

 किया  बल्कि  इस  कानून  को  ला  करके  जनता  के  द्वारा  भारत  के  राष्ट्रीय

 उद्योगों  क ेऊपर  जो  घाव  कर  दिए  गए  उनके  ऊपर  नमक  छिड़कने

 का  काम  किया

 यह  भारतीय  व्यापार  और  उद्योग  का  अपमान

 इसलिए  मैं  इसका  विरोध  करता

 सभापति  कितने  दुख  का  लिषय  है  अभी-अभी  यह  कहा
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 जा  रहा  था  कि  हमारे  यहां  पर  जो  औषधिां  हैं  या  जो  एप्रोकल्थर  केन्द्र

 कृषि  के  अंदर  अब  तक  पेटेंट  नहीं  थे  उनको  पेटेंट  का  अधिकार

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  स्थिति  यह  है  कि  अब  हम  यह
 सबोर्डीनीट  लेजिसलेशन  कर  रहे  यह  लेजिसलेशन  नहीं
 लेजिसलेशन  तो  अंतर्राष्ट्रीय  क्षतिज  के  ऊपर  हो  लेजिसलेशन

 तो  बर्ल्ड  ट्रेड  आर्गनाइजेशन  के  द्वारा  हो  डंकल  और  गैट  के  द्वारा

 हो  अब  तो  हम  सबोर्डीनेट  लेजिसलेशन  कर  रहे  हमारे  क्त

 मंत्री  उनके  चरणों  में  अंतर्राष्ट्रीय ब्लड  ट्रेड  ब््ड

 डकेल  और  गैट  उनके  चरणों  में  जा करके  मनमोहन  सिंह  शरणम

 गण्छामि  और  झुक  कर  कह  रहे  हैं  कि  लेजिसलेशन तो  आपने कर  दिया

 हम  सबोर्डीनेट  लेजिसलेशन

 हम  डेलीगेटेड  लेजिसलेशन  हम  संविध्यन

 की  सोवरेनिटी  को  समाप्त  करने  जा  रहे  उसका  कत्ल  किया  जा

 .  चुका  उसका  खून  किया  जा  चुका  आज  हमें  अधिकार  नहीं  है

 कि  हम  इस  तरह  का  विधान  न  क्योंकि  यह  हमारी
 अकांपलि  हमने  हस्ताक्षर  कर  दिए  हमने  अपने  स्थदेशी  के

 स्वाभिमान  को  मार  दिया  हमने  आत्म-हत्था  करके  वल्ड  ट्रेड
 आर्गनाइजेशन  समझौते  पर  हस्ताक्षर  कर  दिए  आज  हमारी  यह

 लाचारी  इसीलिए  यह  आर्डीनेंस  लाया  क्‍योंकि  आप  जानते  थे

 कि  सदन  में  इसका  प्रचंड  विरोध  भारत  में  इसका  प्रथंड  जिरोध

 हो  रहा  जनता-जनार्दन  ने  इस  समझौते को  मानने  से  इन्कार  कर  दिया

 आज  भारत  का  किसान  पेटेंट  कराना  नहीं  आज  इस

 समझौते  के  द्वारा  जो  किसान  मूसलाधार  बरसात  में

 दिन-रात  मेहनत  करके  जो  धान  पैदा  करता  यदि  उसका  पेटेंट  किसी

 विदेशी  कंपनी  ने  करा  लिया  है  तो  जह  उस  ध्यन  के  बीज  को  कहीं  बेच

 नहीं  हमारा  काश्तकार  इस  तरह  से  जिदेशों  का  मोहताज  हो

 जो  पैसा  वह  कंपनी  किसान  को  देना  मैं  चाहता

 हूं  कि  जित्त  मंत्री  जो  पढ़ कर  सुनाएं  कि  इस  वर्ल्ड  ट्रेड  एग्रीमेंट  में  कहां

 पर  यह  लिखा  हुआ  है  कि  किसान  को  पैसा  नहीं  देना  स्टेटमेंट

 ऑफ  ऑन्‍्जेक्ट्स  में  स्पष्ट  तौर  पर  लिखा  हू.॥  जिसमें  कोई  संदेह
 की  गुंजाइश  नहीं  है

 सम्पदा  अधिकारों  के  व्यापार  से  सम्बन्धित

 पहलुओं  विषयक  करार  के  +न्‍तर्गत सदस्य  देशों  की  या
 यताओं  में  स ेएक  यह

 7  77,  1995  से  थे  औषधि

 और  कृषि  रसायनों  के  क्षेत्र  पंटेंटों  के  आवेदनों  के

 फाईल  करने  के  लिये  साथनों  +'

 हर  प्रकार  से  कपल्शन  इसलिए  इसम  रतिया  ४

 ने  जिश्थ  व्यापार  संगठन  का  स्थापना  के  लिये

 करार  पर  हस्ताक्षर  कर  दिये
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 यह  लेजिसलेशन  है  और  जो  हम  कर  रहे  यह  सबोर्डिनेट

 लेजिसलेशन  इसमें  लिखा  है  पिन

 सम्पदा  अधिकारों  के  व्यापार  से  सम्बन्धित

 पहलुओं  जिषयक

 »  ये  जिस  बौद्धिक  संपदा  की  बात  कहते  इसमें  लिखा  हुआ

 व्यापार  संगठन  करार  |  1995  के  प्रवृत्त

 हुआ  करार  के  अधीन  भारत  की

 बाध्यताओं  को  पूरा  करने  की  दृष्टि  स ेयह  आवश्यक  हो

 गया  है  कि  पेटेंट  1970  में  संशोधन  किया
 ह

 हमारे  काश्तकारों  को  फायदा  देने  के लिए  यह  कानून
 नहीं  लाया  जा  रहा  यदि  ऐसा  होता  तो  इतने  बषों  से  इनकी  सरकार

 केन्द्र  में  दो-ढाई  वर्ष  किसने  रोका  था  कि  किसानों  की

 भलाई  के  लिए  आप  इस  तंरह  का  कानून  न  किसने  कहा  था

 कि  आप  पेटेंट  कानून  न  लेकिन  चूंकि  यह  घातक

 आत्म-घातक  इसलिए  अब  तक  इस  कानून को  नहीं  लाया
 :  आज  हम  बाध्य  हैं  इस  कानून  को  बनाने  के  लिए  और  इसके  लिए
 जनता  को  सब्जनाग  दिखाए  जा  रहे  वित्त  मंत्री  नई  आर्थिक

 नई  वित्तीय  नए  अर्थ  दर्शन  को  बात  कर  रहे
 लेकिन  भारत  के  अंदर  जनता  ने  इन  सब  चीजों  को  नकार  दिया

 इससे  अधिक  असफलता  आपकी  पार्टी  को  कभी  नहीं  आज

 गुजशत  में  दो  तिहाई  जनता  ने  आपके  खिलाफ  फैसला  दिया  है  और

 महाराष्ट्र  जहां  के  मुख्य  मंत्री  क ेलिए  कहा  जाता  था  कि  इनको  कोई
 हरा  नहीं  दिन  रात  अस्त्र  शस्त्र  न  पानी  न

 आग  कहीं  भी  इनको  कोई  हरा  नहीं  थे  भी  आज  महाराष्ट्र
 में  धूल-धूसरित  हो  गए  और  महाराष्ट्र  की जनता  ने  चौपाटी  के  अंदर
 उनको  धूल  चटा

 सभापति  नई  आर्थिक  नीति  के  तहत  भारत  की  जनता
 का  गला  घोंटा  जा  रहा  सब
 का  गला  घोंटा  जा  रहा  इसलिए  छत्रपति  शिवाजी  के  महाराष्ट्र  में
 जनता  ने  अपना  फैसला  दे  दिया  है  कि  हम  स्वाभिमान  और
 स्वराज्य  को  बिकने  नहीं

 «इसलिए  उन्होंने  वहां  पर  शरद  पवार  और  उनके  साथियों  को  रास्ता

 दिखा  उन्हें  हरा  जनादेश  उनके  बिपरीत  है  इसलिए
 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि जनादेश  का  आदर  किया  अगर

 बह  आदर  नहीं  करेंगे  तो साल  भर  के  बाट  में  जो  हाल  बम्बई  में

 गांधीममर  भें  हुआ  कनटेक  में  हुआ  आंध्र  प्रदेश  जहां  से
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 प्रधानमंत्री  आए  हैं  जहां  हुआ  है  वही  और  जगहों  पर  भी

 प्रधानमंत्री  के  स्वयं  के  निर्वाचन  क्षेत्र  न ेउनके  खिलाफ,मतदान  करके

 बता  दिया  है  कि  जनता  इसके  पक्ष  में  है  या  विपक्ष  में  इसलिए  मैं

 निवेदन  करना  चाहंगा  कि  जनादेश  को  स्वीकार  किया  जाए  और

 अधीनस्थ  विधान  न  किया  हम  बंधक  मजदूर  न  हम  गुलाम
 न  लार्ड  क्लाईब  को  फिर  से  कब्र  में  स ेलाकर  खड़ा  न
 इंसट-इंडिया  कंपनी  के  इतिहास  को  न  क्लाईव  मर  चुका  है

 लेकिन  हमारे  यहां  उसके  स्थान  पर  डंकल  आ  चुके  यह

 आर्थिक-नीति  की  पॉलिसी  है  जिसपर  भारत  की  जनता  ने  जनादेश  दिया

 इसलिए  इसे  अस्वीकार  किया  जाना  यह  इतनी  साफ  और

 सरल  नहीं  है  जितनी  ऊपर  से  दिखती

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  यह  एक

 विधेयक  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  करें  क्योंकि  आपके  मित्रों  को

 भी  इस  पर  बोलना
 Bias

 श्री  गुमान  मल  लोढा  :  मेरा  कहना  यह  है  कि  दवाइयों  की  क्रीमतें

 तीन-चार  सौ  गुनी  बढ़  जाएंगी  और  यह  केवल  मेरा  ही  कहना  नहीं  है

 अगर  आप  समय  दें  तो  मैं  सारे  लोगों  को  पढ़कर  मेरे  पास  लेख

 आर्टिकल्स  वैज्ञानिकों  के  आंकड़े  मैं  उन  सबको  पढ़कर  सुना
 सकता  वह  स्वयं  कह  रहे  हैं  कि  प्रतिस्पर्धा  लेकिन  प्रतिस्पर्धा

 कैसे  जब  न्यूयार्क  की  कंपनी  के  पास  पेटेंट  होगा  नीम  नीज

 का  तो  जो  पैसा  यह  हमसे  लेना  चाहेगी  अह  हमारे  व्यापारी

 हाथ-जोड़कर  देने  के  लिए  बाध्य  हमारे  साथ  और  हमारे

 अन्नदाता  के  साथ  में  इतना  बड़ा  अन्याय  किया  एक  प्रकार

 से  उनके  गले  को  घोंटा  जा  रहा  इसलिए  यह  आत्म-हत्या  का

 कानून  यह  स्थाधीनता  के  खिलाफ  षड़यंत्र  मनमोहन  सिंह  जी

 ने  जो  तीर  चलाया  है  जो  सीधा-सादा  नहीं  इसलिए  मैंने  कहा  है  कि

 के  दोहरे  जो  नाथिक  के  देखन  में  सीधे  लगे  घाव  करे

 गंभीरਂ  |  मनमोहन  सिंह  जी  आप  सावधान  हो  जाइये  और  चार  राज्यों

 से  सावधान  नहीं  हुए  तो  आपकी  यह  नयी  आर्थिक  यह  पूरा  का

 पूरा  तिलिस्म  समाप्त  हो  यहां  के  स्वाभिमान  समाप्त  करने

 का  यह  राष्ट्र  इसको  स्वीकार  नहीं  गांधी  का  भगत

 राजगुरू  और  सुखदेव  का  राष्ट्र  इसे  स्वीकार  नहीं  आपको
 भी  लोगों  ने  अस्वीकार  कर  दिया  है  इसलिए  इससे  सबक  लेकर  इस
 बिल  को  अस्वीकार  किया

 श्री  रूपचन्द  पाल  :  सभापति  वर्ष  1947  में
 अगस्त  की  आधी  रात  को  इस  राष्ट्र  ने  विदेशी  शासन  से  स्वतंत्रता  प्राप्त
 की  थी  और  दिसम्बर  की  आधी  रात  को  एक  बार  पुनः  हमारी  स्वतंत्रता
 पर  समझौता  किया  '  ह

 सभापति  महोदय  :  कृपया  विधेयक  के  विषय  के  सम्बन्ध  में
 ॥
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 रूपचन्द  पाल  :  हमारी  स्वतंत्रता  के  बारे  में  उसी  पार्टी  द्वारा
 समझौता  किया  गया  जिसके  नेता  उस  समय  किस्मत  के  साथ  राष्ट  की
 बाजी  लगाने  की  बात  करते

 काले  कारनामे  अन्‍्धेरे  में  हो बेहतर  ढंग  से  किये  जाते  हैं  और  इस
 सरकार  जो  पहले  ही  जनता  का  विश्वास  खो  चुकी  यह  काला
 कारनामा  किया  राष्ट्रपति  द्वारा  अध्यादेश  प्रख्यापित  किया

 यह  नव  वर्ष  का  उपहार

 इस  संसद  में  हमने  इससे  यह  मांग  की  थी  कि  संसद  को  गैट  संधि
 पर  चर्चा  करने  का  अधिकार  होना  दूसरे  देशों  में  संसद  इस  पर
 चर्चा  कर  रही  अपने  देश  में  और  जिसे  हम  सबसे  बड़ा  प्रजातंत्र

 मानते  हमारी  संसद  को  संधिਂ  के  प्रभावों  पर  चर्चा  करने  का

 कोई  अधिकार  नहीं  इससे  लोगों  के  जीवन  पर  गंभीर  प्रभाव

 विशेषकर  गरीब  वर्ग  के  लोग  इससे  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित

 दोनों  सदनों  से  कई  सांसदों  ने  माननीय  राष्ट्रपति  को  यह

 अभ्याबेदन  दिया  था  कि  उन्हें  ऐसे  किसी  भी  अध्यादेश  पर  हस्ताक्षर  नहीं

 करने  याहिए  जिसके  बारे  में  उन्हें  आशंका  है  कि  उसे  लाया  जा  रहा

 सुविख्यात  राजनेताओं  और  राजनैतिक

 दलों  ने  भी  माननीय  राष्ट्रपति  को  ऐसा  ही  अभ्यावेदन  दिया  था  कि  थे

 ऐसे  किसी  भी  अध्यादेश  की  उद्घोषणा  न  करें  क्योंकि  इससे  संसद  के

 अधिकारों  का  हनन  होता  दूसरे  देशों  में  सांसदों  ने  अपने  वीटो

 अधिकार  का  प्रयोग  किया  हाल  ही  में  हमने  यह  देखा  था  कि  किसी

 विशेष  पहलू  के  संबंध  में  यूरोपीयन  संसद  ने  जीवन  रक्षा  सम्बन्धी  पहलू
 पर  अपने  बीटो  अधिकार  का  प्रयोग  किया  अमरीका  की

 सीनेट  ने  स्पेशल  301  और  सुपर  301  जैसे  घालक  कानूनों  को  जारी  रखा

 उन्होंने  इनमें  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया

 विश्व  व्यापार  संगठन  में  अब  तक  शामिल  हुए  कई  अन्य  देशों

 को  भी  इसकी  मांगों  के  अनुरूप  अपने  उपाय  करने

 इस  जल्दबाजी  के  क्या  कारण  महान  मावलंकर  के  दिनों  से

 ही  कई  पीठासीन  अधिकारियों  ने  ऐसे  अध्यादेश  पारित  करने  की  यह

 कहकर  गम्भीर  रूप  से  आलोचना  की  है  कि  यह  संसद  के  अधिकारों

 को  नकारता  लेकिन  आज  हम  यह  देख  रहे  हैं  कि  यहां  एक  प्रकार

 का  अध्यादेश  राज  हो  गया  संसद  के  दो  सत्रों  के बीच  ऐसे  अध्यादेश

 लाये  जा  रहे  हैं  जिनसे  आमूल  हमारे  संविधान  के  आधारभूत

 सिद्धांतों  और  राष्ट्र  के  मूल  लक्ष्यों  पर  प्रभाव  पड़ता

 (5.00

 यहां  एक  तथ्य  यह  है  कि  हमारे  भांरतीय  पेटेंट  अधिनियम  में

 मुख्य  परिषर्तन  किया  जा  रहा  क्‍या  यह  अधिनियम  राष्ट्र  की  एक

 आकस्मिक  खोज  यह  आत्य-निर्भरता  के  हमारे  लक्ष्य  को

 व्यर्थ  करने  का  प्रयास  वर्ष  1948  में  टेक  चन्‍्द  समिति  का  गठन

 किया  गया  था  और  इसके  पश्चात  हमारी  औद्योगिक  नीति

 1948  के
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 औ  दिलीप  भाई  संघाणी  (  :  मेरा  व्यवस्था  का
 प्रश्न  सदन  में  गणपूर्ति  नहीं

 सभापति  महोदब  :  घन्टी  बजाई  जा  रही  है--अब  सदन  में

 गणपूर्ति  माननीय  सदस्य  श्री  रूपयन्द  पाल  अपनी  बात  जारी

 श्री  रूपयन्द  पाल  :  हमारी  औद्योगिक  नीति  1948  के

 अनुरूप  और  इसके  पश्चात्‌  1956-57  में  भी  एक  दूसरी  समिति  गठित

 की  गई  थी  और  उस  समिति  ने  नई  नीति  बनाने  के  पक्ष  में  पुरजोर
 सिफारिश  की  थी  जिसके  परिणामस्थरूप  यह  प्तारतीय  पेटेंट  अधिनियम

 1970  बनाया  गया  यह  आत्म-निर्भरता  के  हमारे  लक्ष्य  के
 अत्यधिक  अनुरूप  इसकी  विश्व  के  कई  देशों  ने विकासशील  देशों
 के  लिए  आदर्श  के  रूप  में  काफी  प्रशंसा  की  गई  थी  लेकिन  आज  हम

 इस  अधिनियम  में  ऐसे  परिवर्तन  करना  चाहते  हैं  जो  वास्तव  में

 अनुसन्धान  और  हमारे  भेषज  इनके  विकास  और

 क्षमता  तथा  इस  देश  के  लोगों  की  आवश्यक  जिनकी  उन्हें
 आवश्यकता  होती  तक  पहुंच  के  सम्बन्ध  में  भी  आत्म-निर्भरता  का

 लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  बाधक  आज  केवल  15  प्रतिशल  भारतीय

 जनसंख्या  की  अथवा  उससे  भी  कम  जनसंख्या  की  जीवन  रक्षक  दवाओं
 तक  पहुंच  जिनकी  उन्हें  आवश्यकता  होती  और  किये  जा  रहे

 इन  परिवर्तनों  के  कारण  स्थिति  और  भी  बदतर  हो

 इसकी  क्या  जल्दी  जैसा  कि  मैंने  बताया  है  कि  भारत  सरकार

 प्रतीक्षा  कर  सकती  लेकिन  हम  यह  देख  रहे  हैं  कि  जब  भी  इस

 सरकार  को  घुटने  टेकने  के  लिए  कहा  गया  है  तभी  इसने  स्थयं  को

 दबाव  डालने  बालों  के  पैरों  में  डाल  दिया

 विश्वभर  में  हुए  परिवर्तनों  की  पश्यात  विशेषकर  अमरीका  जैसे

 देशों  और  कुछ  उसके  साथी  जो  इस  संसार  पर  प्रभुत्थ  जमाना

 से दबाव  डाला  जा  रहा

 इस  बिधेयक  में  क्‍या  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  यह
 परिवर्तनों  का  पहला  चरण  है  और  यह  कि  जे  कलिपय  ऐसे  अन्य  -

 परिवत॑नों  पर  जिचार  नहीं  कर  रहे  हैं  जिन्हें  विश्व  व्यापार  संगठन  में

 शामिल  होने  की  हमारी  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  शामिल  करने  की

 अपेक्षा  ह ैऔर  यह  कि  इन  कतिपय  परिवर्तनों  को  करने  के  लिए  हमारे
 पास  अन्य  5  वर्ष  का  समय

 यह  माना  जा  रहा  है  कि  भारतीय  हितों  की  सुरक्षा  प्रदान  करने  की

 दृष्टि  से  ये  परिबर्तन  किये  गये  जो  अब  किया  जा  रहा

 जह  बहुत  पहले  शुरू  हो  गया  उरुग्बे  दौर  के  प्रारम्भिक  चरण  के

 दौरान  भारत  ने  इन्हें  शामिल  न  करने  की  अनुमति  प्रदान  न  करके

 सकारात्मक  आधार  लिया  इस  समाजवादी  विश्व  में  कुछ  अन्य

 देशों  में  हुए  परिवतनों  जिशेषकर  आकस्मिक  परिवर्तनों  के  पश्चातू
 यहापि  इसमें  अस्थाई  रूप  से  नाधा  आई  थी  अस्थायी  रूप  से  बांधा  आईं
 थीं  सरकार  पीछे  हट  सरकार  ने  कहने  से  पहले  ही  अनुरूप
 परिवर्तन  करने  शुरू  कर  दिये  हैं  जिनका  हमारी  आत्मनिर्भरता  पर
 व्यापक  प्रभाव

 अब  मैं  प्रस्तावित  परियर्तनों  की  नात  पर  आता  इनमें  से  एक
 परिवर्तन  एकमात्र  विपणन  अधिकारों  के  बारे  में  किया  गया  क्या
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 इसमें  और  एकाधिकार  में  किसी  प्रकार  का  कोई  अन्तर  समझौंते

 में  कुछ  एरियाजਂ  इन्हें  अनुबाद  के कारण  अथवा  समझौता
 करने  की  आवश्यकता  के  परिणामस्थरूप  शामिल  किया  ग्रे

 एरियाजਂ  की  जिभिन्‍न  देशों  द्वारा  अलग-अलग  व्याख्या  की  जा  रही

 मैं  आपके  समक्ष  दो  अथवा  तीन  उदाहरण  पेश  मैं  इनके

 बिस्‍्तार  में  नहीं  इनमें  स ेएक  उदाहरण  इस  अनन्य  अधिकार

 के  बारे  में  य ेअधिकार  कितने  दिनों  तक  लागू  क्या  ये  पांच

 वर्ष  की  अवधि  तक  सीमिति  रहेंगे  अथवा  इससे  आगे  भी  लागू
 अथवा  क्या  ये  दूसरे  पेटेंट  मांग  के  साथ  समाप्त  हो  यह  कहा

 जा  रहा  है  कि  ये  अधिकार  कभी  लागू  नहीं  यह  कहा  जा  रहा

 है  कि  उन्होंने  केबल  यह  प्रावधान  किया  है  कि  पेटेंट  की  इच्छुक  पार्टी

 को  किसी  देश  में  आवेदन  पत्र  देना  पहले  यह  भावना

 थी  कि  केवल  ब्रिटेन  जैसे  प्रमुख  देश  ही  कन्वेंशन  देश  हैं  लेकिन  यहां

 मैंने  देखा  है  कि  3।  दिसम्बर  के  इस  अध्यादेश  के  तत्काल  पश्चात  3

 जनवरी  को  सरकारी  अधिसूचना  में  ब्रिटेन  और  स्वीडन  जैसे

 लगभग  सभी  प्रमुख  देशों  को  शामिल  किया  गया  आज  अमरीका

 प्रमुख  निर्माता  और  उत्पादक  अन्धेषण  के  सम्बन्ध  में  भी  बह

 कई  देशों  से  आगे  हमारे  देश  में  भी  एक  ब्रांड  अथवा  अन्य

 ब्रांड  के  अन्तर्गत  बेची  जा  रही  7090  से  भी  अधिक  टवाइयां

 अमरीका  की  नहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  की  विधेयक  में  यह  कहा

 गया  है  कि  :-+

 भारत  अथवा  भारत  के  अतिरिक्त  किसी  अन्य  देश
 में  कोई  आविष्कार  किया  जाता  है.तो  ऐसा  दावा  करने

 से  पहले  उसे  उसी  आविष्कार  के  लिए  समान  वस्तु
 अथवा  पदार्थ  का  दावा  करते  हुए  किसी  कन्येंशन  देश  में

 आवेदन  करना

 ये  कन्वेंशन  देश  मैंने  यह  देखा  है  कि  3  जनवरी  की  अधिसूचना
 के  अनुसार  इनकी  कुल  संख्या  72  यह  भारत  के  लिए  प्रलयकारी

 अब  एक  प्रश्न  नवीनता  की  अवधारणा  के  बारे  में  एक
 अधिष्कार  को  आविष्कार  के  रूप  से  मान्यता  प्रदान  करने  के  लिए  पहले
 उसे  नवीन  होना  हमने  कई  मामलों  में  देखा  है  कि  अमरीका

 के  पेटेंट  कार्यालय  दुर्भावना  से  आवेदन  कर  रहे  हैं  और  दुर्भावना  से

 ही  प्रस्ताव  कर  रहे  क्या  ऐसी  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  हमारे

 देश  में  कोई  व्यवस्था  है  क्‍योंकि  विश्व  में  आज  पेटेंट  प्रणाली  बहुत
 शक्तिशाली  हो  गई  उनके  पास  बुनियादी  ढांचा  कम्प्यूटर  की

 सुविधाएं  हैं  तथा  सूचना  प्राप्त  करने  का  अपना  तंत्र  उनकी  तुलना
 में  हम  कहां  ठहरते  मैं  बता  रहा  हूं  कि केबल  जर्मनी  में  2000  पेटेंट

 की  जांच  की  गई  भारत  में  कितने  पेटेंट  की  जांच  की  गई  यहां

 इनकी  संख्या  केजल  37  आज  हमारा  युनियादी  ढांचा  क्‍या  है  ?  यदि

 हम  दिल्ली  में  अपने  पेटेंट  कार्यालय  में  जायें  जो करोल  बाग  अथवा

 इसके  निकट  के  क्षेत्र  में  हैं  तो जहां  आपको  कुछ  नहीं  वहां

 कोई  बुनियादी  ढांचा  नहीं  दूसरे  देशों  में  उन्हें  पर्याप्त  रूप  से

 कम्प्यूटरीकृत  किया  गया  है  और  थे  अपने  दाबे  करते  हुए  अपने  मिशनों

 से  सूचना  प्राप्त  कर  रहे

 पेटेंट  विधेयक  528

 एक  पहलू  इस  सम्बन्ध  में  होने  वाली  मुकदमेबाजी  के

 बारे  में  क्या  इसके  लिए  हमारे  पास  धन  यह  धन  कौन

 उपलब्धता  विभिन्‍न  पेटेंट  केन्द्रों  पर  विभिन्‍न  पेटेंट

 कार्यालय  व्याख्या  और  नवीनता  के  सम्बन्ध  में  बषों  से  लड़  रहे

 क्‍या  उनके  लिए  हमने  कोई  संरक्षण  प्रदान  किया  है  7  कुछ  विकसित

 देशों  में  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  दबाओं  आदि  के

 मामले  में  भी  वे  यहां  पेटेंट  का  दावा  ऐसी  स्थिति  में  अपने  हितों

 की  कैसे  सुरक्षा  की

 यह  प्रश्न  बुनियादी  ढांचे  के  बारे  में  मैं  इसके  बारे  में  बाद  में

 बात  मैं  सार्बजनिक  हित  में  गैर-बाणिज्यिक  उद्योग  के

 लिए  अनिवार्य  लाइसेंसिंग  के  प्रावधानों  के  करे  में  बोलना  क्या

 भारत  सरकार  के  पास  इसके  लिए  कोई  धनराशि  गैर-बाणिज्यिक

 उद्योग  के  लिए  बजट  कहां  से  उपलब्ध  कराया  जायेगा  7  फिर  उन  निजी

 पार्टियों  का  क्या  होगा  जो  सार्वजनिक  हित  में  पेटेंट  चाहती  हैं  और  जो

 पेटेंट  क ेलिए  आवेदन  कर  रही  हैं  तथा  पेटेन्टी  उन्हें  यह  अधिकार  देने

 की  अनुमति  प्रदान  नहीं  कर  रहे  ऐसी  स्थिति  में  यहां  हमारे  पास

 एक  आदर्श  सरकार  हमें  नार-बार  यह  जता  रही  है  कि  यदि  चीन

 यह  कर  सकता  है  तो  हम  यह  भारत  में  क्‍यों  नहीं  कर  हम

 चीन  के  उदाहरण  का  अनुसरण  क्‍यों  नहीं  कर  चीन  ने  क्या

 किया  चीन  में  गैट  में  शामिल  होने  स ेपहले  भी  और  जो  अब  विश्व

 व्यापार  संगठन  में  शामिल  होना  चाहता  है  और  जिसके  विश्व  व्यापार

 संगठन  में  शामिल  होने  के  रास्ते  में  विभिन्‍न  तरीके  से  अड़चनें  पैदा  की

 जा  रही  अनिवार्य  लाइसैंसिंग  के  सम्बन्ध  में  अपने  देश  की  सुरक्षा
 करने  हेतु  उनके  पास  एक  नेहतरीन  आदर्श  कानून  लेकिन  हम  ऐसा

 नहीं  कर  रहे  हम  इसे  खुला  छोड़  रहे  हम  अपने  अपने

 लोगों  की  सुरक्षा  नहीं  कर

 आशिष्कारों  के  बारे  में  कुछ  बातें  कही  जा  रही  मूल
 अधिनियम  के  अध्याय दो  में  उन्होंने  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  आबिष्कारों  के

 बारे  में  बताया  मैं  उन्हें  पढ़कर  मैं  उस  बात  पर

 सभापति  महोदय  :  अपने  मित्रों  क ेलिए  भी  कुछ  कहने  के  लिए

 छोड़

 जी  रूपथन्द  पाल  :  यह  बात  आबिष्कारों  के  बारे  में

 है-कौन  सी  चीजें  आविष्कार  में  आती  हैं  तथा  कौन  सी  हमें  पता

 है  कि  कतिपय  विशेषकर  अमरीका  तथा  अन्य  देशों  द्वारा  इसका

 उपयोग  बदनीयत  से

 5.14

 तारा  सिंह  पीठासीन

 इस  बात  का  पता  हमें  20  ज्षों  पूर्व  ही लग  गया  इस  नीच

 जहां  तक  तथा  अन्य  बालों  का  संगंध

 कई  परिवर्तन  हुए  हमने  कोई  संशोधन  नहीं  किया
 ह ैऔर  अब
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 हुए  परिषर्तनों  के  परिप्रेक्ष्य  में  भारतीय  पेटेन्ट  अधिनियम  की  धारा  (3)
 में  अवश्य  संशोधन  किया  जाना  हम  अपने  हित  में  इस  धारा
 में  संशोधन  कर  सकते  कौन-सी  चीजें  आविष्कार  में  आती  है  तथा
 कौन-सी  नहीं  ?  20  बषों  पूर्व इस  बारे  में  कुछ  और  अवधारणा  थी  तथा
 अन  इतने  अधिक  परिवर्तन  हुए  हैं  कि  हमें  धारा  (3)  में  आमूल
 परिवर्तन  की  आवश्यकता  पड़  रही  सरकार  नियमों  उनकी

 धाराओं  में  लिया  कोई  परिवर्तन  उन्हें  अखण्ड  रखते  हुए  केवल
 संशोधन  द्वारा  देश  को  बया  सकती  परन्तु  सरकार  ने  ऐसा  नहीं

 पेटेन्ट  कानून  में  संशोधन  लाने  वाली  इस  सरकार  का  हम  विरोध

 करते  ऐसा  कहा  जा  रहा  है  यह  काम  पूरा  हो  चुका  थे  लोग

 यह  कह  रहे  हैं  कि  उन्होंने  पहले  ही  हस्ताक्षर  कर  दिये  परन्तु  जिन

 लोगों  ने  हस्ताक्षर  कर  दियेकं  जे  भी  अपने  कानूनों  में  परिवर्तन  नहीं

 कर  रहे  हैं  वे  लोग  ग्रे  एरियाਂ  को  अपनी  स्वयं  की  व्याख्या  दे  रहे

 हम  लोग  इन्तजार  कर  सकते  क्योंकि  अन्य  देशों  ने

 अपने  नियमों  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किये  इन  मामलों  पर  संसद  को

 और  चर्चा  करनी  चाहिए  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  इस  मामले  पर

 सदस्यों  का  रुख  नकारात्मक  वे  इस  संबंध  में  बड़ा  सकारात्मक

 योगदान  कर  सकते  विश्व  व्यापार  संगठन  तथा  विश्थ  में  प्रभुत्थ
 बाले  अन्य  संस्थाओं  में  शामिल  होने  के  पश्चात  सरकार  की  दशा  कैसी

 क्‍या  सरकार  इतनी  निःसहाय  क्‍या  हम  विश्व  को  इस  बारे  में

 कोई  संकेत  नहीं  दे  सकते  ?

 सरकार  को  इस  भ्रम  में  नहीं  रहना  चाहिए  कि  जह  जो  कुछ  भी

 संसद  के  सम्मुख  रखेगी  उसका  अनुमोदन  हो  सरकार  की

 मदद  जह  सरकार  के  हाथ  मजबूत  जे  लोग  यह  कहते

 हैं  कि हम  क्या  कर  सकते  विश्ज  में  परिवर्तन  आ  चुका  है  तथा

 हम  लोग  अपने  आपको  पृथक  नहीं  रख  सरकार  ऐसी  दलील

 दे  रही  है  कि  द्विपक्षीय  बातचीत  करना  संभव  नहीं  है  तथा  केबल

 बहुपक्षीय  बातचीत  से  ही मदद  मिल  सकती  विश्व  में  बहुपक्षीयवाद
 नहीं  हर  कोई  अपना  कार्य  गुटों  के  माध्यम  से  कर  रहा  यदि

 आप  पहले  ही  चरण  में  उन  देशों  जो  हम  पर  दबाव  डालना  चाहते

 इस  प्रकार  के  संकेत  भेजें  कि  यह  कोई  आवश्यक  नहीं  कि  संसद

 इसका  समर्थन  करेगी  तो  यह  हमारे  लिए  बेहतर  ऐसा  कई  देशों

 में  हो  रहा  चीन  में  विश्व  व्यापार  संगठन  में  शामिल  होने  से  पूर्व

 ही  बड़े  अच्छे  ढंग  से  ऐसा  किया  मैं  दो  तीन  लेखों  को  पढ़  रहा

 हूं  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  उन्होंने  पेटेंट  से  कैसे  लाभ

 लेख  में  ऐसा  बताया  गया  है  :--

 किसी  देश  में  राष्ट्रीय  आपात  अथवा  कोई
 *
 असाधारण  स्थिलि  आती है  अथवा  लोगों  के  हिल  में  ऐसा
 अपेक्षित  तो  पेटेंट  कार्यालय .  आविष्कार  के  लिए
 पेटेंट  का  अथया  उपयोगी  वस्तुओं  का  लाभ  उठाने  के

 लिए  एक  अनिवार्य  अनुशप्ति प्रदान  कर  सकता

 यदि  ऐसे  पेटेंट  अंधिकार के  लिए  किए  गए  आजिष्कार  अथवा दी

 गई  उपयोगी  वस्तुएं  तकनीकी  रूप  से  पहले  किए  गए  आविष्कार

 अथवा  दी  गई  उपयोगी  जस्तुओं  से  अधिक  उन्नत  है  और  जाद में  किए
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 गए  आविष्कार  अथवा  उपयोगी  जस्तुओं  का  उपयोग  पहले  किए  गए
 आविष्कार  अथवा  उपयोगी  वस्तुओं  के  उपयोग  पर  निर्भर  करती  है
 वहां  पेटेंट  कार्यालय  याद  वाले  पेटेंटी  के  अनुरोध  पर  उसे  पहले  किए

 गए  आविष्कार  अथवा  दी  गई  उपयोगी  वस्तुओं  का  उपयोग  करने  हेतु
 एक  अनिवार्य  लाइसेंस  दे  सकता

 हम  अपने  वैज्ञानिकों  तथा  अनुसंधानकर्ताओं  के  लिए  कया  मांग

 कर  रहे  पुनः  विवाद  के  मामलों  अनुच्छेद  57  में  ऐसा
 बताया  गया  है  :--

 संगठन  अथवा  व्यक्ति  को  उपयोग  के  लिए
 अनिवार्य  लाइसेंस  दिया  गया  है  उसे  पेटेंटी  को  उपयुक्त

 शुल्क  का  भुगतान  करना  होगा  जिसकी  राशि  दोनों

 पार्टियों  के  परामर्श  से  निर्धारित  की  जहां  पार्टियां

 किसी  समझौते  पर  नहीं  पहुंचती  है  बहां  पेटेंट  कार्यालय

 अधिनिर्णय

 उन  लोगों  के  पास  पेटेंट  अधिकार  हमारे  पास  वास्तज

 में  यह  जानकारी  है  कि  भारतीय  पेटेंट  रख  सकते  हैं-पहले  इन्हें  रखने

 में  कठिनाई

 थाणिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  हमारे

 कानून  में  ये  सभी  प्रावधान

 जी  रूपयन्द  पाल  :  जब  आप  उत्तर  देंगे  तब  आप  इस  यात  के

 लिए  हमें  आश्वस्त  कर  सकते

 श्री  चिदम्बरम  :  यह  सब  संशोधनकारी  विधेयक  में  नहीं

 अपितु  मूल  अधिनियम  में

 श्री  रूपचन्द  पाल  ;  धारा  3  के  कारण  मूल  अधिनियम  की

 अलग  से  व्याख्या  की  जैसे  कि  मैंने  कहा  है  कई  प्रकार  के

 परिवर्तन  हुए  हैं  तथा  नवीनता  की  हमारी  अवधारणा  बदल  गई
 अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  केवल  हमारे  नियमों  में  संशोधन

 करे  तथा  इन्तजार  करके  यह  देखे  कि  अन्य  देशों  द्वारा  क्या  परिवत॑न

 किए  गये  ताकि  हमें  इस  बदलती  हुई  दुनियां  में  अपने  स्थयं  के  हित
 के  अनुरूप  युक्ति  संगत  कार्य  करने  हेतु  कई  तरीके  मिल  सकें  यही

 मुझे  कहना

 मुझे  इस  संबंध  में  कुछ  सुझाव  देना  संसद  सदस्य  तथा

 लोगों  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  हमारा  यह  कर्तव्य  है कि  खराब  तथा

 विकट  स्थिति  में  भी  हमें  अपने  देश  इसके  बावजूद  भी  कि  उस

 पर  समझौता  हो  सकता  सुरक्षा  करनी  जह  क्‍या  है  ?
 हमें  वैज्ञानिकों  तथा  निजी  उद्यमियों  आदि  को  अपने  अनुसंधान  कार्य

 जारी  रखने  के  लिए  आवश्यक  साथन  एवं  वित्तीय  सहायता  देनी
 विशेषकर  दूसरे  तथा  तीसरे  चरण  में  कई  खतरनाक  घटनाएं  होने  वाली

 यह  के  पेटेंट  के  मारे  में  जैसे  कि  आपको  पता  है  कि
 '

 हमारे  वैज्ञानिकों  ने  एपीलेप्सी  तथा  अन्य  जीन  संबंधी  गड़बड़ी  के  संबंध
 में  काफी  अच्छी  प्रगति  की  है  तथा  विशेषज्ञों  न ेजीन  संबंधी  औषधियों
 का  पेटेंट  करने  के  संबंध  में  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  की  भारतीय  तथा
 अन्य  वैज्ञानिक  जीन  को  जो  कि  भविष्य  की  औषधियां  पेटेंट
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 करने  का  विरोध  कर  रहे  इस  बारे  में  यूरोप  की  पेटेंट  करने  वाले

 कार्यालय  का  क्‍या  कहना  उनका  यह  कहना  है  कि

 टिकता  नहीं  है  अतः  उसका  पेटेंट  किया  जा  सकता  तब

 इससे  तीन  घातक  बातें  पहली  बात  यह  है  कि  हमारे  जैसा

 देश  जीन  चिकित्सा  संबंधी  वास्तविक  भावी  औषधियों  से  बंचित  रह

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इन  औषधियों  का  प्रयोग  किया

 जैसाकि  आपको  पता  है  कि  लगभग  5000  जीन  संबंधी  व्यवस्थाओं

 तथा  पद्धतियों  को  जीन  चिकित्सा  के  लिए  अलग  रखा  गया  जीनों

 को  व्यवस्थित  किया  जा  रहा  जिसे  मानव  जीनोम  परियोजना  कहा

 गया  यहां  पर  हम  ये  देखते  हैं  कि  विकसित  देशों  में  बहुराष्ट्रीय

 कम्पनियों  के  पेटेंट  प्राधिकारियों  के  क्या

 आप  विश्व  को  नियंत्रित  कर  सकें  वे  लोग  न  केवल  बाजार  पर

 नियंत्रण  अपितु  उनका  दोहन  भी  परन्तु  इसमें  भी  लोगों

 को  प्रभावित  करने  संबंधी  कई  खतरे  हम  सजीव  जो  कि

 विद्यमान  को  पेटेंट  करने  का  विरोध  करते  हैं  तथा  यूरोप  की  संसद

 तथा  अन्य  देशों  ने  ऐसा  कर  लिया  है  तथा  हम  भी  करने  जा  रहे

 परन्तु  के  बारे  में  यूरोपीयन  यूनियन  पेटेंट  कार्यालय  की  यह

 व्याख्या-पर  क्या  इस  संसद  को  इतने  महत्वपूर्ण  विषय  पर  चर्चा  करने

 का  अधिकार

 हमें  न  केवल  भौतिक  तथा  आर्थिक  अपितु  मानसिक  रूप  से  भी

 अधीन  बनाया  जा  रहा  इस  प्रकार  का  दूरगामी  परिवर्तन  लाया  जा

 रहा  है  और  ऐसा  कहा  जा  रहा  है  कि  यह  तो  केवल  पहला  चरण

 परन्तु  पहले  ही  चरण  में  हमारे  संकेतों  का  पता  चल  जाना  चाहिए  तथा

 पश्चिमी  देशों  तथा  साम्राज्यवादी  ताकतों  को  यह  संकेत  दिया
 जाना  चाहिए  कि  भारतीय  संसद  इस  प्रकार  के  कार्यों  का  समर्थन  कतई
 नहीं  हम  लोग  इसका  पुरजोर  विरोध  करते  हैं  तथा  हमारा  देश
 अपनी  स्वतंत्रता  और  आत्मनिर्भरता  के  लिए  संघर्ष  जारी

 सभापति  महोदय  :

 श्री  बसंत  पवार  -  अनुपस्थित
 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  -  अनुपस्थित
 श्रीमती  मालिनी  भड्टाचार्य  -  अनुपस्थित
 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  -  अनुपस्थित

 लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  -  अनुपस्थित
 ठीक  अब  मंत्री  महोदय  उत्तर

 श्री  प्रताप  सिंह  :  मेरे  दल  की  ओर  से  किसी
 ने  नहीं  बोला  तथा  मेरा  नाम  भी  सूची  में

 सभापति  महोदय  :  ठीक  श्री  प्रताप

 श्री  प्रताप  सिंह  :  सभापति  मैं  सदन  का
 अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  मेरे  सामान्य  साथी  तथा  विषय
 विशेषज्ञ  श्री  रूपचन्द  पाल  जी  ने  विषय  से  संबंधित  सभी  पक्षों  को

 प्रस्तुत  किया  मेरे  साथी  श्री  पृथ्वीराज  चव्हाण  जी  ने  इस  विशेष

 विषय  पर  कांग्रेस  के  विचार  व्यक्त
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 मैं  इस  पेटेंट  विधेयक  जिसे  लाया  जा  रहा  विरोध

 करता  मेरी  मूल  आपत्ति  यह  है  कि  इससे  हमारे  देश  की  प्रभुसत्ता
 पर  हस्तक्षेप  होता  यह  बड़े  आश्चर्य  की  बात  है  कि  एक  ओर  तो

 वित्त  मंत्री  इस  जिधेयक  को  सर्वानुमति  से  पारित  करने  के  लिए
 कह  रहे  जबकि  दूसरी  ओर  उन्होंने  उरूग्ये  तथा  अन्य  स्थानों

 इस  संसद  को  विश्वास  में  लिए  बगैर  इन  समझौतों  पर  अपने  हस्ताक्षर
 कर  यह  निश्चित  रूप  से  संसदीय  लोकतन्त्र  की  उच्च  मर्यादाओं

 के  विपरीत  संसद  के  रहते  हुए  आपको  ऐसा  निर्णय  लेने  का

 अधिकार  कैसे  आप  संसद  को  बुला  सकते  थे  तथा  इस  मामले
 पर  चर्चा  की  जा  सकती  थी  तथा  मतदान  किया  जा  सकता  जो  कि

 नहीं  किया  हमारा  यह  सत्ता  पक्ष  के  बिरूद्ध  पहला  आरोप  मेरे
 साथी  श्री  चव्हाण  जी  ने  सुझाव  दिया  था  कि  पेटेंठ  कानून  के  संबंध  में

 कई  सुरक्षोपाय  किसी  एक  पेटेंट  किए  मद  को  उसे  बाणिज्यक

 उपयोग  में  लाने  के लिए  काफी  लम्बा  समय  लगता  तथा  कई  बार
 तो  यह  अवधि  15  वर्षों  या उससे  कम  समय  लगता  हमारे  देश  में

 किसी  का  अनुमोदन  करने  हेतु  एक  प्रक्रिया  परन्तु  अन्तिम  निर्णय

 हमारे  देश  में  अपितु  बिदेशों  में  लिया  जाता  मैं  सत्तापक्ष  को

 यह  बात  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  समझौतों  में  कई
 मानदण्ड  हैं  तथा  पारस्परिक  सहयोग  को  नकारा  नहीं  जा  यदि

 पश्चिमी  देशों  द्वारा  हमारे  पेटेंटों  की  समीक्षा  के  बाद  ही  अपने  यहां
 उनके  उपयोग  की  शर्त  रखी  जाएगी  तो  क्या  हमारी  सरकार  भी  उनके

 सामने  इसी  प्रकार  शर्त  यदि  सरकार  ऐसा  करती  है  तो  हम

 स्वीकार  कर  लेंगे  कि सरकार  ने  कम  से  कम  अपने  देश  की  प्रभुसत्ता
 को  बचाने  के  लिए  कुछ  तो  किया

 इस  या  किसी  कारणों  से  मुझे  कुछ  और  कहने  की  आवश्यकता

 नहीं  है  तथा  इस  मामले  को  मेरे  साथी  तथा  विपक्ष  के  कुछ  और  साथियों

 बड़े  ही  अच्छे  ढंग  से  प्रस्तुत

 इन  शब्दों  के  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  पर

 पुनर्वियार  करें  तथा  देश  की  प्रभुसत्ता  स ेखिलवाड़  न  इस  बारे  में

 सरकार  अधिक  सतर्क  हाल  ही  में  ऐसे  मामलों  को  उछालने  के

 लिए  आपको  कीमत  चुकानी  पड़ी  और  शीघ्र  ही आगामी  लोक  सभा

 चुनाव  इसको  परिलक्षित  तब  आप  देखेंगे  कि  आपको  देश  में

 और  भी  अधिक  खराब  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा

 मैं  इन  शब्दों  क ेसाथ  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 ओऔ  विजय  कुमार  यादव  :  सभापति  मैं  अपनी
 पार्टी  की ओर  से  इस  बिल  का  विरोध  करता

 बहुत  सारी  बातें  कही  जा  युको  हैं  लेकिन  अफसोस  की  बात  यह
 है  कि  भारत  सरकार  ने  विदेशियों  क ेसाथ  जो  समझौता  किया  उस
 समझौते  के  अन्तर्गत  ओब्लीगेशंस  की  जो  बात  कही  जाती  उन
 तमाम  ओब्लीगेशंस  को  यह  मानने  को  तैयार  लेकिन  अपने  संविधान
 के  अन्तगंत  जिस  ओब्लीगेशन  को  इनको  मानना  चाहिए  और  संसद
 पार्लियामेंट  को  विश्वास  में  लेकर  इस  तरह  के  बड़े  कदम  उठाने
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 इस  सरकार"ने  कभी  भी  उस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  यही  वजह
 है  कि  आर्डिनेंस  के  जरिये  इतने  महत्वपूर्ण  सवालों  को  देश  के  सामने
 पेश  किया  जाता  है  और  तन  संसद  में  आकर  मजबूरी  दिखाई  जाती  है
 और  उसको  पास  कराया  जाता  यही  वजह  है  कि  आज  हम  तमाम

 अपोजीशन  के  जो  तरीका  इनका  बिल  लाने  का  उसका  विरोध
 कर  रहे

 होता  यह  कहा  यह  जाता  है  और  कहावत  यह  है  कि  जिसके

 दुर्दिन  आते  सबसे  पहले  उसके  दिमाग  में  शैतान  घुसता  हमारी
 जो  कांग्रेस  की  सरकार  इनके  दिमाग  पर  भी  असर  पड़  रहा  यही

 |  बजह  है  कि  एक  पर  एक  गलत  कदम  देश  के  हित  के  देश
 की  जनता  की  आशा  और  आकांक्षाओं  के  यह  कदम  उठा

 रहे  हैं  और  इनको  अभी  ऐसा  लग  रहा  है  कि  इससे  देश  का  फायदा

 यही  हालत  सोवियत  रूस  की  भी  हुई  सोवियत  रूप  जो

 कैम्युनिस्ट  पार्टी  जब  यहां  गोबांचोष  आये  तो  लोगों  के  सामने

 उन्होंने  जो  सुधारों  का  नक्शा  दिखाया  तो  सत्ता  पक्ष  के  लोगों  ने आम

 तौर  पर  उनका  स्थागत  किया  और  उस  समय  तक  स्वागत  जब

 तक  सोजियत  रूस  पूरी  तरह  टूट  नहीं  हमारे  देश  में  भी  जो

 मौजूदा  सरकार  यह  जो  कदम  उठा  रही  है  तो  हमारे  सत्ता  पक्ष  के

 तमाम  लोग  उसका  समर्थन  कर  रहे  हैं  और  अगर  उनके  दिल  के  अन्दर

 कुछ  है  भी  तो  डिसिप्लिन  के  अन्तर्गत  रहते  हुए  वह  उसका  विरोध

 करते  नहीं

 पेटेण्ट  एक्ट  में  जो  सुधार  लाने  को  नात  या  उसको  बदलने  की

 बात  की  जा  रही  है  और  इसके  अन्तर्गत  जो  सारी  बातें  आने  वाली

 इसका  बहुत  खराब  और  बहुत  बुरा  नतीजा  इसका  नतीजा

 देश  का  जो  दवा  उद्योग  है  या  जो  कृषि  उद्योग  उसमें  हम  पूरी

 तरह  से  आत्मनिर्भरता  की  लाइन  को  त्याग  कर  विदेशियों  के  हाथों  हम

 इन  दोनों  उद्योगों  को  सौंपने  जा  रहे  हम  इन  लोगों  को  जिस  तरह

 का  अधिकार  दे  रहे  उन  अधिकारों  के  तहत  तमाम  जो  विकसित

 देश  खास  तौर  पर  मल्टीनेशनल्स  या  वर्ल्ड  बैंक  के

 अन्तर्गत  जो  सारे  देश  आते  हमारे  देश  के  अन्दर  जो  तरक्की  हो  रही

 जिस  समय  1970  में  पेटेण्ट  एक्ट  उसके  पहले  जो  दवाइयां

 यहां  आती  बह  दवाइयां  बिदेशों  से आती  थीं  और  हमको  याद  है

 कि  जैसी  बीमारी  की  दवा  आम  जनता  की  पहुंच  के  बाहर

 उस  समय  लगभ्णा  150  या  200  रुपये  में  एक  एम्प्यूल  मिलता  था

 लेकिन  जब  हमारे  देश  में  पेटेण्ट  एक्ट  के  मार्फत  यह  उद्योग  खड़ा  हुआ

 सो  उसी  दवा  की  कीमत  एक  सवा  रुपये  हो  आज  जब  कीमर्तो

 के  बारे  में  बाते  कही  जाती  हैं  कि  कीमतें  बढ़  कीमतें  100  गुना

 या  1000  गुना  बढ़  तो  हमारे  मंत्री  जी
 और  कंग्रेस

 के
 सदस्य

 कहते  हैं  कि  हम  लोग  इस  पर  कंट्रोल  यह  बिल्कुल  संभव  नहीं

 हम  अपने  इन  दोनों  उद्योगों  जो  हमारे  राष्ट्रीय  उद्योग  हैं  और

 इस  पर  हमारे  देश  की  तरक्की  और  जनता  की  जिन्दगी  निर्भर  हम

 इसको  जब  विटेण्ण्यों  के  हाथों  सौंप  उनके  अधिकार  में  यह  मामला

 चला  जाएगा  तो  हिन्दुस्तान  को  इससे  काफी  बड़ा  नुकसान  दुनिया

 29  1916  पेटेंट  जिधभेयक  534

 के  तमाम  देशों  के  मुकाबले  में  हमारे  यहां  दवा  की  कीमत  कम  जो

 हमारी  आय  की  सीमा  उसके  अन्तर्गत  सौ  में  दस  या  पः  हु  लोग

 ही  दवा  खरीद  पाते  जब  200-300  गुना  दबाई  की  कीमत  बढ़

 जाएगी  तो  वैसी  हालत  में  गरीब  साधारण  लोग  उन  दक्षाइयों  को

 खरीद  यह  कहना  बहुत  मुश्किल  इसी  तरह  से  हमारे  जो

 किसान  जिनपर  इसका  काफी  असर  पड़ने  वाला  उन्हें  नीजों  के

 मामले  में  एकाधिकार  मिल  हमारे  यहां  पर  जो  परम्परागत  खेती

 का  तरीका  उस  पर  बहुत  जबर्दस्त  आघात  पड़ने  वाला  इसलिए

 निवेदन  होगा  कि  इन  बातों  को  सोचते  हुए  सरकार  को  गौर  करना

 मैं  अपनी  पार्टी  की  ओर  से  इसका  विरोध  करता  हूं  और  मंत्री

 जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  यह  इसे  वापिस

 रासा  सिंह  राबत  :  मान्यबर  सभापति

 जैसा  कि  मैंने  पहले  बाले  विधेयक  के  बारे  में  भी  अब  आपके

 माध्यम  से  इस  सरकार  को  फिर  चेताथनी  देना  चाहूंगा  कि  बार-बार

 अध्यादेश  के  माध्यम  से  देश  के  भविष्य  देश  की  आर्थिक  नीतियों

 को  या  इस  प्रकार  के  महत्थपूर्ण  कानून  को  बनाने  का  प्रयास  न  करें

 क्योंकि  ये  प्रयास  वास्तव  में  अलोकतांत्रिक  असंवैधानिक  यद्यपि

 संजिधान  में  अध्यादेश  का  प्रावधान  हमारे  स्पीकर  मावलंकर  साहय

 ने  अध्यादेश  लगाने  वाली  परिस्थितियों  का  उल्लेख  किया  उन्होंने

 स्पष्ट  कहा  था  और  नेहरू  जी  ने  भी  आश्यासन  दिया  था  कि  बहुत  ही

 आसाधारण  परिस्थितियां  पैदा  होने  पर  अध्यादेश  की  प्रवृत्ति  का  सहारा

 लिया  जायेगा  लेकिन  ऐसा  मालूम  पड़ता  है  कि  गैट  और  विश्य

 व्यापार  संगठन  के  दबाव  में  आधार  सरकार  ने  इस  पर  दस्तखत

 सरकार  की  बुद्धि  न  मालूम  कैसे  कुंठाग्रस्त  हो  उसने  जनता  की

 चिंता  न  करते  हुए  पेटेंट  का  अध्यादेश  निकाल

 कहने  को  इसमें  लिखा  है  :-

 अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  में  विकृतियों  और  अड्धचनों
 को  कम  करने  तथा  बौद्धिक  संपत्ति  अधिकारों  के  प्रभाषी

 और  पर्याप्त  संरक्षण  के  प्रोत्नयन  के  विश्व  व्यापार

 संगठन  की  स्थापना  हेतु  करार  जिसके  अन्सगगंत

 बौद्धिक  संपत्ति  अधिकारों  के  व्यापार  में  संबंधित  पहलुओं
 विषयक  करार  भी  एक  हस्ताक्षरकर्ता  हैਂ

 उद्देश्य  बताये  गये  हैं  कि  :--

 स्वास्थ्य  और  पोषण  के  संरक्षण  के  लिये

 आवश्यक  और  व्यापक  महत्थ  जाले  सेक्टरों  के

 आर्थिक  तथा  प्रौद्योगिकी  विकास  में  लोक

 हिल  के  उन्नयन  के  लिये  इस  पर  हस्ताक्षर  किये  गये

 शब्द  जाल  तो  बहुल  अच्छा  रया  गया  है  लेकिन  वस्तु  स्थिति  देखें

 तो  सब  कुछ  सामने  आ  जाता  जब स ेपेटेंट  कानून  में  संशोधन  करने
 की  मात  आई  और  |  1995  की  जय  सरकार  ने  इस  पर

 हस्ताक्षर  उसके  बाद  से  बाजार मे ंजीबन-रक्षक  औषधियों के  दाम

 और  अन्य  आवश्यक  ओऔषधियों के  दाम  वृद्धि  की  ओर  अग्रसर
 पेटेंटाइजेशन  के  नाम  पर  हमें  दुनिया  के  सामने  झुकना  पहले
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 मैन्यूफैक्चरिंग  प्रोसेस  और  प्रोड्यूसिंग  प्रोसेस  के  फार्मूले  का  आविष्कार

 अमरीका  में  हो  जाता  था  और  उससे  हमारे  डाक्टर  दवाइयां  निर्माण  कर

 लेते  वे  दवाइयां  सस्ती  पड़ती  अब  हम  अमरीका  के  बंधन  में

 बंध  वहां  की  दवाइयों  के  फार्मूले  पहले  काम  में  ले  लिया  करते

 अब  काम  में  नहीं  ले  पायेंगे  क्योंकि  बह  जब  पेटेंट  करा  लेगा  तो

 अपनी  चीज  के  करोड़ों-अरनों  रुपये

 टैक्स  लगाकर  दवाइयां  महंगी  तो  देश  की  क्‍या  स्थिति  हो

 इसकी  आप  सहज  ही  कल्पना  कर  सकते  इसलिए  मैं

 आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  अगर  सरकार  को  इतनी  चिन्ता

 बीजों  के  बारे  में  या  भारंत  की  आयुर्वेदिक  औषधियों  के  बारे  में

 या  भारत  की  औषधियों  के  फार्मूलों  के  बारे  में  तो  गैट  पर  हस्ताक्षर

 करने  से  विश्व  व्यापार  संगठन  के  बिना  संसद  को  विश्यास

 में  अधूरी  चर्चा  यहां  पर  कराने  के बाद  और  जनहित  की

 अवहेलना  लाखों  लोगों  ने  बाहर  प्रदर्शन  भी  उनकी

 भावनाओं  को  कुचलते  अपने  प्रतिनिधि  को  वहां  भेजकर  हस्ताक्षर

 कर  उसके  बाद  आर्डिनेंस  के  माध्यम  से  यह  सारा  नाटक  रचा

 जा  रहा

 सभापति  आप  भी  गांवों  की  पृष्ठभूमि  से  आप  जानते

 हैं  कि  गांव  का  किसान  अपने  खेत  के  अन्दर  अपनी  सुविधानुसार  किसी

 भी  पौध  का  बीज  तैयार  कर  सकता  अगर  उसके  बीज  की  पौध

 अच्छी  होती  तो  दूसरे  लोग  भी  उसको  ले  जाते  थे  कि  बड़ा  अच्छा

 हमारे  भारत  का  किसान  अशिक्षित  उसमें  इतनी  समझ  नहीं  है
 कि  वह  अपने  उस  बीज  को  पेटेंट  करा  अगर  अमरीका  वाले

 उसको  पेटेंट  करा  लेंगे  और  अमरीका  का  बीच  हिन्दुस्तान  की  धरती

 पर  तो  यहां  आकर  वह  काफी  मंहगा  होगा  और  यहां  के

 किसानों  के  लिए  बह  दुखदायी  होगा  और  यहां  एक  भ्रमजाल  पैदा  हो
 यहां  का  किसान  समस्याओं  से  ग्रसित  हो  इसलिए  मैं

 आपके  माध्यम  से  सरकार  से  पूछना  चाहता  हमारे  यहां  जो

 आयुर्वेदिक  औषधियां  चरक  के  आधार  ऋषियों-मुनियों  के

 फार्मूले  के आधार  उनको  सरकार  पेटेंट  कराने  के  लिए  तैयार  है
 या  नहीं  7  हमारे  यहां  की  औषधियों  की  जर्मनी  में  रिसर्च  हो  सकती

 अमरीका  में  रिसर्च  हो सकती  चाहे  वह  कैंसर  के  बारे  में  हो  या  अन्य

 किसी  के  बारे

 जहां  तक  कृषि  के  बीजों  का  सवाल  हमारे  यहां  के  जो  बीज

 जे  हमारे  यहां  की जलवायु  के  अनुसार  इसलिए  मैं  सरकार  से

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वह  देश  के  हितों  को  इस  प्रकार  कुर्बान
 न  किसानों  में  जो  भ्रम  फैला  हुआ  यह  भ्रम  नहीं  बल्कि

 वास्तविकता  बड़े-बड़े  विचारकों  का  कहना  यह  जो  पेटेंट  का

 कानून  बना  उसमें  सरकार  ने  घुटने  टेकने  का  काम  किया  उसमें

 हमारे  हितों  की  रक्षा  होनी  चाहिए  हमारे  यहां  की  चीजों  का  पहले

 पेटेटाइजेशन  करना  चाहिए  मैं  आपको  एक  उदाहरण  देना  चाहता
 नीस  के  बारे  में  हमें  समायार  पत्नों  में  पढ़ने  को  मिला  हमारे  गांव

 के  लोग  कहते  अर्थात्‌  नीम  ईश्वर  के  तुल्य
 जैसे  ईश्वर  सबका  रक्षक  उसी  प्रकार  नीम  में  भो  औषधि  और  गुण
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 जो सबकी  रक्षा  करती  नीम  से  पेस्ट  आदि  दुनियाभर  की  दवाइयां
 बनती  अगर  नीम  को  अमरीका  की  कम्पनी  पेटेंटाइजेशन  कर

 तो  क्‍या  इसका  मतलब  यह  नहीं  होगा  कि  यहां  का  किसान  नीम  की

 दातुन  भी  नहीं  कर  इसके  साथ-साथ  वह  नीम  के  पत्तों  का

 भी  प्रयोग  नहीं  कर  यह  समस्या  पैदा  हो  रही  इसलिए  मैं

 कहना  चाहता  सरकार  न ेजनमत  की  अबहेलना  विपक्षी  दलों
 को  विश्वास  में  लिए  बिना  और  समस्त  राज्य  सरकारों  स ेबातचीत  किए

 क्योंकि  कृषि  उनका  भी  विषय  जंगल  भी  उनका  विषय

 इस  सरकार  ने  यहां  जाकर  हस्ताक्षर  कर  उसके  बाद  देश  के  हितों
 का  रोना  रोकर  कि  हम  पेटेंट  कानून  ला  रहे  तो  मैं  कहना  चाहता

 हूं  कि  यह  काम  पहले  क्यों  नहीं  भारत  के  हितों  की  रक्षा  सबसे

 पहले  होनी  चाहिए  भारत  के  हितों  को  पहले  प्राथमिकता  दी  जानी

 चाहिए  मैं  तो  यह  कहना  चाहता  भारत  के  स्वाभिमान  को

 आघात  पहुंचाने  यदि  कोई  भी  प्रावधान  उस  कानून  में  तो

 उसको  सर्वथा  मना  कर  देना  हम  कठिनाई  सहन  कर

 लेकिन  हम  इस  प्रकार  के  प्रावधान  को  नहीं

 मुश्किलें  कब  रोक  सकी  आगे  बढ़ने  वालों

 बाधायें  कब  बांध  सकी  मरकर  जीने  वालों

 इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  भारत  की  अस्मिता  को

 आर्थिक  स्वाभिमान  को  प्राप्त  करने  के  सम्प्रभुता  की

 रक्षा  करने  के  लिए  आपको  दूसरे  देशों  के  साथ  वार्ता  करनी

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  पेटेंट  कानून  का  विरोध  करता

 लक्ष्मी  मारायण  पाण्डेय  :  सभापति  मैं

 अध्यादेश  के  निरनुमोदन  का  समर्थन  करते  हुए  इस  विधेयक  के  संबंध

 में  संक्षेप  मे ंअपनी  बात  कहना  मुझे  इस  विधेयक  से  संबंध  में

 कुछ  शंकाएं  इस  विधेयक  में  मूल  पेटेंट  की  अधिनियम  की  धारा

 39  को  समाप्त  करने  का  उल्लेख  किया  गया  क्‍या  इसको  समाप्त

 करने  के  बाद  भारतीय  हितों  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  तो  नहीं

 मैं  चाहूंगा  माननीय  मंत्री  जी  इस  बात  का  हमें  स्पष्ट  आश्यासन  यह

 सही  है  कि  जिस  प्रकार  से  विश्य  व्यापार  संगठन  के  हम  सहभागी

 हमने  हस्ताक्षर  किए  और  उसके  कारण  निरंतर  विदेशी  जो  बढ़ता
 चला  जा  रहा  उसके  कारण  ही  इस  प्रकार  के  एक  के  बाद  एक  नये

 विधेयक  ला  करके  और  उनके  द्वारा  कानून  बनवाने  के  लिए  सरकार

 अग्रसर  हो  रही

 अभी  हमने  एक  कानून  को  सीमा  शुल्क  के  बारे  में  पारित

 किया  है  और  दूसरा  हम  इसको  पारित  करने  जा  रहे  जहां  तक  नयी

 आर्थिक  नीतियों  का  संबंध  है  उसके  बारे  में  कोई  विशेष  नहीं  कहना

 भारत  की  जनता  चाहे  बह  आंध्र  प्रदेश  की

 महाराष्ट्र  या  गुजरात  की  हो  उन  सबने  एक  प्रकार  से  उसके  परिप्रेक्ष्य

 में  इस  नयी  आर्थिक  नीति  को  अस्वीकार  किया  है  और  उसी  दिशा  में

 इसको  पुनरीक्षा  आवश्यक  स्वयं  सरकार  के  कुछ  जरिष्ठ  लोगों  ने

 भी  उस  आर्थिक  नीति  की  गंभीर  रूप  से  आलोचना  की  है  और  कहा
 है  कि  इसकी  पुनरीक्षा  की  जानी  उसको  फिर  से  देखा  जाना
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 इस  दृष्टि  से  समग्र  पहलू  पर  विचार  करना  आवश्यक  जहां
 तक  पेटेंट  कानून  का  संबंध  है  यह  बात  सही  है  कि  इसके  लागू  होने
 के  बाद  में  अब  तक  जो  हमारे  क्षेत्र  से  प्रभाव  से  मुक्त  जैसे  कृषि
 और  औषधि  क्षेत्र  मुक्त  था  उनको  भी  इसके  अंतर्गत  लाया  गया  है  और
 इसके  कारण  कृषि  क्षेत्र  विशेष  करके  प्रभावित

 भारत  के  किसानों  की  यह  चिंता  स्वाभाविक  है  कि  ये
 जो  चीज  पैदा  करते  जे  उससे  मुक्त  रहेंगे  और  कृषि  व्यवस्था  पर
 तथा  दूसरी  वस्तुओं  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  साथ-साथ  औषधि  क्षेत्र
 के  अंदर  विशेषज्ञ  इस  बात  की  चिंता  प्रकट  कर  रहे  जहां  तक  रिसर्च
 या  डेबेलपमेंट  का  सवाल  है  वह  बिदेशों  के  अंदर  निश्चित  रूप  से
 भारत  की  उपेक्षा  कहीं  अधिक  है  और  स्वभावतः  ये  कुछ  ऐसी  बातें

 कह  करके  अपनी  उन  औषधियों  चाहे  उनका  प्रोसेसिंग  हो  या
 प्रोडक्ट  उनको  पेटेंट  करवा  करके  भारत  में  उसकी  एक्सक्लूजिय
 मार्केटिंग  का  लाइसेंस  प्राप्त  अधिकार  प्राप्त  करके  यहां
 उसके  कारण  भारतीय  औषधियों  का  मूल्य  न  केवल  2-4  प्रतिशत

 बढ़ेगा  नल्कि  वह  3  सौ  प्रतिशत  तक  बढ़  सकता  इस  बात  की

 संभावना  कई  लोगों  ने  व्यक्त  की  इस  बारे  में  कई  आर्टिकल  लिखे

 गए  हैं  और  कई  विशेषज्ञों  ने  भी  इस  बारे  में  कहा  ऐसी  स्थिति
 मैं  चाहूंगा  कि  इसके  बारे  में  थोड़ा  सा  माननीय  मंत्री  जी  स्पष्ट

 एक  समानांतर  व्यवस्था  जैसी  इसमें  लगती  है  कि  क्या  हम  विदेशी

 व्यापार  को  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से  जो  कुछ  हमारे  पास  उसको  हम
 खोते  तो.नहीं  जा  रहे  चूंकि  यह  निश्चित  है  कि  जितने  बड़े-बड़े

 देश  हैं  ने  अपनी  बाजार  खोते  चले  जा  रहे  यहां  उनका  माल

 बिकता  नहीं  है  और  हमारे  यहां  वे  डम्प  करते  चले  जा  रहे  हमारा

 जो  अपना  उद्योग  हमारे  यहां  के  जो  उद्यमी  हमारे  यहां  के  जो

 खोज  करने  बाले  हैं  वे  निरूत्साहित  हों  और  बाहर  की  बस्तुएं  यहां  आ

 विदेश  वाले  हमारे  भारत  को  अपना  बाजार  बना  करके  यहां  की

 पूंजी  लेते  ऐसी  एक  आशंका  इस  कारण  निश्चित  रूप  से

 इसको  स्पष्ट  किया  जाना  आवश्यक

 मैं  ज्यादा  नहीं  कहना  मेरी  2-3  शंकाएं  थीं  उनके

 बारे  में  मैंने  यहां  पर  कहा  मैं  चाहूंगा  कि  कित्त  मंत्री  जी उन  शंकाओं

 का  उत्तर  देते  समय  स्पष्ट  रूप  से  उनके  बारे  में  बहुत-बहुत

 रामकृष्ण  कुसमरिया  :  माननीय  सभापति

 यह  जो  पेटेंट  संशोधन  विधेयक  1995  संशोधन  के  लिए  लाया  गया

 समझौते  को  इस  देश  में  कैसे  लागू  किया  इस  परिप्रेक्ष्य  में

 यहां  पर  लाया  गया  इस  संबंध  में  कोई  छानबीन  या  बहस  नहीं  कराई

 गई  कि  इसका  असर  हमारे  देश  की  गरीब  जनता  और  किसानों  पर  किस

 प्रकार  से  हमारे  देश  में  जो  1970  का  पेटेंट  कानून  उसमें

 5  वर्ष  की  जो  समयावधि  उसको  इस  कानून  में  बढ़ाया  गया  इस

 कारण  बड़े  जिनके  पास  टेक्नीशियंस  आदि  जे

 बौद्धिक  संपदा  को  पेटेंट  करवा  कर  नई-नई  चीजों  के  पेटेंट
 करवा

 जैसा  अभी  रासा  सिंह  रावत  जी  बोल  रहे  थे  कि  हमारे  यहां  भी

 ऋषियों-मुनियों  ने  आयुर्वेद  में  बहुत  खोजें  की  कई  फार्मूले  तैयार

 जिनका  स्ताभ  पूरा  जिश्ज  उठा  रहा  उनका  भी  पेटेंट  होना

 29  1916  पेटेंट  विधेयक  5%

 चाहिए  था  और  हमारे  देश  को  उसके  लिए  रायल्टो  मिलनी  चाहिए
 लेकिन  इस  नात  पर  हमारे  देश  के  लोगों  न ेऔर  सरकार  ने  .  भी  घियार
 नहीं  जिसका  परिणाम  आज  यह  हो  रहा  है  हभारे

 ऋषियों-मुनियों  द्वारा  बनाए  गए  फार्मूलों  को  घोरी  उनको  पेटेंट
 करवा  हमारे  ऊपर  हाजी  होने  की  कोशिश  की  जा  रही  आज
 स्थिति  यह  है  कि  हमारे  देश  का  गरीन  आदमी  जो  पहले  से  ही
 जीवन-रक्षक  दवाइयों  को  प्राप्त  करने  में  समर्थ  नहीं  अब  उसकी

 पहुंच  से  ये  दवाइयां  बिल्कुल  दूर  हो  जाएंगी  और  जिन  पिदेशी  कंपनियों
 के  पास  प्रयोगशालाओं  और  टेक्नीशियंस  की  सुधिधा  उपलब्ध  है  और
 जिनका  यह  पेशा  रहा  जो  इसके  सारे  दांध-पेच  जानते  इन  कार्मों

 ,  में  माहिर  उनको  इसका  लाभ  होने  जा  रहा  हमारे  देश  का  गरीन

 किसान  इन  कामों  में  माहिर  नहीं  इसलिए  इन  कानूनों  का  दुरुपयोग
 होगा  और  गरीब  आदमी  का  शोषण  हमारी  गरीब  जनता  बड़ी

 असुविधा  में  पड़  किसानों  को  बीज  की  समस्या  पैदा
 किसान  द्वारा  उत्पादित  बीज  का  उपयोग  हम  नहीं  कर  इसलिए
 मेरा  निबेदन  है  कि  देश  की  जनता  की  भलाई  और  देश  की  अस्मिता
 को  बचाने  के  लिए  सरकार  इस  बिल  को  वापिस

 श्री  अशोक  आनंदराजव  देशमुख  :  यह  जो
 पेटेंट  बिल  लाया  गया  मैं  समझता  हूं  कि  यह  गलत  समय  पर  लाया
 गया  क्योंकि  पहले  आपने  वादा  किया  था  कि  जब  सूई  जेनेरिस

 सिस्टम  अडाप्ट  उसके  बाद  प्रोडक्ट  पेटेंट  कानून  लाया

 यही  उचित  रहेगा  क्योंकि  जो  इंटेलेक्युअल  राइट्स  हैं  और  जितनी

 औषधियां  तैयार  जितने  भी  पेटेंट  हो  रहे  इनके  बारे  में  मैं  एक
 बात  कहना  चाहता

 जितने  विकसित  देश  उनके  पास  दस  साल  पहले  ही  सब  कुछ
 पेटेंट  बन  चुके  यहां  पर  जितने  भी  जीन  बाइलड  स्मीसीज
 उनको  प्रोटैक्ट  करने  की  आबवश्यकता  चाहे  जिन्ध्य  पर्जत  चाहे
 नीचे  का  इलाका  चाहे  पहाड़ी  इलाका  जितने  घाइल्‍ड  स्पीसीज

 उनको  प्रोटैक्ट  करने  की  जरूरत  सरकार  ने  वायदा  किया  था
 और  हम  उसका  समर्थन  करते  उस  समय  भी  कि  सूई-जेनेरिस

 सिस्टम  होगा  तो  कुछ  अच्छा  इसलिए  सारे  सदन  ने  इसका
 समर्थन  किया  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  बिल  के  पहले  सूई-जेनेरिस
 सिस्टम  का  बिल  अगर  तो  अच्छा  मैं  चाहता  हूं  कि  यह
 बिल  जो  लाये  इससे  जाइल्‍ड  स्पीसीज  प्रोटैक्ट  नहीं  हो  पाते

 पहले  उनको  प्रोटैक्ट  यूनिबर्सिटीज  में  जो  रिसर्थ  होती
 जितने  भी  स्पीसीज  बनते  उनकी  जो  रिसर्थ  होती  जितने  भी  पौधे
 बनते  उनकी  जो  रिसर्य  होती  उसकी  रायल्टी  उनको  मिलनी

 इस  बारे  में  भी बिल  पहले  सरकार  को  लेकर  सदन  में  आना

 जैसे  बासमती  चावल  उसमें  वे  लोग  बिटाजीन  डालकर

 कह  सकते  हैं  कि  यह  बासमती  सावल  हमारा  इसलिए  इस  पर  भो

 कानून  बनना  हाइम्रीड  जितनी  भी  होती  है  और  आप  जानते

 हैं  कि  प्रोडक्ट  पेटेंट  कैमिकल्स  के  ऊपर  होता  इसलिए  मैं  चाहता

 हूं  कि  जितने  भी  पहाड़  उन  पर  जितनी  दवाइंया  उसका  अपना
 जीन  बैंक  बनाना  तभी  इस  बिल  को  पास  करने  की  जरूरत
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 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  कि  सरकार  इस  बिल  को  यापिस  ले  और  नए  सिरे  से  नया  बिल  बनने
 के  बाद  जब  सदन  में  विचार  करने  के  लिए  तब  हम  उसका

 समर्थन

 5.57

 सभापटल  पर  रखे  गए  पत्र

 सीमा-शुल्क  टैरिफ  1995  के

 अन्तर्गत  अधिसूचनायें

 कित  मंत्री  मनमोहन  :  श्री

 चन्द्रशेखर  मूर्ति  की  ओर  से  सीमा-शुल्क  टैरिफ  1975  की
 धारा  के  अंतर्गत  जारी  की  गईं  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभापटल  पर  रखता

 (12  अधिसूचना  संख्या  जो  20  1995  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसका

 आशय  चीन  जनवादी  गणराज्य  से  निर्यात  हुई  थियोफिलीन

 तथा  कैफीन  पर  क्रमशः  एक  सौ  आठ  रुपये  और  एक  सौ

 एक  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  अनन्तिम  पाटन-रोधी

 शुल्क  लगाना  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 (2  जी  अधिसूचना  संख्या  जो  20  1995  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसका

 आशय  चीन  जनवादी  गणराज्य  से  निर्यात  हुई  3,  4,  5

 ट्राइमेथोक्सी  बैंजाल्डीहाइड  पर  दो  सौ  सैंतीस  रुपये  प्रति

 किलोग्राम  की  दर  से  अनन्तिम  पाटन-रोधी  शुल्क  लगाना

 तथा  एक  व्याख्यात्मक

 में  रखा  देखिये  संख्या  7114/95]

 5.58

 पेटेंट  1994  के  निरनुमोदन

 सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प

 पेटेंट  विधेयक  जारी

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उद्योग  तथा  कृषि  और

 ग्रामीण  उद्योग  :  में

 माननीय  सदस्यों  का  अत्यधिक  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  चर्चा  में  भाग

 लिया  और  विधेयक  के  संबंध  में  अपने  बहुमूल्य  निष्कर्ष  और

 टिप्पणियां

 भारत  व्यापार  संगठन  स्थापित  करने  के  लिए  समझौते  के  तहत

 हमारी  बाध्यताओं  को  पूरा  करने  हेतु  पेटेंट  1995

 20  1995  पेटेंट  विधेयक  540

 को  पुरःस्थापित  किया  गया  था  जिसने  बौद्धिक  सम्पदा  अधिकारों  के

 व्यापार  से  संबंधित  पहलुओं  विषयक  करार  शामिल  करार  के  तहत

 हमारी  बाध्यताएं  पूरी  करते  समय  विधेयक  में  भारतीय  उपभोक्ताओं

 तथा  आविष्कारकों  के  हितों  की  रक्षा  हेतु  सुरक्षोपाय  प्रदान  करने  की

 भी  मांग  की  गई

 इस  सम्बन्ध  में  अत्यधिक  आशंका  व्यक्त  की  गई  है  और  अनेक

 सदस्यों  ने  पूछा  है  कि सरकार  सीधे  सभा  में  आने  की  बजाय  अध्यादेश

 क्यों  लाई  मैं  इसे  संक्षेप  में  स्पष्ट  करना  चाहता  करार  की

 समाप्ति  पर  सरकार  ने  हमारी  बाध्यताएं  पूरी  करने  हेतु  कदम  उठाए
 मामले  पर  विचार  करने  तथा  पेटेंट  अधिनियम  में  आवश्यक  संशोधन

 का  सुझाव  देने  हेतु  एक  विशेषज्ञ  दल  गठित  किया  गया  विभिन्‍न

 दृष्टिकोणों  पर  विचार  किया  यह  भी  जांच  की  गई  थी  कि  क्‍या

 अधिनियम  में  कुछ  संशोधन  करने  आवश्यक  थे  अथवा  हमें  नियमों  को

 संशोधित  करने  तथा  प्रशासनिक  अनुदेश  जारी  करने  तक  ही  स्थयं  को

 सीमित  करना  आवश्यक  विधि  मंत्रालय  के  परामर्श  से  मामले  पर

 गहराई  से  विचार  किया  गया  इस  कार्य  में  समय  उचित

 विचार-विमर्श  के  पश्चात्‌  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  हमारी

 बाध्यताओं  को  पूरा  करने  हेतु  पेटेंट  1970  को  संशोधित

 करना  हम  से  अपेक्षा  की  गई  थी  कि  हम  विश्व  व्यापार  संगठन

 के  गठन  अर्थात्‌  ।  1995  से  पहले  अधिनियम  में  संशोधन  कर

 लें  और  क्योंकि  उस  समय  संसद  का  सत्र  नहीं  चल  रहा  पेटेंट

 1970  को  संशोधित  करते  हुए  3।  1994  को  एक

 अध्यादेश  प्रख्यापित  करना

 व्यापार  से  संबंधित  बौद्धिक  सम्पदा  करार  में  न्यूनतम
 मानक  निर्धारित  किए  गए  जिसे  संबंधित  पार्टियों  द्वारा  स्वीकार  किया

 जाना  पेटेंट  के  संबंध  में  व्यापार  से  संबंधित  जौद्धिक  सम्पदा  करार

 के  प्रावधानों  को  लागू  करने  हेतु  सभी  विकासशील  देशों  के  पास  पांच

 वर्ष  की  अवधि  उपलब्ध  इसके  जो  देश  कतिपय  क्षेत्रों  में

 उत्पाद  पेटेंट  प्रदान  नहीं  करते  हैं  बे  पांच  वर्ष  अवधि  और  ले  सकते

 यथा  उल्लिखित  अंतजर्ती  अबधि  के  बावजूद  करार  के

 तहत  एक  बाध्यता  ।  1995  से  आवेदन  फाइल  करने  हेतु
 प्रावधान  करना

 कुछ  व्माननीय  सदस्य  :  समय  समाप्त  हो  गया

 सभापति  :  मैं  सभा  की  इस  बात  पर  सहमति  चाहता  हूं
 कि  क्‍या  सभा  का  समय  बढ़ाया  जाए  अथवा

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  इस  संबंध  में  कल  भी  चर्चा  की  जा

 सकती

 सभापति  महोदय  :  ठीक  सभा  स्थगित  होती

 6.01

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  21  1995/30
 1916  को  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित



 लॉक  सभा  संविकर्मय

 लोक  सभ  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  सबंध्री  नियमों हाय  28  के  सिंयम  379  और  387  के  अंसर्गति

 छाटा  615,  सुनेजा  दिस्ट्रिक्ट  जनक  नई  बारी

 एआधकद  अंक  न  कल  आरा  पाएसास


